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भाग II - 3 - उप -पण ( ii ) 
PART II - Section 3 -- Sub-section (ii ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 


Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi, the 5th May , 1977 


ग्रा मवालय 

नई दिल्ली, 5 मई, 1977 
का० ० 1 485 – को द्रीय सरकार , विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधि 
नियम , 1976 ( 1976 का 49 ) की धारा 28 द्वारा प्रदम शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, विल्ली विशेष पुलिम स्थापन को ऐसे प्राधिकरण 
के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो उम अधिनियम के अधीन दण्डनीय 
किमी अपराध का अन्वेषण कर सकता है । 

[ सं० [1 / 21022/ 2/ 77- एफ० सी० भार० ए०-I] 

पार० के० बढरा, निदेशक 


S . O . 1485. In exercise of the powers conferred by sec 
tion 28 of the Foreign Contribution ( Regulation) Act, 1976 
( 49 of 1976 ), the Central Government hereby specifics the 
Delhi Special Police Establishment as the authority which 
may investigate any offence punishable under that Act. 


specifies the 


as the 


iny offence when 


[ No. II / 21022 / 2 / 77- FCRA-1] 

R . K . WADEHRA. Director 


(1677) 
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-- - - - - -- - - - - - - - - - -- -- 
(वित्त मंत्रालय ) 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
( राजस्व और बैंकिंग विभाग ) 

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1977 
( राजस्व पक ) 

प्राय-कर 
नई दिल्ली, 2 मार्च, 1977 
पाय -कर 

का० आ० 1487.- - मर्वमाधारण की जानकारी के लिए यह पधि 
का . आ . 148 6. - मर्यमाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित 

भूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् , मचिय, विज्ञान और प्रौद्यो 

ने पाय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 354 की उपधारा ( 2 ) के 
गिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम , 

खण्ड ( क ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है । 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्षु ( 2 ) के प्रयोजनों 

संस्था 
के लिए, अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखिन 
शास्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : 

मैसर्स क्रेल ( इण्डिया ) प्राइवेट लिमिटेड , मुम्बई । 
( 1 ) यह कि झावेर भाई पटेल अनुमन्धान केन्द्र , मुम्बई , प्राकृतिक 

यह अनुमोदन 17 मितम्बर, 1975 से प्रभावी है । 
और अनुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के 
लिए प्राप्त राशियों का हिमाब पृथक से रखेगा । 

[ सं० 1679/ फा० म० 203/ 121/ 76-प्रा०का प्र- II ] 
( 2 ) उक्त केन्द्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनु 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
सधान सम्बन्धी क्रिया कलापो की एक वार्षिक विवरणी 
विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐसे प्ररूपों 

New Delhi , the 19th March, 1977 
में प्रस्तुत करेगा ओ इस प्रयोजन के लिए अधिकपित किए 

INCOMF-TAX 
जाए और उसे सूचित किए जाएं । 

S .O . 1487 . - It is hereby notified for general information 
संस्था 

that the institution mentioned below has been approved by 

the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause 
मावेर भाई पटेल अनुसन्धान केन्द्र , मुम्बई । 

(a ) of sub -section ( 2 ) of section 35 - D of the Income-tax Act, 
यह अधिसूचना 1 दिसम्बर , 1976 से तीन वर्ष की अवधि तक 

INSTITUTION 
प्रभावी रहेगी । 

M /s. Kilell (India ) Private Ltd ., Bombay . 
[ सं० 1675/ फा० सं० 203/ 180/ 76 - पाई० टी० ए० II] 

The approval takes effect from 17th September , 1975. 
जे० पी० शर्मा, उप सचिन 

[ No. 1679 / F. No 203 / 121 / 76-ITA.IT] 


1961 . 


का० आ० 1488. -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधि 
सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर्ड 
ने पाय -फर अधिनियम, 1961 की धारा 354 की उपधारा ( 2 ) के 
मण्ड ( क ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है । 


मम्या 


जिक केमिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई । 
यह अनुमोदन 5 फरवरी , 1976 से प्रभावी है । 
[ म० 1680/फा० म० 203/ 18/ 76-प्रा० का ० अ-II] 

जे० पी० शर्मा, मचिय 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Banking ) 

( Revenue Wing ) 
New Delhi, the 2nd March , 1977 

INCOME- TAX 
S . O . 1486. - It is hereby notified for general information 
that the association mentioned below has been approved 
by the Secretary , Department of science & Technology, New 
Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) 
of sub - section ( 1 ) of Section 35 of the Income- tax Act , 
1961 , in the aren of other natural or applied sciences, subject 
to the following conditions ; - - 
(i) That the Jhaverbhai Patel Research Centrul, Bombay 

will maintain a separate account of the sums receiv 
ed by it for scientific rescarch in the field of 

natural or applied sciences . 
(ii) That the said Centre will furnish the annual return 

of its scientific research activities to the prescribed 
authority for cvej y financial year by 30th April , 
in such forms as may be laid down and intimated 
to them for this purpose . 

ASSOCIATION 
Jhaverbhai Patel Research Centre, Bombay . 

This notification will be effective for a period of three 
years with effect from 1st December, 1976 . 

[ No. 1675 / F. No. 203 / 189 /76-I T . A. II ] 

J. P . SHARMA, Dy . Secy, 


S . O . 1488. — It is hereby notified for general informaation 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Central Board of Direct Taxes for the purposes of clause 
( a ) of sub - section ( 2 ) of Section 35 - D of the Income-tax Act , 
1961 . 


INSTITUTION 


Knik Chemical Engineers Pvt. Ltd ., Bombay , 


___ The approval takes effect from 5th February, 1976 . 

[ No. 1680 / F. No. 203 /18 / 76- 11A. II ] 


J . P . SHARMA , Secy . 
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राजस्व और मैंकिग विभाग 


( किंग पक्ष ) 

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1976 
का० प्रा० 1489 - जुलाई , 1975 से 30 जून 1976 तक के वर्ष 
के लिये रिजर्व बैंक प्राफ इण्डिया के काम -काज और भारतीय बैंक व्यवसाय 
की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट । 


भारतीय रिजर्व बैंक ऐक्ट, 1934 ( 1934 का 2 ) की धाग 53 
की उप- धारा ( 2 ) के अनुमार केन्द्रीय निर्देशक बोर्ड ने , भारत सरकार को 
.३ () जून , 1976 को ममाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया 
के काम -काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक 
रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है :--- 


1: -- - अर्थ-व्यवस्था -- - एक अध्ययन : 1975 - 76 

प्रस्तावना : समग्र मूल्यांकन 
वर्ष 1974- 75 एक ऐसे वर्ष के सप मे स्मरण किया जाएगा जब 
अर्थ-व्यवस्था में पुनः सामान्य स्थिति लायी गयी । पिछले दो वर्षों में प्रर्थ 
म्यवस्था को प्रमामान्य रूप से मुद्रास्फीति की उच्च दरों की शोचनीय 
स्थिति में गुजरना पड़ा था । इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1975- 76 को एक 
ऐमे वर्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जब अर्थ व्यवस्था को 
पुनः अपने मामान्य विकास पथ पर पहुचना संभव हो सका था । 1975- 76 
में इस प्रकार मामान्य विकास की जो स्थिति पुनः लायी गयी वह केवल 
5 . 5 प्रतिशत के प्रामपास की अनुमानित वृद्धि मात्र की प्रोतक नहीं 
है हालांकि उमन वृद्धि निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय स्थिति है । वास्तव 
में प्रौद्योगिक उत्पादन के हाल ही के प्राकडो से यह विचित हुआ है कि 
1975- 76 में प्रौद्योगिक विकाम की वास्तविक पर प्रत्याशित घर से 
उच्चतर रही है । अतः अर्थ व्यवस्था के विकास की समग्र दर 5 . 5 
प्रतिशत से थोड़ी बहुत उच्चतम ही होगी । समग्र वृद्धि दर के अलावा 
1975- 76 में ऐसी तीन विशेषताएं पायी गयी जिनके कारण बीच में 
पायी गयी मुद्रास्फीति की अभूतपूर्व दरों के पश्चात् अर्थ व्यवस्था में पुनः 
मामान्य विकास संभव हो सका । उक्त विशेषताएं इस प्रकार हैं : मूल्य 
में स्थायिता, देशी बचत और निवेश की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा 
इसके परिणामस्वरूप सशफ्न विदेशी भुगतान स्थिति का निर्माण । 


3. 1975- 76 की अर्थ व्यवस्था का मूल्यांकन अर्थ व्यमस्था के प्रबंध 
में हुए विशिष्ट अनुभव का उल्लेख किये बिना प्रधूरा होगा । 1975 के 
मध्य में पातरिक मापातकाल की घोषणा और नये मार्षिक कार्यक्रम 
के कार्यान्वयन से मामान्यतः प्रार्थिक प्रशासन में मुधार पाया और 
विशेष ममययन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हुमा । इससे अर्थ व्यवस्था 
का काफी अधिक विकाम हुआ है । 

1. सबसे पहले यह स्मरण होगा कि 1971- 72 से ही प्रर्थ व्यवस्था 
का मामान्य विकाम पथ विचलित हो गया था । इमका प्रमुख कारण 
यह था कि 1971- 72 और 1972- 73 के वो वर्षों में कृषि क्षेत्र को 
गंभीर आघात पहचा था । इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक मुद्रा 
म्फीति हुई और भारत के निर्यात -पायान मूल्यांक में नाटकीय रूप से 
लास की स्थिति उत्पन्न हो गयी । प्रत परवर्ती वर्ष में देश के भीतर 
मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए इन दबावों को समाप्त करने और विदेशी 
भुगतान ममम्यानो के अनुरूप व्यवस्थाएं करने का कार्य अत्यावश्यक 
हो गया । प्रत. विकास को निर्धारित दरो तक पहुंचने की आवश्यकता 
का महत्व कम करना ही पड़ा । विकास की प्रक्रिया में इस प्रकार जो 
बाधा उपस्थित हुई उसका परिणाम यह था कि चौथी योजना अवधि 
के दौरान वार्षिक निकाम दर पीसनन केवल 3 . 3 प्रतिशत तक पहुंच 
मकी । पधिनी योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1971- 75 में भी वास्तविक 
विकास दर केवल 0 . 2 प्रतिशत थी । इसके विपरीत 1975 - 76 के 
दौरान अनुमानित वृद्धि 5 . 5 प्रनिशत से अधिक हो गयी । कम से 
कम पाचवी याजना के दूसरे वर्ष में न केवल विकास की निर्धारित वर 
तक बल्कि उससे आगे बढ़ना भी मभव हुपा है । मूल्य स्थायिता के 
वातावरण में सामान्य विकाम को पुनः बनाये रखने की दृष्टि से 1975- 76 
को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है । 

5. क्षेत्रीय दृष्टि से देखने पर 1975 - 76 में हुई वृद्धि काफी असमान 
थी ; कृषि क्षेत्र में जहां 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां प्रौद्योगिक क्षेत्र में 
मगभग 5 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।( २) कृषि क्षेत्र की अपेक्षाकृत 
उच्चतर वृद्धि दर से यह पाशंका उत्पन्न हो सकती है कि 1975 - 76 
में कृषि को परंपरागत रूप से प्रभावित करने वाले माफस्मिक सत्यो 
में ममग्र वृद्धि कही अतिरंजिन तो मही हुई है । यद्यपि मौसमी कारणों 
से कृषि क्षेत्र की विकास प्रवृति निश्चित रूप से प्रभावित होती है 
फिर भी ऐसे संकेत भी उपलब्ध हैं फि 1975- 76 में माफस्मिक सस्वो 
से भिन्न निवेश प्रधान विकास घटक फाफी महत्वपूर्ण रहा । 1975-78 
में मौसमी परिस्थितियां काफी अनुकूल थी । यह इस बात से स्पष्ट है 
कि कृषि में काम आनेवाले उर्वरक , मिजसी और पानी जैसी मूलभूत 
बस्तुनो में पर्याप्त वृद्धि हुई । यह कहना भी अधिक उपयुक्त होगा कि 
अपेक्षाकृप्त न्यूनतर प्रौद्योगिक विकास के कारण ममग्र विकाम बहुत कम 
हो गया है । यह इम कारण हुआ कि यद्यपि कोयले, बिजली, लोहे 
और इस्पास, सीमेंट , नाइट्रोजनीय उर्वरकों प्रावि के उद्योग जैसे फोड़ 
अन्न के उद्योगो के उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक बृद्धि हुई फिर 
भी कपड़ों, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुमो, चाय प्रादि के उद्योगों में वास्तव 
में गिरावट पायी । हालांकि मूल वस्तुओं, विशेषकर बिजली और कम्ने 
माल की कमियो के कारण प्रौद्योगिक विकास में कोई बाधा मही पड़ी , 
फिर भी देशी और विदेशो क्षेत्रों की माग में उत्पन्न कमी के कारण कतिपय 
उप - क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगे ; क्योंकि कुछ- उप -क्षेत्रों में 
पुजीगत उपकरणों और प्रबंध के प्राधुनिकीकरण की ममस्याएं काफी 
महत्वपूर्ण होने लगी । 

विशुद्ध रूप से मूल्य को स्थायिता का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट 
होता है कि चाहे मूल्यों के स्तर की तुलना अलग - अलग प्रको के प्राधार 
पर अथवा मासिक प्रौमतों के प्राधार पर की जाये , सामान्य प्रांत 
गिरावट की पोर ही थी । उदाहरण के लिए जून 1975 के प्रत पौर 
जून 1976 के अत के बीच में मूल्यो में 3 . 0 प्रतिशत की गिरावट 
पायी गयी । इसके विपरीत 1972- 73 और 1073- 74 में क्रमशः 

(2 ) 1975 में कैलेंडर वर्ष की विकास पर केवल 3 . 9 प्रतिशत थी । 


2. मूल्य वृद्धि का अवरोध 1975- 76 की उल्लेखनीय उपलब्धि है । 
1975- 76 में न केवल मूल्य वृद्धि का अवरोध किया गया , बल्कि 
मूल्यों में 6 . 0 प्रतिशत की वास्तविक गिरावट भी हुई ।( 1 ) सारे 
विश्व में प्राय. मुद्रास्फीप्ति की उच्च दरे विद्यमान रही हैं । अत उपन 
उपलब्धि कोई सामान्य बात नहीं है । दूमरी बात यह है कि प्रारभिक 
अनुमानो से यह मंफेम मिलता है कि देशी बचत और फुल निवेश की 
परे जहाँ 1974- 75 में क्रमशः 13 . 1 प्रतिशत मौर 14. 8 प्रतिशत 
थी बाहों 1975-76 मे बढ़कर क्रमश: 14. 5 प्रतिशत और 16. 0 
प्रतिशत हो गयी । वस्तुतः चौथी योजना के प्रारंभ के पश्चात् बचत 

और निवेश की उच्चतम वर रही है । तीमरी बात यह है कि विदेशी 
ब्यापार के क्षेत्र में दूसरे वर्ष भी काफी मात्रा मे घाटा विद्यमान रहने 
के बावजम ममग्र भुगतान की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार पाया गया । 
देश की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों मे अभूतपूर्व यूद्धि हुई । इसका 
प्रमुख कारण प्रदृश्य लेखो में पाया गया सुधार था । वास्तव में कुछ 
ऐसे सफेन उपलब्ध है जिनसे यह विदित होता है कि दीर्थकालीन 
भुगतान संतुलन की मभावनाएं बढ़ गयी है । कुल मिलाकर ये सारी 
विशेषताएं इस बात की बोतक है कि 1975- 78 मे एक ऐसी अर्थ 
ध्यवस्था का निर्माण हुआ है जिसरी पचिनी योजना के शेष वर्षों मे विकाम 
को बनाये रखने के लिए मणक्त प्राधार उपलब्ध हो सकता है । 
(1) जुलाई 1975 जून 1976 के मासिक प्रीमतों पर प्राधारित । 
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और स्टाफ मबंधी मानदंडों को चयनात्मक रूप से उदार बनाया गया तथा 
ऋण मंबंधी ब्याज दरों के लिए उच्चतम मीमा निर्धारित की गर्या । 
मूल्य स्थायिता को प्राधान पहुचाये बिना ऋण नीति में जो मचीलापन 
लाया जा मफा है, उपर्युक्त कार्रवाइयां उसके पर्याप्त प्रमाण है । 


21 . 5 प्रतिशत और 27. 8 प्रतिशत की भारी वृद्धि तथा 1974- 75 
में 0 . 7 प्रतिशत की मामान्यतम वृद्धि पायी गयी थी । यदि मासिक 
पोसतों के समरो को देखा जाये , सब भी इमी प्रकार की प्रवृति परि 
मक्षित होती है अर्थात् जहाँ 1974- 75 में उन मे 16. ६ प्रतिशत की 
भास्तमिक वृद्धि हुई थी , वहाँ 1975- 76 ( जुलाई - जून ) के दौरान 6 . () 
प्रतिशत की गिरावट पायी गयी । मूल्य की स्थिति में इस प्रकार गो 
नाटकीय परिवर्तन हपा , वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि मार्च 1977 के 
बीच में मूल्य स्तर दो वर्ष पहले विद्यमान स्तर तक पहुच गया था । 
मूल्य स्थिति में जो यह परिवर्तन हुमा यह अवश्य ही मूलतः पूर्ति एवं माग 
के बीच के संतुलन मे , विशेष रूप से कृषिजन्य वस्तुप्रो के मदर्भ में पाये 
गये सुधार के कारण हुमा । खाधान्नो के उत्पन्म में 1 1 60 लाच मी० टन 
का नया कीर्तिमान स्थापित हुमा और तिलहनों का उत्पादन भी एक नये 
शिखर पर पहुंच गया । किन्तु वस्तुपों की पूर्ति में इस प्रकार जो वृद्धि 
हुई , केवल उसी में मूल्यो की कमी का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं हो जाता । 
संपूर्ण स्पष्टीकरण निम्नलिखित तथ्य से प्राप्त किया जा सकता है : पूर्ति 
की स्थिति में एक प्रोर मांग प्रबधन के लिए निर्दिष्ट मुद्रागत एवं राजकोषीय 
नीतियों का जारी रखने से और दूसरी पोर जमाखोरी और हिमानी 
धन के उपयोग को रोकने के लिए दी गयी प्रशासनिक कार्रवाइयो से 
सुधार पाया । 


___ 9. इम प्रकार के लचीले दृष्टिकोण का प्रभाष 1975-76 ( जुलाई- जून ) 
के सौगन ऋण की प्रवृत्तियो में परिलक्षित होता है । अनुसूचित वाणिज्य 
मेको द्वारा दिये गये ऋण में 2509 करोड़ रुपयो की वृद्धि ( 28. 0 
प्रतिशत ) हुई जो पिछले वर्ष की उमी प्रधि में हुई 1097 करोड़ रुपयो 
की वृद्धि ( 14 . 0 प्रतिशत ) की दुगुनी से अधिक थी । इमसे स्पष्ट 
विदिन होता है कि ऋण नीति कठोर नही थी और उममे मनीलापन 
लाया गया । यद्यपि बाय और खातर क्षेत्रों के ऋण में वृद्धि हुई , फिर 
भी बाघ ऋण में हुई 1390 करोड़ रूपयो की वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा 
( 272 करोड़ रुपये ) काफ़ी अधिक थी । उक्त ऋण की वृद्धि कुल 
ऋण वृद्धि का 55 . 7 प्रतिशत थी जब फि वह पिछले वर्ष 
केवल 24. 8 प्रतिशत थी । ऋण-जमा अमुपात 25 जून , 1976 को 
76 . 1 प्रतिशत था जब कि एक वर्ष पहले उक्त अनुपात 71 . 1 प्रतिशत 
पा । यदि खाध ऋण को छोड़ दिया जाय , तो ऋण जमा अनुपात एक 
वर्ष पहले के 65 . 1 प्रतिशत की तुलना में म्यूनतर अर्थात् 61 6 प्रति 
शत था । 


7. पहले राजकोषीय नीति पर विचार किया जाय । 1975- 76 में 
केन्द्रीय मरकार और राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियो के विकास 
को बढ़ाते हुए मूल्य म्थायिता को बनाये रखने की दिशा में मशक्त किया 
गया । वितीय माधनों को जुटाने के लिए पिछले वर्षों में किये गये 
प्रयासों को और तीव्र किया गया । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो 
द्वारा वितरित की गयी कुल राशि में 21 () प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 
1974- 75 में हुई वृद्धि के लगभग बरामर थी ; उन्हें प्राप्त कुल राशियो 
में जहां इस वर्ष 23 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां पिछने वर्ष 19 . 9 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार और राज्य 
सरकारो की प्राप्तियों में जा पृद्धि हुई, यह उनके द्वारा अतिरिक्त कर 
प्राप्त करने के लिए किए गये प्रयासों , बेहतर कर प्रशासन और प्राय 
तथा सपत्ति के स्वैच्छिक प्रकटन योजना की सफलता का संचित परिणाम 
थी । फलस्वरूप संयुक्त बजट घाटे की राशि काफी कम होकर 468 
कराड़ रुपये (परिशोधित अनुमान ) हो गयी जब कि 1974- 75 मे 
उक्न राशि 752 करोड़ रुपये थी । वस्तुतः बाद में उपलब्ध प्राकड़ों से 
विक्षित होता है कि 1975- 76 के मयुक्त पाटे की राशि और कम होकर 
351 करोड़ रुपये हो गयी । केन्द्रीय मकरकार की स्थिति को मनग से 
देखने पर बजट घाटे की राशि केवल 367 करोड़ रुपये थी जो 490 
करोड़ रूपयो के परिशोधित अनुमान से कम थी । 1975- 76 का घाटा 
1974- 75 की तुलना में काफी फम था । इस प्रकार बजट बाटे की मात्रा 
को सुरक्षित सीमानो के भीतर नियत्रित करना संभव प्रा । 


10. 1975- 76 में नको के ऋण विस्तार की मात्रा का मध्ययम करते 
ममय यह उल्लेख करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैका के निजी 
वित्तीय साधनों में काफी सीत्र वृद्धि पायी गयी । अनुमूचित बाणिज्य 
बैको की कुल जमाराशियों में 25 1 2 करोड़ रुपयो अथवा 20 . 0 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई जब कि 1974- 75 में उनमें 1788 करोड रुपयो अथवा 
16 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । सपूर्ण दृष्टि से देखने पर 1975- 76 
में हुई वृद्धि अब तक हुई मर्वाधिक बुद्धि थी । यद्यपि मांग और मियादी 
जमाराशियों में वृद्धि हई फिर भी मीयादी जमाराशियो की पति अपेक्षाकृत 
अधिक थी । 1975- 76 में मीयादी जमाराशियो में 1698 करोड़ रुपयो 
( 23 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई, जबकि उनमें पिछले वर्ष 1179 करोड़ 
रुपयो ( 19 . 3 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 1975- 76 में व्याज को 
मामान्य उच्च वरों को बनाये रखने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक 
ब्याज दरें मूल्यों की गिरावट के संदर्भ में बह गयी हैं । मीयादी जमाराणियो 
में असामान्य रूप से जो उच्च वृद्धि हुई बह शायद इसी तथ्य की प्रतिक्रिया 
के रूप में हुई । 


___ 8. मुद्रागत पोर ऋण नीति के क्षेत्र में थोड़ा- सा अलग दृष्टिकोण अपनाने 
की मावश्यकता थी । ऋण नीति का मूलभूत मुद्रास्फीति विरोधी दृष्टिकोण 
प्रपरिवर्तित रहा । साथ ही व्याजदरों के वर्तमान विन्यास , रिजर्व बफ 
की नियंत्रित वित्तीय महायता और मट्टेबाजी के उद्देश्य से स्टाफ जमा करने 
की प्रवृत्ति को रोकने के लिये बनाये गये ऋण संबंधी निर्देशक सिद्धांतो 
के कार्यान्वयन को भी जारी रखा गया । इसके विपरीत कृषि और प्रौद्यो 
गिक गस्तुमो की पूर्ति में वृद्धि होने की जो प्रत्याशा थी , उस के कारण 
इस संदर्भ में थोड़ा- मा लचीला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी । 
प्रत: 1975- 76 की ऋण नीति इस प्रमुख उद्देश्य से प्रेरित थी कि अर्थ 
व्यस्था में उच्चतर विकास हो सके , और इसके अलावा मुद्रागत नियंत्रण 
के मूलभूत उपकरणो में कोई अधिक बाधा न परे । इस वर्ष के दौरान 
निम्नलिखित विभिन्न कार्रवाइयां की गयी बाणिज्य बकों ने भारी मात्रा 
में खाद्यान्नों की ममूली का वित्तपोषण किया , माजिन सबंधी अपेक्षाप्रो 


11. बैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋण में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जो 
बुद्धि हुई उसका प्रभाव जनता के पास मुवा उपलब्धि में परिलक्षित होता 
है । 1975-76 ( जुलाई - जून ) में उक्त मुद्रा उपलब्धि में 1375 करोड़ 
रुपयो प्रथवा 11 . 3 प्रतिणत की वृद्धि हुई । वृद्धि की यह माना 1974- 75 में 
हुई 6 . 4 प्रतिशत की अपेक्षा काफी अधिक थी । यह स्मरण होगा कि मुद्रा 
उपलब्धि की वृद्धि की दर को 1974- 75 में थोड़ा मा सीमित किया गया । 
इमझा एक विशेष कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो राशि 
निकाली गयी उससे महायता प्राप्त हुई । इसके संबंध में पिछले वर्ष की 
रिपोर्ट में चर्चा की गयी थी । अतः मुद्रा उपलब्धि में 1975- 76 में हुई 
वृद्धि की तुलना 1974- 75 के माथ करना उचित नहीं होगा । यदि इसकी 
सुलना 1971 - 72 से 1973- 74 तक के सीम वर्षों नक की अवधि के 
दौरान हुई 15 प्रतिणन की प्रौमत वार्षिक वृद्धि दर से की जाए तो 
1975- 76 की वृद्धि दर काफी कम थी । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है 
कि 1975- 76 और उसके पूर्व वर्षों में मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि के स्वरूप 
में गुणात्मक परिवर्तन पाया गया । 1975- 76 मे वास्तविक राष्ट्रीय माय 
में हुई 5 . 5 प्रतिशत की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा उपलब्धि में उक्त्त 
वृद्धि हुई । किन्तु पिछले वर्षों में , सिवाय 1973- 74 के ऐसे समय में 
मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि हुई जब राष्ट्रीय प्राय बिल्लल ही अचल थी । 
एक और महत्त्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन इग वृद्धि के कारणभूत तत्त्वो में 
पाया जाता है । बैंकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां प्रौर वाणिज्य 
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यह प्रभाव निम्नलिखित बातो में परिलक्षित होना है । प्रौद्योगिक क्षेत्र में 
मोहावपूर्ण वातावरण निर्मित हुमा, सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए की जानेवाली 
जमाखोरी और मूल्यो के क्षेत्र में हिमामी धन के उपयोग में कमी लायी 
गयो । सामान्य रूप से प्रशासन में और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के 
प्रतिष्ठानो तथा कर प्रशासन की क्षमता को बढ़ाया गया और अंत में विदेशी 
क्षेत्र मे नम्करी विरोधी कार्रमाश्मो से प्रारक्षित निधियो की स्थिति मजबूत 
हुई । 


क्षेत्र को बैंको द्वारा दिया जाने वाला ऋण-दो ऐमें महत्वपूर्ण तत्व श्रे 
जिनके कारण 1975- 76 मे मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि हुई । बैंकिग क्षेत्र की 
शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्निगो में 969 करोड रूपयो की अभूतपूर्व वृद्धि 
पायी गगी । जिम मीमा तक ऐसी मास्तियो को मुद्रा उपलब्धि में स्थायिता 
लानेवाले नत्वों के रूप में माना जा सकता है उम मीमा तक उपर्यफत 
तत्व को मुद्रा उपलब्धि की उच्मतर बुद्धि को रोकने वाले एक महत्वपूर्ण 
षटक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । हमका तात्पर्य यह है कि 
यदि परिस्थिति मांग करे सो प्रारक्षित निधियो मे मष्टा उपलब्धि की मात्रा 
को बढाने के उद्देश्य से राणि निकाली जा सकती है । दूसरी बात यह है 
कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में हुई वृद्धि की मात्रा 1975- 76 
में प्रपेक्षाकृत अधिक थी । फितु यह वृद्धि अधिकांशत प्राच ऋण में पायी 
गयी । ऋणो में जो वृद्धि हुई उसकी पूनि जमाराशियो में अधिक वृद्धि 
होने के कारण रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों की अपेक्षा बैक अपने ही वित्तीय 
साधनो मे काफी अधिक मात्रा तफ कर सके । इसके परिणामस्वरूप इस 
घटक में ओ मुद्रास्फीति संभव थी उसे कुछ हद तक कम कर दिया गया । 


16. आगे के पुष्टों में क्षेत्रीय विकास , राजकोषीय और मद्रागत नीतिमों , 
मूल्या, मचत और निवेश की प्रवृनियो तथा विदेशी क्षेत्र पर विस्तृत वर्धा 
की गयी है । भसिम खा में उपलब्ध मंकेतो के प्राधार पर 1976-77 
में विकास की संभावनाप्रो का मूल्याकन करने का प्रयास किया गया है । 


राष्ट्रीय प्राय और कृषि एवं प्रौद्योगिक विकास 


12 मुद्रा उपलन्धि में हाने वाली बुद्धि के स्वरूप में पाये गये गुणात्मक 
परिवर्तन और पहले ही उल्लिखित मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि के कारण 
यह स्पष्ट हो जाता है कि 11 . 6 प्रतिशत की मुद्रागत वृद्धि के मावजूद 
1975- 76 में मूल्यों में क्यो गिरावट प्रायो । 


राष्ट्रीय प्राय 


___ 17. केन्द्रीय माख्यिकीय संगठन के प्रथतन प्रामकलनो के अनुसार राष्ट्रीय 
प्राय ( 1960- 61 के मूल्यों के अनुसार ) में 1974- 75 मे 0 . 2 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई जब कि पूर्व प्राक्कलन के अनुसार उक्त वृद्धि 20 प्रतिशत 
थी । यह स्थिति 1973- 74 में राष्ट्रीय प्राय में हुई 50 प्रतिशत की 
नारी वृद्धि के विपरीत थी । 1974- 75 में राष्ट्रीय प्राय में केवल नाममात्र 
की जो वृद्धि हुई उसका कारण यह था कि कृषि क्षेत्र के शुद्ध देशी 
उत्पादन में 4 . 3 प्रतिशत की गिरावट पायी गयी । 


13 1975- 76 में पिछले वर्षों के विपरीत अर्थव्यवस्था में विवेश व्यापार 
की जो मतोषजनक स्थिति पायी गयी वह अर्थ-व्यवस्था की भमता के 
प्रतिमान प्रस्तुन करती है । हम क्षमता के फलस्वरूप देश की प्रारक्षित 
विदेशी मुद्रा निधियो में 881 करोड़ रुपयो ( ३ ) की अप्रत्याशित वृद्धि 
हुई । हालाकि दूसरे वर्ष भी व्यापार क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में घाटा 
विद्यमान था । 1975- 76 में निर्यातो में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई जब कि पिछले वर्ष उनमें 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । यद्यपि 
मायामो में हुई 11 प्रतिशत की वृद्धि भी 1974- 75 में हुई 53 प्रतिशत 
वृद्धि की अपेक्षा काफी कम थी , फिर भी 1155 करोड़ रुपयो का व्यापार 
पाटा 1189 करोर रुपयों के स्तर पर ही प्राय अपरिवनित रहा । 
यद्यपि भुगतान संतुलन के विस्तृत प्रोफई उपलब्ध नहीं हैं फिर भी ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रारक्षित निधियाँ प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में प्राप्त 
विदेशी महायता और अदृश्य लेनदेनों की प्राप्तियो विशेषफर विवेशो से 
प्राप्त हुई गणियो की वृद्धि के कारण मच गयी । बस्तुनः यदि हम बात 
को स्वीकार कर लिया आए कि 1975- 76 में प्राप्त विदेशी सहायता में 
जो बुद्धि हुई वह काफ़ी अधिक मीमा तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मे न्यून 
मात्रा में निकाली गयी गणियो मे ममायोजित हो गयी । फिर भी यह 
म्पष्ट है कि प्रारक्षित निधियों की क्षमता को बढ़ाने में अदृश्य लेनदेनो को 
प्राप्तियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । गलत तरीके से बाहर जानेयाली 
विदेशी मुद्रा को रोक देने में अधिकाशन . यह मुधार हा सफा है । 


18 हम सीमात वृद्धि के विपरीत 1975- 76 मे ( 1960-6 1 के मूल्यो 
के अनुमार ) राष्ट्रीय प्राय में 5 . 5 प्रतिशत की गति होने का अनुमान 
लगाया गया है । इस प्रकार कम से कम पांसमी योजना के दूसरे वर्ष के 
दौरान राष्ट्रीय पाय में निर्धारित मात्रा तफ यूटि लाना संभव हो सका 
है । वस्तुतः 1969- 70 के बाद यही पहला वर्ष था जब राष्ट्रीय प्राय में 
5 . 5 प्रतिणप्त की वृद्धि हुई । 


कृषि उत्पादन 


14. विदेणी क्षेत्र की एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 25 
सितम्बर 1975 से रूपर्य को पांड-स्टलिंग से प्रसबद्ध कर दिया गया । 
इस के बाद रूपये का विदेशी मूल्य भारत के प्रमुख व्यापार माझेदार देशों 
को मुद्रामो के संदर्भ में निर्धारित किया जा रहा है । इस परिवर्तन 
फा परिणाम यह छुपा है कि भारतीय रुपये का मूल्य स्टलिंग से भिन्न 
दूसरी मनाप्रो की तुलना में स्थिर हो गया और लिंग की दृष्टि में 
रुपये की क्रय - मिन बह गयी । इममे प्रायातित वस्तुप्रो मौर मेयानो 
के मूल्य में होने वाली वृद्धि रोकी गयी और एम कारण कुछ हद तक 
मूल्यों में स्थिरता मा सकी । 


19, 1975- 76 में राष्ट्रीय माय में जो महत्वपूर्ण मुठि हुई वह प्रमुख 
रूप रो कृषि क्षेत्र में हुई 8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई । कृषि क्षेत्र 
की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि कर से यह आशंका होती है कि कही कृषि 
को परंपरागत रूप से प्रभावित करने वाले प्राकस्मिक तस्वो ने 1975-76 
में समग्र वृद्धि को अतिरजित सा मही कर दिया है । किन्तु ऐसे 
संकेत उपलब्ध है कि प्राकस्मिक घटक से भिन्म निवेश पाधारित वृद्धि 
फा घटक , उदाहरण के लिए उर्वरको और पानी के उपयोग के संदर्भ में 
1975- 76 में काफ़ी उल्लेखनीय था । यह संभव है कि उर्वरको की खपत 
में पिछले दो वर्षों से अधिक वृधि हुई जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार 
थे : उर्वरका की पूर्ति में सुधार , उनके मूल्यों में कमी और बिजली तथा 
सिचाई की सुबिधानी की बेहतर उपलग्धि । मूलतः अनुकूल मौसमी 
पर्गिनियों से उर्वरको के अधिक उपयोग में सुविधा हुई । किन्तु इन 
मनुफूल स्थितियों के बावजूद नाइट्रोजनीय उर्वरकों की खपत की मात्रा 
वार्षिक योजना में निर्धारित 25 लाख मी० टन के लक्ष्य से काफी कम 
भर्थात 22 लाख मी० टन के प्रासपाम होने की संभावना है । इसके 
मलामा उत्तम बीजों और कीटनाशक दवाइयो जैमी अन्य मूलभूत पस्तुओं 
की पूर्ति में काफ़ी मुधार पाया गया । मारणी 1 में प्रस्तुत किये गये 
किड़ो से यह स्पष्ट होता है । 


15. अंत में अर्थ व्यवस्था पर प्रातरिक मापान स्थिति तथा बीम मूत्रीय 
माथिक कार्यत्रम में मांगीण प्रभाव का संकेत करना उचित होगा । 
- - - - . - - - - 

- - - - - - --- - 
ग्रह आकडा देश की सकल प्रारक्षित निधियों का प्रोनक है जब कि पूर्वो 
लिखित प्रानाड़ा पैकिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियो का घोतक है । 


- 


- 
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सारणी 1 : कृषि कार्यक्रमों को प्रगति 


कार्यक्रम 


इकाई 


1971 - 72 1972 - 73 1973 - 74 1974- 75 1975- 76 + 


1976- 77 + 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


समाव्य 
उपलब्धियां 


- 


- 


2 


34 


निम्नलिखित के अन्तर्गत आनेवाला 
सकल क्षेत्र 


अधिक उपज वाली किस्मे 


दस लाख हेपटेयर 


18 2 


22 . 1 


25 4 


27 1 


31 ) 


330 


पौष संरक्षण 


58 . 0 


52. 0 


63 0 


- 


64 . 0 

- 
____060 . 8 


70 . 0 
1. 0 


मिट्टी का सरक्षण @ 


15 


2 . 1 


1 . 6 


1 . 


0 


(0 . 7 


उर्वरको और कीटनाशक दवाश्यो की खपत 
नाइट्रोजनीय ( एन ) (पोषक ) 


दम लाख मी टन 


1 . 8 


1 . 8 


18 


__ 18250 


2 15 


1 . 65 


0 


6 


07 


0 . 5 


0 70 


047 


0 60 


फास्फेटिक ( पी मो ) 
पोटमिक ( के प्रो ) 


0 . 3 


04 


0 . 4 


03 


0 . 40 


10 , 28 


कीटनाशक दवाइया 


हजार मी०टन 


0. 3 

अनु० 
38 . 5 


0 
अनु० 
410 


0 
प्रमु० 
43. 1 


0 
० 47 
43 . 8 


0 0 
0. 56 
-- 


0 . 56 


0. 28 
0 53 
451 


सिंचा हुमा सकल क्षेत्र 


दम लाख हेक्टेयर 


38 . 5 


451 


474 


फसल उगाये गये क्षेत्र में सिंचे हुए सकल 

क्षेत्र का प्रतिशत 


23 , 5 


अनु० 


अनु० 


25 . 9 


25. 9 


-- 


26 . 5 


27 . 3 


मध्यावधि /वीर्षावधि ऋण 

(प्रत्यम * पौर परोक्ष ) 
( क ) जारी किये गयेऋण जून के 

अन्त मे ) 
( ख ) बकाया ऋण ( जून के अन्स में ) 


करोड़ रुपये 
करोड़ रुपये 


276. 18415 35 393 . 87 477 . 36 # 581 . 09 
1231 . 05 1558 72 1737 . १५ 20 41 . 78 2541 81 


अनु० = अनुपलब्ध 


+ यार्षिक योजना , 1976- 77 

@ इम वर्ष के दौरान अतिरिक्त संरक्षण कार्य 
* प्राथमिक कृषि ऋण ममितियो, भूमि विकास बैंको और अनुसूचित वाणिज्य बैंको के । 

$ अनुसूचित वाणिज्य बैंको और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड में । 
स्रोत : ( 1 ) कृषि मत्रालय, भारत मरकार , और ( 2) भारतीय उर्वरक सघ । 


अननिम 


20. खाद्यान्नों का उत्पादन की स्थिति विशेष रूप में उल्लेखनीय थी । 
आशा है कि खाद्यान्ना क उत्पादन के सन्दर्भ मे 1160 लाख मी० टन ( 4 ) 
का अभूतपूर्व कीतिमान स्थापित होगा जब कि इस वर्ष के लिए 1140 
लाख मी टन का लक्ष्य निर्धारिस था । इस प्रकार खाद्यानों के उत्पादन 
की मात्रा में 1970- 71 में स्थापित 1084 लाख मी० टन के कीर्तिमान 
से 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी । हाल ही के वर्षों में चुने हुए पण्यो का 
जो उत्पादन हुप्रा उमके आकड़े सारणी 2 में दिए गये है । 1975- 76 
की खरीफ फसलो के लिए वर्षा और मौसम की स्थितियां अधिक अनुकूल 
- - - - - - - - - - - - 

( 4 ) परवर्ती प्राधिकारिक अनुमानो के अनुभार उत्पादन की मात्रा 
1180 लाख मी टन तक पहुचने की सभावना है । 


थी । जिनके कारण खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन की मात्रा 700 - 710 
लाग्न मी० टन हो गयी । इस प्रकार उक्त मात्रा 1970- 71 में हुए 690 
लाख मी० टन के शिखर उत्पादन में अधिक थी । चावल के उत्पादन की 
मात्रा 1973- 74 के मौसम के 140 लाख मी० टन से काफी अधिक घटकर 
480 लान मी० टन हो जाने का अनुमान है । रबी की बुआई अनुकूल 
मौसमी स्थितियो मे शुरू की गयी । उसके लिए जा की वर्षा विलम्ब से 
होने के बावजूद लाभदायक सिद्ध हुई । इसके परिणामस्वरूप रबी खाद्यान्नो 
के उत्पादन की मात्रा 450 लाख मी० टन तक पहुच जाने की भी संभावना 
है । 280 नास्त्र मी० टन के गेहू का उत्पादन 1971- 72 के 264 लाख 
मी० टन गे काफी अधिक और पिछले वर्ष के उत्पादन में 98 लाम्म मी 
टन अधिक है । 
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सारणी 2 : कृषि उत्पादन - बुने हुए पश्य 
- - - - - - - - -- - . - ... - - - 
इकाई 

1971 - 72 1972 - 73 


- 


- 


- - ... - 


- 


- 


- 


1973- 74 1974- 75 1975 - 75 


N 


2 


दस लाख मी० टन 


9 7 . 0 


104 . 7 


कुलतावास 
खरीफ खाद्यान 


58 , 6 


67 . 9 


रखीखाधान 
वालों से भिन्न अनाज 


105 . 

2 
6.3 . 0 
42. 2 
94 . 1 
43 . 1 
28 . 4 
11 . 1 


38 . 4 
87 , 1 
39 . 2 


101 . 1 115. 0 * 

60 . 3 70 . 0- 71. 0 * 
10 . 8 45 . 0 * 
90 . 7 

६१ . * 
24. 2 

280 * 
10 . 4 - - 


36 . 8 
99 1 . 7 
44 . 1 
21 . 8 
100 


मावल 


40 . 3 


वाले 


१ . 9 


पातर पस्तुएं 


ई 


7 . 0 


5 . 7 


6 . 3 


7 .16. 70 


जट पौर मेस्ता 


दग नारा गांठे , 
प्रति गाठ 1710किलोग्राम 
वस लाख गांठे , 
प्रति गांठ 180 किलोग्राम 
पस लाख मी० टन 


10 . 6 * 


तिलहन 
मूंगफली 
गन्ना ( गुड़ के रूप में ) 


6 .86. 1 

5 . 8 5 . 8 
8 . 7 
8 . 2 4 .15.95. 

17 
. 0 
11 . 6 12 . 8 14 . 4 14 . 3 


* प्रेस रिपोर्ट 
( रुई सलाहकार मंडल द्वारा दिया गया । 
* *व्यापार क्षेत्र के अनुमान । 


21. किन्तु खानेतर पण्यो की फसलों की स्थिति केवल मिलहनों को 
छोड़कर उननी संतोषजनक नहीं है । व्यापार क्षेत्र के प्रामफलनों के अनुसार 
5 प्रमुख तिलहनों के उत्पादन की मात्रा 1975- 76 में 106 लाख मी० 
टन प्रभुमानित है जबकि 1975- 76 की पार्षिक योजना में 100 लाख 
मी० टन का लक्ष्य निर्धारित था । अनुमान है कि मूंगफली का उत्पादन 
70 लाख मी० टन होगा जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 36. 8 प्रतिशत वृद्धि 
का घोतक है । अखिल भारतीय तृतीय प्राक्कलनों के अनुसार कपास उत्पा 
दक क्षेत्र 1974- 75 के 73. 1 लाख हेक्टेयर के अनुमान के विपरीत 
1975- 76 में 72 . 8 लाख हेक्टेयर होगा । प्रतिकूल मौसमी स्थितियो 
के कारण विशेष रूप से महाराष्ट्र में कपास की फसल बुरी तरह से 
प्रभावित प्रतीत होती है । कपाम की स्थिति काफ़ी पनिश्चित है क्योंकि 
उसमे उत्पावन के विश्वसनीय प्राक्कलम मम तक उपलब्ध नहीं हुए है । 
दिसम्बर 1975 में फपाम सलाहकार मण्डल ने उमके उत्पादन की मात्रा 
को 69 लाख गांठों के पासपास अनुमानित किया , किन्तु जून 1976 में 
उम ने अपने पूर्व प्राक्कलन को कम कर 66 5 लाख गांठे कर दिया । 
गैर सरकारी प्राकलन के अनुमार उक्त मात्रा 65 लाख गांठों में 68 लाख गांठो 
तक होगी । पटमन और मेम्मा का उत्पावन पिछले वर्ष के स्तर पर स्थिर रहा । 
अनुमान है कि उनके उत्पादन की मात्रा 1975-78 में 58 . 29 लाख 
गांठ होगी जबकि 1974- 75 में यह 58 . 3.3 लाख गाठे थी । वस्तुत : 
1075- 76 का उत्पादन 1969-70 के बाद न्यूनतम होगा । 1975- 76 
में गन्ना उत्पादन का मेन 27 लाख हेक्टेयर था जो 1974- 75 की 
तुलना में 26 लाख हेक्टेयर मे थोड़ा बहुन अधिक होगा । परंतु चीनी 
के उत्पादन के संबंध में यह अनुमान है कि उसकी माना 1974- 75 
मे स्थित 48 लाख मी टन से घटकर 43 - 40 लाख मी० टन होगी । 


पसूली, बसूली को नोति और सार्वजनिक वितरण 

22 बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में मूल्यों को नियंत्रित करने के 
लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की वसूली में तीव्रता लाने और उनकी वितरण 
प्रणाली को सुव्यवस्थित करने पर विशेष ओर दिया गया है । खाधानों 
की ससूली की सरकारी नीति इम ममग्र सांचे में बनायी गयी । इसके 
अलावा इसके वो और लक्ष्य भी हैं : भारी मात्रा में समीकरण भंडार 
नैयार करना और आधार मूल्यों द्वारा उत्पादकों के हित की रक्षा करना । 

23. 1975- 76 ( नवम्बर-अक्तूमर ) के विपणन मौसम के दौरान 
खरीफ खाद्यानों की वसूली की नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ । 
धान की मानक झिम्म मा वसूली मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर ही प्रनि यिटल 
म . 74 रखा गया और दालो से भिन्न तूमरे मोटे अनाजों के मूल्यों की भी 
यही स्थिति रही । 

24, 1975-76 में की गयी समग्र वसूली के कार्य और आजार में 
खाद्यान्नों के आगमन की प्रवृमि और मार्वजनिक वितरण प्रणाली के 
अन्तर्गत उपलब्ध खाद्यानो की प्रवृत्ति से समान्यम. खाद्यान्नो की अपेक्षाकृत 
संतोषजनक स्थिति प्रकाश में आती है । यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण 
है कि खाद्यान्नों की वसूली मूल्य संबंधी सहायता कार्यों के अंश के रुप 
में करनी पड़ी । 

25. 1975- 76 के मौसम के दौरान चावल की ममूली के संबंध 
में कृषि मूल्य आयोग ने 53 लाख मी० टन के लक्ष्य की सिफारिश की 
थी , किन्तु सरकार ने 46 लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया । 
वास्तय में अब तक 60 लाख मी० टन की वमूली हो जाने से वसूली 
के लक्ष्य की पूर्ति अपेक्षा से काफी अधिक हो गयी है । मोटे अनाजो के 
लिए वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, हालांकि कृषि 
मूल्य प्रायोग ने 13 लाख मी० टन सुझाया था । मूल्य संबंधी 
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सहायता कार्यों के मंश के रूप में प्रग तक 3 लाख मी० टन के मोटे अनाजो गये, जबकि 1974- 75 की उसी अवधि में 58 लाख मी० टन के 
की वसूली की गयी है । 

खाद्यानों के प्रायास किये गये थे । 
26. किन्तु चावल के बसूली मूल्य को भूसा निकालने /पिसाई के मनु 

32. खाद्यान्नों की पूर्ति में जो कमी पायी वह इस बात से भी स्पष्ट 
पातो, साविधिक प्रभारों की वृद्धि और अन्य प्रासंगिक बों पर ध्यान 

होती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त खाबानों की मात्रा 
वेसे हुए 1975- 76 के मौसम के लिए प्रति क्विटल रु० 115. 78- 125 

में गिरावट पायी । 1975- 76 ( जुलाई-मई ) के दौरान सार्वजनिक वितरण 
से बढ़ाकर २० 117 - 127 कर दिया गया । इस वृद्धि के बावजूद चावल 

प्रणाली से प्राप्त किये गये खाधानों का मासिक प्रौमत पिछले वर्ष के 
की सभी किम्मों और मोटे अनाजों का जो निगम मूल्य 1 जनवरी 1975 

9 . 2 लाख मी० टन के पामत से घटकर 7 . 8 लाख मी० टन हो गया । 
को निश्चित किया गया था उसे मुद्रास्फीति के घटकों को नियंत्रित करने 

नवम्बर 1975 - मई 1976 के दौरान नाचानों की कुल बारीवी की 
के उद्देश्य से अपरिवर्तित रहने दिया गया । 

माला 47 . 6 लाख मी० टन पी जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 
27. गेहूं के संबंध में 1975- 76 के विपणन मौसम ( अप्रैल-मार्च ) 

उक्त माता 65 . 9 लाख टन भी । कुल खरीदी को मात्रा मे हुई यह 
के लिए बसूली मूल्य को प्रति क्विटल पिछले वर्ष के रु . 10 5 के स्तर पर 

गिरावट इस बात की स्पष्ट सूचक है कि सार्वजनिक वसूली की प्रणाली 
मनाये रखा गया । यह स्मरण होगा कि गेहूं का बसूली मूल्य 1973- 74 

में जो माग होती थी वह अब बदलकर शहरी क्षेत्रो में खुले बाजार के 
में जहा प्रति क्विटल रु० 71 से 74 तक ( लान किस्म का देशी गेह ) 

व्यापार के लिए होने लग गयी थी । नगरेतर क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण 
था यहां 1974- 75 में उसे बढ़ाकर रु० 105 कर दिया गया था । इसके 

क्षेत्रों में जो खरीदी होतो है उसमें भी उत्पादन की वृद्धि से छोटे किमानो 
मलामा बसूली को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार 

के पास विषमान खायाभो के स्टाकों की पूर्ति के कारण गिरावट आ गयी 
को गे की पूर्ति करने के लिए एक प्रोत्साहन बोनस योजना शुरू की गयी जिसके 
अन्तर्गत राज्य सरकारों को मसूली कार्य के अनुरूप बिभिन्न दरों पर 

331 वाखानों के अपेक्षाकृत अधिक पायातो, उच्चतर बसूली और 
मोनस वा किया जाएगा । औसत बोनस वर प्रति क्विटल रु . 4. 74 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बरीदी गयी मात्रा में गिरावट के फलस्वरूप 
पी और इस प्रकार बसूल की गयी राशि को प्रमुख रूप से किसानो के 

मरकार के पास रहने वाले बाबानों के स्टाकों में भारी वृद्धि हुई । उक्त 
हित के लिए विकास कार्यों में निवेश करने के निमित्त राज्य सरकारें 

स्टाफ जहाँ मई 1975 के अन्त में 44 लाख मी० टन थे वहां मई 1978 
काम में लाएंगी । राज्य सरकारें अपने मिमेक के अनुसार किमानों 
को रियायती दरो पर सोती की कतिपय मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराने के 

के अन्त में पाकर 144 लाख मी० टन हो गये । इस प्रकार म्टाकों 
लिए भी बोनम का उपयोग कर सकती हैं । किन्तु किसानो को कोई नकव 

के बढ़ जाने में जुलाई 1976 के अन्त तक लगभग 150 लाख मी० टन के 
राशि अवा नही की जाएगी । केन्द्रीय भंडार से सार्वजनिक वितरण के 

ममीकरण भंगार बनाने के सरकारी लक्ष्य की पूर्ति होने में सहायता 
लिए निकाले गये गेहू के निर्गम मूल्य को रु० 125 ही रखा गया । 

मिलेगी । 
28. 1975- 76 के मौसम के दौरान 1974- 75 की गेहूं की फसल 

प्रौद्योगिक उत्पादन 
से 41 लाख मी० टन की वसूली का गयी जब कि 1974- 75 मे 20 लाख 

34. 1975 के कैलेडर वर्ष में प्रोयोगिक क्षेत्र की स्थिति मिली जुली 
मी टन की बसूली की गयी थी । 

थी । जहाँ कोयले, बिजली, इस्पात , उर्वरक , मीमेंट और अलौह धातु 
29. 1976- 77 के मौसम ( अप्रैल- मार्च ) के लिए भी गेहूं के वसूली जैसे कोड़ उद्योगी में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पायी गयी वहाँ सूनी 
मल्य मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । प्रति क्विटल रु . 1 . 5 के वस्त्र और धागे तथा कुछ टिकाऊ उपभोकना वस्तुप्रो के कतिपय उपक्षेत्रों 
मसती मूल्य और बोनस योजना को बिमा परिवर्तन के रखा गया है । के पुत्पावन में वाम्मव में गिरावट आयी । इसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिक 
मसूली का लक्ष्य 52 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है, किन्तु मास्तविक क्षेत्र की ममग्र वृद्धि दर 4 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक थी । यद्यपि समग्र वृद्धि 
भमुली सुनिश्मित स्तर मे 12 लाख मी० टन अधिक हो गयी है । ( 8 ) 

पर 1974 में हुई केवल 2 2 प्रतिणन की अपेक्षा काफी अधिक थी फिर भी 
___ 30. बाजार में चावल और गहूं की जो मात्रा माने लगी यह भी 

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कतिपय उपभेनों के उत्पादन में यदि गिरावट नहीं 
सधरी हई पूर्ति की स्थिति की बोतक है । वर्तमान विपणन मौसम ( 1975 पायी होती तो ममग्र वृद्धि पर महुत ही अधिक होती । औद्योगिक क्षेत्र 
78 ) में बने हुए बाजारों में पिछले मौसम से काफी अधिक मात्रा में 

की शोचनीय स्थिति यह थी कि कुछ उपक्षेत्रो पर देशी और विदेशी कारणों 
पापल का प्रागमन हुमा । 1975- 76 के गेहू विपणन मौसम ( अप्रैल से मांग में आयी मंदी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा । साथ ही 
मार्च ) के दौरान चुने हुए 317 बाजारों में 228 लाख मी० टन गेहं कुछ उपक्षेत्रों में पंजीगत उपकरणों और यन्ध सत्र के प्राधुनिकीकरण 
प्राया, जबकि पिछग्ने मौसम में 173 लाख मी० टन गेहूं पाया था । यह की समस्याएं भी उत्पन्न हो गयी थी । इसमे मंदेह नहीं है कि उन प्र 
माना 31 8 प्रतिशत की वृद्धि की घोतक है । 1976- 77 के गेहं विपणन त्तियो को मूधारने के लिए मीति मंबंधी कई उपाय प्रारम्भ किये जा चुके 
मौमम के दौरान भी बाजार में गेहूँ के आगमन की प्रवृत्ति में ( 9) पौर 

हैं ; किन्तु इन उपायों का प्रभाव जो गैर - सरकारी क्षेत्र के अनकल कमान 
पद्धि हई है । इस अवधि मे 158 लाख मी० टम का गे बाजार में 

पर अंशत . आधारित होगा, थोडे ममय के बाद ही समग्र विकाम पर 
प्राया , जबकि पिछले मौसम की उसी अवधि में 10 3 लाख मी० टन 

देमा जाएगा । 
गेह पाया था । 

35. प्रौद्योगिक उत्पादन के मामान्य सूचकांक में मामिक प्रोसत 
____ 31. खाद्यानों की भारी फमल के बावजूद सरकार ने 1975- 76 मे 

स्तर मे 1975 में ( प्राधार वर्ष 1970 ) 3 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
अधिक स्तर पर आयान करने का निश्चय किया ताकि काफ़ी बड़ी मात्रा 

जबकि 1974 में उममें 2 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 1975 के 
में समीकरण भंडारों का निर्माण किया जा सके । इस प्रकार के भंडागें 

उत्तरार्ध में 5 . 6 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई बह पूर्वार्ध में हुई 2 3 प्रति 
का निर्माण मल्य स्थायिता को बनाए रखने की पूर्वापेक्षा है । 1975- 76 
( जलाई - जून ) के दौरान 74 लाख मी० टन के बाचानों के प्रायात किये 

शत की तुलना में काफ़ी अधिक थी । मूल रूप में बिजली और कोयले, 

इस्पास और सीमेंट जैमी कतिपय महत्वपूर्ण मूलभून बस्तुनो की पूर्ति में 
( 8 ) जून 1976 के अन्त तक । 

काफी सूधार पाया गया । इसके अलावा प्रापानमाल और नये भर्थिक 
( ° ) 11 जून 1976 1क । 

कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाये गये वई कदमो से 1975 के 


[ भाग [ [ ---- खण्ड ( ii ) ] भाग्न का गपब मई 21, 1977/ जान 31, 1999 

1685 
= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - 
धनगध में प्रौद्योगिक विधाम में लजी पागा । प्रौद्योगिक साइमेसोकाण मल्यो के प्रति उपभोकायो का विरोध कारण सा होगा और नियतिन 
नीनि को उवार बनाया गया ताकि वर्तमाम क्षमता का पूर्ण उपयोग हो बम्न के मामले में उसके बितरण को दुर्बल व्यवस्था महत्वपूर्ण कारण 
प्रोर प्राथमिकता प्रान क्षेत्रों में निनेण को बढाया जाए । गैर-रिहायशी श्री । टिकाऊ उपभोका वस्तुओं के मामले में अप्रत्याशित रूप मे पाहुन 
भारतीयों को प्रायोगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं अधिक मूल्य बढ़ जाने में उनके प्रति उत्पन्न बिरोध एक कारण रहा होगा । यहाँ 
वो गयी है । उसी प्रकार 1975- 76 की निर्यात एवं प्रायास नीति को गई और जुट मे बनी हुई बस्तुमो के अयोगों के मामले में उनके निर्यात 
इम सरह व्यवस्थित किया गया है कि निर्यात प्रधान उद्योगो को दुर्मभ की मांग में गिरावट पा जाना एक महत्वपूर्ण कारण या यहाँ इन उपोर्गों 
मधे माल और मलभूत वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलग्ध हो और कुछ दूसरे उद्योगो में मियत भी मांग में पायी गिरावट का दूसरा 
म । प्रौद्योगिक संबंधों मे भो उल्लेखनीय मधार आया जिसका यह प्रमाण 

कारण स्टाको का समायोजन भी हो सकता है । इनमें से कुछ उचोगों 
या कि जुलाई -विमम्मर 1975 के दौरान जहां बेकार गये श्रम दिनो में 

में मांग को मनाने के लिए मरकार ने 1975 के अन्त में कुछ कदम 
45 लाख की गिरावट आयी बहा 1974 की उमी अवधि में उनमें ११ 

उठाये जसे, निर्माण कार्य पर लगाये गये प्रतिबन्धों में पील, नियंलिप्त 
लाच गिरावट आयी थी । 

नपरे के मितरण की मीति में संशोधन, कई टिकाक उपभोक्ता पस्तुमों 

के मामले में उत्पादन शुल्को में कमी । 
__ 76 मार्वजनिक क्षेत्र के जलमो का कार्य विशेष म्प मे मंतोषजनक 
रहा । मार्वजनिक क्षेत्र के विकास की प्रोसन दर राष्ट्रीय बस्त्र निगम को 

____ 38 उद्योगो के कुछ उपक्षेत्रों की भिन्न -भिन्न विकास परों की स्यूल 
मिलों को छोरकर ममग्र रूप में अप्रैल - दिसम्बर , 1975 में 1974 

परिकल्पना मारणी । के प्रांकड़ो से की जा सकती है । 1975 में 
की मुलना में बहुत अधिक अर्थात 15 प्रतिशत थी । 

३ ५ प्रतिशत की ममम क्षेत्रीय वृधि के बावजय उत्पादन में पवि विधामे 

बाले अबोगो का कुल बबन 1974 के 48 प्रतिमन से घटकर 1975 
__ 37 इसके विपरीत सुती वस्त्रों और धागे के अयोगों तथा जीप , मे 41 प्रतिशत हो गया । यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जिम उपभोक्ता 
मोटर, नातानुकूलन यन्त्र , रेडियो रिसीवर, बिजली के पंजे, सूर्य सेल प्रावि यस्तुओं के उधोगो के उस्रावन में अद्धि होती है उनका कुल पान 
टिकाऊ उपभोक्ता अनुमो के उचोगो के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट में जो ग्रंश रहता है वह 1974 के 16 प्रतिशत से घटकर 1973 में 

आयी । इन पौधोगिक वस्नुपा की माग मे मो मदी आयी उमके कई 7 प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत जिन उपोगों के उत्पादन में गिरावट 
कारण श्रे । मम किम्मो के कपरो की मांग की कमी के लिए उच्च होती है उनमा कुल प्रश 19 प्रतिमान मे पढ़कर 26 प्रतिबन हो गया । 


सारणी 3 : वृद्धि परों के अनुसार चुमे हुए रोगों का वर्गीकरण 


मामान्य सूचकांक के गबन के प्रमुमार 


वृद्धि दरों का स्वरूप 


सभी समूह 


मूल उद्योग 


पूंजीमन बस्सुमों मध्यवर्ती वस्तुओं उपभोक्ता पस्तुषों 

के उयोग के प्रबोग के उचोग 


1974 1975 @ 1974 1975 @ 1974 1975 


1974 1973 @ 1974 1978 @ 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


21 . 78 7. 04 4 43 0. 57 (). 35 ) 358063(088. 443. 04 
26 38 34, 14 15 . 58 21 . 94 1 12 3 . 18 1 . 782 . 80 7 . 00 4 . 22 


7 10 12 76 0 . 09 2 1. 72 1. 12 4 . 11 0 . 2.3 . 71 3. 68 4. 22 
48 16 41 . 18 20 . 51 22. 51 1 . 47 5 53 ५ 94588 16 . 34726 


( अ ) अति : 

1, मामान्य : 5 प्रतिशत से कम 
2 उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और अधिक 

उसमें से 

10 प्रतिशत और अधिक 
3. वजन ( 11- 2 ) 
( मा ) कमी : 

4. सामान्य 5 प्रतिशत मे कम 
5 . उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और अधिक 

उसमे से : 

10 प्रतिशत और अधिक 
6. वजन ( 4 + 5 ) 
( 1 ) स्थापी : 

कुल बजान (मना ) 


441 12. 00 1 . 97 ) 61 1 . 09 - - ) 09 6 . 61 1 , 284 . 78 
14 62 13. 72 1 . 31 ) 67 6 . 25 3 . 28 2 . 95 0 . 39 4 . 119 . 38 


5 35 7 . 53 1 . 31 0 67 ) 1 । 18 ) 24 ) ११ 15) 3 . 35 
19 . 03 25 72 3 . 28 [ 2५ 7 . 34 28 3 . 04 700 3 37 14. 18 
0 . 29 

0 . 39 
67 1967 19 23. 79 23 . 798. 81 381 12. 89 12. 88 21 . 71 21 . 7 ! 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


। 


टिप्पणी . सारणी प्रसग -अलग उपोगो के बास्मविक उत्पावन पर प्राधारित है , क्योंकि अलग-अलग उद्योगो के सम्बन्ध में भारत के मूकाम असम नहीं 

* वृधि की दरे संबंधित पूर्व नर्ष की तुलना में उत्पादन में हुई प्रनिगम पति की पोतक है । 
( अनन्तिम 
25GI/ 77 - 2 
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39 मूल पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे मभी प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 10 7 प्रतिशत और 37. 5 
के उत्पादन की प्रवृत्तियों का मुनिश्चित रूप मे विश्लेषण करना सभव प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई ( मारणी 4 ) । मल्फ्यूरिक अम्ल, कॉस्टिक मोठा 
नही है क्योंकि विभिन्न वर्गों और अलग- अलग उद्योगों के उत्पादन के और सोश राख जैमी रामायनिक प्रस्तुओं के उत्पादन में केवग्न मीमान्न 
मूचकांको के प्रांको मब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । किन्तु वजन के लिए वृद्धि हुई । इसके विपरीत इस्पात की तुली वस्तुप्रों , एल्यूमिनियम बद्दरों 
ममायोजित न किये गये वास्तविक उत्पादन के प्राधार पर एक स्थल पौर वृमो, कामे की चद्दरों और वनों तथा पीनल की चद्दरों और वृनों 
चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है । मूल उद्योगों के वर्ग में सीमेंट , नैयार के उत्पादन में गिरावट आयी । 
इम्पान , नास्ट्रोजनीय उर्वरक , फास्फेटिक उर्वरक , बिजली और कोयले 

सारणी 4 : चुने हुए उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तियों - समूहमार 

- - - - - - - 

उत्पादन 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 
घटवत का 


ममूह/ उपोग 


वचन 


लेखा इकाई 


1973 


1974 


19750, 


1973 की 
तुलना में 
1971 

- 


1974 की 
तुलना में 
1975 
- - - - - 


- - - 


- 


- 


_ _ 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


1 . 17 


हजार मी . 


टन 


[ 4265 


16185 


0 , 32 


428 


15101069 

418 
4828 

54 
1083 


4952 


442 
5641 

38 


45 


1101 


1110 


3 , 13 
036 
() . 87 
(0 . 52 
9 23 
604 
0 . 78 


- 1 . 9 
+ 2 4 
+ 2 . 6 
- 16 . 7 
- - 1 . 7 
-13. 3 
+ 6 . 8 
+ s . 1 

1 . 2 


+ 115 

+ 33 
+ 13 4 
- 15 . 6 
+ 28 1 
+ 37 . 5 
- + 107 
+ 13 . 6 
+ 15 . 0 


338 


293 


लाख किलो वॉट 
वम लाख मी० टन 
हजार मी० टन 


638559 

804 
7341 . 3 


___ -403 
682120755168 

86. 9 987 
7253 .8 834.3 . 3 


12 


11 


12 
0 


7 


11161 


1 . 07 
297 
1 48 
0 . 08 
(0 . 73 
1 . 09 


संख्या हजारों में 

92 

84 
हजार किलो बाँद 11809 9002 
लाख रुपये 

450 900 
संख्याएं 

___ 115057 
सेमयाग 

89 


- 8 . 3 

- 8 7 
- 23 . 8 
+ 100 . 0 
- 15 4 

- 4 . 5 


+ 9 . 1 
-- 16 7 
+ 240 
- 95 , 7 
+ 20 . 7 
+ 50 6 


1761 
138918 


136025 


85 


128 


- - - - - 

- - - - - - -- - - - - 
मूल उद्योग : 

1. सीमेंट 
2. कास्टिक सोडा 
3. तैयार प्रस्पात 
4. एल्यूमिनियम की चरें और वृत्त 
5. नाइट्रोजनीय उर्वरक ( एन ततव युक्त ) 
6 . फाम्फेटिक उमेरक ( पी 2 मो 5 ) 
7 . बिजली 
8. कोयला 

4 . फच्चा लोहा 
पूंजीगत बस्तुषों के उद्योग 

1. रेल्वे के माल हिम्मे 
2. मोटर गाड़ियां 
3. मिजली पावर परिणामित्र ( यंत्र ) 
4. कागज और पल्प की मशीनें 
6. डीजल इंजन 

6 . रेल्वे इंजन 
मध्यवर्ती पस्तुओं के प्रयोग 

1. सूबे सेल 
2 टायर -- मोटर गाड़ियों 
3. सूत की कताई 
4. जूट से बनी वस्तुएं 
5. पेट्रोलियम पौर परिष्करणशालानों में बनी 

हुई वस्तुएं 
उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग 

1. रेडियो रिमीवर 
2. सायकिलें 
3. सिगारेट 
4 . वनस्पति 
5. साबुन 
6. धियामलाई 
7. बिजली के पंखे 
8. कांच और कांच की चीजें ( कांच की पहरें ) 
9. चीनी 
10 चाय 
11. सूत की दुमाई मिल क्षेत्र 
12. कागज और कागज के गत्ते 

( अखबारी कागज को छोड़कर ) 
वाहन इंजने और अचल इंजर्ने । प्रमन्तिम । 
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1 . 00 
6 . 24 
2 . 71 


संख्या दम लान में 
मख्या हजार में 
दस हजार कि०मा० 
हजार मी . टन 


603 
4414 
9953 


635 
4736 
10069 


543 
4884 
9906 


+ 5 . 3 - 14 . 5 
+ 7 . 3 + 3 . 1 
+ 12 - 16 

87 + 17 . 6 


1037 


947 


1111 


1 . 62 


19123 


19397 


20182 


+ 1 . 4 


+ 4 . 0 


( ) 61 


0 . 97 संस्था हजार मे 
( 0 . 36 
2 . 21 सख्या दस लाखमे 
0 . 68 हजार किंवटन 

___ हजार मो० टन 
0 . 26 वस लाख तिलिया 
0 24 संख्या हजार में 
0 11 लाख वर्ग मी० 
2. 79 हजार मी० टन 
2 . 57 
5 . 34 दम लाख मीटर 
2 . 17 हजार मी० टन 


1656 2095 1542 + 265 -- 264 
2511 

2511 2209 - 1 . 2 - 12 ॥ 
644506051160064 - 6 1 - 0 . 8 
4661 

3541 4583 24 . 1 + 29 4 
214 213 

269 - 05 + 26 . 3 
215851 215555 186317 --02 -13. 6 
2261 2336 

2001 + 3 . 3 - 10 5 
141 

158 - 33 . 3 + 68 . 1 
3685 4133 4646 +- 12 . 2 + 12 . 4 

468 490 481 ___ - 4 . 7 - 1 . 8 
4148 

4316 4078 ___ + 4 . 1 -55 
748 804 

813 + 7 . 5 + 1 . 1 


94 


- 


- 


- - 


- - - 
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भी स्थूल रूप से 1976 में लगभग 6 से 7 प्रतिशत सक की प्रौद्योगिक 
वृद्धि की प्राशा करना उचित प्रतीत होता है । 


4 ) पूजीगत यनुनी के उद्योगों के वर्ग में रेल -माल डिम्यो , पाथर 
परिणामित्रो, मशीनी पूनों, डीजल जनो, कागज और पल्प की मशीनो 
पौर रेन जनो के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । उक्त 
वृद्धि रेन -माल हिम्मो के उत्पादन में जहां 9 . 1 प्रतिशत थी वही 
कागज और पम्प की मशीनो के मामलो में 95 . 7 प्रतिशत थी अगर हम 
वर्ग में किमी प्रमम्न उद्योग के उत्पादन में कमी पायी है तो वह केवल 
माटर गाडियो (167 प्रतिशत ) का उद्योग था । 


राजकोषीय नीति 


41 मध्यवर्ती बस्तुप्रो के उद्योगों के वर्ग में मृती कलाई उद्योग के 
उत्पादन में गिरावट ( 1 6 प्रतिशन ) पायी । किन्तु जूट मे बनी 
वस्तुत्री, परिष्कृत पद्रोलियम वस्तुनों, मोटर टायरो और ट्यूबो तथा 
मचायन बैटरियो के उत्पादन में वृद्धि हुई । 


4+ पिछग्ने वर्ष की तरह मांग प्रबन्धन के कारण राजकोषीय नीति 
संतोषजनक रही । केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने 1975- 76 में मार्थिक 
विकाम के साथ-साथ मूल्य की स्थिरता को बनाये रखने की दिशा में 
अपनी नीतियों को मशक्त बनाया । वित्तीय साधनो को जुटाने और बजट 
घाटे की मात्रा को कम करने के लिए 1974- 75 में शुरू किये गये 
प्रयत्नो का प्राय और सपति की स्वैच्छिक प्रकटन योजना की मफलमा 

और कड़ाई में कर प्रशासन का अनुपालन किये जाने से और बल 
मिला । इन प्रयासों के ममन्वित परिणाम के रूप में निवेश व्यय का 
बढ़ाना और केन्द्रीय मरकार तथा राज्य सरकारों के समन्वित बजट घाटे 
को कम करना संभव हुआ । 


बजट घाटा : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें 


1 . उपभोक्ता बरतु उद्योग के वर्ग में रेडियो रिसीवर , मायकिल , 
सिंगरंट , मूती बुनाई, दियासलाई और हरीकेन लालटेन के उत्पादन में 
महत अधिक गिरावट आयी । मिल क्षेत्र म सृती बुनाई में 5 . 5 
प्रतिशत की गिरावट आयी । इसके विपरीत वनस्पनि , साबुन, जूते ( चमडे के ) 
और कान एवं काच की बनी नीजा तथा कांच की चद्दरो के उत्पादन 
में द्धि हई । जहा माबुन के उत्पादन में 26 3 प्रतिशत की वृद्धि 
हाई वहा काच पोर कात्र की मनी धीमा के उत्पादन में 69. 1 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । 


प्रौद्योगिक विकास को संभावनाएं 


45. संघशामिन क्षेत्रों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो 
के कुल वितरणो को राणि 1975- 76 ( परिशोधित अनुमान ) में 21. 0 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष हुई वृद्धि के लगभग बराबर ही थी । 
विकामेनर परिव्यय मे 1975- 76 में 26 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जम 
कि विकाम परिव्यय मे 19 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । केन्द्रीय सरकार 
और राज्य सरकारों के उच्चतर व्यय के कारण प्रागे के अनुच्छेदों में 
अलग से दिए गए है । ममन्वित कुल प्राप्नियों में 1975- 76 में 23 ) 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उनमें पिछले वर्ष 19 . 9 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी । 1975- 76 में प्राप्नियो में जो वृद्धि हुई वह 1974- 75 और 
1975- 76 के दौरान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त 
कर जुटाने के लिए किये गये प्रयामी और माय तथा संपत्ति की स्वैच्छिक 
प्रकटन की योजना की सफलता का समन्वित परिणाम थी । इसके 
परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के समम्वित बजट 
पार्ट ( ) की शि बहुत कम होकर 468 करोख रुपये ( परिशोधित 
अनुमान ) रह गयी जबकि 1974- 75 में उम्त राशि 752 करोड़ रुपये 
थी ( मारणी 5 ) । वास्तव में बाद के प्रांकड़ों से विवित होता है कि 
1975- 76 के समन्वित घाटे की गशि मत ही कम होकर 351 करोड़ 
रुपयों तक पहुंच गयी ( ) । 


। हाल ही के वर्षों में मूल वस्नुमा विशेष कर कम्मे माल और 
बिजली की कमी से प्रौद्योगिक विकास में बाधा पड़ी । अधिकांशत 
इम कमी का भारी मात्रा में उत्पन्न कृषि फमल और देश में बिजली की 
उपलब्धता में हुई वृद्धि के कारण वृर कर दिया गया है । साथ ही कम से 
फम कुछ उपक्षेत्रो में प्रौद्योगिक वस्तुमो के बाजार के अपर्याप्त विकास 
के रूप में एक नयी बाधा उत्पन्न हो रही है । वास्तव में मांग बढ़ाने या 
मामान्यत . प्रौद्योगिक कार्यकलापो मे पुन मुधार लाने के लिए कई 
उपाय गुड किये जा चुके है । प्रारम्भ में 1976- 77 के योजना परिव्यय 
में 31 .1 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । मार्वजनिक क्षेत्र का निवेण 
मामान्यत : निजी क्षेत्र के लिए प्रेरक मिद्ध होता है । अतः यह अनुमान 
लगाना उचित है कि मार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में होने वाली वृद्धि से अर्थ 
व्यवस्था के कुल निवेश में व्यापकमा आएगी । निमी क्षेत्र के निवेशों 
को बढ़ाने के लिए किये गये दूसरे उपायो मे निम्मलिखित शामिल है : 
लाइममीकरण पति में सुधार, लाभाश की घोषणा और बोनस शेयगे 
के निर्गम पर लगाये गये प्रतिबन्धो में ढील , उत्पादन शुल्को में चयनात्मक 
कटौती, मौलिक प्राय और मपत्ति कर में कटौती , निवेश को प्रोत्साहित 
करने के लिए रियायते और विकास प्रधान पायात नोति । इस प्रकार 
निजी क्षेत्र में भारी निवेण के लिए उपयुक्त वातावरण निमिन हा गया । 
इसके अलावा मांग की मदी में प्रभावित उद्योगो में पुन. मुधार प्रान 
के कम से कम दो और कारण है । 1975- 76 में कृषि प्राय में जो 
भारी वृद्धि हुई उसमें यम्स जैमी कुछ वस्तुप्रा की ग्रामीण माग बढ़ 
जायेगी । दूसरी बात यह है कि विकसित देशो में पायी गयी मंदी में 
थोड़ा मा मुधार होने वाला है अतः भारतीय प्रौद्योगिक वस्तुप्रो के 
निर्यात की माग बढ़ने की संभावना है । वस्तुन . पहल से ही इस बात 
के मकन विद्यमान है कि 1976 के पहले चार महीनों में प्रौद्योगिक 
थुद्धि की गति में तेजी आ चुकी है । जनवरी- - अप्रैल 1976 के दौरान 
1975 की उमी अवधि की अपेक्षा प्रौद्योगिक उत्पादन के सूचकांक 
में 11 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके विपरीत यह भी स्वीकार 
करना होगा या 1975 में क्रोए क्षेत्र के कुछ उद्योगो में जिम दर पर 
वृद्धि हुई उससे अधिक दर पर 1976 में वृद्धि नही हा मकेगी । फिर 


( 7 ) बजट घाटे ( -- )/ अधिशेष ( + ) निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया 
जाता है । ( प्र ) केन्द्रीय सरकार के लिए - - ( i ) बकाया माजाना बिलो में 
शुख बुद्धि/ कमी और ( ii ) नकदी जमा में निकाली गयी राणि । नमदी 
जमा में वृद्धि और ( आ ) राज्य सरकारों के लिए राज्य सरकारों के बजटो 
मे दिये गये निम्नलिखित माकड़े (i ) अर्थोपाय अग्रिमो और पावर 
ड्राफ्टो ( मई 1972 से 7 कार्य दिना में प्रतिदेय ) के रूप मे रिजर्व बैंक 
वाग दिये गये ऋण मे हुई शुख वृद्धि कमी , ( ii ) नकवी जमा में वृद्धि 
कमी ( iii ) राज्य सरकारों द्वारा अपने नकदी जमा निवेश लखे में रखी 
हुई प्रतिभूतियों की शुद्ध विक्रय / क्रय और ( iv ) प्रारक्षित राजस्व निधियो 
में रखी हुई प्रतिभूतियो को भुनाई/ प्रतिभूतियो में निषेश । 


( 8 ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों 
में 1975- 76 के ममन्धिन पाटे की राशि 351 करोड़ रुपये वर्शायी गयी 
है । उक्त घाटे में केन्द्रीय सरकार के 367 करोड़ रुपयों का बजट घाटा 
( अर्थात् यकाया खजाना बिलों में शुर वृद्धि और नकदी जमाराशियो में 
कमी) और राज्य सरकारों का 16 करोड़ रुपयो का अधिशेष ( अर्थात् 
नकदी जमाराणियो मे घट-बढ़, बजाना बिल पौर रिजर्व बैंक से प्राप्त 
अर्थोपाय अग्रिम ) शामिल है । 


1688 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21 , 1977/VAISAKHA 31, 1899 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - 
सारणी 5 : केनीय और राज्य सरकारो को संयुक्त प्राप्तिा और बितरण 


[ PART II - SEC. 3( 1)] 

- - - - - - - - -- - 


- - - 


( राणि कराड रुपयो म ) 


1974- 75 
( लेखे ) 


1975- 76 
( बजट अनुमान ) 


1975- 75 
( परिणोधिन अनुमान ) 


1976- 77 
( बजट अनुमान ) 


- 


- 


- 


- 


- 


पिछले वर्ष की 
___ तुलना में 

प्रतिशत वृद्धि 
( + )/ कमी ( -- ) 


पिछले वर्ष की 
__ तुलना में 
प्रतिशत वृद्धि 
( - - )/ कमी ( -- ) 


गशि 


गणि 


पिछले वर्ष की 

नुषना में 
प्रतिशत वृद्धि 
( 1 ) /कमी ( - - ) 


गणि 


___ राशि 


- 


17007 


+ 97 


192065 


201124 


I. पुलप्राप्तियां ( प्र -+ पा ) 15503 

( म ) राजस्व प्राप्तियां 11 6 1 6 


- 2 ) 
F205 


- - - 
+ 7 4 
+ 6 3 


12573 


11007 


14880 


9206 


9934 


11730 


उममे से 
फर प्राप्तिया 
( मा ) पूजीगत प्राप्तिया 
II. कुल वितरण 


10787 
51998 


3887 


+ 7 9 
+ 14 . 1 

+ 6 1 


1434 


F- 17 . 
+ 336 
+ 1 ) 


5735 


+ 6 7 
| - 103 
+ 6 


16255 


17243 


14674 


20965 


उनमे से 
( 4 ) विकास परिव्यय 


7840 
5340 


+ 5 + 
- ५ ५ 


9882 
6903 


( क ) राजस्व 
( ब ) पूंजीगत 


8268 
5870 
2398 
( 2259 ) * * 


9362 
6251 

3111 
( 279९) * * 


- 19 3 
- - 17 1 

+ 24 1 
( +- 31 1 ) * * 


+ 5 6 
+ 10 4 

-~ ~ 
( + 6 . 5) * 


2970 * * 


2506 
( 3134) * * 


( + 5 9 ) * * 


( पा ) पिकासेतर परिव्यय 


6681 


70 310 


- 26 _ n 
+ 229 
+ 106 4 


6196 
49 * 


6729 


+ 5 2 
- F6 , 
-- - 377 


234 


301 


5279 

6000 + 137 
( क ) राजस्व 

5045 

5729 - 13 . 6 
( ब ) पूंजीगत 

271 + 158 
III. समय प्रतिष( -+- )/ 
पाटा ( -- ) 
( I.. - II ) 

- - - 
टिप्पणी -- 1 इन फिड़ो में संघशामिन क्षेत्र मामिण नही है । 


- - 752 


- - 236 


- - 469 


- -- 341 


- - 


- - 


- - 


- 


2 अतर -सरकारी प्रकरणो के लिए राज्य मरफागे के बजटा में उपलभ याकटो के आधार पर ममायोजित किया गया है । इन समायोजना में 

मंगक्त ममग्र स्थिति पर प्रभाव नहीं पाता है । 


3 यहा दिये गये फिड़ो 1973- 74 के पहले के वर्षों की रिपार्टी में दिए गए श्राफडो में मेल नहीं खान , क्योवि 1971- 75 में बजट सबधी 

वर्गीकरण में परिवर्तन किये गये है । 


4. पाकले अनन्तिम है । 
S इनमे मजट प्रस्तावो के प्रभाव शामिल है किन्तु 12 मई , 1976 को बजट के पण्घात करी में पापित की गयी रियायतो में प्रभाव शामिल 

मन्त्री है । 
F $ हममे 1975 मे स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अधीन जारी किये गये बाडी के 40 करोड़ मपए णामिल है । 

इनमे 1974- 75 और 1975- 76 में केन्द्रीय सरकार के लेखे म प्राप्त उर्वरको और खाधान्नी (विदेशो में उपहार के रूप में प्राप्त ) के 
स्टाको के मूल्य मे हुई डि शामिल नहीं है । मार्च 1977 में उर्वरको के मामल में किये जाने यानि लेनदेन भारतीय वा निगम को प्रतरित 
कर दिये गये है । 
इनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की मल्य अनुरक्षण व्यवस्था के अतर्गत उमे अदा किये गये 226 6 करो झपा शामिल है । 
स्रोत केन्द्रीय और राज्य सरकारो के बजट । 


[भाग [[ -- मण्ड १ ( iii ] भारत का राजपत्र मई 21 1977/ वैशाख 31 , 1 ५५) ) 
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- - - - - 

- - - - - 
47 केन्द्रीय सरकार के मध में जब अलग म विचार करते है तब कद्रीय सरकार का भ्यय 1975 - 76 
1475- 70 क बजट में 117 गड । पया का ममग्र अजट घाटा प्रत्या 

46. ग्राथिव काय विभाग द्वार। 1977- 77 के केन्द्रीय सरकार के बजट 
शित था । परिशोधित अनमाना में उक्त बजट घाटे की गणि सहमर 

का जो प्राथिक और कार्य मवधी वर्गीकरण जारी किया गया उसके 
440 यगर स्पा हा गयी । फिर भी बाद में प्राप्त जानकारी में यह 

अनुगार 1975- 76 म मन्द्रीय मरकार में कुल व्यय की गणि 12001 
विदित हना है कि ममग्र बजट घाट की गशि वस्तुत कवल } 7 करोड 

करा रपा ( परिणाधिन अनमान ) थी अर्थात् उसम 147 4- 75 ( लेख ) 
सपा रही है जा परिणाधिन अनुमाना की तुलना में 1 . 3 करोट झपये 

की तुलना में 23 ) , कर रूपया या 23 , प्रनिणत की तीय वृद्धि 
कम है । 

हुई ( मारणी ७ ) । 1975- 71 के कुल व्यय मे हुई भारी वृद्धि वा प्रमुख 

कारण यह था कि बजट में की गयी योजना व्यवस्था वी गशि 37 ७ 
___ 15 कि परवर्ती बजट के ममय पर 367 भरा पिया के बजट प्रतिशत बढ़कर 405() वगर रपये हा गयी नब कि 1971- 75 में उम् 
घाटे , अना प्राप्तियों और व्यय क विचरण मामान्यन उपलब्ध हा गशि 24 , नगर मपये थी । केन्द्रीय यरवार के समय और राज्या सथा 
जाते । अत निम्नग्निमित ममीक्षा 1175- 71, के परिणाधिन अनमानी पर भघशामिन क्षेत्रो का याजनाना के लिए दी गयी महापना इस वर्ष काफी 
प्राघारित है । 

अधिक थी । 
सारणी 6 : केन्द्रीय सरकार का विकास और विकासतर म्यय 

( शि अगर रूपयो में ) 
- - - 
1497 [ - 75 

14975- 76 1975-75 

____ 1977- 77 
( लेने ) 

( बजट अनुमान ) ( परिणाधिन अनुमान ) ( बजट अनुमान ) 
पिछले वर्ष की पिछले वप की पिष्ट,ग्ने वर्ष की 

पिष्टव वर्ष की 
राग तुलना म घटबळ गणि तुलना में घटबढ़ गणि सलना में घटबढ़ गाण तुलना म घटबढ़ 
का प्रतिणत का प्रमिणत वा पमिशन 

का प्रतिशत 


- 


- 


- 


_ 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


120101 


1 " 


1 


1180 


3 ) 


॥ 


7 


) 


11 ) 


- - - - 
कुल व्यय ( ग्र ! श्रा ) 

17 . 
5 0 10577 

11141 * ** 23 
( 100 (0 ) ( 100 ) ( 100100) 

( 10000) 
अ विकाम व्यय 1975 325 5353 

173515 2 7 । 6595 
( 50 ५ ) ( 106) ( 52 ) 

( 523) 
( i ) मामाजिक मेवाण 

504 705 

31 15 11 . 
( 157) 

( 55) 
( ii ) प्राधिक मेत्रा 

+ 6 16 502 

5780 
( ! ! ) 

( 165) 

( 45 ) 
मा निफामतर ठयग 

1610 ५) ) 5224 

5735 

1 ) 

( 10104) 
(iii ) 

( 142) ( 49 4 ) ( 47 1 ) 

( 177 ) 
( i ) मामान्य मेवाए 

2019 2810 

3314* * 2 h 3201 - 1 
( 268) ( 26 ७ ) ( 27 4 ) 

{ 25 4 ) 
( ii ) अनिर्धारणीय व्यय 

-- - 2102 13 114 10 1 2121 10 + 26 () 
( 22 4 ) 

( 21) ७ ) 

( 2 ) 
- - - 

___ -- 
टिप्पणी कोष्ट का में दिये गये प्राव कुल व्यय में प्रतिशत का दति है । 

___ * उनमें राज्यों और मघणामित भम्बा को प्रदान किये गये एकमुफ्त अनुदान और ऋण शामिल है । 
* * इनमे अतर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के कगर के खरी में की गयी मूल्य अनुरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गन उमे दिये गये 225 6 करोड रुपा शामिल है । 

नात भारत सरकार के बिन मन्त्रालय के आर्थिक विमाग माग जारी किर्ग गये केन्द्रीय सरकार के बजट 1971- 77 का पार्थिक और क्रियात्मक 

वर्गीकरण । 
गजट साधन, बचत और पूजो निर्माण 

मधिन अभिम परिपय में 1974- 75 की तुलना में 1975 76 में 
49 1975- 76 के दौरान पूजी निर्माण पर 40.) : नगर माया का 570 करोड रूपया या 11 । प्रतिशत की वृद्धि दुई अर्थात् उसकी शि 
जा व्यय किया गया बन 25 ! पतिणत की वृद्धि का शाला था अब कि 

बढ़बर 1670 करार रूपये हो गयी । उपभोग व्यय में 18 प्रतिशम 
1971- 75 में उसमें 38 प्रतिशत मी वृद्धि हुई थी । उग्रागा, कृषि 

की जा वृद्धि हुई वह वित्तीय परिव्यय की द्धि का लगभग ५० प्रतिशत 
परिवहन और मधार पर हुए पूनी निर्माण व्यय में 1971-75 के स्नग 

थी । उपभोग व्यय में हुई वृद्धि का लगभग प्राधा प्रण मजदरी और बेनन 
की तुलना में श्रमश 50 0 पमिणन 14 6 प्रतिणन और 11 6 

में पाया गया , जिममं 211 करार रूपया या 1 } प्रतिशत की वृद्धि 
प्रनिगन की वृद्धि हुई । इस प्रकार पृगा निर्माण 1975- 76 में केन्द्रीय हुई । 
मरकार के कुल व्यय का 38 1 प्रतिशत था जो कि 1974- 75 के 
37 प्रतिशत प्रश में प्राधा प्रतिशत अधिर था । 

51 माल प्रत्यक्ष पशी निर्माण म काफी धीमी गति म + प्रनि 

शत की वृद्धि हुई । विन्तु यह अधिकाशत खाद्यान्ना और उर्वर को के 
50 मन्द्रीय मरकार के 12031 करोड रुपया के व्यय म म उपभोग म्दाको में हुई कमी को द्योतक थी । म्टाका को छोडकर प्रत्यक्ष मकल 
व्यय ( अथात् बालू उपयोग क लिए मजदूरी और बतन तथा बम्सुमो अचल पूजी निर्माण में 17 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके अलावा 

और मेवानो पर सीधे ही किया जान वाला व्यय ) और प्रत्यक्ष गफल अथ यवम्या के शाप क्षत्र का पजी निर्माण के लिए दी जाने वाली विनीय 
पजी निर्माण ( अर्थात् भवना , सार निमणि काय , मीना और उप महाय ।। की गण जा अमि पयिय में बाहर रहता है , 1975- 76 
करणी तथा अन्य आस्तिया और म्टाका पर किया जाने वाला निवेश ) में म 35 । प्रनिशन यतकर 3315 करोड़ रुपये हो गयी ( मारणी 7 ) । 
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सारणी 7 पूजी निर्माण पर भारत सरकार का व्यय 


[Part II - Sec 

- - - - - 


3( 11) ] 
- 


- - 


- 


( गशि का पगा में ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


1471- 7 
( नखे ) 


1975- 76 
( बजट अनुमान ) 


1975 765 
( परिशोधित अनुमान ) 


1977- 77 
( बजट अनुमान ) 


मद 


| 


405 


1132 


3317 


[ मयल प्रत्यक्ष प्रचत्र पूजी निर्माण 

823 २६7 1964 

109 . 
IJ म्टाको म वृद्धि 

131 38 

320 
( 372 ) ( 140) 

( - ) 
III पद प्रत्यक्ष पजी निर्माण ( सकल प्रत्यक्ष प्रचन पनी 

निर्माण नवीकरणा और प्रतिस्थापना के व्यय का 
घटाने पर किन्नु स्टाको की वृद्धि को जीउन के बाद ) 

1081 862 

972 
IV पुजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता 
( क - ख + ग ) 

24 | ) 1913 

3781 
( क ) राज्य और गघशामिन क्षेत्र 

1223 

1520 
( ख ) यिभागेतर वाणिज्यिक प्रतिष्ठाम 

1557 1743 

2108 
1 मिनीय प्रतिष्ठान 

115 211 

178 
। अन्य 

4) 0 ) 1420 15104 

11) 30 
( ग ) स्थानीय प्राधिकारी और अन्य पार्टिया 

143 135 1 [ 6 

153 
गोर (IFII + IV ) 

3077 3931 4602 

4905 
टिप्पणी 1 इम मारणी मे पनी निर्माण पर हुआ व्यय मकान अाधार पर दर्शाया गया है । 

} काष्ठको म दिये गये प्राम के उपरमो प्रौर खाद्यान्ना के स्टाफो में हुए परिवतना को वर्शाते है । 
( 1 1 माच 117 , म प्रायानित नाहदामननीय उर्वरका की खरीद देखभाल और वितरण की जिम्मेदारी भारतीय बाय निगम का माग दी गयो 


1188 


1391 


1115 


150 


- 


- - 


- 


- 


स्रान भारत गरमार के विम मन्त्रालय क पाथिर कार्य विभाग द्वारा जारी किये गये बद्रीय सरकार + बजट आश्रिम ग्रोर त्रियान्मर 
वर्गीकरण । 


5 . मरकारी प्रशासन की मचत और विभागीय वाणिज्यिक प्रति 
प्टानो के मूल्य सास की व्ययस्था 1975 76 ( परिणाधित अनुमान ) 
में क्रमश 6 प्रतिशत और 3 2 प्रतिशत अधिक थी ( मारणी 8 ) । 
इसके साथ ही विभागीय प्रतिष्ठानी की वर्तमान हानि 1974 75 + 80 
करोह स्पयो में घट कर 1975- 76 में 34 करोड रुपये हो गयी । सम प्रकार 


केन्द्रीय सरकार की सवल बचत की गणि एक वर्ष की अवधि में 11 } 
प्रतिशत बढ़कर 1021 करोड रुपये हो गयी । शुज बचत ( नवीकरणी 
और प्रतिस्थापना में व्यय को घटाकर मकल बचन ) म अपेक्षाकृत अधिक 
वति हई । शुम बचत की राशि 1975- 76 में 12 प्रतिणन बकर 866 
मगर रुपये हो गयी । 


सारणी 8 केन्द्रीय सरकार की बचत 


( गणि क्रोष्ट रूपयो मे ) 


-- - - - 


1974- 75 1975 -76 1977- 77 1976 77 घट - बढ़ 


वा 


प्रतिणन 


( तमे ) 


( बजट 
अनुमान ) 


( परिणाधिन 
अनुमान ) 


( मन 
अन्मान ) 


म्मभ ! की 

तुलना मे 
म्तभ । म 


स्नम 4 की 
मलना में 
स्लभ 5 मे 


- - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - 


- 


1697 


17 6 


7239 
5800 


5111 


6158 
1076 
1108 
5317 

841 


1 गरकारी प्रशासन की गजम्ब प्राप्तिया (I + II ) 

( 1 ) वर राजम्ब 

( II ) करेमर गजस्व 
। चालु व्यय 
3 मग्यारी प्रशासन की बचत ( 1 -~- 2 ) 
4 गजम्व प्रामिया व प्रतिशत के रुप में 

प्रशासन की बचत ( 1 प्रनिशन में प म १ ) 


7595 (60) 

6243 
___1303 

69110 


1273 


1389 


156 7 
2 4 - - 27 
14 3 8 9 
6 - 234 


7987 


6145 
१५ 


600 


697 


13 7 


12 3 


- 


- - - 


- - 


a इनमे बजट के बाद 12 मई 1976 का घोषित की गयी रियायता के प्रभाव णामिन नही है । 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - 

- -- - - - - 

-- - - - - - - - - - - - - - - -- -- 
- - - _ _ 

- - - - 

- - - - 
5. विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मृल्य नाम 
व्यवस्था और अभिधारित लाभ ( 1 + 2 ) 

2 11 127 376 67 . I 196 . 1 
( 1 ) मूल्य लास व्यवस्था 

102 161 

198 3 : 148 
( 2 ) अभिर्धारित लाभ 

- --- 80 82 - - 31 

188 
6 केन्द्रीय सरकार की मकन बचत ( 3 -1- 5 ) 

917 1 0.11 1021 1081 11. 3 39 
7 . नबीकरणो और प्रतिस्थापनो पर व्यय 

111 156 155 

172 7 . 6 11 . 0 
8. णु बचन ( 6 -- - 7 ) 

773 888 866 

889 12 ॥ 2. 7 
9. शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश * 

722 819 

952 

15 . 0 16 . 2 
10 णद्ध प्रत्यक्ष नियेण * की तुलना में प्रख बचन में 
अधिकना ( - ) या कमी ( - - ) ( - - 9 ) 

1GB 47 - -- 63 
- - - -- - - - - - - - - - - 

- - -- 
* इनमें उर्वरकों और खाद्यान्नो के स्टाको में हुई वृद्धि शामिल नहीं है । 

स्रोत . भारत सरकार के दिन मवालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वाग जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के बजट 1476- 77 का प्राधिक पौर 
क्रियान्मक वर्गीकरण । 


712 


61 


- - - - - 


- 


- 


- - 


राजकोषीय मोति - - 1976- 77 

5 3. केन्द्रीय सरकार के 1976- 77 के बजट पर विचार करने में पहले 
बजट से प्रतिपादिन होनेवाले गजकोषीय नीति के ममत दृष्टिकोण में 
आये कुछ परिवर्तनो को म्पाट करना प्राथश्यक है । 1976- 77 का 
गजकोषीय नीति में ममग्र विकाम में तीव्रता लाने के लिए बचत और 
निवेश की वृद्धि पर जोर दिया गया है । यह तथ्य अन्य बातो के साथ 
माथ प्रत्यक्ष कर विन्याम के प्रोषियीकरण में प्रगट होता है । 

54 सार्वजनिक क्षेत्र में 1976- 77 के यार्षिक योजना परिव्यय में 
पिछग्ने वर्ष के मृत योजनागत अनुमान से 31 4 प्रतिशत की वृद्धि की 
गयी है । निवेश परिव्यय में कार्यान्वित हो रही परियोजनामो को समाप्त 
करने के लिए प्राथमिकता दी गयी है । निजी क्षेत्र में भारी निवेश और 
क्षमता के अधिक उपयोग को बढ़ाने के लिए बने हा उद्योगों के लिए 
मिवेशो में छूट दी गयी है और जिन प्रौद्योगिक उत्पादनों की माग में 
मंदी रही है उनके लिए उत्पादन शुल्कों में रियायतें की गयी है । ( " ) 
इसके अलावा आय और संपत्ति करो की अधिकतम दरो मे कटती 
कर निवेश और उन विक प्रयामो को प्रोत्माहम दिया गया । इन 
प्रत्य करो की वर्ग को प्राय और संपत्ति के स्वैच्छिक प्रकटन की 
योजना की सफलता के संदर्भ में कम किया गया ताकि कर स्वरूप 
को संगत बनाया जा सके और कराधान का अनुपालन बेहतर हो सके । 
इसके माथ ही मांग को नियन्त्रित करने के उद्देश्य में सरकार ने कर्म 
चारियों के अतिरिक्त मंहगाई भने को प्रवद्ध करने के उपाय और प्राय 
फर-दातानो के लिए बनायी गयी अनिवार्य बचत योजना को कतिपय 
मशोधनों के साथ और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया । 
( 9 ) विस्त मंत्री ने भी 1975- 76 में उत्पादन शुल्क के ममग्र स्वरूप विशेष 
कर मूल्य में जड़े हुए कर की प्रणाली को स्वीकार करने की संभाव्यता की 
व्यापक समीक्षा की थी । धूकि इस ममीक्षा में प्रकाश में आई बातें 
अधिक जटिल पायी गयी और उनका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता था अन 
उनके बजट भाषण में यह संकेत दिया गया कि उनके द्वारा नियुक्त की 
जाने वाली ममिनि परोक्ष कर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की गमीक्षा करेंगी । 
सदनुसार भारत सरकार ने 20 जुलाई, 1976 को मान मवम्यो की एक ममिति 
नियुक्ति की जो ( क ) केन्द्रीय राज्य स्तरीय और स्थानीय पगंभ करो 
के वर्तमान म्वरूप के मभी पहनुभो को ममीक्षा करेगी और ( ख ) दुर्लभ 
माधनों के माथिक उपयोग को बढ़ाने में परोक्ष कराधान की भूमिका का 
निम्नलिखित संवों में अध्ययन करेगी : मूल्यों और लागतों पर उत्पादन 
पशुल्को का प्रभाव , ऐसे शुल्कों का सचयी प्रभाव , विभिन्न व्यय समूहो पर 
उनका प्रभाव , कर प्राधार को व्यापक बनाने और कर प्रणाली को लोच 
को बढ़ाने की मभावना, मूल्य मे जो हाए कर की पति को अपनाने की 
संभाव्यता , क्या और कहां तक परोक्ष करी में रियायते वेफर किमी विशेष 
उद्योग या उद्योग क्षेत्रों की सहायता करना उचित होगा, अद्यतन व्यापार 
नियंत्रण की दृष्टि में प्रायास शुल्फो का म्यम्प और स्तर , देशी उद्योग 
का मंरक्षण और वेशी उत्पादों का मूल्यन । 


गया प्राधिक कार्यक्रम : 
___ 55 1975- 76 की राजकोषीय नीति का एक दूसरा पहलू यह था 
कि उममें 1975 के मध्य में शुरू किये गए 20 सूत्रीय प्राधिक कार्यक्रम 
के प्रमग में अधिक सामाजिक न्याय के साथ विकाम को बढ़ाने की 
परिकल्पना थी । नये आर्थिक कार्यक्रम में 1975- 76 में प्रत्याशित व्यय 
की गशि 1970 करोड़ रुपये थी । इस गशि में गज्यो और संघशामित 
क्षेत्रों के लिए, 1851 करोड रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 119 करोड़ 
झपये मम्मिलित थे । 1976- 77 के परिव्यय को बढ़ाकर 2 338 करोड़ 
म्पये कर दिया गया है । प्रम गणि में राज्यों और मंपशामित क्षेत्रों 
के लिए 2174 कगेर रपये और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 164 करोड़ 
रुपये मम्मिलित थे । इम कार्यक्रम के अधीन अधिकाश परिव्यय राज्यों 
के क्षेत्र मे पाता है , क्योंकि हममे सम्मिलित की गयी अधिकाश मातें 
गज्यों के दायित्व के भीतर पाती है । राज्य इन वायित्वों का वहन कर 
समें , हम उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने विशेषकर बरी और मलौली मिनाई 
नथा बिजली की परियोजनाओं के क्षेत्र में राज्यो को दी जाने वाली महायता 
को बढ़ा दिया है । 
केन्द्रीय सरकार का बजट : 1976- 77 

56. केन्द्रीय सरकार के 1976-77 के बजट अनुमानों में योजना 
के लिए भारी मात्रा में 4754 करोड़ रुपयो की व्यवस्था की गयी है जो 
1975- 76 ( परिशोधित अनुमान ) मे योजना व्यय के लिए बजट में 
पाबंटिन किये गये 4080 करोड़ रपयों से ! 6 6 प्रतिशत वृद्धि की घोतक 
है । योजना परिव्यय के लिए किये गये प्राबंटन में हुई म वृद्धि के बावजूद 
केन्द्रीय मरकार का कुल व्यय 1975- 76 मे हुई 1.3 6 प्रतिशन अद्धि 
की तुलना में 1976-77 में केवल 4 . 2 प्रतिशत बढ़कर 12604 करोड़ 
रुपये होने का अनुमान है । इसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार है : पहला 
कारण यह है कि 1975- 76 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 227 करोड़ 
रुपयों के “ मूल्य का भुगतान करने " का यह मतलब था कि उक्त कोष 
में रहने वाले रूपयो के लिए पूग ममायोजन किया जायेगा । इस प्रकार 
के भुगतान 1976-77 में भी अवश्य ही करने होंग ; फिन्तु ऐमे ममायोजन 
का मूल्य काफी कम होने की आणा की जा सकती है । प्रत . 1976- 77 
के बजट में इसके लिए नाममात्र की ( 1 करोड़ रुपये ) व्यवस्था की गयी 
है । दूसरा कारण यह है कि अब आयातित खाद्यान्नों और उर्वरकों का 
विनपोषण करने का दायित्व भारतीय खाद्य निगम का है ; अत . उर्वरकों 

और खाद्यान्नों के स्टाको के विन-पोषण के लिए 1976- 77 के बजट में 
कोई व्यवस्था करना प्रावण्यक नही समझा गया है । 1975 
1976 में इस मवर्भ में 3 1 3 करोड़ रुपयों का व्यय हुअा । तीमग कारण यह 
है कि मूल्य स्थायिना के संदर्भ में मजदूरी और वेतन पर होने वाला 
33 करोड़ रूपयो का अतिरिक्त व्यय 1975- 76 में हुए 214 करोड़ 
रपयों के व्यय से काफी कम है । 


- - - - -- 


- - -- 


- - - - - - - - 
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___ 57. उपभोग की मां और मेवानो लथा पना निर्माण की दी । परिणामी गे प्रयाणा बाय पं. भाः उनकी मल्पाग ठपषस्था और 
मरकार की प्रत्यक्ष माग की गशि 1650 करोड रूपये ह जा 197th- 77 प्रभिधारिन लाभी की गश लगभग तिगनी बढ़कर 375 करोड़ रुपये लो 
में उसके पुल व्यय का 36 9 प्रतिशत है जब कि बह 1975- 7 , म जाने के बावजद केन्द्रीय मरफार की शुद्ध बचत की गणि केवल 2 7 
39 6 प्रतिशत था । उसने उपभोग व्यय की पद्धि दर 1975- 76 के प्रतिशत या 23 फरोम मपये बढ़कर 189 करो पये होने की प्राणा है, 
18 प्रतिशत में 1976- 77 में तेजी से गिरकर 4 ? प्रतिशत हो जाने जबफि 1975 - 76 मे उम्म राशि 12 प्रतिशत माकर 866 करोड़ रुपये 
को प्राशा है । उपभाग व्यय की राशि हम प्रकार 338 3 करार रूपयो हो गयी थी । बजट अनुमानो के अनुसार केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बचत 
में सामान्य रूप से बढ़ाकर एक वर्ष में 3526 करोर रपये हो जायेगी । शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश में 63 करोड़ रुपये या 6 6 प्रतिशत कम होगी जबकि 

58 उर्बरको के व्यापार को भारतीय खाद्य निगम को प्रतरित कर 1975 - 76 में णब प्रत्यक्ष निवेश ( उर्वरकों और अनाजो के स्टाको 
देने के बाद केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष मफल पृती निर्माण की गणि को छोडकर ) की तुलना में शुद्ध बचत के अधिणेष की राशि 47 करोड़ 
1475- 76 के 974 करोड़ रुपयों में बढ़कर 1976- 77 में 1124 मपणे श्री । 
करोड रूपये हो जाने का अनुमान है ; उसको वृद्धि दर 13 . 8 प्रतिशत में 
बनकर 15 . 4 प्रतिशत होगी । 1960- 61 के मल्यो के अनुमार ( 10 ) 

62. केन्द्रीय सरकार के फुल पंजीगत व्यय की गशि 1976 - 77 में 
प्रत्यक्ष मफल अचल पूजी निर्माण मे 1975 -76 मे 14. 2 प्रतिशत 

1069 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । उममे 952 करोड़ रुपये का 
की टि हुई जय कि 1974- 75 मे उमम 10 2 प्रतिशत की गिरावट 

प्रत्यक्ष शुद्ध निवेश, अर्थ व्यवस्था के शेष क्षेत्रो को अतरित किये गये 
प्रायी थी । 1977- 77 में ऐने पूजी निर्माण में 1.3 3 प्रतिशत की 

305 करोड़ रुपयो की शुज पूजी और 2812 करोए रुपयो को वित्तीय 
वृद्धि होगी । इस प्रकार यद्यपि प्रत्यक्ष मकल अचल पूजी निर्माण मे 

अस्तियों का शुद्ध अभिग्रहण शामिल है । केन्द्रीय मरफार की शुद्ध बबन 
1975- 76 की अपेक्षा कम वृद्धि होने की प्राशा है, फिर भी पूर्को 

की गशि 889 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, विदेणी महायता से 
सिलखित प्रकार में कार्यान्वित हो रही परियोजनायो म किपे जानेवाले 

1090 करोए रुपये प्राप्त होने की प्राणा है और उसको देशी वित्तीय 
निवेश पर जोर देने के कारण प्रत्याशिम पूजी निर्माण से उत्पादन में 

देयताओ मे 1770 करोड रुपये की मृवि की व्यवस्था की गयी है । 
अधिक वृद्धि होने की संभावना है । 

उक्त देयताप्रो में बाजार ऋण, इस वर्ष अनिवार्य बचत के मभाष्य वृद्धि 

के आधार पर रिजर्व बैंक से लिये गये 480 करोड़ रुपयों के उधार , 
59 अर्थ व्यवस्था के शेष भाग को पूजी निर्माण के लिए दी जाने वाली 

खजाना बिलो को छोड़कर अल्प बचतें और दूमरी देयतायें शामिल है । 
विनीय महायता में 14 . 1 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है अर्थात 

प्राप्त बजट घाटे की राशि 320 करोड़ रुपये हो जाने की प्राणा है ।11 
यह 1975- 76 के 3315 करीम रूपयों में महकर 1976- 77 मे 3781 
फगेट रूपये होगी ( मारणी 7 ) । केन्द्रीय मरकार के बजट साधनों में 
में मकल पुंजी निर्माण की राशि 1976- 77 मे 1905 करोड़ रुपये होगी 

बजट संबंधी कार्यकलाप -- - राज्य सरकारें - 1975 - 76 
जो 1975- 76 के 460 2 करोड़ रुपयों से 6 . 6 प्रतिशत वृद्धि की श्रोतक 

63. गज्यों के विस पर अब विचार किया जाए । केन्द्रीय मरकार की 
होगी और कुल व्यय में उसका अंश 39 प्रतिशत के प्रामपाम होगा नगा राज्य मरफारों के 1975 - 76 के पिन के मबंध में भी केवल परि 
जमकि 1975-76 में वह 38 . 1 प्रतिशत था । 

शोधित अनुमान अब उपलब्ध है । इनसे 1974 - 75 ( लेखे ) की तुलना 
60. केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय मे 1975 - 76 में हुई 2 3 . प्रतिशत 

में स्पष्ट सुधार परिलक्षित होता है । यह तथ्य इस बात से स्पष्ट होता है 
की वृद्धि के मुकाबले में 1976 - 77 मे केवल 4 2 प्रतिशत की नद्धि कि 1975 - 76 में बजट में जहाँ 22 फगेर रुपयो का अधिशेष था यहां 
होने के संदर्भ में उसका त्रिकाम म्यय 1975 - 76 के 6356 करोड 1974 - 75 में 31 करोड़ रुपयो का घाटा विद्यमान था । इस प्रकार 
संपयो में । १ प्रतिशत बढ़कर 6595 करोड़ रुपये हो पाने का अनुमान अधिशेष की स्थिति इमलिए उत्पन्न हुई कि कुन प्राप्तियो मे 18 8 
लगाया गया है । पिछले वर्ष बुद्धि 27 . 8 प्रतिशत थी । विकास के प्रतिशत की वृद्धि हुई प्रर्थात् उनकी गशि बनकर 1010 221 करोड़ 
उद्देश्यों के लिये किये जाने वाले पूजी निर्माण व्यय की प्रवृत्ति कुल रुपये हो गयी । इसके विपरीत कुन वितरणी की गशि थोड़ी मो अर्थात् 
विकास व्यय की तुलना में मेहमर होने की प्राशा है । विकास के उद्देश्यो 18 . 1 प्रतिशत बढ़कर 10199 करोड़ काये हुई ( मारणी 9 ) । 
के लिये किये जाने वाले पूजी निर्माण व्यय की राशि 1976- 77 में 4561 

64 राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप मे लगाये और वसूल 
करोर रुपये में 6 5 प्रतिशत महकर 4858 करोड़ रुपये होने का 

किये गये करों तथा केन्द्रीय सरकार के करो मे में उनके हिम्मे के रूप में 
मनमान है । पिछले वर्ष उक्त गशि में से 25. 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई 

प्राप्त गणि में 19. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसकी गणि 1974 
थी । 

75 के 4109 करोड़ रुपयो से बढ़कर 1975 -76 में 4916 करोड 
61. यह स्मरणा होगा कि 1975 - 76 में सरकारी प्रशासन की बचत 

रुपये हो गई । एक वर्ष की अवधि में कगे मे प्राप्त गशि में 807 
में चीनी के निर्यातो से हुए 135 करोड़ रुपयों के लाभो का ( परिशोधित 

करोड़ रूपयो को जो बृद्धि हुई उममे 5410 करोड़ रुपये राज्यों के अपने 
अममान ) महत्वपूर्ण योगदान था । प्रमुख रूप से 1976 - 77 के बजट 
मनमानो मे इसके लिये कोई व्यवस्था न करने से प्रशासन की बचत 

करो से प्राप्त थे और 267 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के करों में से 
1976 - 77 में 23 . 4 प्रतिशत गिरकर 685 करोड़ रुपये हो जाने का 

राज्यो के हिम्मे के रूप में प्राप्त थे । कर प्राप्तियों में विनीय माधन 
अनुमान है यद्यपि सरकार के वर्तमान म्यय में भी 8 ५ प्रतिशत की 

जटाने के लिए इम वर्ष के दौरान यजट प्रस्तुत करने ममय तथा बाद में 
वद्धि होने की प्राणा है । विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो के परिचालन 

गम्य मरकागे मथा केन्द्रीय सरकारो दाग किये गये अतिरिक्त उपायो 

के कारण उक्त वृद्धि हुई । अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार के करों में से 
( 10 ) प्रत्यक्ष मकस प्रचल पूजी निर्माण के प्राकड़ो को संशोधित थोक 

राज्यो को उनके हिस्से के रूप में प्राप्त राशि में जो वृद्धि हुई उसके 
मन्य मचकाक के प्रयोग द्वारा अवम्फीन किया गया है । थोक मूल्य 

प्रोश का कारण . प्राय तथा मम्पति की स्वैच्छिक प्रकटन योजना के 
सूचकाक इस प्रकार ममायोजित किया गया कि उसके द्वारा केवल पट्रोग्नियम 
वस्तुप्रो, ग्मायनो और निमित वस्तश्रो , मशीनी और परिवहन उपकरणो 

( 1 ) इसमें 12 मई , 1976 को बजट के पाचाम् करों में जो रिया 
के मूल्यो में किये गये पग्यितन प्रतिपादित हो । सम प्रकार प्रयम्फीति यतें घोषित की गयी उनके प्रभाव पर विचार नही किया गया है । उनसे 
के लिए प्रयुक्त म्बकाक में स्वाध वस्ना , शराब और तमान और प्रौद्योगिक पूरे वर्ष में गजब म १ १ करोड़ रुपयों और 1976- 77 में 88 
कामी मामग्री शामिल नही है । 

करोड़ रुपयो की हानि होगी । 
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अंतर्गत प्रकट की गयो प्राय में प्राप्त गशि थी । 1975- 765 के दोगन 

65. केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त ऋणों को छोड़फर राज्यों की पूंजीगत 
राज्यों के अपने अतिरिक्त कराधान से भी उनके द्वारा लगाये और 

प्राप्तियो की कुल गणि 1975 - 76 में 1279 करोड़ रुपये थी जो पिछम वर्ष 
वसूल किये गये करों से प्राप्त राशि में इस एक वर्ष की अवधि में 18 . 7 

की तुलना में 183 करोड़ रुपयों की वृद्धि की घोतक थी । राज्य सरकारों 
प्रतिशत की वृद्धि होने में सहायता मिली । ये प्रयाम अनिग्मित कर 

को यह अनुमति दी गयी कि वे बाजार ऋण जारी कर 1975 - 76 में 
जुटाने के लिए 1974 -75 में भारी मात्रा में किये गये प्रयासों के अलावा 

100 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त रामि जुटायें ताकि वे 1963 -64 
किये गये । 1974 - 75 में से राजस्व में लगभग एक चौपाई वृद्धि के मंन्द्रीयकृत पाजार ऋणों में केन्द्रीय सरकार के अंश को चुका सके । 
हुई थी । राज्यों के करेलर राजस्व की गशि 1974 - 75 के 1300 इमका उल्लेख बाद में किया गया है । यह आलोच्य वर्ष के दोगन 
फरोड़ रुपयों से बढ़कर 1975-- 76 में 1511 करोड़ रुपये हो गयी 

पूंजीगत प्राप्तियों में हुई बुद्धि का विशेष कारण था । 
अर्थात् उममें 16. 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


सारणी 9 : राज्य सरकारों की समग्र बजट स्थिति 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


1971 - 75 
( लेखे ) 


1975 - 76 
( बजट अनुमान ) 


1975 - 76 
(परिशोधित अनुमान ) 


1976- 77 
( बजट अनुमान ) 


मवें 


गशि 


राशि 


गशि 


पिछले वर्ष की 
तुलना में घट-बढ़ 
का प्रतिशत 
( स्तंभ 2 की 
तुलना में 
स्तंभ 3 ) 


पिछले वर्ष की 
तुलना में घट - बढ़ 

का प्रतिशत 
( स्लभ 2 की 
तुलना में 
स्तंभ 5 ) 


पिछले वर्ष की 
राशि तुलना में घट- बा 

का प्रतिशत 
( स्तंभ 5 की 


तुलना में 


सतंभ 7 ) 


- 


2 


3 


5 


6 


7 


8 । 
- - - - - - 


I . कुल प्राप्तियां ( प्रा ) 


10221 


+ 18 . 

8 


86029087 + 5. 6 

( 9266 ) ( + 7 . 7 ) 


10740 
( 10889 ) 


15. 1 
( + 6 . 5 ) 


अ . राजस्व प्राप्नियां ( i + ii ) 


7620 


+ 18 . 

5 


64316819 + 6 , 

0 
( 6998 ) ( + 8 . 8 ) 


8257 + 8 . 4 
( 8399) ( + 10 . 2 ) 


( i ) कर प्राप्तियो ( क -+- ख ) 


4109 


4916 


+ 19 . 

6 


4325 + 5 . 

3 
( 4498) ( + 9 . 5 ) 


5343 8 . 7 
( 5466 ) ( + 11 . 2 ) 


( क ) राज्यों के कर 


3421 


+ 18 . 

7 


2881 
1228 


3001 + 4 . 2 
( 3133 ) ( 1- 8 . 7 ) 


3740 
( 3831 ) 


+ 9 . 3 
( 12. 0 ) 


( ब ) केन्द्रीय करों में हिस्मा 


1195 


+ 21. 7 


1324 ( + 7 . 8 ) 
( 1365 ) ( + 11 . 2 ) 


1603 + 7. 2 
( 1635 ) ( + 9. 4 ) 


(ii ) फरेनर प्राप्तियां ( ग + 1 ) 


2322 


2704 


+ 16. 5 


2194 
( 2500 ) 


+ 7 . 4 
( 1- 7 . 7 ) 


2914 
( 2933 ) 


- 7 . 8 
( + 8 . 5 ) 


( ग ) राज्यो की फरेतर प्राप्तियां 


1300 


1511 


-- 16. 1 


1406 
( 1412 ) 


+ 8. 2 
( + 8. 6 ) 


1656 + 9 . 6 
( 1675 ) ( + 10 . 9 ) 


( घ ) केन्द्रीय सरकार से अनुदान 


1022 


1088 


+ 6 . 5 


1193 


- 16 . 7 


1258 


+ 5 . 4 


टिप्पणियां : 1. अांकड़े प्रतिम हैं 2. 1975 - 76 ( बजट अनुमान ) के लिए कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़ों में राज्यों को बजट प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली 
अनुमानित गणि ( 83 करोड़ रुपये ) , केन्द्रीय सरकार के अमिरियम शुद्ध कराधान में उनका हिम्सा ( 41 करोड़ रुपये ) और केन्द्रीय विक्री कर की दर में किया 
गया परिवर्तम ( 55 करोड़ रुपये मम्मिलित है ) 3. 1976 - 77 ( बजट अनुमाम ) के लिये कोष्ठकों में दिये गए प्रांकड़ों में राज्यों को मषट प्रस्तावों से प्राप्त 
होने वाली अनुमानित राणि ( 117 करोड़ रुपये ) और केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कराधान में उनका हिम्मा ( 32 करोड़ रुपये ) मम्मिलिन हैं । 
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सारणी ७ : राज्य सरकारों की समप्र बजट स्पिति ( जारी ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


1974 - 75 
( लेखे) 


1975 - 76 
( बजट अनुमान ) 


1975 - 76 
( परिशोधित अनुमान ) 


1976- 77 
( बजट अनुमान ) 


राशि 


राशि 


राशि 


राशि 


पिछले वर्ष 
की तुलना में 
घट - बढ़ का 
प्रतिशत 
( स्तंभ 2 की 
तुलना में 
स्तंभ 3 ) 


पिछले वर्ष 
की तुलना में 
षट -चढ़ का 

प्रतिशत 
( स्तंभ 2 की 


पिछले वर्ष 
की तुलना में 
घट-बढ़ का 
प्रतिषात 
( स्तंभ 5 की 
तुलना में 
म्तंभ 7 ) 


तुलना में 


स्तंभ 5 ) 


H 


1 


8 


प्रा . पूंजीगत प्राप्तियां (i + ii ) 


2171 


2268 


+ 4. 5 


2601 


+ 19 . 

8 


1096 


1096 


1125 


1125 


+ 2 . 6 


1279 


1279 


+ 18 . 

7 


1 


2 483 
( 2490) 

1 201 
( 1208) 

306 
360 


306 * * 
288 


291 
348 
1143 
9255 


- 4 . 9 
+ 20 . 8 

+ 6 . 3 
+ 7 . 2 


275 - 10 . 1 
395 + 37 . 2 
1322___ + 23 . 0 
10199 + 18 . 1 


- 4 . 5 
( -4. 3) 

- 6 , 1 
( - 5 . 6 ) 
+ 11 . 3 

- 8 . 9 
- 3 . 0 
- - 7 . 0 


1076 


1282 


8633 


10910 


5944 


6213 


+ 4 . 5 


6934 


+ 16 . 7 


7466 


+ 7 . 7 


( i) राज्यों की पूंजीगत प्राप्तिया 

उममें से 
( क ) बाजार ऋण ( सफल ) 

( ब ) ऋणों पौर प्रग्रिमों की वसूली 
( ii ) केन्द्रीय सरकार से ऋण ( सकल ) 
II. कुल बितरण 

उनमें से 
( क ) विकास परिष्यय* ( i + ii ) 
( i) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं 

उममें से 

प्राकृतिक विपत्तियों पर व्यय 
( ii ) पार्षिक सेवा 

( ख ) विकासेसर परिव्यय * 
( ग ) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की चुकौती 
( प ) प्रातरिक ऋणों का शोधन 
उनमें से 

बाजार ऋण 
III समग्र प्रतिरोष ( + ) या घाटा ( - ) 

( I - II ) 


2649 


3206 


115 


3295 


2797 + 3 . 6 

99 - 14 . 7 
3418 + 3. 7 
2289 @ + 17 . 6 

642 + 27. 1 
___ 32 


3008 

122 
3926 
2344 
759 


+ 13. 6 

+ 5 . 2 
+ 19. 2 
+ 20 . 5 
+ 50 . 3 


+ 6 . 6 
__ _ 53 - 56 . 6 
4260 + 8 . 5 
2642 @ + 12 . 7 
562 - 28. 0 
138 


1946 


. 


505 


124 


38 


91 


105 


- 31 


- 168 


+ 22 


( + 11 ) 


- 170 
( - 21 ) 


* इसमें राजम्य और पंजीगत लेखों पर राज्यों द्वारा किया गया व्यय तथा राज्यों द्वारा प्रवान किये गये ऋण और पग्निम मम्मिलित हैं । 
इसमे राजस्थान के संवर्भ में राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किये गये अतिरिक्त महगाई भत्ते के कारण उत्पन्न सम्पूर्ण देयता सम्मिलित है , 

उक्त देयता को विकास और विकासेतर व्यय के बीच आबंटित नहीं किया जा सका क्योंकि अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं हैं । 
* *यहाँ मणिपुर के लिए जो प्रांको सम्मिलित किये गये हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों से लिये गये हैं । 


66. 1975 - 76 के दौरान केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को शुख 
रूप से प्रतरित किये गये विसीय साधनों मे भारी मात्रा में वृद्धि हुई ; 
उक्त साधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवत्त सहायता-अनुदान और ऋण 
सम्मिलित हैं । एक वर्ष की अवधि में हुई वृधि 164 करोड़ रुपये 
या 10 . 3 प्रतिशत थी जबकि 1974 - 75 में उक्त वृधि 38 करोड़ 
रुपये या 2 . 3 प्रतिशत थी । दोनों पक्षों में अनुवानों के कारण पूरी 
बुधि हुई । अनुवानों में 1975 - 76 में 171 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
हुई और उनकी राशि बढ़कर 1193 करोड़ रुपये हो गई जबकि 


पिछले वर्ष उनमें 85 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी और उनकी राशि 
बढ़कर 1022 करोड़ रुपये हुई थी । इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार 
को चुकायी गयी राशि को पटाने पर केन्द्रीय सरकार से राज्यों को 
प्राप्त ऋणों में 1975 - 76 में 7 करोड़ रुपये की गिरावट आयी । 
वस्तुत : राज्य सरकारों को प्राप्त सकल ऋणों की राशि 247 करोड़ 
रुपये प्रधिफ पी अर्थात् बह बढ़कर 1322 करोष रुपये हो गयी : 
परन्तु आलोच्य वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा चुकाये गये ऋणो मे 254 
करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और उमकी राशि बढ़कर 759 करोड़ रुपये 
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हो गयी जिनमें से 100 करोड़ रुपये 1963 - 64 के केन्द्रीयकृत बाजार उनकी राशि को बढ़ाकर 10889 करोग रुपये कर देने की व्यवस्था की 
ऋणो के कारण चुकाये गये । राज्य सरकारो की फुल प्राप्तियो में केन्द्रीय गयी है , यह वृद्धि 1975 - 76 में हुई वृद्धि को लगभग एक तिहाई है । 
सरकार मे गज्य सरकारी को प्रतरित किये गये शुद्ध विसीय साधनो इस गिरावट का प्रमुख कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार से हिस्से के 
( केन्द्रीय सरकार के अनुदान और शुद्ध ऋण ) का अनुपात केन्द्रीय सरकार रूप में प्राप्त होने वाले कर राजस्व तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने 
को चुकाये गये ऋण को छोड़ देने पर 1974 - 75 के 19 7 प्रतिशत से वाले अनुवानो में कमी आ गयी है । हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाले कर 
घटकर 1975 - 76 में 18 6 प्रतिशत हो गया । 

राजस्व की वृद्धि दर 1975- 76 के 21 7 प्रातिशत से घटकर 1976 

77 में 9 4 प्रतिशम रह जाएगी । 1975 - 76 में प्राय और संपत्ति 
67 राज्य सरकारो में कुल वितरणो की राशि 10199 करोड़ रुपये 

की स्वैच्छिम प्रमटन योजना के प्रतर्गत हुई प्राप्नियो से इस राजस्व में 
थी जो 1975 - 76 में वितरित 1566 करोड़ रुपये से अधिक थी । इस 

महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । इसके अलावा , राज्यो को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 
प्रकार इस वर्ष वितरित राशि में जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष उममे 

हाने वाले अनुदाना में मेवल 5 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो पिछले 
हुई वृद्धि की तुलना में चौगुनी थी । विकाम कार्यों के लिए अन्य पार्टियो वर्ष हुई 16 7 प्रतिशत की वृद्धि की एक तिहाई से कम होगी । केन्द्रीय 
को दिये गये ऋणो सहित राज्यो के कुल विकास व्यय में 167 प्रतिशत सरकार से प्राप्त ऋणा को छोड़कर राज्यो की अन्य पूजीगत 
की वृद्धि हुई और उसकी राशि बढ़कर 6934 करोड़ रुपये हो गयी । 

प्राप्तियो मे 1975 - 76 में हुई 183 करोड़ रुपयो की वृद्धि की तुलना में 
1975 - 76 में राज्यो के कुल व्यय में विकास परिव्यय का प्रश 74 7 

71 करोड़ रुपयो की गिरावट पाने की आशा है , हालांकि एक वर्ष की 
प्रतिशत था जो विकासेतर व्यय का लगभग तीन गुना था । विकासेतर 

अवधि में बाजार ऋणो में बढ़ोतरी होगी । केन्द्रीय सरकार से राज्यो को 
व्यय की पूर्ति करने के बाद केन्द्रीय सरकार से प्रतरित की गयी शुस 

प्रतरित किये जाने वाले वित्तीय माधन ( केन्द्रीय सरकार के अमुवान और 
राशि से इतर राज्य सरकारो के अपने ही वित्तीय साधनो से उक्त 

शुद्ध ऋण ) 1976 - 76 मे 222 करोड रुपये अधिक होगे जबकि पिछले 
विकाम परिव्यय के 77 3 प्रतिशत का वित्तपोषण किया गया जब 

वर्ष उक्त साधन 164 करोड रुपये अधिक थे । इस प्रकार केद्रीय सरकार से 
कि 1974 - 75 में 76 7 प्रतिशत का वित्तपोषण किया गया था । 

प्ररित शुर राशि का मश केन्द्रीय ऋणो की चुकौती को छोडकर राज्यो 
बजट संबंधी कार्यकलाप । राज्य सरकारे- - 1976- 77 

की कुल प्राप्तियो मे 1975 - 76 में जहाँ 18 6 प्रतिशत या वहाँ 1976 - 77 
68 1976 - 77 के मजट अनुमामो को यदि देखा जाए सा ऐसा प्रतीत में 19 2 प्रतिशत होगा । 
होता है कि 1975 - 76 के परिशोधित अनुमानो की तुलना में राज्य 

70 राज्यो के कुल वितरणा में 1976 - 77 में 711 करोड रुपयो या 
सरकारो की समग्र बजट सबधी स्थिति में गिरावट आयी है । 1975 70 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष उनमे 
76 में पाया गया 22 करोड रुपया का अधिशेष लगभग उतनी ही 1566 करोड़ रुपयो या 18 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । विकास 
मात्रा ( 21 करोड रुपये ) में षाटे में परिवर्तित हो जायेगा । बीम सूत्रीय परिव्यय में 532 करोड़ रुपयो या 7 . 7 प्रतिशत की वृद्धि होने प्रात् 
आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रदान की गयो उज्य प्राथमिकता उक्त परिव्यय की राशि बढ़कर 7466 करोड रुपये हो जामे का अनुमान 
के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि 1976 - 77 मे समग्र योजनागत है यद्यपि प्राकृतिक विपत्तियो पर होने वाला व्यय 1975 - 76 के 122 
परिव्यय में 917 करोड़ रुपयो या 33 8 प्रतिशत की वृद्धि की जाए करोड रुपया से घटकर 1976 - 77 मे 53 करोड़ रुपये रह जामे का 
अर्थात् उक्त परिव्यय की राशि को पिछले वर्ष के मूल योजनागत परिव्यय 

अनुमाम है । विकासेतर व्यय जहा 1975- 76 मे 20 5 प्रतिशत 
की सुलना में बढ़ाकर 3628 करोड़ रुपये ( 12 ) कर देने का प्रस्ताव 

बढ़कर 2344 करोड़ रुपये हो गया था वहा पालोच्य वर्ष के दौरान 
किया गया है । यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के क्रोड क्षेत्र अर्थात् दृषि, सिचाई 

उसमे 298 करोड़ रुपयो या 12 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान 
और बिजली में की जा रही है । इम उल्लेखनीय वृद्धि के अनुरूप वित्तीय 

है । 1976 - 77 में प्रत्याशित मूल्य स्थायिता के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त 
साधन जुटाने के लिए और भी कोशिश की जाएगी । राज्य सरकारो 
के बजट इसके प्रमाण है जिनमे लगभग 117 करोड़ रुपयो ( 19 ) के 

महगाई भत्ते पर होने वाला व्यय पिछले वर्ष की तरह नही होगा ( सारणी 

10 ) । 
अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रस्ताव प्रस्तुत है । 

( 19) स्रोत वार्षिक योजना 1976 - 77 
69 राज्यो के राजस्व में प्रत्याशित वृद्धि के बावजूद उनकी फुल 

( 19 ) इनमे राज्य बिजली गोडौं तथा राज्य सड़क परिवहन निगमो 
प्राप्तियो में 668 करोड़ रुपयो मा 65 प्रतिशत की वृद्धि करने अर्थात 

द्वारा जुटाये गये वित्तीय साधन सम्मिलित नहीं हैं । 
सारणी 10 • राज्य सरकारों का विकास एवं विकासेतर व्यय 

( राशि करोड़ रुपमो में ) 
1975 - 76 

1976 - 77 
( परिशोधित अनुमाम ) ( बजट अनुमान ) 
पिछले वर्ष पिछले वर्ष 

पिछले वर्ष 
राशि की तुलना मे राशि की तुलना में राशि की तुलना में 
घट - ब का पद-यक का 

पट -पद का 
प्रतिशत प्रतिशत 

प्रतिशत 
3 

7 
कुल व्यय ( प + पा ) 

7890 + 96 9278 

10108 
प्र विकास पय (1 + 11 ) 

5844 + 12 9 6934 + 167 7466 + 77 
( 1 ) सामाजिक और सामुवायिक सेवाए 

2649 

3008 + 13 6 3206 + 6 6 
(ii ) प्राधिक सेवा 

3295 

3926 + 19 . 4260 + 8 
मा विकासेसर व्यय ( 1 + 11 ) 

1946 + 0 . 6 

2344 

+ 205 2642 @ + 12 7 
( 1 ) सामान्य सेवाएं 

1885 - 0 . 7 2283 + 21 1 2569 @ + 125 
( ii ) मम्य 

61 + 74 3 

____ 73 + 197 
@ इममें राजस्थान के संदर्भ में राज्य सरकार के कर्मचारियो को प्रदान किये गये अतिरिक्त महंगाई भने के कारण उत्पन्न सम्पूर्ण देयता सम्मलित है , उक्त देयता 
को विकास और विकामेतर व्यय के बीच प्रायटिप्त नही किया जा सका क्योकि अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं है । 


1974 - 75 


- - 


- - - - 


- - - - 


176 


+ 


+ 


61 
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71. मंतिम पात यह है कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयास में करें कि समग्र रूप से वर्ष 1975 - 76 ( मई - - अप्रैल ) में उनका ऋण 
राज्यों ने कृषि क्षेत्र की क्षमता का पूरा -पूरा उपयोग नहीं किया है । विस्तार जमा मंचयन के लगभग 63 - 64 प्रतिशत तक ही सीमित हो । 
कृषि क्षेत्र को भारी मात्रा में सरकारी निवेश किये जाने से पिछले कुछ 
वर्षों में काफी महायता मिली थी परंतु राजस्व जुटाने में इस क्षेत्र का 

ऋण की प्रवृत्तियाँ : 1975 का कम कामकाज का समय 
योगदान पहले की तरह नगण्य ही रहा है । ( 14 ) साथ ही मिचाई एव ____ 74. इस निर्धारित नीति के परिप्रेक्ष्य मे प्रब ऋण की वास्तविक 
बिजली से संबंधित परियोजनाओं की लागतों में कार्फ, अधिक बढ़ोतरी प्रवृत्तियों का संक्षेप में पुनरीक्षण किया जाए । कम कामकाज के समय के 
हुई है । फिर भी मिचाई तथा बिजली की सुविधामो से लाभान्वित दौरान जमा राशियों में 1142 करोड़ रूपयों ( 5 प्रतिशत ) की वृद्धि 
होनेवालों को चाहिए कि वे उनकी लागतों में अपना योगदान दे तथा हुई जबकि पिछले कम कामकाज के समय के दौरान उनमें 932 करोड़ 
विकास परिव्यय का परोक्ष रूप से वित्तपोषण करे । 

मपयो ( 8 . 8 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई श्री ( सारणी 11 ) । अधिक 

मान्ना में जमा मंचयन होने के बावजूद बैंक रिजर्व बैंक से लिये गये अपने 
मुद्रा और अणमीति : 

उधारों में केवल 38 करोड़ रुपये की कमी ला सके जब कि 1974 के 

कम कामकाज के समय के दौरान वे 270 करोड़ रुपयो की कमी लाये 
72. मुद्रा नीति पहले की तरह ममग्र रूप से प्रतिबधक हो रही । यह थे । इसका कारण यह था कि बैंक ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई । 
निम्नलिखित बातो मे स्पष्ट हुमा : म्याज दरो का वर्तमान स्वरूप बना सफल बैंक ऋण ( पुन. भुमाई गई हुङ्गियो महिन ) में 543 करोड़ 
रहा, रिजर्व बैंक मामान्यत: प्रनिषधक वित्तीय महायना देता रहा और रुपयो की वृद्धि हुई --- यह वृद्धि अब तक किसी भी कम कामकाज के 
वाणिज्य बैंक ऋण के वितरण में अधिक मात्रा में अनुशासन का पालन ममय में हुई वृद्धि की तुलना में सर्वाधिक थी । खाधान्नों की मार्वजनिक 
करते रहे । माथ ही कृषि नया उद्योग क्षेत्रो की पूर्ति में प्रत्याशित वृद्धि वसूली के लिये दिये गये ऋण मे 173 करोड़ रुपयों की मदोतरी हुई 
से ऋण नीति में कुछ मीमा तक लचीलापन लाने की अावश्यकता हुई । जबकि 1974 के कम कामझाम के ममय में उममे 169 करोड रूपयों 
प्रस: अर्थव्यवस्था में उच्चतर वृद्धि दर लाने तथा साथ ही मुद्रागत की गिरावट प्रायो थी । खाद्यान्नो मी वमूली को छोड़कर अन्य क्षेत्रो को 
नियंत्रण के ममग्र तंत्र को प्रायः प्रपरिवर्तित बनाये रखने के उद्देश्य दिये गये अग्रिमो में 450 करोड़ रुपयो की जो वृद्धि हुई वह भी पिछले 
से 1975 - 76 की ऋण नीति बनायी गयी थी । निम्नलिखित अनुच्छेदों कम कामकाज के समय में हुई 298 करोड़ रुपयो की वृद्धि की तुलना में 
में जिन विभिन्न उपायों की चर्चा की गयी है वे मूल्य स्थायिता को अधिक पी । इसके परिणामस्वरूप इम अवधि के अन्त मे 70 6 प्रतिशत 
प्रभावित किये बिना ऋण नीति में जो लचीलापन लाया जा सका है का जो ऋण - जमा अनुपात विद्यमान था वह पिछले कम कामकाज के ममय 
उसके प्रमाण प्रस्तुत करते है । इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य उदाहरण के अंत में विद्यमान 68 . 9 प्रतिशत के स्तर के मुकाबले में अधिक था । 
के लिये प्रस्तुत किये आम है : रिजर्व बैंक की महायता से वाणिज्य वृद्धिशील ऋण जमा अनुपान 55 प्रतिशत था । 
बैंकों द्वारा भारी मात्रा में खाद्यानों की पमूली/संग्रहण का वित्तपोषण 

ऋणनीति : 1975- 76 का अधिक कामकाज का समय 
किया गया , मार्जिन संबंधी अपेक्षामों तथा स्टाक संबधी मानकों को 
चयनात्मक रूप से उपार बनाया गया तथा न्याज दरों के संबंध में उच्चतम 

75. 1975 - 76 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति का 
सीमा निर्धारित की गयी । 

उद्देश्य यह रहा कि विकास को बनाए रखने तथा निवेश को प्रोस्माहन देने 

के निमित्त ऋण संबंधी अनुशासन में कुछ मीमा सक लचीलापन लाया 
अणनीति : 1975 का कम कामकाज का समय 

जाए परंतु माथ ही मुद्रास्फीतिगत दबावों के पुनरुद्भव को रोकने के 

मूल उद्देश्य में बाधा न पड़े । कृषिजन्य बस्तुप्रो के उत्पादन में प्रत्याशित 
73. 1974 - 75 के अधिक कामकाज के समय की प्रतिमधक ऋण वृद्धि तथा कृषि आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
नीति मिना किमी महत्वपूर्ण परिवर्तन के 1975 के फम कामकाज के समय हुए कुछ लचीलेपन के माथ चयनात्मक ऋण नियंत्रणो को अमल में 
के दौरान भी जारी रही । स्थूल रूप से इस बात पर जोर दिया गया 

लाया गया । 
कि रिजर्व बैंक से ली जाने वाली सहायता की मात्रा को म्युनतम रखकर 

76 हम बात पर जोर दिया गया कि अधिक कामकाज के समय के 
बैक अपने ही विसीय माधनों से ऋण विस्तार में अपना योगदान वे । दौरान ऋणो में होने वाली वृद्धि की पूर्ति प्रमुख रूप से बैंको के अपने ही 
इस प्रकार जो विशेष विधेकाधीन पुनर्वित्त मेवाएं मंजूर की गयी थी वित्तीय माधनो से करनी होगी और खाधानों की वसूली के लिये दिये 
( खाचानो की सार्वजनिक वमूली के लिये प्रदन सीमाओं को छोड़कर ) 

जानेवाले ऋणो को छोड़कर रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता 
उन सभी को इस अवधि के अन्त में वापस ले लेना था । माग प्रौर मीयादी 

न्यूनतम होगी और अनिवार्यतः अस्थायी स्वरूप की होगी । बैंकों को उनके 
देयतामो के 1 प्रतिशत की मूलभूत पुवित्त सीमाएं के समंध में भी इस 

अपने वित्तीय माधनो के वितरण के संदर्भ में यह सूचित किया गया कि 
बात पर पुनः जोर दिया गया कि इस सीमा को केवल अनिवार्य पौर 

वे निर्दिष्ट किये गये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो पर विशेष ध्यान दे । निवेश 
अस्थायी परिचालन मंबधी प्रावश्यकतानो तक ही मीमित रखा जाए । 

को प्रोत्साहन देने के निमित बैंको को यह सूषित किया गया कि वे 13 
इस बात का भी संकेत दिया गया कि खाद्यान्नो की वसूली के लिये दिये 

प्रतिशत से अधिक दर पर जिममे भ्याज-कर के लिये एक प्रतिशत भी 
जानेवाले ऋणों के पुनर्वित्त के संबंध मे बैंक अगले अधिक कामकाज के 

मम्मिलित है , नीन वर्षों से अधिक अवधियों के लिए, अपेक्षाकृत अधिक 
समय में उतनी ही सीमा तक महायता की अपेक्षा न करें । इसके अलावा 

मात्रा में मीयादी ऋण प्रदान करे । उसके बाद मध्याधि ऋणों के 
भैफो से यह कहा गया कि वे अपने कार्यकलापो को हम प्रकार व्यवस्थित 

संबंध में प्याज कर से जो छूट दी गयी उसके कारण बैंकों को यह सूचित 

किया गया कि वे मान वर्षों से अन्यून अधियो के लिये प्रदान किये गये 
___ ( 14) 1975 - 76 में राज्य सरकारो को करो मे जो राशि प्राप्त 

वीर्षावधि प्राणों पर 1 अप्रैल, 1976 से 14 प्रतिशत में अनधिक दर 
हुई उसमे भू- राजस्व और कृषि आय -कर मे प्राप्त गशि का अंश 

पर ब्याज लें । 
केवल 8 . 2 प्रतिगत था । इसके अलावा 1975 -76 मे विकास 
परिम्यय तथा विकास कार्यों के लिए अन्य पार्टियों को दिये गये ऋणो में विवेकाधीन वित्तीय सहायता : 
भू - राजस्व और कृषि प्राय -कर से प्राप्ति राशि का प्रश फेवल 3 प्रतिणस 

77. यह सुनिश्चित करने के लिये कि बैंको द्वारा रिजर्व बैंक से ली 
था । 

जानेवाली सहायता राशि सथा उपयोग की अवधि दोमो दृष्टियों से 


- 
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न्यूनतम है, पुनर्वित्त पुनर्भुनाई मुषिधामों को पहले की अपेक्षा और अधिक में 450 करोड़ रुपयो और 600 करोड़ रुपयो के बीच होने वाली 
विकाधीन बना दिया गया । बंको को उनकी (मितंबर 1975 के अतिम बद्धि के 50 प्रतिशन के पुनर्वित्त का दावा कर सकते थे । पहले यह 
शुक्रवार, मक की ) माग और मीयादी देयताप्रो के एक प्रतिशन के बराबर गशि 300 करोग रुपयो और 450 करोड़ रुपयो के बीच थी । माथ 
की मात्रा नफ मलभून पुनवित्त मीमा प्रदान की गयी । ऐसे पुनर्विस ही पहले के 450 करोड़ रूपयो के स्थान पर 600 करोड़ रूपयो के बकाया 
नथा खाद्यान्नो की वसूली के लिये दिये जानेवाले पुनर्विन पर 10 प्रतिशत स्तर से होने वाली वृद्धि के सबंध में व पूरे पुनविन का दावा कर 
की निश्चित दर पर ब्याज देय था । ऐमी पुनविन मीमानों की कुलरण मकने थे । यदि खाद्यानो की वसूली के लिये दिये जाने वाले ऋण की 
139 करोड़ रुपये थी । इसके अलावा , खाद्यान्नो की घमूली के लिये राशि 900 करोस रुपया में अधिक हो तो रिजर्व क की महायता के 
दिये जानेवाग्ले ऋण के मामले में पुनर्वित्त के स्वम्प में परिवर्तन लाया स्त्रम्प और मात्रा का पूनरीक्षण करने की आवश्यकता थी । 
गया । अंक खाद्यान्नों की सार्वजनिक बननी के लिये दिये जाने वाले ऋण 

सारणी 11 अनुसूचित पाणिज्य बैंकों के प्रांकड़ों में मौसमी घट -बढ़ 


( राशि करोड़ रूपयो मे ) 


कम 


कम 


अधिक 
कामकाज 
का समय 
1972- 73 


कामकाज 
का समय 
1972 


अधिक कम 
कामकाज कामकाज 

का गमय का समय 
1973- 74 1974 


कामकाज 
का समय 
1973 


अधिक 
कामकाज 

का समय 
1974- 75 


कम 
कामकाम 
का समय 
1975 


मदे 


अधिक 
कामकाज 
का समय 
1975- 76 


1 कुल जमाराशिया . 


( क ) मांग जमाराशिया 


. 


. 


( ब ) मीयादी जमाराशियां 


. 


+- 705 + 811 + 899 + 677 + 912 1- 784 + 1142 + 1218 
( -1- 9. 7 ) ( + 10 . 2 ) ( -1- 10 . 3 ) ( + 7 . 0 ) ( + 8 8 ) ( + 7 . 0 ) ( + 9 5 ) ( -1- 9. 2 ) 

+ 262 + 335 + 252 + 407 + 298 - 316 + 431 - - 395 
(183) ( + 9 . 8 ) ( - 6 . 7 ) ( -1- 10. 2 ) ( + 6 . 8 ) ( 67) ( - - 8 7 ) ( + 7. 3 ) 

+ 443 + 476 + 647 - 270 - 614 - 468 + 70 , 8 + 823 
( + 10 . 8 ) ( 1- 10 5 ) ( -|- 1 2 9 ) ( 14. 8 ) ( -1103) ( + 7 . 1 ) ( + 10 , 1 ) ( + 10. 7 ) 

- 67 + 897 + 346 + 1111 + 129 9 35 + 623 + 1758 
( + 13) ( + 17. 1 ) ( + 5 . 6 ) ( + 17 . 1 ) ( + 1 7 ) ( + 12 1 ) ( -1- 7 2 ) ( + 18 . 9 ) 


2. भैक ऋण 


. 


3 भारतीय रिजर्व बैंक मे पुन. भुमाई गयी 

हुंडियां . . . 
1 मफल बैंक ऋण ( 2 + 3 ) . 


- 10 + 19 

+ 57 + 916 
( + 1 . 1 ) ( + 17 . 4 ) 


+ 15 + 24 4 
+ 361 + 1355 
( + 5 . 8 ) ( + 20 . 7 ) 


--- 171 + 59 

-- 42 + 994 
( - 0. 5 ) ( + 12. 7) 


- 80 + 44 
+ 543 + 1802 
( + 6 . 1 ) ( + 19 . 2 ) 


5 खाद्यानो की मार्वजनिक वसूली के 

लिये दिये गये ऋण 
6 . खातर बैंक ऋण ( 2 -- 5 ) 


. 


. 


7 सफल खाद्येतर बैंक ऋण ( 4- - 5 ) 


. 


--- 1 -1- 6 - 58 + 188 ---169 + 316 + 173 + 870 

+ 68 + 891 - 404 -- 923 + 298 + 619 4 50 + 888 
( + 1 . 4 ) ( + 17. ५ ) ( 1- 6. 9 ) (-1- 14. 7 ) ( + 4 . 1 ) ( + 8 . 3 ) ( + 5 . 6 ) ( + 10 . 4 ) 

+ 58 + 910 + 419 + 1167 + 127 + 678 370 + 932 
( + 1 2 ) ( + 18 . 3 ) ( + 7. 1 ) ( + 18 . 5 ) ( + 1 . 7 ) ( + 8. 9 ) ( + 4. 5 ) ( -1- 108) 

+ 619 -1- 4 + 282 + 157 - 172 - 165 + 405 + 394 
+ 519 - - 80 + 187 __ 4- 73 - - 349 + 118 ++ 225 + 345 
+ 100 + 93 + 95 + 8 .1 + 123 + 17 + 180 + 49 


49 


+ 57 
+ 97 


+ 60 
+ 20 


- - 17 


+ 441 
+ 25 


- - 213 

+ 4 


+ 117 
+ 23 


- - 79 
+ 31 


+ 63 
- - 11 


+ 7 


8. निवेश 
( क ) सरकारी प्रनिनिया 
( ख ) अन्य अनुमोदिन प्रतिभूतिया 
9. सफदी और भारतीय रिजर्व बैंक के 

पास जमा राणि . . 
( क ) नकदी । । 
( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 

जमा राशि . 
10. माग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय 

राशि 
11. भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार 
12. ऋण जमा अनुपान . . 
13. बागान- ऋण जमा अनुमान को छोड़कर 

ऋण . . 
14. निधेश जमा अनुपान . . 


- 300 


-+ 40 


+ 419 


- -- 217 


+ 2 


- - 110 


+ 74 


-|- 118 


-- - 41 


- - 13 
- 16 


-172 
- - 17 
70. 3 


- - 96 
+ 253 
737 


-1- 61 
-~-~ 271 ) 

68 9 


- 25 
+ 183 


- - 
- - 38 
70 . 6 


1- 114 
+ 627 
76. 9 


GA2 


673 


72 . 1 


G2G 


67 . 0 


(11 , 9 


696 


til 


G 


174 


36 3 


33. 0 


329 


322 


338 


3 


0 


5 , 0 
33. 2 


65 , 6 
33. 1 
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वार्षिक 1 प्रतिशत का बायवा प्रभार लेने की प्रणाली को वापस ले 
लिया गया । 


78. ऊपर निविष्ट दो श्रेणियो को छोड़कर अन्य सभी पुषित्त लागत 
तथा उपलब्धता के संदर्भ में केवल रिजर्व बैंक के विवेक पर ही प्रदान किये 
जामे थे । ऐसी वित्तीय सहायता पर लिये जानेवाले व्याज की दर 11 . 5 
प्रतिशत और 18 प्रतिशन के बीच थी । शुद्ध पलमुद्रा अनुपात के आधार 
पर दी जाने वाली पुनर्वित्त मुविधाओं की प्रणाली को समाप्त कर दिया 
गया । इसके बाद विवेकाधीन पुवित्त निम्नलिखित बातों को विधार 
में लेते हुए प्रदान किया जाना था । बैंकों द्वारा नीति संबंधी उद्देश्यों 
का अनुपालन , उनका ऋण जमा अनुपात, निर्यात मंबंधी कार्य , ऋण 
के वितरण में क्षेत्रीय प्राथमिकताए, भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , 
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और मुद्रा बाजार से वित्तीय साधनों 
की उपलब्धता तथा ऍमे कोई अन्य तथ्य जो अलग अलग मामलों में 
महत्वपूर्ण है । ऐसे पुनर्वित्त का एक प्रश प्रत्यक्षतः बैंकों के निर्यात 
ऋण संबंधी कार्यों के आधार पर देना था तथा वह 11 . 5 प्रतिशत की 
ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकता था । प्रारम्भ में अप्रैल 1976 के 
अंत तक बैंकों को कुल 73 करोड़ रुपयों की निर्यात पुनर्वित्त सीमाएंमंजूर 
की गयी ; परन्तु बाद में उन्हें 1976 के कम कामकाज के ममय के 
अंत तक जारी रखा गया । विशेष परिस्थितियो को छोड़कर अन्य 
मामलों में अब तक पैट्रोलियम कपनियो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 
प्रतिष्ठानों का वित्तपोषण करने के लिये प्रदान की गयी मारी विशेष 
विवेकाधीन वित्तीय महायता को समाप्त करने का भी निश्चय किया 
गया । 


79. बैंको के लिये उनके द्वारा खरीदी गयी तथा पुमः भुनाई गयी कुल 
इंडियों (सितम्बर 1975 के अंतिम शुक्रवार तक ) के 10 प्रतिशत के बराबर 
बैंक दर पर मूलभूत हुँडी पुनर्भुनाई सीमा भी पहले की तरह मंजर की 
गयी । बैंकों को अतिरिक्त हुडी पुनर्भुनाई सीमाये रिजर्व बैंक के 
विवेक पर 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच की व्याज दरों पर 
उपलब्ध थीं । 30 अप्रैल 1976 तक प्रारम्भ में मंजूर की गयी कुल 
155 करोड़ रुपयों की मूलभूत पुनर्भुनाई सीमानों को अक्तूबर 1976 
के अन्त तक जारी रखा जा रहा है । इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अप्रैल 
1976 के अन्त तक 13 5 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त पुनर्भुनाई सीमाएं 
मंजूर की जिन्हे प्रस्थायी रूप से जून 1976 के अन्त तक जारी रखा 
गया । 1975-76 के अधिक कामकाज के समय के दौरान इम 
प्रकार जो सहायता प्राप्त की गयी उमकी कुल राशि 181 करोड़ रुपये थी 
जब कि 1974-75 और 1973- 74 में उक्त राशि क्रमश : 191 करोड़ 
रुपये और 279 करोड़ रुपये थी । 

80. पुक्ति का एक अन्य स्रोत शुल्कावापसी ऋण योजना 1976 ( 11 ) 
से संबंधित है जो 1 फरवरी से अमल में मायी है । इस योजना 
अनुसार बैंक निर्यातकों को सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रस्थायी 
रूप से प्रमाणित मीमा शुल्क वापसी की उनकी पात्रतामों के प्राधार 
पर प्रतिम मंजूरी और भदायगी होने तक प्रप्रिम प्रदान करेंगे और 
ऐसे अग्निमों पर रिजर्व बैंक पुनयित प्रदान करेगा । 


82. अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों पर बराबर 
निगरानी रखी गयी और मूंगफली, खायानो तथा मुक्त विक्री की 
चीनी के संवर्भ में चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में उचित छूट दी गयी । 
जूट, कागज, मोटर गाड़ियों के पुओं नया सूत की कताई मिलों जैसे 
उद्योगों द्वारा अनुभव की गयी कतिपय विशिष्ट समस्यानो के आधार 
पर उनको बैंको द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमो के लिये निर्धारित स्टाफ 
मंबंधी मानकों में भी छूट दी गयी । 
प्याज पर को उच्चतम सीमा 

83. अधिक कामकाज के ममय के दौरान पायी गयी ऋण की 
प्रवृत्तियों की ममीक्षा करने के पहले पालोच्य मौसम के दौरान व्याज 
दर विन्यास को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख सुधार अमल में लाया 
गया उस पर प्रकाश डालना प्रावश्यक है । जहाँ रिजर्व बैंक ने अनुसूचित 
वाणिज्य बैकों द्वारा अपने प्रग्रिमों पर ली जानेवाली न्यूनतम ब्याज 
वर निर्धारित की थी वहां निर्यात ऋण की कतिपय श्रेणियों को छोड़ 
कर अन्य मामलों में अब तक कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की 
गयी थी । इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में बैक बहुत अधिक 
ऊंची दरों पर ब्याज लेते पा रहे थे । उवारण के लिए यह तथ्य इस 
बात का प्रमाण है कि कुल बैक का ऋण लगभग 15 प्रतिशत अंश 16 
प्रतिशत से भी अधिक ब्याज दरों पर प्रदान किया गया । कई मामलों 
में ऐसी ऊंची ब्याज दरों से छोटे ऋणकर्ता भी प्रभावित हुए । मतः 
ब्याज दरों में उचित समानता लाने के निमित्त ब्याज दर विन्यास में 
परिवर्तन लाने की मावश्यकता थी । अतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 
वारा ली जाने वाली अधिकतम म्याज वर 15 मार्च 1976 से 16 . 5 
प्रतिशत ( इसमें ज्याज से होने वाली प्रामवनी पर लिया जाने वाला कर 
सम्मिलित है ) निर्धारित की गयी । जिन बैंकों की मांग और मीयादी 
देयताएं 25 करोड़ रुपयो और 50 करोड़ रुपयों के बीच थी उनके 
लिए 17 . 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी । 25 
करोड़ रुपयों से कम माग और मीयादी देयताओं वाले बैंकों को उच्चतम 
सीमा से छुट दी गयी । परन्तु चयनात्मक ऋण नियंतणो के अन्तर्गत 
पाने वाले पण्यों से संबंधित मनियमित खातों और अग्रिमों पर ली 
जाने वाली दंडस्वरूप ब्याज दरों को न्याज -दर की उच्चतम सीमा 
के क्षेत्र से बाहर रखा गया । 
ऋण की प्रवृत्तियाँ : 1975-76 हा अधिक कामकाज का समय 
____ 84. 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय के दौरान संकल्प ऋण 
( पुन भुनाई गयी हुंडियों सहित ) में 1802 करोड़ रुपयों या 19 , 2 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय के 
दौरान उसमें 994 करोड़ रुपयो या 12 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
थी ( मारणी 11 देखे ) । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1975 
के कम काममाज के समय के दौरान ऋण में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी , 
इसके अलावा 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय में काफी 
अधिक मात्रा में वृद्धि हुई जिमका प्रमुख कारण यह था कि खाद्यान्नों 
की सार्वजनिक बमूली के लिये विये गये ऋण में भारी मात्रा में 
वृद्धि हुई प्रर्थात् 1974- 75 से अधिक कामकाज के समय में उममें हुई 
316 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले में इस अवधि में 870 करोड़ 
रुपयो की वृद्धि हुई । खाद्यान्नों की वसूली के लिये दिये गये ऋण 
को छोड़कर सफल ऋण में 932 करोड़ रुपयों ( 10 . 8 प्रतिशत ) की 
वृद्धि हुई जब कि 1974- 75 को अवधि में उममें 678 करोड़ रुपयों 
( 8 . 0 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । जमाराशियो में हई 9 . 2 प्रतिशत 
की वृद्धि भी पिछाने अधिक कामकाज के ममय में पायी गयी 7 . 0 
प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में अधिक थी । 1974- 75 के अधिक 
कामकाज के समय की तरह इस अवधि में भी जमाराशियों में हुई 


प्रम्य परिवर्तन 
____ 81. ऋण नियंत्रक उपायो को लागू करने में कुछ लचीलापन 
लाने के उद्देश्य से जो अन्य परिवर्तन किये गये उनके संबंध में यह कहा 
जा सकता है कि वे बैंक ऋण की भनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में गठित 
अध्ययन दल की सिफारिणो के क्रमिक कार्यान्मयन का एक अंश है । पहली 
मात यह है कि ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व ऋण प्राधिकरण 
के संबंध में न्यूनतम मीमा को गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्टानो के लिये 
1 करोड़ रुपयो के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया 
गया । दूसरी बात यह है कि यही ऋणों और स्टाको पर नवम्बर 
1973 में लागू किये गये प्रतिरिक्त मार्जिनो को वापस ले लिया गया । 
सीसरी बात यह है कि नकदी ऋण मीमाओं के अप्रयुक्त अंग पर 


( 18 ) इस योजना के विवरण इस रिपोर्ट के भाग II में दिए गए है । 
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___ 1976 को ऋण जमा -अनुपात बढ़कर 76. 1 प्रतिशत हो गया जग 

कि एक वर्ष पहले यह अनुपात 71 . 1 प्रतिशत था । 
ऋण का क्षेत्रीय वितरण : 1975- 76 का अधिक कामकाज का समय 

87. 1975- 76 के अधिका कामकाज के समय में जो ऋण प्रवान 
किया गया उसके क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता 
है कि इस वर्ष मकल बैंक ऋण की बुद्धि मे खाद्यानों की वमुली के लिये 
दिये गये ऋण का अश 49 . 4 प्रतिशत था जब कि 1974- 75 के 
अधिक कामकाज के ममय में यह प्रश 31 . 2 प्रतिशत था ( मारणियां 
12 और 13 ) । खाद्यान्नो की वसूली के लिये दिये गये ऋण को 
छोड़कर लगभग मारी वृद्धि निजी क्षेत्र में हुई । खायेतर ऋण में से 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण का अंश 37. 6 प्रतिशत 
था ( 1971- 75 के अधिक कामकाज के समय में 28 . 7 प्रतिशत था ) । 
निर्यात ऋण में 1974- 75 के अधिक कामकाज के समय के दौरान 
जहा सीमांत गिगबट पायी गयी थी वहां इस वर्ष मातर ऋण में 
हुई वृमि में उसका प्रश लगभग 24. 1 प्रतिशत था । 
ऋणनीति : 1976 का कम कामकाज का समय 


अधिकांश वृति मीयादी जमाराणियों में पायी गयी । अधिक ऋण 
विस्तार के कारण 1975- 76 के अधिक कामकाज के गमय के अन्न 
में विद्यमान 76 . 9 प्रतिशत का ऋण-अमा अनुपात एक वर्ष पहले के 
72 , 1 प्रतिशत के मुकाबले में काफी अधिक था । 

85. रिजर्व बैंक से दी जाने वाली महायता ( पुनर्विम और पुनर्भनाई 
वोनों प्रकार मे ) की राशि में आलोच्य अधिक कामकाज के समय के 
दौरान 671 करोड़ रपयों की वृद्धि पायी गयी जब कि पिछले अधिक 
कामकाज के समय में उममें 24 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । अधि 
कोश वृद्धि मंपूर्णतः खाद्यानों की वसूली के लिये विये गये ऋण ( 509 
करोड़ रुपये ) में हुई । रिजर्व बैंक मे ली जाने वाली कुल सहायता की 
गशि इस अधिक कामकाम के समय के दौरान 1063 करोड़ रुपयों के 
शिखर स्तर पर पहुंच गयी । इममें में खायानो की सार्वजनिक वसूली 
के लिये दिये गये ऋण के पुनर्विन की गशि 787 करोड़ रुपये थी । 
हम प्रकार 1975- 76 के शिम्बर स्तर की उक्त गण 1971- 75 
के अधिक कामकाज के ममय के 656 करोड़ रूपयों के शिखर स्तर 
की अपेक्षा काफी अधिक थी । 1975- 76 के उक्त समय के अन्त में 
सहायता की बकाया राशि 966 करोड़ रुपये थी जब कि एक वर्ष पहले 
उक्त राशि 413 करोड़ रुपये थी । 
समप्र मूल्यांकन : 1975-76 
___ 86. जुलाई 1975 से जून 1976 तक के वर्ष को ममग्र रूप में देखने 
पर यह तथ्य सामने माना है कि इस वर्ष के दौरान बैंक ऋण में हुई वृद्धि 
पिछले वर्ष हुई वृद्धि से दुगुनी से भी अधिक थी । बैंक ऋण में पिछले 
वर्ष इसी अवधि के दौरान हुई 1097 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले 
में 2509 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी । पुनः भुनायी गयी हुप्रियो 
को मिलाकर पिछले वर्ष जहाँ 955 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी यहाँ 
इस वर्ष 2521 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी । खाधानों की वसूली 
के लिये दिये गये ऋण को छोड़कर मकल ऋण में इस वर्ष 1131 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जग कि पिछले वर्ष इमी अवधि के दौरान 
प्रपेक्षाकृत बहुत कम अर्थात् 683 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी । 
कुल जमाराशियों में जहां पिछले वर्ष 16 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 
यहाँ इस वर्ष 20 . 0 प्रतिशत की वृमि हुई और पिछले वर्ष की तरह 
ही अधिकांश वृद्धि मीयादी जमाराशियों में हुई । रिजर्व बैंक से ली 
माने वाली सहायता ( पुनर्भनाई और पुनर्वित्त - - दोनों प्रकार से ) में 
498 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी जब कि 1974- 75 की इसी 
अवधि में उसमें 289 करोड़ रुपयों की गिरावट पायी थी । 25 जून 


88. 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय के अन्त में 1976 के कम 
कामकाज के समय के लिये घोषित ऋण नीति में अब तक अपनायी 
गयी प्रतिबंधात्मक नीति की दृष्टि से कोई विशेष अन्तर परिलक्षित 
नही हया । इस नीति में वास्तविक उत्पावन में होने वाली प्रत्यक्ष पवि 
के अनुरूप बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने और मूल्यों पर गंभीर दबाव 
डाले बिना उत्पादन बढाने के लिये महायता प्रदान किये जाने पर जोर 
दिया गया । खाद्यान्न संबंधी पुनर्विन के सिद्धांत में किये गये संशोधन 
को छोड़कर रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की सामान्य 
विशेषताएं अपरिवर्तित ही रही । नये सिद्धांत के अन्तर्गत बैंकों से यह 
प्राशा की जाती है कि वे अपने ही साधनों से खाद्यानों की सार्वजनिक 
वसूली के लिये अपेभित ऋण की पूर्ति 800 करोड़ रुपयों के अधिकतम 
स्तर तक करे । खाद्यान्नों की वसूली के लिये दिये जाने वाले ऋण में 800 
करोड़ रुपयों के स्तर से अधिक वृद्धि होने पर उस वृद्धि का एक तिहाई 
पुनर्वित्त बैंको को मिल सकता है । खाधानो की मार्वजनिक वसूली 
निर्यातों और उत्पावन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिये बैंको को मक्षम बनाने के निमित्त रिजर्व बैंक पहले की तरह ही 
चयनात्मक और प्रावश्यक सहायता प्रदान करेगा । 


तारणी 12 : सफल बैंक हण का क्षेत्रीय वितरण 
( भारतीय रिसर्ष बैंक में पुनः भुनायो गयो हुलियों को मिलाकर ) 


( राशि फरोड़ रुपयों में ) 


अधिक कामकाज का समय 1974-75 


मधिक कामकाज का समय 1975- 76 


सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र 


जोड़ 


सरकारी क्षेत्र 


मिजी क्षेत्र 


जोड़ 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


I, खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋण . 


. 


+ 306 
( 68 . 1 ) 


+ 306 + 864 
( 31 . 2 ) ( 101. 3 ) 


+ 864 
( 49 . 4 ) 


2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ( इस क्षेत्र को प्रदप्त निर्यात ऋण सहित ) 


. 


+ 8 
( 1 . 8 ) 


+ 186 
( 34 . 7 ) 


+ 194 
( 19 . 7 ) 


+ 1 
- 


+ 332 
( 37 . 0 ) 


+ 333 
( 19 . 0 ) 
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1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - • --- - - - - - -- - - - - - - 
( क ) लघु उद्योग 

। । 1- 77 + 7 
( 02) ( 14 4 ) (79 ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


__ - - 


+ 11 
( 13, 8 ) 


+ 122 
( 7. 0 ) 


( ख ) कृषि 


-|- 7 
( 1 . 6 ) 


+ 761 -83 
( 1.1. 2 ) ( 4 ) 


80 
( 10 . १ ) 


198 
( 5 . 6) 


( ग ) अन्य प्राथमिकता प्राप्म क्षेत्र 


3. अन्य मभी क्षेत्र ( इन क्षेत्रों को प्रदत्त निर्यात ऋण महित ) . 


+ 33 +- 33 
( 6 . 1 ) ( 3 . 4 ) 

+ 350 + 482 
( 653) ( 49 . 1 ) 


+ 3 
( 0 . 4 ) 

- 12 


- 110 
( 12 3 ) 

-1- 564 
( 63 . 0 ) 


1- 113 
( 6 4 ) 

+ 552 
( 31 . 6 ) 


+ 132 
( 29 . 6 ) 


4 खायेतर ऋण ( 2 + 3 ) 


. 


. 


. 


. 


. 


-- 11 


-- - 140 
( 31 . 4 ) 


+ 536 
( 100. 0 ) 


+ 676 
( 68. 8 ) 


+ 896 
( 100. 0 ) 


+ 885 
( 50 . 6 ) 


5. मद 4 में से - -निर्यात ऋण 


- - - 13 


- 9 
( 2 . 0 ) 


- 22 


+ 6 
(07 


+ 207 
( 23 . 1 ) 


+ 213 
( 12 . 2 ) 


6 कुल मकान ऋण ( 1 -54 ) . 


. 


+ 446 + 536 + 982 + 85.3 + 896 + 1749 
( 1000) ( 1000) ( 1000) ( 100 . 0) ( 100 . 0 ) ( 1000 ) 


- 


- 


- 


टिप्पणियां :- - 1 कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े मकल बैंक ऋण में अनुपातों को दर्शाते हैं । 

2 1975- 76 के प्रकिड़े उन बैंको में प्राप्त किये गये प्रांफड़ों पर आधारित हैं जिनका अंश फुल बैंक ऋण में 92 . 1 प्रतिशत है । 
* इनमें बड़े तथा मझोले उद्योग और थोक व्यापार शामिल है । 


ऋण का क्षेत्रीय वितरण 
अधिक कामकाज के समय के दौरान घट - बढ़ (1974-75 और 1975 -76 ) 

( प्रतिशत ) 


74 - 7 


सफल भूण 
( पुना भुमायी गयी टुडियों को मिलाकर) 


PRB - लघु उद्योग 


Xx769 


BB खाद्यान्नी की बल्ली के लिए ण 

प्राथमिकता 
- कृषि 
• अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र प्राप्त क्षत्र / 

निर्यात ऋण 
BIH अन्य सभी क्षेत्र 


Rxxxxx 
xxxx 
XXXX 


- 3 . 4 


UTT 


UIDILIHINITIO 


+ 2 . 0 


194 


A 


ISL . 


- 


- 


122 


LIHIHITTE 
IIIIIIITH 

- 


6 . 4 


भक्तूमर 74- भप्रैल 15 


भक्तूबर 78 - अप्रैल 76 
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- 


- 


- 


% 


- - - - 


- - - 


- 


- 


. 


. 


- 


तारणी 13 : बकापा सकल कबण का तोब पितरण 
( भारतीय रिजर्व बैंक में पुनः नापी गपो हुशियों सहित ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 
30 अप्रैल 1976 को 


25 अप्रैस 1978 को 


मरकारी क्षेत्र 


निजी क्षेत्र 


जोष 


सरकारी क्षेत्र 


निजी क्षेत्र 


जोप 


1. खाधानों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋण 

564. 1 

664. 1 1572. 8 - 1572. 8 
( 33 . 3 ) ( 6 . 4) ( 54 . 5) 

( 14. 3) 
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ( इस क्षेत्र को प्रवस निर्माप्त ऋण महित ) 

149 . 8 2000 . 3 2150 . 1 142 . 6 2830 . 1 2772 . 7 

( 8 . 8 ) ( 28 . 2 ) ( 24 . 6 ) ( 4 . 9 ) ( 32 . ) ( 25. 3 ) 
( म ) लघु उद्योग . 

77 1035 . 2 1042 . 9 8 . 6 1179 . 6 1188 . 2 

( 0 . ) ( 14. 6 ) ( 118) ( 0 . 3 ) ( 14. 6 ) ( 10 . 8 ) 
( च ) कृषि . . . . . . 136 . 4 648 . 6 785 . 0 125 , 

1 918 . 6 1041 . 7 

( 8 . 1 ) ( 9. 1 ) ( 8. 9) ( 4. 3 ) ( 11 . 3 ) ( 9 . ) 
( ग ) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र . 

5 . 7 316 . 3 322 . 2 8 . 

9 543. 

9 642 . 8 

( 03) ( 4 . 5 ) ( 3 . 7 ) ( 0 . 3 ) ( 6 . 6 ) ( 40) 
3. प्रम्प सभी क्षेत्र * ( इन क्षेत्रों को प्रदत्त निर्मात ऋण सहित ) 

970 . 5 5101 ,8 6072. 3 1170 . 

5 5450 .88621 , 1 

( 57 . 6 ) ( 71 . 8 ) ( 69 . 1 ) ( 40 , 8 ) ( 67 . 3 ) ( 60 . 4 ) 
4. पावेतर ऋण ( 2 + 3 ) 

1120. 3 __ _ 7102. 1 8222. 4 1313. 

1 8080 . 

7 9393. 8 

( 66 . ) ( 100 . 0 ) ( 93 . 6 ) ( 45 . 5 ) ( 100 . 0 ) ( 85 . 7 ) 
5. मय 4 में से निर्यात ऋण 

90 .1 659 .3749 . 4 72. 

4908 . 

6981 . 0 

( 5. 4) ( 9 . 3) ( 8 . 5) ( 2. 5) ( 11 , 2) ( 8 . 9 ) 
6. सकल बैंक ऋण ( 1 + 4 ) . 

. 1684 .4 7102.1 8786. 5 2886 . 

0 8080. 7 10966 , 6 

( 100 . 0 ) ( 100. 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
टिप्पणियाँ : 1 --- 1976 के मांकड़े उम बैंकों से प्राप्त पकड़ों पर माधारित है जिनका प्रेश कुल बैंक ऋण में 98. 0 प्रतिशत है । 

2. कोष्ठक में दिये गये किरे सकल जैक ऋण में अनुपातों को दर्शाते हैं । 
* न मे बडे तथा मझौले उद्योग और थोक व्यापार शामिप्त है । 


अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नकदी, निवेश और ऋण जगा अनुपात 
( अंतिम शुक्रवार को ) 


प्रतिशत 
1100 


ऋण- जमा अनुपात 


निवेश - जमा अनुपात 


नकदी- जमा अनुपात 


LA 


ज 


ज 


1971 - 72 


1972-73 


1973 -74 


1974 - 75 


ज 


1975 - 76 


1975-76 


25 GI / 77 - 4 
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भाण की प्रवृत्तियाँ : 1976 का कम कामकाज का समय 


दौरान पायी गयी 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बहुत 
कम थी । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1975- 76 के दौरान 

और उसके पूर्व वर्षों में मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि के स्वरूप में गुणात्मक 
अन्तर विद्यमान है : 1975-76 के दौरान जहाँ उक्त वृद्धि के साप 
साथ वास्तविक राष्ट्रीय आय में भी 5 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहाँ 
1973-74 को छोड़कर पिछले वर्षों में उक्त वृद्धि तब हुई थी जब 
राष्ट्रीय प्राय बिल्कुल स्थिर रही । मुद्रा उपलिब्ध की वृद्धि के कारण 
भूत तत्वों में और भी अधिक महत्वपूर्ण गणात्मक अन्तर विद्यमान है । 
उक्त तत्वो पर पागे विचार किया जाता है । 


89 1976 के कम कामकाज के समय ( 16 जुलाई 1976 तक ) में 
खाद्यानों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋणों में और वृद्धि 
पायी गयी । खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिये दिये गये ऋणों की 
राशि में 647 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि 1975 की इसी अवधि 
में उसमें 187 करोड़ रुपयों की वृद्धि थी । खाद्यान्नो की वसूली के लिये 
दिये गये ऋण की बकाया राशि 9 जुलाई को 2283 करोड़ रुपयो के 
अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गयी । 1976 के कम कामकाज के समय 
( 16 जुलाई तक ) में खायेतर बैंक ऋणों में 132 करोड़ रुपयों की 
वृद्धि हई जब कि 1975 के कम कामकाज के समय में उसमें 16 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । सकल ऋण की राशि में 1975 के 
कम कामकाज के समय में हुई 154 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले 
में इस अवधि मे 800 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इस प्रकार रिजर्व 
- बैंक द्वारा प्रदान की गयी महायता से वाणिज्य बैंक खाद्यान्नों की वसूली 
के प्रयासों का वित्तपोषण कर सके । रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों 
की राशि 19 मार्च 1976 को 887 करोड़ रुपयों के पिछले शिखर 
स्तर को पार कर 9 जुलाई को 1104 करोड़ रुपयों के स्तर पर 
पहुंच गयी : इसमें से खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली के लिये प्रवत्त 
पुनर्वित्त की राशि 976 करोड़ रुपये थी । रिजर्व बैंक से ली गयी 
कुल सहायता की राशि 16 जुलाई 1976 को 1075 करोड़ रुपये 
थी जब कि 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय में उम्न राशि 
1063 करोड़ रुपयों के शिखर स्तर पर थी । कुल जमाराशियों में 
जहां पिछले कम कामकाज के समय में 715 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
हुई यहाँ इस अवधि में 942 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का 
अधिकांश भाग मीयावी जमाराशियों में पाया गया । ऋण जमा अनुपात 
77. 2 प्रतिशत था जब कि एक वर्ष पहले यह अनुपान 69 . 7 प्रतिशत 
था । खाद्यान्नों की वसूली के लिये दिये गये ऋण को छोड़कर उमत 
अनुपात पिछले वर्ष के 63 . 7 प्रतिशत से कम अर्थात् 62 . 4 प्रतिशत 
रहा । 


92. 1975- 76 में प्रारक्षित मुद्रा या अधिक शक्तिशाली मुद्रा (18 ) में 
भी 681 करोड़ रुपयों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जब कि 1974-75 में 
उसमें काफी कम अर्थात् B2 करोड़ रुपयों की ही वृद्धि हुई थी । इसमें 
से जनता के पास 590 करोड़ रुपयों की चलमुद्रा विद्यमान थी जब कि 
बैंकों को प्रारक्षित निधियों का प्रंश केवल 110 करोड़ रुपये था । 
पिछले वर्ष चल मुद्रा में बहुत कम अर्थात् 10 4करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी 
हुई थी और बैंको की प्रारक्षित निधियो में 39 करोड़ रुपये की वास्तविक 
गिरावट मायी थी ( सारणी 15 ) । 


93. मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियों पर पुनः हम विचार करें : उसके दो 
घटकों में से जमा रकम में जहां इस वर्ष 78 5 करोड़ रुपयों या 14 . 3 
प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि पायी गयी वही पिछले वर्ष उसमें 
633 करोड़ रुपयों या 13 . 1 प्रतिशत की वृसि पायी गयी थी । इसी 
प्रकार जनता के पास चलमुद्रा में भी 590 करोड़ रुपयों या 8 . 8 
प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जो कि 1974- 75 में हुई 104 
करोड़ रुपयो या 1. 6 प्रतिशत की वृद्धि से पांच गुणा से भी अधिक 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा खाधानों को वमूली के 
लिये अधिक मात्रा में दिये गये पुनर्वित्त और रिजर्व बैंक की विवेशी 
मास्तियों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण मालोच्य वर्ष में पलमुद्रा 
में भारी वृद्धि हुई । 


90. मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए कम कामकाज के समय 
के दौरान संवेदनशील पप्यो की स्थिति की लगातार समीक्षा की 
जाती रही, रुई और तिलहनों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को मजबूत 
बना दिया गया । 


94. स्थूल मुद्रा या कुल मुद्रागत साधनों ( " ) की प्रवृति की 
यह भी विशेषता थी कि इससे चलमुद्रा का तीव्र गति से विस्तार हुमा । 
इस वर्ष कुल मुद्रागत साधनों में 3103 करोड़ रुपयों या 15 . 6 प्रतिशत 
की वृद्धि हई ओ कि 1974- 75 में हुई वृद्धि से 1143 करोड़ रुपये 
अधिक थी : चलमुद्रा का जो विस्तार हुमा वह ऊपर उल्लिखित मुद्रा 
उपलग्धि में हुई तीन वृद्धि और मीयादी जमाराशियों में तेजी से हुई 
बढ़ोतरी का संयुक्त परिणाम था ( सारणी 14 ) । 


मुद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियाँ 


91. मद्रा उपलब्धि की प्रवृत्तियों में ऋण नीति के इस चयनात्मक 
उदारीकरण का प्रभाव परिलक्षित होता है : 1975-76 ( जुलाई 
जून ) के दौरान जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में 1375 करोड़ रुपयों 
या 11 . 3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी ( सारणी 14 ) । यद्यपि 
1974-75 में हुई 737 करोड़ रुपयों या 6 . 4 प्रतिशत की वृद्धि से इस 
वर्ष हुई वृद्धि काफी अधिक पी , फिर भी यह ध्यान रखना चाहिये कि 
यह वृद्धि 1971 -72 से 1973 - 74 तक के तीन वर्षों की अवधि के 


(18 ) अधिक शक्तिशाली मुद्रा में जनता के पास रहनेवाली बलमुद्रा , 
भारतीय रिजर्व मैक के पास बैंकों की प्रारक्षित निधियां और अन्य जमा 
राशियां शामिल हैं । 

(17 ) स्यूल मुद्रा या कुल मुद्रागन साधनों में जनता के पाम मुद्रा 
उपलब्धि और बैंकों के पास विद्यमान मीयादी जमाराशियों शामिल है । 
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सारणी 14 : मुबा उपलग्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां ( वार्षिक ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


निम्नलिखित वर्षों में जून के अंत में बकाया राशि 


पद - बक 


1974 


1975 


1976६ 


__ 1974- 75 


1975- 76 


2 


56 
5 


म. जनता के पास मुद्रा उपलब्धि ( 1 + 2 ) 


11, 450 


12, 187 


13, 562 


1. जनता के पास चलमुद्रा . 


6, 603 


6, 707 


7, 297 


+ 737 
( + 6 , 4 ) 

+ 104 
( + 1 , 6 ) 

+ 633 
( + 13. 1 ) 


+ 1, 375 
( + 11 . 3 ) 

+ 590 
( + 8. 8 ) 

+ 785 
( + 14. 3 ) 


2 . जमा रकम @ . 


. 


. 


. 


. 


4, 847 


5, 480 


6 , 265 


9, 102 


10, 506 
7 , 515 
2, 991 


10, 779 

7, 256 
3, 524 


प्रा . मुद्रा उपलग्धि की घट -बढ़ को प्रभावित करने वाले तत्व 
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 
1. बैंकों द्वारा मरकार को दिया गया शुद्ध ऋण ( क + न ) 

( क ) रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण . 

( ख ) अन्य बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया ऋण . 
2 बैंको द्वारा वाणिज्य क्षेन्न को दिया गया ऋण (करण ) * . 

( क ) रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण . 

( ख ) अन्य बैंको द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण . 
3. बैकिंग क्षेत्र की शुख विदेशी मुद्रा पास्नियाँ . 
4. जनता के प्रति सरकार की शुद्ध मुद्रा देयताएँ . 
5. बैंकिग क्षेत्र की मुद्रेतर देयताएँ ( क -+- + ग ) 

(क ) बैंको के पास मीयादी जमाराशियाँ 


6, 570 
2,532 
10, 014 

652 
9, 362 


13, 874 


11, 277 

625 
10, 652 


740 


13, 134 


672 


310 


1, 279 


554 


550 


521 
8, 859 
6 , 459 


+ 1,404 

+ 945 
+ 459 
+ 1, 263 

-- 27 
+ 1, 290 
- - 362 

+ 33 
+ 1, 601 

+ 1, 223 
( + 18 . 9 ) 

++ 483 
- - 105 
+ 1, 960 
( + 10. 9 ) 


+ 273 
- - 250 

+ 533 
+ 2,597 

+ 115 
+ 2,482 
+ 969 

- 4 
+ 2,461 
____ + 1, 729 
( + 22 . 5 ) 

+ 494 

+ 238 
+ 3, 103 
( + 15. 6 ) 


12, 921 


10, 460 
7, 682 


9 , 411 


1 , 957 


( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक की शुर मुत्रेतर देयताएं 

( ग ) अवशिष्ट 
म. कुल मुद्रागत साधन ( अ-+- मा ( क ) ] . 


1 , 474 
926 


2 , 451 
1, 059 


821 


17, 909 


19, 869 


22,972 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये प्राकले घट- बढ़ के प्रतिशत को दर्शाते हैं । 

* इसमें सरकारी क्षेत्र के उपमो और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किये गये अग्रिम शामिल हैं । 
aभारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान अन्य जमाराशियों को मिलाफर । अनंतिम । 

सारणी 15 : मुद्रागत अनुपात 
वर्ष 

बैंकों की चल मुद्रा भारतीय बैंक धन प्रारक्षित मुद्रा मीयादी फुल मुद्रा मुद्रागत 
( जुलाई - जून ) प्रारक्षित 

रिजर्वबैंक 

धन उपलब्धि जमा - मुद्रागत उपलग्धि साधनों 
निधियां 

के पास अन्य ( 2 + 3 ) ( 3 + 4 राशियाँ साधन में में 
जमाराशियाँ __ + 4 ) + 5 ) ( 7 + 9 ) चलमुद्रा पलमुद्रा 


___ 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


560 


4979 


873 


अंतिम शुक्रवार को बकाया राशि 

मौसत अनुपात ( प्रतिशत ) 
( करोड़ रुपये ) 
1971- 72 

66 3478 560485234476 12999 58 . 4 38 . 3 
1972-73 

5829 

41 40926743 9962 5491 15454 58 .537 . 7 
1973- 74 

933 6603 

47 4800 7584 11450 6459 17909 57. 7 36 . 9 
1974- 75 

894 6707 

65 5415 7666 12187 7682 19869 55 . 0 33, 8 
1975- 76 * 

1004 7297 46 62 198347 13562 9411 22972 53 . 8 31 . 8 
* ममंतिम 
* कों के पास रहने वाली नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहने वाली बैंकों की जमाराशियां शामिल हैं । 
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3 


8 


8 


9 


10 11 


388 


पिछले वर्ष की तुलना में प्रति 
( करोरुपये ) 

1971-72 
1972- 73 
1973- 74 
1974- 75 
1975- 76 * 


850 


148 
313 

60 
--- - 30 

110 


सीमांत अनुपात 

(प्रतिशत ) 
34639569 1061816 1877 36 . 6 20 . 7 
- 25614 1139 1439 1015 2455 59 .134 . 6 

708841 1488 968 245 5 52. 0 31 . 5 
18 615 82 737 1223 1960 14 . 

1 5 3 
-- 10804681 1375 1729 3103 42 . 9 19 . 0 


774 


104 


590 


35 . 0 


. 
. 


. 
. 


63 . 9 


एक वर्ष में ईपट - १ का प्रतिशत 

1971- 72 . 
1872- 73 . 
1973- 74 
1974- 75 
1975- 76* 


8 . 5 106 . 3 22 . 5 
17 . 1 ___ --- 39 . 4 17 . 7 

17. 5 17 . 3 

38 . 3 12 . 8 
___ 8 . 8 - - 22 . 6 14 . 8 


13. 3 

1 . 8 


11 . 3 
20 . 3 
12. 3 

1 . 1 
8 . 9 


14 . 2 22 . 3 
16 . 9 22 , 7 
14. 9 17. 6 

6 . 4 18 9 
11. 3 22. 5 


18 , 9 
18 . 9 
15 . 9 
10 . 8 
15 . 6 


को दिये गये शुष ऋण में 1974-75 में पायी गयी 945 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि के विपरीत इम गर्व 289 करोड़ रुपयों की वास्तविक गिरावट 
परिलक्षित हुई । 


97. मुद्रा उपलग्नि में कमी लानेवाली मुनेतर देयतामों में से को 
के पास विद्यमान मीयादी जमाराशियों में 1729 करोड़ रुपयों या 22 . 6 
प्रतिशत की वृधि परिलक्षित हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 1223 करोड़ 
रुपयों या 18. 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इस प्रकार ये जमाराशियाँ 
मुद्रा उपलब्धि भी पति को सर्वाधिक नियंत्रित करने वाले तत्वों के रूप 
में सिय एई । 


अनंतिम 

95. 1975 - 76 में मुद्रा उपलब्धि की अधिक पृथि का स्पष्टीकरण 
मुद्रा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों की प्रवत्तियों से मिल सकता 
है । इन तत्वों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग क्षेत्र की राय 
विदेशी मुद्रा प्रास्तियां और बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया जानेवाला 
पण पो महत्वपूर्ण कारणभूत तत्व थे । पंकिंग क्षेत्र की शुस विदेशी मुद्रा 
पास्तियों में 989 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी । 1974- 75 
में इन भास्तिमों में 382 करोए रुपयों को वास्तविक गिरावट करे 
थी । जिस सीमा तक विदेशी मुद्या मास्तियों को मुमा स्टाफ में स्थायिता 
मामे पासा तत्व माना जा सकता है उस सीमा तक यह स्वीकार किया जा 
सकता है कि यह तत्व 1975- 76 में परिलक्षित मुद्रागत विस्तार की काफी 
अधिक घर में गिरावट लाने वाला है । बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये 
गये गण पधिक महत्वपूर्ण अंशवायी तत्व है । इस वर्ष बैंकों द्वारा प्रदान 
किये गये ऋणों में 2597 करोड़ रुपयों की पदि पायी गयी जो 1974-75 
में हई पिके मुकाबले में 1334 करोड़ रुपमे अधिक पी । बैंकों पारा 
विये गये ऋण की कुल पृति में से 96 प्रतिशम वृद्धि पाणिज्य बैंकों पौर 
सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में भोर शेष पदि रिजर्व बैंक द्वारा 
दिये गये ऋण में हुई । इस संदर्भ में भी फुल बैंक ऋण में हुई बदि मे 
से गणवत्ता की दृष्टि से 1975- 76 में प्रधिकतर भास् 56 प्रतिशत प्रश 
खाधानों के लिए प्रदान किये गये ऋण में पाया गया जब कि 1974-75 
में उक्त अंश 21 प्रतिशत था । जमाराशियों में भारी मात्रा में हुई 
इति ( 18 ) के कारण बैंक इस स्थिति में ये कि रिजर्व बैंक से ऋण लेने 
के बजाय रे अपने ही साधनों से काफी प्रधिक मात्रा में ऋणों में वृद्धि 
कर सके । इसके परिणामस्वरूप इस तत्व फा मंमाग्य मुद्रास्फीतिगत 
प्रभाव कुछ मीमा तक सीमित हो गया । 

96. मुद्रा उपलब्धि पर बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शख ऋण 
का प्रभाष 1975- 78 में अपेक्षाकृत कम था : बैंकों द्वारा सरकार को 
दिये गये शुरु ऋण में पिछले वर्ष की 1404 करोड़ रुपयों की वृद्धि के 
मुकामले में 273 करोड़ रुपयो की परि दुई । इसमे भी महत्वपूर्ण बात यह 
है कि सरकारी वितरणों के संदर्भ में अधिक मात्रा में प्राप्त राजस्व पौर 
विवेशी सहायता से प्राप्त राशि के फलस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा सरकार 


मौसमी प्रवृत्तियों 
1975 का कम कामकाज का समय 

98 . पो परंपरागत मौसमों पर्यात् कम कामकाज के समय और अधिक 
कामकाण के समय के दौरान जो प्रपत्तियाँ दृष्टिगत हुई उन पर अब संक्षेप 
में विचार किया जाए । 1975 के कम कामकाज के समय में जनता 
के पास मुद्रा उपलग्धि में 286 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी पम 
कि पिछले कम कामकाज के समय में इमके विपरीत 150 करोड़ रुपयों 
की गिरावट हुई थी । 1989 के बाद 1974 के एकमात्र अपवाद को 
छोड़कर यही संभवतः पहला वर्ष है जब इस प्रकार की प्रसामयिक प्रवृत्ति 
पुन: प्रकाश में प्रापी । उक्त वृद्धि मांग जमाराशियों में हुई 415 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि के कारण हुई जब कि बलमुद्रा में 129 करोड़ रुपयों की 
गिरावट पायी गयो । उक्त वृधि मुख्य रूप से बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र 
को दिये जानेवाले ऋण और बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले 
सुख ऋण के कारण हुई । इन दोनों में क्रमशः 627 करोड़ रुपयों और 
362 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी । शुट विदेशी मुद्रा भास्तियों में 
हुई 68 करोए रुपयों की थोड़ी सी वृधि भी मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि 
में महायक हुई ( सारणी 16 ) । 


(18 ) पालोय वर्ष के दौरान हुई 2533 करोड़ रुपयों की परि 
से बैंकों के पास विद्यमान कुल जमा राशियों में 97 प्रतिशत की वृति 
पापी गमी प्रति उक्त जमा राशियाँ जून 1972 के अंत में 
विषयाम 7954 करोड़ से रफर जून 1976 के अंत में 16630 करोड़ 
अपपे हो गयी । 7678 करोख स्पषों की इस वि में मोवादी पौर मांग 
जमाराशियों क्रमश: 49 36 करोड़ रुपये और 2741 करोड़ रुपये थी 


1975- 76 का अधिक कामकाज का समय 

99. 1975- 76 के अधिक कामकाज के समय के दौरान 924 
करोड़ रुपयों का मुद्रागत विस्तार हुमा जो पिछले अधिक कामकाज के 
समय से 92 करोड़ रुपये अधिक था । इम वृद्धि में से चल मुद्रा का अंश 
527 करोड़ रुपये और जमा रकम का प्रण 397 करोष रुपये था । 

मुवा उपसम्धि को प्रभाषित करने वाले सत्वो की वृष्टि से बैंकों द्वारा 
पाणि ज्य क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण में हुई 1926 करोड़ रुपयो की वृद्धि 


[भाग II - ड ( i )] 
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सारणी 16 : मुा उपलब्धि और मुन्नागत साधनों को प्रत्तियां ( मौसमी ) 


( राशि करोड़ रुपयो में ) 


निम्नपिखित समय के दौरान घट - बढ़ 
कम कामकाज का समय 

प्रधिक फामफाज का समय 


1974 


1975 


1974 


1975 


+ 


।- 207 


+ 


8Nण 


। 


- ---162 


म जनता के पास मुद्रा उपलग्धि ( 1 + 2 ) 

- - 150 

F- 286 + 832 + 924 
1. जनमा के पाम चलमुद्रा 

- - 133 ---- 129 

+ 177 •1- 527 
2 जमा रकम @ 

+ 283 + 415 -+ 355 + 397 
आ मा उपलब्धि की घट - 1 को प्रभावित करने वाले तस्य ( 1 + 2 + 3 + 4- - 5 ) 
1 बैंकों द्वारा मरकार को दिया गया शुख ऋण ( क + ख ) 

+ 527 + 362 + 694 
( क ) रिजर्वकवारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण 

- - 168 + 129 + 378 ---- 141 
( ख ) अन्य बैंकों द्वारा सरकार को विया गया ऋण . 

+ 359 + 234 + 116 + 347 
2 कों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण ( क + ख * ) 

+ 627 + 1180 +- 1926 
( क ) रिझर्व बैंक द्वारा वाणिज्य मन्त्र को दिया गया ऋण 

- - - 20 + 134 

+ 85 
( ब ) अन्य को वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण 

+ 328 + 647 + 1046 + 1841 
3 बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा प्रास्तियाँ 

+ 88 -~ - 118 + 367 
4 जनता के प्रति सरकार की शुद्ध मुद्रा देयताएँ 

+ 8 + 12 + 20 

+ 4 
८ बैकिंग क्षेत्र की मुद्रेसर वेयताएं ( क + + ग ) 

+ 774 + 783 + 944 + 1579 
( क ) बैंको के पास मीयावी जमाराशियाँ . 

+ 647 + 740 + 482 + 823 
( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक की शुर मुद्रेतर देयताएं 

+ 64 + 299 + 433 

+ 106 
( ग ) भवशिष्ट 

+ 63 -~- 256 + 20 + 649 
ई फल मुद्रागस साधम [ म + पा 5 ( क )] , 

+ 498 + 1026 + 1313 + 1748 
टिप्पणी , कोष्ठको में विये गए आंकड़े घट-बढ़ के प्रतिशत से संबंधित है । 

* इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यो के लिए प्रदान किये गये अग्रिम शामिल है । 

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पाम विद्यमान अन्य जमाराशियाँ शामिल है । 
1974- 75 से अधिक कामकाज के समय मे हुई वृद्धि के स्तर से 746 

भी कर मका । थोक मूल्यो का मो सामान्य सूचकाक ( प्राधार वर्ष 
करोड़ रुपये अधिक थी । बैझिग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्नियो मे 

1961- 62-100 ) 21 मितबर 1974 को 330 7 के उच्चतम 
1974- 75 के अधिक कामकाज के समय की 118 करोड़ रुपयों की 

स्तर पर पहुंच गया था वहाँ उसके बाद वह धीरे धीरे गिरने लगा और 
गिरावट के विपरीत 367 करोड़ रुपयो की काफी अधिक वृद्धि पायी गयी । 

मून 1975 के प्रत में 311 . () के स्तर पर पहुँच गया तथा 20 मार्च 
यपि सरकार को दिये जानेवाले बैंक ऋण के कारण भी मुद्रागत वृद्धि 

1976 को और कम होकर 282 3 के न्यून स्तर पर पहुँच गया । 
गई फिर भी उक्त बैंक ऋण में हुई वृद्धि ( 207 करोड रुपये ) पिछले 

प्रत इम स्थिति में कहा जा सकता है कि मूल्य नर वास्तविक RT से 
वर्ष के अधिक कामकाज के समय से एक मिहाई में कम थी । इन सब 

गिर कर पुनः दो वर्ष पहले के स्तर पर पहुंच गया उदाहरण के लिए 
तत्वो का समग्र प्रभाव मैकिग क्षेत्र की मुद्रेतर देयसानो में हुई 1579 

2 मार्च, 1974 को यह सूचकांक 282 1 के स्तर पर विद्यमान था । 
करोग रुपयो की वृद्धि से काफ़ी सीमा तक समायोजित हो गया ( सारणी 

101 सितम्बर 1974 मौर मार्च 1976 की मध्यावधि के बीच थोक 
18 ) । 

मूल्यो के सामान्य स्तर मे लगभग 14 6 प्रतिशत की गिरावट हुई । 

फिन्तु लगातार गिरावट का यह दौर 20 मार्च 1976 को रुका । उम 
मूल्य स्थिति : 

समय मूल्य बढ़ने लगा और जून 1976 के प्रत मे सूचकाक 6 9 प्रतिशत 
सामान्य प्रवृत्तियों और कारणभूत सस्थ 

मढ़कर 301 . 8 हो गया । इस वृद्धि के बावजूद वर्ष 1975- 76 ( जुलाई 
100. 1975-78 मे भारतीय अर्थ व्यवस्था में मूल्यो के क्षेत्र में जून ) के दौरान मूल्यो की सामान्य प्रवृत्ति में गिरावट पायी गयी चाहे 
अत्यधिक उल्लेखनीय उपलग्धि हुई । ऐसे समय में अब विश्व के अधिकांश उनकी तुलना अलग अलग सूचकांक के आधार पर की जाए या मासिक 
देश मुद्रास्फीती की उच्च दरो से प्रभावित थे या फिमी भी हालत म औसतो के आधार पर । उदाहरण के लिए जून 1975 के प्रत और जून 
उनमें कमी पाने के कोई प्रासार नजर नहीं पा रहे थे तब भारत न 1976 के प्रत के बीच थोक मूल्यो मे 3 . 0 प्रतिशत की गिरावट पाई 
फेवल उसे नियंत्रित कर मका, बस्कि 1972-73 और 1973- 74 के दो गयी गिरावट की यह प्रवृत्ति गर्ष 1972- 73 और 1973- 74 के दौरान 
वर्षों के दौरान प्रत्यधिक उम्प स्तर पर बढ़े हुए मूख्यो को वास्तव में कम क्रमश पायी गयी 21 5 प्रतिशत और 27. 8 प्रतिशत की अभूतपूर्व 
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पण्यों के मामलों में विशेष रूप से मही है जहाँ पूर्ति और मांग के बीच 
फा मंतुलन अधिक बिगड़ नहीं गया था । 
___ 106. यहाँ हम बात का उल्लेख किया जाए कि व्यापक मार्वजनिक 
वितरण प्रणाली से ऐसी परिस्थितियो के लिए सशक्त वातावरण उपस्थित 
हो मकेगा । 
____ 107 ममग्र रूप से इस चरण में उक्त वृद्धि के एक अंश का कारण 
कम कामकाज के ममय का प्रागमन माना जा सकता है । परन्तु उन विशिष्ट 
पण्यो/वस्तुओं के संवर्भ में अधिक सार्थक कारण का पता लगाना होगा 
जिनके मूल्यो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इस वृद्धि के लिए वो प्रमुख 
वर्ग अर्थात् खाद्य वस्तुएँ ( 8 . 9 प्रतिशन ) और प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री 
( 23 . 6 प्रतिशत ) जिम्मेदार थी । यहाँ यह भी उल्लेख किया जाए कि 
1975- 76 के पुरे विनीय वर्ष के दौरान मूल्यों के सामान्य स्तर को निचला 
बनाये रखने के लिए भी ये ही दो वर्ग प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे । 
‘ बाह्य वस्तुयो के वर्ग में प्रमुन खा से फल और मजी, मछली , अंडे 

और मास तथा पीनी और उममे सबल उत्पादनी जैसी अपेक्षाकृत कम 
महत्वपूर्ण वस्तुओं के कारण मूल्यों पर दबाव परिलक्षित हुआ परंतु खाद्यान्नो 
के मूल्यो मे केवल 09 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि पायी गयी और यह 
वृद्धि ज्यार और बाजरे के मामले में अधिक स्पष्ट थी । खाद्य तेलो के 
पूल्यों मे भी 16. 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी पायी गयी परतु वालों के मूल्यों 
में भारी मावा में गिरावट प्रायो । प्रौद्योगिक कच्ची मामग्री के वर्ग में 
प्रमुख दबाय कच्ची सई के कारण परिलक्षित हुप्रा । कच्ची हाँ के मूल्यों 
में लगभग 42 प्रतिशत की वृयि हुई । यद्यपि रुई के मामले में पूर्ति 
पौर मांग के बीच प्रमतुलन विद्यमान था फिर भी ऐसा प्रतीत होता है 
कि केवल इस असंतुलन के कारण ही उक्त वृद्धि नहीं हुई । इसी प्रकार , 
निलहनों के मूल्यों में भी इस चरण के दौरान लगभग 31 प्रतिशत की 
बढ़ोतरी पायी गयी । 


वृद्धि और 1974- 75 में हुई 0 . 7 प्रतिशत की नाममात्र की वृद्धि के 
विपरीत थी । यदि मासिक प्रोसन स्तरों पर विचार किया जाए तो 
बेहतर चित्र सामने पाएगा : 1975- 76 ( जुलाई - जून ) में मूल्यों में 6 . 0 
प्रतिशत की गिरावट पायी जब कि 1974- 75 में उनमें 16 . 9 प्रतिशत 
की वास्तविक वृद्धि हुई थी । 
____ 102. अतः 1975- 76 में मूल्यों में गिरावट की ही प्रवृत्ति निरंतर 
रही । इस गिरावट को 1975- 76 की भारी फ़सल के कारण हुई शुद्ध 
मोसमी घटना के रूप में नहीं माना जा सकता, यद्यपि उक्म गिरावट में 
यह सहायक अवश्य हुई है । अच्छी फसल के अलावा मुद्रागत एवं राज 
कोषीय अनुशासन और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रमान में लाये गये 
प्रशासनिक उपायो के कारण भी मूल्यों में गिरावट को यह प्रवृत्ति प्रायी । 
1978- 76 के अनुभव से मूल्यों की प्रवृत्ति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष 
काफ़ी स्पष्ट होकर सामने प्राया है । अर्थात् भारतीय अर्थ व्यवस्था के 
संदर्भ में मूल्यों के उतार- चढ़ाव के लिए पूनि पीर मांग के बीच पाये 
सन्तुलन का आंशिक प्रभाव स्पष्ट है । संभवतः मूल्य प्रशासन पूर्ति और मांग 
के बीच के सतुलनों के समान ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कि सट्टेबाजी के 
कार्यकलापों द्वारा प्रतिरोध पाने की काफ़ी संभावना है । सट्टेबाजी की 
गतिविधियाँ, जून 1975 में की गयी प्रातरिक आपातकाल की घोषणा 
पौर प्राधिक अपराधियो, काला बाजारियों और तस्करों की धरपकर 
तथा बेहिसामी धन के प्रयोग को रोकने के लिए उठाये गये मारा आयो 
द्वारा काफ़ी सीमा तक विलुप्त हो गयी । 
___ 10 3. कुल मिलाकर यदि 1976- 77 में कृषि मौसम मण्छा रहा तो 
इस तर्क के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होंगे कि वर्ष 1973- 76 
की मूल्य स्थायिता अगले वर्ष में भी जारी रहेगी । इस तर्क के ममर्थन 
में कम से कम दो कारण बताये जा सकते हैं : अनाज के काफ़ी अधिक 
भंडार बनाना संभव हो गया है और साथ ही पर्याप्त प्रारक्षित विवेशी 
मुद्रा निधियाँ संचित करना भी संभव हो गया है जिन्हें वेशी मुद्रास्फीती 
की शक्तियों को उनके पुनः उभरने का संकेत मिलने पर ममाप्त करने के 
लिए लिया जा सकता है । 
मुल्यों में गिरावट : जून 1975 से 20 मार्च 1976 तक 
___ 104. यदि पुन. वर्ष 1975-76 के दौरान विद्यमान मूल्यो की प्रवृत्ति 
को देखा जाए तो उक्त प्रवृत्ति का सार्थक विश्लेषण दो स्पष्ट चरणो मे 
किया जा सकता है . प्रथम चरण जून 1975 के प्रस से 20 मार्च 1976 
तक का था जब मूल्यों में गिरावट प्रायी तथा दूसरा चरण मार्च 1976 
के तीसरे सप्ताह से जून 1976 के अंत तक का था जब मूल्यों में वास्तव 
में बढ़ोतरी पायी । पहले चरण के दौरान योक मूल्यों में 9 . 2 प्रतिगत 
की गिरावट पायी गयी । 1975 - 76 की भारी फ़सल तथा लगातार दो 
वर्षों में काफ़ी अधिक मात्रा में किये गये खायाभो के आयातो के 
कारण उफ्त प्रवृत्ति की भूमिका बनी होगी । इन तथ्यों का प्रभाव इसके 
पूर्व उल्लिखित विभिन्न मुद्रास्फीतिरोधी कार्रवाइयों के कारण और तीय 
हो गया । 
मूल्यों में वृद्धि : 20 मार्च से जून 1976 अंत तक 

105 . दूसरे चरण में मूल्यों में 6. 9 प्रतिशत की वृशि परिलक्षित 
हुई । परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश वृति जून 1976 में हुई : 
उदाहरण के लिए 5 मून और 26 जून के बीच घोक मूल्यों मे लगभग 
3. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह स्मरण होगा कि जून 1975 में मूस्यों 
में वास्तव में सामान्य कमी पायी गयी थी । जून 1976 मे मूल्यों में हुई 
भारी वृद्धि का कारण स्पष्टतः इस सध्य में निहित प्रतीत होता है कि 
देश के अधिकांश भागों में विलंब से मानसून प्रा जाने के कारण मूल्य 
संबंधी प्रत्याशामो में परिवर्तन पाया और कदाचित् इस कारण सट्टेबाजी 
के सत्व उभरे । यह स्पष्टीकरण कन्वी रुई, मगफली जैसे फतिपय विशिष्ट 


वगंधार प्रबत्तियां : 1975 - 76 
___ 108. अब 1975- 76 के दौरान ममग्र रूप से मूल्यों की प्रवृत्तियों 
का अधिक ग्योरेवार विश्लेषण करने की कोशिश की जाए । 1975- 76 
( जुलाई- जून ) के दौरान मूल्यो में 3. 0 प्रतिशत की जो गिरावट पायी वह 
निम्नलिखित वर्गों के कारण प्रायो : खाद्य वस्तुए ( 10 . 2 प्रतिशत ) , 
रसायन ( 10 4 प्रतिशत ) गया मशीनें और परिवहन उपकरण ( 1 . 6 
प्रनिशन ), मामान्य सूचकांक के कुम भार का लगभग 50 प्रतिशत अंश 
इन वर्गों का था । इसके विपरीत, शराम और तमाखु ( 1 . 7 प्रतिशत ), 
प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री ( 5 . 6 प्रतिशत ) और निर्मित वस्तुओं ( 3. 1 
प्रतिशत ) के मूल्यों में वृद्धि हुई । ईधन , पावर, बिजली और चिकनाई के 
पदार्थों में 13 . 1 प्रतिशत की काफी अधिक बुद्धि हुई ( सारणी 17 ) । 
___ 109. खाद्य वस्तुओं के वर्ग का सूचकांक जून 1975 के अंत में . 
विद्यमान 368 . 7 के शिखर स्तर से षटकर जून 1976 के अंत में 331 . 0 
हो गया अति उसमें 10 . 2 प्रतिशत की गिरावट आयी जब फि 1974 
75 और 1973- 74 में उसमें क्रमशः 3. 2 प्रतिशत और 26 , 0 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई पो । खाद्यान्नों के मूल्यो में पायी गिरावट 24 . 0 प्रतिशत 
थी जब कि 1974- 75 और 1973- 74 में उनमें क्रमशः 4 . 6 प्रतिशत 
और 36 . 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी । दिलचस्पी की मात यह थी 
कि खाद्यान्नों में से दालों से भिन्न अनाज एवं दालो के मूल्यों में क्रमशः 
22 . 1 प्रतिशत और 31 . 1 प्रतिशत की भारी गिरावट पायी गयी जब 
कि पिछले वर्ष के दौरान दालों मे भिन्न अनाजों के मामले में 6 . 9 
प्रतिशत की वृद्धि और दालों के मामले में 3 . 4 प्रतिशम की कमी हुई 
थी । हमके अलावा इस वर्ष के दौरान पायी गयी अभूतपूर्व विशेषता यह 
थी कि दालों से भिन्न सभी प्रमुख तथा मोटे अनाजों के मूल्यों में गिरावट 
मायो । चावल और गेहूँ के मूल्यों में क्रमशः 23. 6 प्रतिशत और 9 . 4 
प्रनिगान को काफी अधिक गिरावट पायी गयी । ज्वार और बाजरे के 
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सारणी 17 : थोक मूल्यों के सूचकांकों को प्रवृत्तियां 

( आधार 1961- 62 = 100 ) 


( प्रतिशत घट-बक ) 


वर्ग/ उप-वर्ग/ पण्य 


भार * 


जून 1974 जून 1975 जून 1974 22 मार्ष 
के प्रत की के प्रत की के प्रत की 1975 की 
तुलना मे जन तुलना मे जून तुलना 22 तुलना मे जन 
1975 के 1976 के मार्च 1975 1975 के 
अत मे प्रत मे को अत मे 


जून 1975 
के मन की 
तुलना मे 
20 मार्च 
1976 को 


20 मार्ष 
1976 की 

तुलना मे 
जून 1976 
के प्रत मे 


- - - 


- - - - - -- - -- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - 


3 


5 


6 


7 


4 
-- - - - - - - 


- 


- 


- 


17 . 6 


. 


समी पण्य 

I खाप बस्तुएं 
खायाम्न 
( फ ) दालो से भिन्न अनाज 

(i ) चावल 
(ii ) गेहूं . . 
(iii ) पवार 

( iv ) बाजरा 
( ख ) दाले ! 
फल और सब्जियों 
दूध और दूध मे बनी वस्तु 
खाद्य तेल 
मछली , अडे और मास 
चीनी और उमसे सब उत्पाव 
चीनी 
II शराब और तमाखू . 
III इंधन पावर, बिजली और चिकनाई के पदार्प , 
IV प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री 


1000 

413 
( 35 _ 8 ) 
( 29 3 ) 
( 162) 
( 78 ) 
( 2 2 ) 
( 1 1 ) 
( 65) 
(57) 
( 14 7) 
( 13 _ 0 ) 

( 4 9 ) 
( 157) 
( 89) 


A 


+ 0 . 7 - -30 - 0 . 2 
-1- 32 - - 10 . 2 + 0 . 2 
+ 4 6 - 24 0 + 5 1 

+ 6 9 - - 22 1 + 7 2 
+ 10 4 -- 23 6 + 10 
-- 2 3 - - 9 4 + 119 

+ 19 --12 9 + 2 9 
+ 33 6 - 447 + 46 6 

-- 3 4 - 31 1 -- 2 1 
- - 13 0 + 11 3 -- 18 9 

+ 6 7 - 6 4 + 3 0 
+ 15 9 - -- 24 0 - 12 7 

+ 5 0 + 21 6 - 1 2 
+ 16 3 + 4 8 + 4 4 
+ 6 2 + 2 + 10 3 
+ 4 . 2 + 17 + 1 . 4 

+ 5 . 7 + 13 . 1 + 5 . 1 
- - 16 5 + 5. 6 - 14. 0 
- - 13 6 + 29 5 - 12 5 
- 24 8 + 48 2 --- 22 3 
+ 26 7 + 7 5 + 16 6 
- 20 3 - 8 3 - - 15 1 

~~ 8 8 -- 21 3 - - 6 4 
+ 14. 9 --- 10 4 + 14. 6 
+ 11. 4 - 1 . 6 + 12 . 6 

+ 0. 6 + 3 . 1 0 . 9 
-- 12 1 + 96 -- 12 7 
+ 5 1 + 1 2 + 57 
-12 -- 2 2 + ( नगण्य ) 
+ 2 2 + 1 4 + 16 
- - 8 2 + 153 - - 1 4 
+ 13 5 + 28 + 13 1 
+ 11 1 + 3 7 + 12 6 
+ 3 1 -- 21 0 + 3 5 


+ 0 . 9 - - . 2 + 6. 0 
+ 3 0 - - + 8. 9 
- -05 247 +-09 
- 03__ - - 25 4 + 4 4 
+ 9 27 8 + 58 
- 12 7 - 57 - 39 
---1 0 -- 28 3 + 21 5 

5 3 3 + 18 5 

21 7 - 120 
+ 7 3 - - 14 6 + 304 
+ 3 6 -- - 10 7 + 47 
-- 3 6 -- 337 + 16 1 
+ 6 3 + 12 3 + 8 3 
+ 11 4 - 144___ + 22 5 
- 37 + 1 2 + 3 9 
+ 2 8 + 0. 8 + 0 . 9 
+ 0. 6 + 12. 4 + 0 . 6 
-- - 3 . 9 - 14 . 3 + 23. 6 

- 1 2 - 37 + 24 0 
__ -~- 3 3 + 4 3 + 42 0 

+ 8 7 + 15 6 - 7 1 
~ 6 1 - - 30 3 + 30 9 
- 2 4 -- 42 5 + 367 

- 
__ - - 0 . 1 

+ 0 . 9 
+ 07 + 40 
- 0 6 - -01 
- -13 - -06 
+ 06 - 0 3 + 18 
- --10 --23 - -- 13 3 
+ 0 1 + 2 4 + 0 3 
--- 1 3 - -15 + 5 3 
+ 04 - - 21 10 


भा 


121 


( 34 0 ) 
( 18 5 ) 

(96) 
( 43 3 ) 
( 208) 


| 


(i ) कच्ची रूई 
( ii ) पटसन 

तिलहन 
( iii ) मूगफली 
V रसायन 
VI मशीनें और परिवहन उपकरण 
VII निर्मित वस्तुएं . . 

( क ) मध्यवर्ती उत्पाव 
( ख ) तैयार उत्पाद 


+ 


| 


79 


[ 


-- 1 . 


1 


} 


294 


- 0 . 3 


+ 


+ 


+ 


=++++ 


! 


( 19 5 ) 
( 80 5 ) 
( 38 6 ) 
( 26 8 ) 

(81) 
( 13 0 ) 
( 9 . 2 ) 
( 1 8 ) 


( i) सूती वस्त्र 
( ii ) जूट के वस्तुए . 
घातु से बनी वस्तुएँ 
रसायनिक वस्तु . 
उर्वरक 


. 


. 


. 


* कोष्ठको में दिये गये प्राकडे सबधित प्रमुख वर्गों के लिए निर्धारित भार के प्रतिशत वितरण को दर्शाते हैं । 
स्त्रोन भार्थिक परामर्शदाता, प्रौद्योगिक विकास मन्त्रालय, भारत सरकार का कार्यालय । 
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मूल्यो में क्रमश 12. ५ प्रतिशत और 44. 7प्रतिशत भी भारी गिरावट 
आयी । भारी मात्रा मे आयात किये जाने नथा काफी अधिक मात्रा में 
बायानों के समीकरण भडार मनाने के निर्णय का खाद्यान्नो के मूल्यो पर 
अनुकल प्रभाव पड़ा । खाध नेलो के मूल्यों में भी पिछले वर्ष भायी 15 9 
प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले में 24 . 0 प्रतिशत की भारी गिरावट 
आयी । खाद्य तेलो में से मूंगफली के तेग्न के मूल्यो मे 32 7 प्रतिशत 
की सीव गिरावट प्रायी , उसके बाद वनस्पति का म्यान था अर्थात् उसके 
मूल्यो में 31 8 प्रतिशत की कमी पायी गयी । 


110. प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री के वर्ग सूचकांक में जहां 1974- 75 
में 16 , 5 प्रतिशत की गिरावट आयी उसके मुकाबले इग वर्ष 5 . 6 
प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । सारणी 17 से यह विदित होगा कि 
इम वर्ग के मूल्यों में माघ 1978 के मध्य ( जुलाई-मार्च) तक 14 5 
प्रतिशत की गिरावट प्रायी : यह गिरावट प्रमुख एसप में निलहनों ( 30 . 3 
प्रतिशत ) में पायी गयी । कच्ची मामग्री के मन्यो मे आयी दम गिरावट 
की प्रवृत्ति में पाप में परिवर्तन पाया पोर नवतर मल्यो में बढ़ोतरी की 
प्रवृत्ति पायी । 20 मार्च पोर जून 1976 के अन के बीच प्रौद्योगिक 
काची मामग्री के सूचकांफ में 23 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई कच्ची सई 
( 42 प्रतिशत ) और तिलहनों ( 31 प्रतिशत ) के मामले में यह वृद्धि 
स्पष्ट पी । कच्ची गई के मूल्यों में जो अभूतपूर्व वृद्धि हई उमका कारण 
इस प्रकार था । मिलो की मांग विशेष रुप में नयी फमल के मवर्भ में 
लगातार बनी रही पौर उच्चतर मूल्यों पर भी विषय का दबाव नही था । 
इसके अलावा कई सलाहकार मंडल मे जून 1976 मे मई की फ़मल के 
अनुमामों में 2. 5 लाख गांठों की कमी कर उमे 66 5 लाख गांठे 
निर्धारित किया । तिलहनों के मामले में सट्टेबाजी के उद्देश्य से की गयी 
जमाखोरी तथा कतिपय राज्यों द्वारा तिलहनों , विशेष रूप से मूंगफली 
पोर मुंगफली के तेल की अंतर्राज्यीय भावा-जाही पर लगाये गये 
प्रतिबंध के कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हुई । इन पण्यो के मूल्यो में कमी 
लाने के लिए अब उपाय किये गये है । इस प्रकार 1975- 76 के पूरे 
वर्ष ( जुलाई- जून ) के वोगन कच्ची रूई के मूल्यों में जहाँ 48 . 2 प्रतिशत 
की बढ़ोत्तरी हुई यहाँ निलमों के मुल्यो में केवल 8 . 3 प्रतिशत की गिग 
घट पायी परन्तु पटसन के मूल्यों में पटसम और मेस्ता का कम उत्पादन 
होने के कारण 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । 


1961 के बाद पहली बार सूचकांक में प्रेमी उल्लेखनीय गिरामट पायी 
गयी । प्रौद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जहाँ 1975 
76( 19 ) के दौरान 10 . 2 प्रसिगम की गिराषट आयी यहाँ पिछले वर्ष 
की तदनुरूप अवधि में 5 . 5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी । 
परन्तु शही श्रमेनर कर्मचारियों के सूचकांक में पालोम्य अवधि में 4. 6 
प्रतिणत की न्यूनतर गिरावट प्रायी ( 40 ) जब कि 1974- 75 की तपनुरूप 
अवधि में उममें 6 . 1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी । 
निवेश और बचत 
देशो बचत 
___ 114. यद्यपि 1975- 76 की अर्थव्यवस्था से संबंधित मरत और 
निवेश के व्यापक प्रोकडे प्रभी उपलब्ध नहीं हैं , फिर भी अलग अलग 
प्रोकडो के प्राधार पर स्थूल प्रवृसियों का संकेत किया जा सकता है । 
परतु म बात को ध्यान में रखने की पावश्यकमा है कि यहाँ प्रस्तुत किये 
गये बचत और निवेश के अनुमानित पकड़े अस्थायी हैं और जब परिपूर्ण 
अांकड़े उपलब्ध हो जायेंगे सम उनमें महत्वपूर्ण संशोधन हो सकता है । 

115, मारणी 18 में प्रस्तुत किये गये प्रांकड़े यह वर्शाते है कि राष्ट्रीय 
आय में देशी बचत का अनुपात 1974- 75 के 13. 1 प्रतिशत से तेजी 
से बढ़कर 1975- 76 में 14 . 5 प्रतिशत हो गया । देशी गवत में हुई 
वृद्धि में मरकारी तथा घरेलू दोनों भेनों का योगदान रहा है । सापेक्ष 
मुख्य स्थायिता के वातावरण में पिछले वर्ष के विपरीत 1975-78 में 
वित्तीय भास्तियों के रूप में रहनेवाली बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 
इसके विपरीत ऐमा प्रतीत होता है कि कुल देशी पचत में निजी संपनी 
क्षेत्र के प्रेश में गिरावट आयी । 
कुल निवेश 
___ 116. देशी मचत में उपर्युक्त प्रकार से उल्लेखनीय वृद्धि होने के 
परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में बचत की समग्र दर 1974- 75 में स्पिस 
राष्ट्रीय उत्पाद के 14 . 8 प्रतिशत से बढ़कर 1975- 76 में 16 . 0 
प्रतिशत हो गयी । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी मुद्रागत माघमों 
को शुद्ध प्राप्ति में कमी होने के बावजूद मचत में वृद्धि हुई । 

यह अनुमान है कि प्राप्त विदेशी मुद्रागत माधनो की मात्रा जहाँ 
1974- 75 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 1 . 7 प्रतिशत थी वहाँ 1975- 76 
में घटकर 1 . 5 प्रतिशत हो गयी । वास्तव में इस स्तर पर भी निवेश 
में विदेशी मुद्रागत माधनों का योगवान काफ़ी अधिक था । इस प्रकार 
देशी बचन के कारण न केवल प्राप्त विदेशी मुद्रागत माधमो में हुई कमी 
की पूर्ति हो सकी परन्तु अर्थव्यवस्था में ममप्र निवेश के स्तर में भी 
सधार मा सका । 


बाजार ऋण 


111. रसायनों के वर्ग के मूल्यों में 1975- 76 में 10 . 4 प्रतिशत 
की गिरावट पायी गयी जबकि 1974- 75 और 1973- 74 में उनमें 
क्रमश . 14 . 9 प्रतिशत और 36 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इस 
गिरावट का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों में 
लगातार कमी की पी । इसके विपरीत मिट्टी के तेल , भट्टी के तेल और 
पेट्रोलियम के मूल्यों में सरकार द्वारा घोषित वृद्धि के कारण इंधन , पावर , 
बिजली और चिकनाई के पदार्थों के वर्ग के सूचकांक में 13 . 1 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । 
___ 112. निर्मित वस्तुओं के वर्ग में 3 . 1 प्रतिशत की सीमांत मूल्य 
पति हुई । दोनों उपवर्ग मर्थात् मध्यवर्ती उत्पाद और तैयार उत्पाव इस 
वृद्धि के उत्तरदायी पे : मध्यवर्ती वस्तुओ के मुल्यों में पिछले वर्ष पायी 
गयी 12 . 1 प्रतिशत की गिरावर के मुकाबले में इस वर्ष 9 . 6 प्रतिशत 
की यदि परिलक्षित हुई जबकि तैयार उत्पादो के मूल्यो मे पिछले वर्ष 
की 5 . 1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में 1. 2 प्रतिशत को सीमात 
बद्धि हई तैयार उत्पादो में से सूत मौर जूट से पनी वस्तुमों के मुल्यों 
में क्रमशः 1 , 4 प्रतिशत और 15. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


___ 117. इस सन्दर्भ में सरकारों के बाजार ऋणों के सम्बन्ध में कुछ 
कहा जाए । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को बाजार ऋणों से 
संयुक्त रूप से प्राप्त राशि ( 21 ) 1975-78 के विनोय वर्ष में 728 
करोड़ रुपये थी जब कि पिछले वर्ष उक्त राशि 708 करोड़ रुपये पी । 
1975- 76 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने दो अवसरों पर पापार ऋण 
आरी किये और 453 करोड़ रुपयों को शुख राशि जुटाई जम कि 1974 
75 में 495 करोड़ रुपयो की राशि जुटाई थी । पहला ऋण बहा मकी 
पौर परिवर्तन ऋण के रूप में जारी किया गया वहीं दूसरा ऋण पूर्ण 
रूप से नकटी अभिवानों पर आधारित पा । इन ऋणों के अतिरिक्स 
प्राय और सम्पति की स्वैग्छिक प्रकटम को योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार के बांडों में 39 करोड़ रुपयों की राशि का निवेश किया गया । 

( 19 ) जुलाई 1975 के सूचकांक की तुलना में जूम 1978 में 
( 30 ) जुलाई 1975 के सूचकांक की तुलना में अप्रैल 1976 में 
( 21 ) ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों से लिये गये हैं । 


उपभोक्ता मूल्य 

113. थोक मूल्यों में आयी गिरावट की प्रवृत्ति के अनुरूप उपभोक्ता 
मल्य सूचकांक ( माधार 1960 = 100 ) में भी गिराषट पायी । वस्तुतः 


[भाग [[ --रखण्ड 3(ii)] 
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सारणी 18 : वेशी मचत और निवेश के प्राक्कलनः वर्तमान मूल्यों पर शुर राष्ट्रीय उत्पार का प्रतिशत ( अनंतिम ) 

बिनीय वर्ष ( अप्रैल, मार्च ) 


मदे 


1972- 73 1973- 74 1974- 75 1975- 76 


- - - - - 


- - - 


1 देशी बचत 

13. 0 12 . 8 13 . 1 14 . 5 
2 विवेशी मुद्रागत माधनों से प्राप्त राशि . 

0 . 8 0 . 8 1 . 7 1 . 5 
3. कुल निवेण शुख ( 1 + 2 ) . 

13 . 8 13. 6 14 . 8 16 . 0 
टिप्पणीः 1972-73 से 1974- 75 तक के अनुपातों को प्रातः केन्द्रीय माख्यिकीय संगठन के राष्ट्रीय प्राय सम्बन्धी प्रांकड़ों के प्राक्कलनों में संशोधन किये 
जाने तथा अंशतः बचत और निवेश के घटकों के सम्बन्ध में अधिक अद्यतन प्राकड़े उपलब्ध होने से संशोधित किया गया है । 


गज्य मरकारों ने 1975-76 में नकदी में दो ऋण जारी किये और 
उनमे 27 4 करोड़ रुपये जुटाये जब कि 1974- 75 में 21.3 करोड़ रुपये 
जुटाये थे । पहले निर्गम में 179 करोड़ रुपये और दूसरे निर्गम में 95 
करोड़ रुपये जुटाये गये । राज्य सरकारो द्वारा बाजार से जुटाये गए कुल 
274 करोड़ रुपयो में से उन सरकारो ने 1975- 76 के दौरान केन्द्रीय 
सरकार को 100करोड़ रुपये चुफाये जो 1963-64 में जुटाये गए 
केन्द्रीयकृत बाजार ऋणो में उसके प्रश का ग्रोतक था तथा 174 करो 
रुपयो की शेष राशि राज्य सरकारों ने अपने पास रख ली । 


1975- 76 के प्रायातों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई । इसका शुद्ध परिणाम 
यह हुआ कि 1975- 76 में व्यापार घाटे का राशि पिछले वर्ष के दौरान 
विद्यमान 1189 करोड़ रुपयों के घाटे की तुलना में 1155 करोड़ रुपयों 
पर लगभग अपरिवर्तित रही । 


विदेशी लेख 


118. 1975- 76 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र के कार्य 
कलाप में पूर्व वर्षों के विपरीत मशझ्नता के स्पष्ट लक्षण परिलक्षित होते 
हैं । इस सशक्त स्थिति के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी भारी मात्रा में 
व्यापार क्षेत्र में घाटा होने के बावजूव प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो 
में अभूतपूर्व वृद्धि हुई । यद्यपि विदेशी वित्तीय साधनो से प्राप्त राशि 
मे महायता मिली फिर भी ऐमा प्रतीत होता है कि यह मशक्त स्थिति 
प्रमुखत देशी कारणों से उत्पन्न हुई है । 1975- 76 के लिये भुगतान 
मन्तुलन मम्बन्धी म्योरेवार आफड़ो के अभाव में इस समय यह निर्धारित 
करना कठिन है फि 1975- 76 की भुगतान सम्बन्धी स्थिति स्थाई स्वरूप 
की है या वह वीर्षफालीन प्रवृत्ति का केवल एफ अंश मात्र है । कोई भी 
व्यक्ति स्थूल रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि भुगनान सन्तुलन 
सम्बन्धी दीर्घकालीन संभावनाये बढ़ गई हैं । 


____ 120. लगातार भारी मात्रा में व्यापार घाटा होने के बावजूद 
सौभाग्यवश भारत को प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में 1975-76 के 
वित्तीय वर्ष के दौरान 881 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई (३१ ) । 
भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी ब्यौरेवार आंकड़ों के प्रभाव में उक्त निधियों 
में हुई वृद्धि का सही स्पष्टीकरण देना कठिन है । परन्तु स्थूल संकेतों 
से यह विदित होता है कि यह वृद्धि प्रमुख रूप से दो कारणों से अर्थात् 
अधिक मात्रा में सहायता प्राप्त होने तथा अदृश्य लेन-वेनो की आमदनियों 
में वृद्धि होने से हुई । यद्यपि प्राप्त सहायता के सम्बन्ध में पूर्ण प्रकिड़े 
अभी उपलब्ध नहीं है फिर भी ऐमा प्रतीत होता है कि 1975- 76 में 
सहायता की जो सकल राशि प्राप्त हुई वह 1974- 75 की अपेक्षा लगभग 
400 करोड़ रुपये अधिक थी । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 
साथ किये गये लेन- देनों के परिणामस्वरूप 1975- 76 में काफी कम मात्रा 
में राशि प्राप्त हुई । प्रारक्षित निधि की स्थिति में सुधार आ जाने के 
बाद भारत ने जहाँ अगस्त 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तेल सुविधा 
( 1975 ) के पन्नगंन 207 करोड़ रुपयों की राशि निकली वहां भारत ने 
क्षतिपूरफ वित्तपोषण सुविधा के अन्तर्गत फरवरी 1974 में निकाले गए 
65 करोड़ रुपयों को पुनः खरीदा । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 
माथ किये गये लेन-बेनों से प्राप्त शुख राशि 1975- 76 में 142 करोड़ 
रुपये थी जबकि 1974- 75 में इस प्रकार प्राप्त शुश राशि लगभग 485 
करोड़ रुपये थी । अतः सकल सहायता वितरणों में 1975-76 में हुई 
वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कम राशि निकाली आने के कारण काफी 
हद तक ममायोजित हो गई । इस दृष्टिकोण से देखने पर प्रारक्षित निधियों 
की स्थिति में जो सुधार माया उसका श्रेय अधिकांशतः वेशी तत्वों को 
विया जा सकता है 


व्यापार घाटा और भुगतान की स्थिति 


119. पहले अल्पकालीन प्रवृत्ति को देखा जाए । 1975- 76 में 
पायात और निर्यात दोनों में पूर्व वर्ष की अपेक्षा त्यूनतर वृद्धि दरे पायी 
गई । निर्यातो में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1974- 75 में 
उनमें लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । परन्तु अधिकांश भारतीय 
वस्तुप्रो/ पण्यो के निर्यातों से हुई प्रामवली में 1974-75 में जो उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई थी उमे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में पायी गिरावट की प्रवृत्ति के 
कारण बनाये नही रखा जा सका । आयातों में हुई 11 प्रतिशत की 
वृद्धि 1974- 75 में पाई गई 53 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी 
कम थी । प्रायातों में हुई वृद्धि प्रमुख रूप से खायाप्नों तक ही सीमित 
थी तथा उक्त वृद्धि प्रायानो की मात्रा और मूल्य दोनों में हुई । इसके 
विपरीत आयात मम्बन्धी प्रदायगियों की मात्रा पैट्रोलियम महित अन्य कई 
यस्तुमों के कारण काफी कम थी , इसके प्रांशिक परिणाम के रूप में 
25 GI /77 _ 5 


प्रवृश्य लेन -वेनों में सुधार 

121. यद्यपि प्रवृश्य लेन- देनों के खाते से सम्बन्धित प्रांकड़ों को 
संकलित करना अभी बाकी है, फिर भी स्थूल संकेत स्पष्ट है : प्राधिकृत 
व्यापारियो द्वारा रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा की जो शुद्ध बिक्री की गई 
उममें अपार वृद्धि हुई । ऐसी बिक्री की मात्रा 1974- 75 की तुलना 
में 1975-76 में तिगुनी थी और वह प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किये 

( 22 ) यह वृद्धि मार्च के अन्त में विद्यमान प्रारक्षित विदेशी मुद्रा 
निधियों के सन्दर्भ में है और इसमें सोना एवं विशेष प्राहरण अधिकार 
सम्मिलित नहीं है । 
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गये विदेशी मुद्रागत लेन-वेनों के शुर प्रधिशेष की प्रोतक है । इस वृद्धि उल्लेखनीय रूप से मन्दी की स्थिति मा गई । पूर्णतः इसके परिणामस्वरूप 
के मूल में निहित प्रमुख कारण इस प्रकार प्रतीत होता है : अदृश्य लेन निर्यानों की प्रामदनियो में 533 करोड़ रुपयों की काफी कम वृद्धि हुई 
देनों में , विशेष रूप से निजी क्षेत्र को विदेशों से प्राप्त राशि में बढ़ोतरी जबकि पिछले वर्ष उनमें 807 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । निर्याप्त 
हुई । ग्रहो इस बात का अनुमान लगना उचित ही होगा कि जब तस्करों प्रामवनियों में 19 74 - 75 में हुई 32 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 
एवं विदेशी मुद्रा के अपराधियों के विरुश सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू में इस वर्ष 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्रायातों के मामले में कम्बी 
की उमके बाव गलत तरीके से विदेशी मुद्रा का बाहर जाना बन्द हो मामग्री और धातुओं के न्यूनतर मूल्यों के कारण अवश्य ही प्रायात मिन 
गया है जिसका प्रभाव स्पष्टत : परिलक्षित होने लगा है । इसके अलावा में काफी कमी पाई, परन्तु भारतद्वारा प्रमुख रूप से आयातित खाद्यानों 
गैर-रिहायशी भारतीयों तथा विदेशों में रह नेवाले भारतीय मूल के व्यक्तियों और उर्वरकों के मूल्यों में केवल नाममात्र की गिरावट आने से उक्त कमी 
की विदेशी मुद्रा निधियों को भारत में प्रेषित करने के लिये प्रोत्साहित कुछ सीमा तफ समायोजिप्त हो गई । पायातों में 498 करोड़ रुपयों की 
करने तथा गैर-रिहायशी भारतीयों को कतिपय निर्विष्ट उद्योगों की शेयर जो समग्र वृद्धि हुई वह पूर्व वर्ष हुई वृद्धि ( अर्थात् 156 5 करोड़ रुपये ) 
पूजी में निवेश करने के लिये प्राकर्षित करने के निमित्त भी सरकार ने के मुकाबले में एक तिहाई मे भी कम थी । इस प्रकार मायातों की वृद्धि 
कई उपाय किये हैं । ऐमा प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर इन उपायों पर 1975- 76 में केवल 11 प्रतिशत थी जबकि 1974- 75 और 1973 
का भारत के प्रवृश्य लेन - देनों के खाते पर मन्तोषजनक प्रभाव पड़ा है । 74 में यह क्रमशः 53 प्रतिशत और 58 प्रतिशत थी । निर्यात मूल्यों 
___ 122. वीर्षझालीन संभावनामों को देखते हए 1975-78 में भुगतान की अपेक्षा प्रायात मूल्यों की शि -दर उम्चतर बनी रही । इस कारण 
सम्बन्धी स्थिति में जो सशक्तता पायी वह भारत के भुगतान मन्तुलन में भारत के निर्यात- पायात मूल्यांक में और भी गिरावट पाई. पप्रैल 1975 
होने वाले उल्लेखनीय परिवर्तन का चिन्ह प्रतीत होती है । निश्चित निष्कर्षों से फरवरी 1978 तक की अवधि के लिये जो प्राकडे प्राप्त हुए हैं उनसे 
पर पहुंचने के लिये अवश्य ही इन पहलुपों का गहराई से अध्ययन करना 

यह विदित हुमा है कि निर्यात पायात मूल्यांफ में 15 प्रतिशत से भी 
आवश्यक है ; परन्तु कम से कम ऐसे परिवर्तन के कतिपय संकेतों का 

माधिक गिरावट पाई । 
उल्लेख किया जा सकता है । अर्थ व्यवस्था में उच्चतर निर्यात क्षमता 
का निर्माण किया जा रहा है । साथ ही तेल या प्रधिक सामान्य रूप से निर्यात 
उर्जा के क्षेत्र में प्रायात प्रतिस्थापन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से किया जा 

124. 1975- 76 के वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के मूल्य में 
रहा है । इसी प्रकार खाद्यानों एवं उर्वरकों के प्रायात करने की प्रावश्यकता 

पौर भी वृद्धि हुई और वह बढ़कर 3863 करोड़ रुपयों के शिसार स्तर 
भी कम हो सकती है । इसके अलावा प्राशा है कि 1975 - 78 में अदृश्य 

पर पहुंच गया : इस प्रकार उममें पिछले वर्ष की तुलना में 533 करोड़ 
लेन-वेनों की प्रामदनियों में जो वृटि अनुभव की गई यह प्रागामी वर्षों में 

रुपयों की वृद्धि पाई गई । 1974 - 75 में उसमें 807 करोग रुपयो की 
भी बनी रहेगी । यदि इन बातों को संकेत माना जाए तो भारत के भुगतान 
सन्तुलन की स्थिति में लम्बी अवधि तक मुधार होने की प्राशा की जा 

वृद्धि हुई थी । परन्तु 1975-76 के केवल पहले नौ महीनों ( अप्रैल 

विसम्बर ) के लिये पण्यवार प्राकड़े उपलब्ध हैं , इस अवधि के दौरान 
सकती है । 

निर्यातों का कुल मूल्य 2690 करोड रूपये था जबकि 1974- 75 की 
व्यापार की प्रवृत्तियों का न्योरेवार विश्लेषण निम्न प्रकार है : 

सपनुरूप अवधि में उक्त मूल्म 2355 करोड़ रुपये था ( सारणी 19 ) । 

निर्यातों के पण्यवार मूल्यों में जो परिवर्तन हुए वे पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार घाटा 

मूल्यों , विशेष रूप से कृषि उत्पादों और परिष्कृत वस्तुमों तथा निर्मित 
123. 1975- 76 के राजकोषीय वर्ष के दौरान व्यापार घाटे की वस्तुओं के मूल्यों के घोतक थे । जूट की वस्तुओं, सूती वस्त्रों , वनस्पति 
राशि 1155 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के 1189 करोड रुपयों के सेलों तथा सलियों, काजू की गिरी तथा मसालों अंमी महत्वपूर्ण निर्यात 
घाटे की तुलना में केवल सीमांत रूप से कम पी । 1973 मौर 1974 वस्तुओं के मामले में यह सही था ; परन्तु चीनी और चांदी के मामले 
में अन्तर्राष्ट्रीय पण्य बाजार में जो तेजी माई उसमें परिवर्तन मा जाने तथा में यद्यपि मूल्य अपेक्षाकृत कम थे, फिर भी निर्यातित परिमाण उम्मतर 
ऐसे अधिकांश विकमित वेशों में जो प्राथमिक एवं परिफत वस्तुओं के पा जिसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के निर्यातों से होने पाली प्रामवनियों 
मुख्य बरीदार है, मन्दी की प्रवृत्तियां मनीं रहने से निति विकास में में 1974- 75 की तदनुरूप अवधि की उपेक्षा काफी अधिक वृद्धि हई । 

सारणो 19 : भारत के प्रमुखनिर्यात 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 

( 3 )/ की तुलना में ( 4 ) में 
पम्प 

प्रल/दिसम्बर वृधि ( + )/ ( कमी ( - ) 


1974 - 75 


1974 - 75 


1975 - 76 


वास्तविक 


प्रतिशत 


MA 


6 


- - - 
1013 


842 


65 


669 

47 


3 


93 


118 
51 


I. सामान और जीवित पशु . . 

1. मछली पौर मछली से बनी वस्तुएँ 
2. माजू की गिरी 
3. कॉफी . 
4. चाय (काली ) 
5. ममाले . 
8. बली 

. . 
7. चीनी . 


+ 173 
+ 46 
- 12 
+ 14 
+ 21 


+ 26 
+ 98 
-- 13 
+- 32 
+ 13 


58 


221 


157 


178 


61 


38 


38 


. 


06 


66 


55 


- 11 
+ 122 


- 17 
+ 70 


339 


175 


297 
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1 


82 


66 


88 


+- 33 


II . शराब और तमाखू 

अपरिष्कृत तमाखू 


+ 22 
+ 19 


84 


+ 20 


431 


290 


330 


+ 40 


+ 


17 


14 


19 


+ 5 


+ 


A 


18 


14 


10 


| 


III. वन को छोड़कर कच्ची और प्रवास पस्तुएं . 

1. रूई ( कच्ची और प्रवशिष्ट ) . . . 
2. अभ्रक . . 

. 
3. कच्चा लोहा ( लोहे के टुकड़ो सहित ) . . 
4 . पशुजन्य पोर वनस्पतिजन्य अपरिष्कृत वस्तुयें (जिनफा 

अन्यन्न उल्लेख नहीं किया गया है ) । 


- 4 
+ 48 


180 


93 


139 


+ 


117 


88 


- - 26 


। 


IV. पानिज इधम ,चिकनाई के पवा 


और संबंधित बस्तुएं 


13 


+ 92 


33 


। 


V . पशुजन्य और बमस्पतिजन्य तेल और परजी 

बनस्पति . . . 


. 


. 


34 


33 


। 


VI. रसायन 


104 


76 


896 


908 


T 


1158 
145 
233 


111 


133 


++| 


+ 


187 


138 


| 


296 


257 


188 


! 


| 


VII . निर्मित पस्तुएं . 

1. चमड़ा और नमड़े से बनी पस्तुये 
2. सूती वस्त्र @ 
3. शूट से बनी वस्तुये @ 
4. मोती तथा प्रपरिष्कृत या परिष्कृत बहुमूल्य और प्रर्ध 

बहुमूल्य पत्पर 
5. लोहा और इस्पात . 
6 . चांदी ( बुलियन ईंट ) 


95 


66 


79 


+ 20 
F10 


86 


58 


69 


+++ 


78 


52. 


134 


+ 158 


212 


133 


189 


+ 


- 


2 


91 


59 


82 


VIII . मशीन और परिवहन उपकरण . 

1. बिजली की मशीनों को छोड़फर इतर मशीने 
2. बिजली की मशीने , उपकरण और साधन . 
3. परिमन उपकरण . 


+ 56 
+ 23 

+ 8 
+ 25 


56 


89 


47 


+ 39 
+ 21 
+ 71 


65 


35 


60 


240 


173 


202 


+ 29 
+ 27 


+ 17 
+ 28 


. 


136 


97 


124 


IX . विषिष निर्मित वस्तुएं 

__ 1 . कपड़ . . . 

2. से 
कुल निर्यात ( पूसरे निर्यातों महित ) 


14 


20 
3304 * 


14 
2355 


2690 


+ 335 


14 


इनमें रेणा और धागा शामिल है । * इस राशि को भाव में संशोधित कर 3331 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसके लिये पण्यवार विवरण प्रभी 
उपलब्ध नहीं है । 

स्त्रोत : पाणिज्यिक सूचना और प्रक संकलन महानिदेशालय । 


प्रायास 


125. विशावर निर्यातों का विश्लेषण करने पर वर्ष के पहले नौ 
महीनों ( अप्रैल --दिसम्बर 1975 ) के लिये उपलब्ध प्रांकड़ों से यह विदित 
होता है कि इस अवधि के दौरान कुल निर्यातों में 335 करोड़ सपयों 
की जो वृद्धि हुई उममें से जापान को छोड़कर अन्य एशिया पौर प्रशांत 
महासागरीय देशो के मार्थिक एवं सामाजिक प्रायोग के सवस्य देशों को 
किए गए निर्यातों में 109 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई : इम वर्ग के अन्तर्गत 
ईरान को किये गये निर्यातों के मूल्यो में हुई वृद्धि लगभग 73 करोड 
रुपये थी । आपान को किये गये निर्यातो में भी लगभग 82 करोड़ रुपयो 
की वृद्धि हुई । कुल निर्यातों मे सभी एशिया और प्रशांत महासागरीय 
देशों के प्राधिक एवं सामाजिक भायोग के सदस्य देशो का अंश 25 
प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत युरोपीय साझा 
बाजार के सवस्य देशो, उत्तरी अमेरिफा ( विशेष रूप से अमेरिका ) तथा 
पूर्वी यूरोपीय देशों का मंश 1974 की तवमुरूप अवधि की अपेक्षा सीमति 
रूप से कम था । 


126. 1975- 76 के राजकोषीय वर्ष के पहले नौ महीनों ( अप्रैल 
दिसम्बर ) के दौरान किये गये पायातों के सम्बन्ध में पण्यवार विवरण 
उपलब्ध है ; इन पायातो की राशि 3900 करोड़ रुपये थो जो पिछले वर्ष 
की तवनुरूप अवधि की तुलना में 810 करोड़ रुपयों या 26 प्रतिशत की वृद्धि 
की घोतक थी ( सारणी 20) । इस वृधि के प्रमुख कारण खाद्यान्न ( गेहूं ) 
और उर्वरक थे । इसके अलावा मशीमो और परिवहन उपकरणों तथा 
मपरिष्कृत पेट्रोलियम के पायातों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इसके 
विपरीत इस्पात और अलौह धातुओं के प्रायातो फा मूल्य न्यूनतर था 
जिसका कारण यह था कि इस्पात के मामले में मायातों के परिमाण 
में फटौती की गई और अलौह धातुओं के मामले में मूल्य अपेक्षाकृत 
कम था । 
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- 
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सारणी 20 : भारत के प्रमुख मायात 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 
( 3 ) की तुलना में ( 4 ) में वृद्धि ( + ) / 

कमी ( - ) 


पण्य 


अप्रैल-दिसम्बर 


- 


- 


- 


- 


1974 - 75 


1974- 75 


1975- 76 


यास्तविक 


प्रतिशत 


-- - -- 


- - 


4 


- - - - - 


- 


- - - 


855 


+ 88 


887 


+ 114 


33 


30 


। 


- 9 


~ 


155 


164 


219 
27 


___ + 6 

+ 32 


19 


25 


912 


+ 4 


727 


772 


202 


154 


139 


31 


16 


627 


34 


24 


I. बाबान्न तथा जीवित पशु 

542 

1017 + 475 
1. गेहू . 

698 415 

+ 472 
2 . काज . 

37 
II. शराब और तमाखू 

1 
III. ईधन को छोड़कर कच्ची और प्रयाय वस्तुएं . 

+ 9 
रेशों को छोड़कर कच्ची बाई . 

+ 6 
IV. निज इंधन , चिकमाई के पदार्थ तथा संबंधित वस्तुएं 

1157 881 

+ 31 
____ 1. प्रपरिष्कृत तथा प्रशत परिष्कृत पेट्रोलियम 

955 

+ 45 
2. पेट्रोलियम से बनी वस्तुये 

- - 15 
V . पशुजन्य और पमस्पतिजन्य तेल और परवी 

35 

- 15 
VI . रसायन । 

712 402 

+ 225 
J. गसायनिक तत्व तथा मिश्र 

179 

120 135 1- 15 
2. दवाइया और प्रौषधीय वस्तुये 

27 

+ 3 
3. निर्मित उर्वरक . 

425 

406 

+ 199 
VII. मिमित वस्तुएं . . 

763 
1. लोहा और इस्पात . 

417 297 236 

- 61 
2. अलौह धातुयें । 

178 

- 63 
VIII . मशीन और परिवहन उपकरण 

670 495 

-+ - 154 
1. बिजली की मशीनो को छोड़कर इतर मशीनें 

397 301 

406 
2 बिजली की मशीने , उपकरण और साधन 

150 101 1 -16 

+ 15 
3. परिवहन उपकरण . 

123 

9 .3 
IX . विविध मिमित वस्तुएं 

46 31 

- 7 
कुल पायात . 

3090 

3900 + 810 

- - - - 
* इस राशि को बाद में संशोधित कर 45 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसके पण्यवार विवरण प्रभी उपलब्ध नही है । 
स्त्रोतः वाणिज्यिक सूचना और अंक सफलन महानिदेशालय । 
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निर्यात ऋण की शो में रियायत की गई ; मास्थगित अदायगी की शो 
पर पूजीगत और इंजीनियरी वस्तनों के निर्यातो की क्रियाविधियों को 
मग्ल बनाया गया और इंजीनियरी परामर्श सेवानों तथा पान निर्यात 
प्रतिष्टानो को विदेशी मुद्रा प्रदान करने की क्रियाविधियों को प्रौचित्यपूर्ण 
मनाया गया । (23 ) 


127. अमेरिका और यूरोपीय माझा बाजार के मदस्य देशों में किये 
गये आयातो में प्रालोच्य अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई जबकि मोवियत 
समाजवाई। जनतन्त्र सघ पौर ईरान से किये गये प्रायातों की मात्रा 1974 
की उसी अवधि को अपेक्षा कम थी । 
व्यापार मोति 

128 . लगातार दूसरे वर्ष भी भारी मात्रा में व्यापार घाटा जारी 
रहने से उममे बचने के लिये निर्यात प्रामदनियों में वृद्धि करने की प्रावश्यकता 
उत्पन्न हुई । स्वेज नहर के पुनः खुल जाने से निर्यातों की प्रामदनियो की 
वसूली शीघ्रता से हो सकेगी तथा माल भाड़े में कुछ बचत भी हो सकेगी । 
इसके अलावा देश की व्यापार नीति को एम प्रकार मुव्यवस्थित किया 
गया है कि निर्यातों का विस्तार हो तथा विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात किये 
जाएं । हाल ही में गैर मरफारी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये 
कई उपाय किये गये हैं ताकि उक्त उद्देश्यो की पूर्ति हो । इन उपायों 
में अन्य बातों के साथ माथ निम्नलिखित व्यवस्थाये सम्मिलित है । निर्याती 
में पिये किये जाने वाले उत्पादन में वृद्धि करने के निमित्त प्रोत्साहन दिये 
गए ; इजीनियरी वस्तुओं जैसी विकासपरक वस्तुप्रो के निर्यातों को बढ़ाने 
के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया गया ; क्षतिपूरक नकवी महायता की योजना 
के क्षेत्र को म्यापक मनाया गया ; सीमा शुल्क वापसी की पात्रतामो के 
पापार पर निर्यातको को अनुसूचित बैंकों द्वारा अग्रिम प्रवान किये गए ; 


विकास की संभावमा : 1976- 77 

129 1975- 76 की अर्थव्यवस्था के इम सक्षिप्त मूल्यांकन से जो 
चिन्न उभरता है, वह समग्र रूप से यह है कि अर्थव्यवस्था उचित मूल्य 
स्थायिता के वातावरण में अपने सामान्य विकाम को पुनर्व्यवस्थित कर 
पाई है । यदि इतना ही विकास आगामी वर्षों में भी हुमा, तो हम कथन 
फा प्रौचित्य सिद्ध होगा । हम पृष्टभूमि में 1976-77 के विकास की 
संभावना का चिन्न प्रस्तुत करना है । इस प्रकार करने से स्थूल रूप से 
अगले वर्ष में अर्थव्यवस्था में प्राने वाले भयमगे का समेत प्राप्त होगा । 

130 कृषि क्षेत्र ममग्र विकाम की भूमिका प्रस्तुत करता है । उक्त 
क्षेत्र व्यापक रूप से मौसम से प्रभावित होता रहता है । इससे विकास 
की मंभावनाओं का सुनिश्चित मूल्यांकन नही किया जा मकता । एक बान 

( 23 ) इनमे में निर्यात विकास सम्बन्धी कतिपय प्रयासों के विवरण 
इम रिपोर्ट के भाग II में दिये गये है । 


- 


- - 


- 


[ भाग I[ -- खण्ड ( ii ) ] भारत का राजपत्र : मई 21, 1077/ वैशाख 31 , 1809 

1713 
- - - - - - -- - 

- - 

- - - - - - - - 
म्पष्ट प्रतीत होती है कि 1975- 76 मे कृषि क्षेत्र में लगभग 8 प्रतिशत वितरित की जाने वाली गशि सामान्य रूप से मीयादी ऋण प्रवान करने 
की वृद्धि जो पाई गई, वह ममान रूप से अनुकूल मौसमी परिस्थितियो बाली संस्थानो की कुल वित्तीय सहायता की लगभग दो तिहाई होती है । 
के कारण हुई है । यद्यपि इस क्षेत्र की उत्पादन सभावना उपर्युम्न संस्थानो की उक्त राशि 1974- 75 की तुलना में क्रमश. 33 
को नये शिखर तक बढ़ाया जा रहा है फिर भी भागामी वर्ष में उतनी प्रतिशत और 24 प्रतिशत अधिक थी । 
ही वृद्धि की आशा करना प्रवास्तविक नहीं होगा, किन्तु मौसमी परि 

134 अार्थिक नीति के अन्तिम दो तस्वों पर जब ध्यान देते हैं तब 
स्थितियों के अनुकूल होने की संभावना से कृषि उत्पादन की अपेक्षाकृत 

देशी मांग की मन्दी मे प्रभावित कुल उद्योगों में पुन. सुधार परिलक्षित होगा । 
मामान्य बुद्धि की आशा करना उचित प्रतीत होता है । इस परिस्थिति 
के कई कारण है : उर्वरक , बिजली और उत्तम बीजो जैसी मूल वस्तुनी 

इम सन्दर्भ में बम्न उद्योग का स्थान उल्लेखनीय है । 1975- 76 में कृषि 

माय में पर्याप्त वृद्धि हुई । अतः यस्त्रों के लिये ग्रामीण मांग मढ़ेगी । 
की पूनि में मामान्य सुधार पाया गया । बीस सूत्रीय प्रार्थिक कार्यक्रमो में 
मिचाई पर जोर दिया जाता है और 1975- 76 में कृषि प्राय में वृद्धि 

इसी प्रकार 1976- 77 के बजट में प्राय और संपत्ति के कर की दरों में 
होने के कारण निजी निवेश के बढ़ने की प्रत्याशा है । 

कमी करने और उत्पादन शुल्को में हाल ही मे समायोजन किये जाने के 

कारण टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुमों की माग शायद पुन. बढ़ जाएगी । वस्तुतः 
131 भागामी वर्ष में आर्थिक नीति में प्रमुम्न रूप से प्रौद्योगिक 

परोक्ष करों के वर्तमान विन्यास का व्यापक अध्ययन करने के लिये हाल 
विकास के पुनमत्थान के प्रश्न पर जोर दिया जाएगा । इस लक्ष्य की 

ही में भारत मरकार द्वारा एक समिति का नियुक्त किया जाना परोक्ष 
पूर्ति के लिये उक्त नीति में तीन बातो की परिकल्पना की गई है , जो 

करो, विशेष कर उत्पादन शुल्कों के औचित्यीकरण की दिशा में एक और 
बम प्रकार हैं · निवेश में प्रर्याप्त वृद्धि , मांग की मन्त्री से प्रभावित उपक्षेत्रो 

कदम है । विषय-व्यापी मन्त्री में सामान्य रूप से ही मही सुधार की प्राणा 
मे पाई गई मन्दी की प्रवृत्तियो में सुधार और पूर्ण रूप से क्षमता के 

है । अतः निर्यातों के लिये भारतीय प्रौद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि 
उपयोग को बढ़ाना । यह बात अवश्य है कि इन मभी बातों का प्रभाव 

हो सकती है । हाल ही में निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहनो के वर्तमान ढांचे 
तत्काल 1976- 77 मे ही प्रौद्योगिक विकास की दर में परिलक्षित नहीं 

को मजबूत बनाने की भी कोशिश की गई है । इस मन्दर्भ में की गई 
होगा । किन्नु निविष्ट अवधि में प्रौद्योगिक विकास की सभावना को अधिक 

कार्यवाहियों में निम्नलिखित शामिल हैं . अनेक इंजीनियरी वस्तुओं मौर 
मात्रा में बढ़ाना महत्वपूर्ण है । 

कुछ परम्परागत उत्पादों के लिये अतिरिक्त नकवी प्रोल्माहन दिये गये । 
___ 132 अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति से ग्रह प्रतीत होता है कि 

पायातों की पात्रता में वृद्धि की गई, निर्यात शुल्क में कटौती की गई और 
मुल्य स्थायिना में बाधा शाले बिना अधिकार निवेश कराने की उपयुक्त 

नकदी महायमा और शुल्क वापसी की अदायगी में तेजी लाई गई । 
परिस्थितियां उत्पन्न होगी । पहले से ही काफी मात्रा में इ8 किये गये 
खाद्यानो के स्टाको और कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने की वर्तमान सभावनामो 

135. प्रौद्योगिक विकास की 1976- 77 की मंभावनायो का चित्र 
से यह प्रतीत होता है कि निर्वाह वस्तुये अवश्य ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध इस प्रकार म्पष्ट हो जाता है । एक तरफ कतिपय कोर क्षेत्र के उद्योगों के 
होंगी । केन्द्रीय गरकार 1976- 77 में योजना परिव्यय में 31 , 4 प्रतिशत 

उत्पादन में 197 - 76 में प्रमाधारण रूप से हुई अधिक वृद्धि को दोहराना 
की अद्धि करने की ओर अग्रसर है । इस कारण मार्वजनिक और निजी , 

मभव नहीं होगा और दूसरी तरफ कुछ अन्य उद्योगो के उत्पादन में गिरावट 
दोनो क्षेत्रों में अधिकतर निवेण का वातावरण निर्मित हो चुका है । निवेश की जो प्रवृत्ति पाई उसमें परिवर्तन पा सकेगा । इस माम के सफेन है 
को मनाने की सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता काफी बढ़ गई है क्योंकि कर कि प्रायोगिक उत्पादन की गति में तीव्रता प्रा गई है । उदाहरण के लिये 
प्रशासन को मजबूत फर वेने से कर से प्राप्त होने वाली राशि में महत 1976 के पहले 4 महीनों के दौरान प्रौद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 
अधिक वृद्धि होगी और प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियो में पहले की अपेक्षा 1975 की तुलना में 11 . 5 प्रतिशत अधिक था । यदि यह बात समग्र 
प्रव और प्रामानी से राशि निकालने की काफी अधिक गंजाइश है । ठमके 

प्रवृत्ति का संकेत है, तो 1976 में 6 से 7 प्रतिशत तक की युति दर 
मलाया सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र के निवेश में सीव्रता लाने के 

की प्राशा की जा सकती है । 
लिये कई उपाय किये है जिनमें निम्नलिखित शामिल है : लाइसेस पद्धति में 
मधार किया गया , लाभांशों की घोषणा पर लगाये गए प्रतिबन्धों को 

136 इम मन्दर्भ में 1976- 77 में उभरने वाले माग सम्बन्धी 
प्रारम्भ में थोड़ा मा कम किया गया और अन्ततः उक्त प्रतिबन्धो और मंभाव्य दमावो और मुशगत तथा ऋण सम्बन्धी नीतियों पर उनके प्रभाव 
सोनम ऐयरी के निर्गम पर लगाई गई राक को हटा दिया गया है । की ओर ध्यान आकर्षित करना उचित होगा । राजकोषीय और मद्रागन 
पायात नीति को उदार बना दिया गया है तथा चुने गए उद्योगो में उत्पादन नीतियों का प्रमुख उद्देश्य मांग प्रमन्धन है । यह इस बात से स्पष्ट होना 
को बढ़ाने के लिये की कराधान के सन्दर्भ मे प्रोत्साहनी की व्यवस्था की है कि व्याज दर की नीतियों महित जो नियंत्रक ऋण नीनिया 1974- 75 
गयी है । इनके अलावा 1976- 77 के केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष फर बिन्यास में प्रारम्भ की गयी वे अब भी जारी है । इसी प्रकार राजकोषीय क्षेत्र में 
को औचित्यपूर्ष बनाने तथा बचत और निवेश के लिये दिये जाने वाले उच्चतर भाय कर दाताओं और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के सन्दर्भ में 
प्रोत्माहनो को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया है । यधपि सरकार अनिवार्य जमा द्वारा अतिरिक्त आय को असमस करने की बर्तमान योजना 
माग दिये आन वाले प्रोत्साहन और उसके प्रति निजी क्षेत्र के अनकल को एक मौर वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है । इसके अलावा यह भी 
मलान के बीच काफी समय लग जाता है, फिर भी यह पाशा करना मंकेत दिया गया है कि जुलाई 1976 के बाद जमा की गई गशि को 
उचिम है कि जैसे ही सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जाएगी निजी क्षेत्र 12 5 प्रतिशम के ब्याज के साथ निर्धारित अवधि के बाद 
के निवेश में भी 1976- 77 में वृद्धि होगी । 

नकदी में अदा किये बिना अभिदाताओं को भविष्य निधि मे जमा 
13 3. यपि पूंजीगत बाजार में मन्दी जारी रही है फिर भी उसके कर दिया जाएगा । माग प्रबन्धन के इन दवावो के जारी रहने के बावजूद 
पुनर्विकाम के मकेत उपलब्ध है । उदाहरण के लिये गैर सरकारी मार्वजनिक तीन मुम्पष्ट स्रोत है जिनमे माग के दबाव उभर सकते हैं । वे स्रोत 
मीमित कम्पनियो द्वारा 1975- 76 ( अप्रैल -मार्च) मे जारी की गई 93 इम प्रकार है । निवेश प्रवरम जमागणियो को लौटा बना और मैकिग 
करोड़ रुपयो की नई पूजी 1974- 75 के 52 करोड़ रुपयों की तुलना व्यवस्था । यदि मार्वजनिक और निजी क्षेत्रो के निवेश में 1975- 77 
में काफी अधिक थी । इसके अलावा मीयादी ऋण प्रदान करने वाली में प्रत्याशित वृद्धि हो ता स्थावर माधनो की पूर्ति और मांग के सन्तुलन 
संस्थानों में प्राप्त महायना का प्राकार भी ध्यापक, था । भारतीय प्रौद्यो पर दबाव आएगा । दूमग कारण रग तथ्य में उभरता है कि केन्द्रीय 
गिक विकास बैंक , भारतीय प्रौधोगिक ऋण और निवेश निगम तथा सरकार बजट में परिकल्पित 320 करोष्ट्र रूपयो के घाटे के अलावा उपयुक्त 
भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम द्वारा मजूर की जाने वाली और अवरुद्ध जमाराणियों से 480 करोड़ रुपयों का उधार भारतीय रिजर्व 
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बैंक से ले सकती है । इसके साथ ही 1974- 75 में मवर जमाराशियों था अर्थात् विशील जमाराशियों का लगभग दो तिहाई अंश मीयादी 
को जुलाई 1976 से नकदी में लौटा देना शुरू हो जाएगा और 1976 जमाराशियो का पा । 1975- 76 के दौरान 28 . 0 प्रतिशत का जो ऋण 
77 में इस प्रकार लौटाई जाने वाली कुल राशि 270 करोड़ रुपये होगी विस्तार हुमा वह 1974- 75 में हुए विस्तार की तुलना में बुगुना था । 
जिससे व्यय में वृद्धि हो जाएगी । तीसरी बात यह है कि बैंकिग व्यवस्था परन्तु ऋण में जो फुल वृद्धि हुई उसका माधे से भी अधिक प्रण बाधानों 
के साधनों की स्थिति संप्रति सन्तोषजनक है और जमा राशियों के बढ़ने की सार्वजनिक वसूली और वितरण के लिये दिये गये ऋण का था । 
के माथ साथ उक्त स्थिति में और सुधार होगा । इसके विपरीत यदि इसके कारण निम्न प्रकार थे : इस वर्ष फसलों की सर्वाधिक कटाई हुई तथा 
निवेश में वृद्धि हो तो ऋण की माग यह जाएगी । 

खाबानो के स्टाको के वित्तपोषण की व्यवस्था बजट में करने के बजाय 

उस कार्य को वाणिज्य बैंक व्यवसाय तन्त्र को अन्तरिस करने का निर्णय 
137. बाबानों जैसी मूल वस्तुओं की पूर्ति और मांग के बीच फिल किया गया । इसके बावजूव बागेतर ऋणों में हुई वृद्धि की दर भी पिछले 
हाल सन्तोषजनक सन्तुलन है और यह स्थिति शोचनीय कृषि वर्ग की वर्ष की अपेक्षा उम्नतर ( 11 . 2 प्रतिशत के मुकामले में 13. 7 प्रतिशत ) 
कठिनाई का मामना करने में समर्थ है । किन्तु मुख्य स्थायिता की लचीली थी । पालोध्य वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों के लाभों में भी पौर वृद्धि 
स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती और हम सन्दभ में निरन्तर निगरानी पाई गई । मालोच्य वर्ष के दौरान जो अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां पाई 
रखनी चाहिये । इसके अलावा एक ऐसे संत्र को स्थापित करने की भी गई उनमें निम्नलिखित सम्मिलित थी . देश मे 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 
पावश्यकता है जो एक भोर अलग भगल क्षेत्रों /वस्तुभों की पूर्ति और मांग की स्थापना की गई और मैक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित 
के बीच प्रमन्तुलन के उभरने का पता लगा सके और उसके समेत दे सके प्रध्ययन पल की सिफारिश को कार्यान्वित किया गया । बैंकों को इस 
मथा दूसरी ओर से प्रसन्तुलनों को अविलम्ब दूर करने के लिये प्रभावकारी प्रकार सुव्यवस्थित करने के लिये भी व्यवस्थाये प्रारम्भ की गई कि वे 
प्रबन्ध की व्यवस्था कर सके । इस सन्दर्भ में देशी वसूली और/ या पायातो 

20 सूत्रीय माथिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उचित सहायता 
से सवेदनशील वस्तुमों के पर्याप्त स्टाक बनाये रखने और वितरण तन्त्र 

प्रदान कर सके । अब इन गतिविधियों का म्योरेवार विश्लेषण किया जाए । 
में विद्यमान प्रसंगतियों को दूर करने के लिये प्रशसकीय क्षमता और शाखा विस्तार कार्यक्रम 
सामर्थ्य को और बढ़ाना चाहिये । इसी प्रकार जहा लचीली स्पिति की 

141. वाणिज्य बैकों क योजनावर और सुनियोजित शाखा विस्तार 
गुंजाइश प्रवषय है वहां पिछले दो वर्षों से चल रहे मूलभूत मुद्रागन और 

की नीति पर मालोच्य वर्ष के दौरान और गम्भीरतापूर्वक प्रमल किया 
राजकोषीय अनुशासन को सफलतापूर्वक बनाये रखने की आवश्यकता है । 

गया । यह मुनिश्चित करने के लिये कि निरन्तर शाखा विस्तार होता 

रहे, मभी अनुभूचित बाणिज्य बैंकों और सीम गैर अनुसूचित बैंकों को 
__ 138. दीर्घकालीन दृष्टि से 1975- 76 में बचत और निवेश मे पाई 

सितम्बर 1975 में यह सूचित किया गया कि वे पागामी तीन वर्षों 
गई वधि दरी को कम से कम बनाये रखना अत्यावश्यक है, भले ही उन्हें 

अर्थात 1976 से 1978 तक के वर्षों के लिये शाखा विस्तार की अपनी 
बवाया न जाए । सरफार की हाल ही की मार्थिक नीतियों को इस प्रकार 

भावी योजनामों को प्रस्तुत करें । वाणिज्य बैंक व्यवसाय की सुविधायें 
पुनर्व्यवस्थित किया गया है कि गत पौर निवेश की उच्चतर घरों को 

प्रवान करने के मामले में इस बात को ध्यान में रखा गया कि क्षेत्रीय 
बनाये रखना सम्भव हो । आपात काल और 20 सूत्रीय मार्थिक कार्यक्रम 

प्रसन्तुलन को कम करने की निरन्मर पावण्यकता है तथा बैंकों से यह 
में एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कि मार्वजनिक क्षेत्र में समग्रतः 

कहा गया कि ये अपनी भाषी योजनामों में यथासम्भव अधिकाधिक मैक 
क्षमता के उच्चतर स्तर उभर पाये है । जैसा कि इस रिपोर्ट में प्रन्यात 

पहित/ कम बैक सूविधायुक्त केन्द्रो को सम्मिलित करें मोर पूर्वी तथा पूर्वोसर 
पर किया गया है , निजी क्षेत्र को कई प्रकार के प्रोत्साहन 

क्षेत्रों तथा उन जिलों पर जहां प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या 75, 000 
दिये गये है ताकि वह अपने निवेश और उत्पादकता को बढ़ा 

पौर अधिक है, विशेष ध्याम दें । 
सके । इन कार्रवाइयों के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया कुछ समय के बाद 
प्रकाश में पाएगी । यदि मार्वजनिक और निजी क्षेत्र सुनिश्चित प्रयाम 

11 . इस नीति के परिणामस्वरूप वाणिज्य बैंकों के शाखा विस्तार 
नो पांचवी योजना में निर्धारित राष्ट्रीय प्राय की वृद्धि दरों को मुख्य 

कार्य में प्रालोच्य वर्ष के दौरान और व्यापकता पाई । 1975 के कैलेंडर 
स्थायिता के वातावरण में बनाये रखना संभव होना चाहिये । 

वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों ने 2, 329 कार्यालय खोले जन कि उसके 

पूर्व वर्ष में 1, 693 कार्यालय खोले थे । इसके परिणामस्वरूप प्रति बैंक 
139. ममापन के पहले यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि 1978 

कार्यालय राष्ट्रीय मौसत जनसंख्या विसम्बर 1974 के अन्त में जा 
77 के पूर्व की अर्थव्यवस्था में उच्चतर विकास दरों तक पहपने और उन्हें 

30, 000 थी वहां दिसम्बर 1975 के अन्त मे घटकर 27, 000 और 
मनाय रखने के लिये अपेक्षित क्षमता निहित है । यह क्षमता प्रन्य बातों 

जून 1978 के अन्त में और पटकर 26, 000 हो गई । परन्तु 30 राज्यों / 
के साथ साथ बचत और निवेश की उच्च वरों , अधिक मात्रा में खाद्यान्नो 

संघशासित क्षेत्रों में से 8 राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 
की उपलब्धता और प्रारक्षित विवेशी मुद्रा निधियो में पन्तनिहित लोष 

जनसंख्या 50, 000 से अधिक ( 1971 की जनगणना ) थी और मिजोरम 
से उत्पप्त हुई है । प्रशासकीय क्षमता और प्रबन्ध मन्त्री के सन्दर्भ में 

के मामाने में यह जनसंख्या 1 लाख से भी अधिक थी । 
1975 के बीच मे अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन में जो अनुभव प्राप्म हुमा है 

143. 1975- 76 ( जुलाई-जुन ) के दौरान वाणिज्य बैंकों में 2,554 
उमसे अर्थव्यवस्था को उम्मतर पूंजी संचयन और विकास की दिशा में 

कार्यालय खोले जबकि पिछले वर्ष ( जुलाई- जून ) उन्होने 1, 803 कार्यालय 
प्रागे बढ़ाने में काफी सफलता मिलनी चाहिये । 

खोले थे । पालोच्य वर्ष के दौरान खोले गये नये कार्यालयों में से 5 56 

कार्यालय स्टेट बैंक मोफ इंडिया और उसके सहायक मैकों द्वारा, 1, 158 
II . बाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रगति 

कार्यालय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, 730 कार्यालय गैर सरकारी क्षेत्र के 
140 शाखा विस्तार करने , जमाराशियां जुटाने तथा सामाजिक और 

भारतीय बैंको द्वारा मौर 112 कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोले 
मार्थिक अग्रतावाले क्षेत्रों को ऋण प्रवान करने के सम्बन्ध में पाई गई गए । 
वाणिज्य बैंक व्यवसाय की विकासपरक प्रवृत्तियों को 1975- 76 के दौरान 
भी बनायें रखा गया । वास्तव में जमा संचयन की गति में जहां पिछले 

बैंक रहित केन्द्र 
वर्ष गिरावट आई थी वहां फिर तोता पाई और उमकी दर बढ़कर 144. प्रालोच्य वर्ष के दौराम बैंकों के विस्तार कार्य में और सुधार 
20 . 0 प्रतिशत हो गई जो 1974- 75 की अपेभा 3 . 4 प्रतिशत अधिक हमा । पालोच्य वर्ष के दौरान खोले गाए 2,5 5 4 कार्यालयों में से 859 
थी । जमाराशियों की वृद्धि का स्वरूप लगभग पिछले वर्ष की तरह ही कार्यालय प्रम तक के बैंक रहित केन्द्रों में खोले गये ( सारणी 21 ) । 
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इम सन्दर्भ में की गई प्रगति का यदि मूल्यांकन किया जाए तो यह उल्लेख कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रो में बोले गये बैंक कार्यालयों का अनुपात जहाँ 
नीय होगा कि राष्ट्रीयकरण को बार अर्थात् 19 जुलाई 1969 से भून 

मन 1973 के अन्त, जून 1974 के अन्त और जून 1975 के अन्त में 
1976 के अन्त सक खोले गये कुल 13, 035 कार्यालयों में में लगभग 
प्राधे ( 6, 061 या 46 . 5 प्रतिशत ) कार्यालय बैंक रहित केन्द्रों में खोने 

क्रमश: 36 . 2, प्रतिशत 36 . 4 प्रतिशत और 36 . ३ प्रतिशत था वहां जून 
गये थे । इन नये कार्यालयों में कम बैंक मृविधायुक्त राज्यों अर्थात् प्रमम , 1976 के अन्त मे थोड़ा मा घटकर 36 . 2 प्रतिशत हो गया । इस गिरावट 
बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश , मणिपुर, मेघालय , नागालैंड , 

का प्रमुख कारण यह है कि उचित बैंक व्यवसाय की क्षमतायुक्त अधिकाश 
उहीमा , त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश मौर पश्चिम बंगाल का प्रेश 33 . 7 प्रतिशत 

ग्रामीण केन्द्रों में बैंकों की शाखायें खोली जा चुकी थी । फिर भी बैंकों 
था ( सारणी 22 ) । 

से यह कहा गया है कि वे शाखा विस्तार की अपनी भावी योजनाओं में 
प्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार 

यथासंभव अधिकाधिक ग्रामीण केन्द्रों, विशेष रूप से बैंक रहित सामुदायिक 
_ 145. जनसंख्या के वर्गों के अनुसार वाणिज्य बैंकों की व्यापकता के विकास खंडों को मम्मिलित करें । 
मांकड़े मारणी 23 में दिये गये हैं । उनसे यह विदित होगा कि कुल बैंक 


सारणी 21 : 1974- 75 और 1975- 76 के ौरान बाणिज्य बैंकों द्वारा बोले गए नये कार्यालय 


- 


- 


बक समूह 


वाणिज्य बैंकों द्वारा बोले गये नये कार्यालय 


बैंक कार्यालयों की संख्या 


1974 - 75 


1975 - 76 


जुलाई-दिसम्बर जनवरी- जून 

1974 1975 


जुलाई- जून 
1974- 75 


जुलाई-विमम्बर जनवरी - जून जुलाई- जून 30 जून 

1975 1976 1975- 76 1975 को 


21 विमम्मर 
1975 को 


30 जून 
1976 को 


- 


- 


___ 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , 


121 


447 


3, 475 


3, 801 


3, 922 


31193 
( 128 ) ( 49 ) 


404 
( 177 ) 


326 
( 169 ) 


( 56 ) 


( 225 ) 


S 


2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 

महायक बैंक 


58 


30 


88 


1, 739 


1, 802 


1 , 848 


( 21 ) 


( 27 ) 


63 
( 15 ) 


( 11 ) 


109 
( 26 ) 


3. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक 


. 


244 


851 


859 


297 


2, 863 


1, 0718 


11, 010 


607 
( 187 ) 


( 55 ) 


( 242 ) 


1156 
( 349 ) 


( 257 ) 


( 92) 


4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 


. 


112 


-- 


9 


112 


112 


103 
( 71 ) 


( 8 ) 


( 79 ) 


5. अन्य अनुसूचित बैंक 


. 


180 


444 


504 


208 


710 


3, 38533841 


4, 047 


264 
( 55) 


( 33 ) 


( 88 ) 


( 127 ) 


( 45 ) 


( 172 ) 


6 विदेशी बैंक 


131 


130 


140 


( - ) 


( - ) 


7. मभी अनुसूचित वाणिज्य मैक 


( - ) 
1, 241 
( 391 ) 


547 


2534 


_ 18, 593 


20, 301 


21 , 069 


1, 788 
( 534 ) 


1,761 
( 576 ) 


773 
( 275 ) 


( 851 ) 


8. गैर अनुसूभित बाणिज्य बैंक 


137 


145 


151 


( 143 ) 

7 
( 7 ) 

554 
( 150 ) 


15 
( 13 ) 
1, 803 
( 547 ) 


14 
( 6 ) 
1, 775 
( 582 ) 


620 
( 2 ) ( 8 ) 
779 2, 554 
( 277 ) ( 859 ) 


9. सभी बाणिज्य बैंक 


HEA 


18, 730 


20, 446 


21, 220 


1, 249 
( 397 ) 


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये मांकड़े बैंक रहित केन्द्रों में बोले गये कार्यालयों की संख्या को दर्शाते है । 
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सारणी 22 : जून 1974, जून 1973, दिसंबर 1975 और जून 1976 के अंत में विद्यमान 


- -- - 


- - - - 


- 


निम्नलिखित अवधि के अंत में बैंक कार्यालयों की संख्या 1974- 75 के 

1975- 76 के 

निम्नलिखित प्रधि के अंत 
-- -- . - - दौरान खोले उनमे से बैंक दोगन खोले उनमे मे मैक में प्रति बैक कार्यालय जन 
राज्य मंधणामिल जून जून दिसंबर, जून गर्ग ( जुलाई रहिन केन्द्रों गये ( जुलाई रहित केन्द्रो मण्या ( हजारो में ) 

1975 1976 1974 से जून में खोले गये 1975 मे जून में खोले गये --------- 
1975 तक ) 1976 नक ) 

जून दिसंबर जून 
1975 1975 1976 


क्षेत्र 


1974 


1975 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


| 


माघ्र प्रवेश 


1 , 373 


1550 


142 


42 


177 


6032 29 


29 


1, 234 

184 


1 , 494 

253 


21 


263 


28 


10 


57 


1 


GA 


58 


56 


672 


796 


890 


126 


१ 


157 


63 


59 


953 
1 , 711 


1 , 436 


1 , 552 


117 


18 


161 


17 


16 


1 , 666 

491 


390 


438 


530 


48 


92 


23 


20 


19 


159 


181 


198 


209 


22 


28 


10 


17 


16 


३ 


164 


181 


227 


232 


26 


13 


24 


20 


00 


130 


26 


183 


59 


17 


17 


16 


15 


133 


46 


177 


16 


15 


14 


1 ,621 
1 , 163 

829 
2,005 


1, 750 
1, 298 

914 
2,188 


1 , 857 
1, 435 

999 
2, 335 

11 


1, 905 
1, 473 
1050 
2, 381 


95 


137 


46 


183 


210 


22 


असम 
बिहार 
गुजरात 
द्रियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
कर्नाटक 
फेरल 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
नागालेर 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
ममिलनाडु 
त्रिपुरा 
उसर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 


21 


10 


13 


107 


98 


83 


18 


21 


30 


18 


36 


26 
13 


7 


प 


65 


255 


358 


382 


46 


26 


81 


74 


62 


57 


301 
961 


869 


93 


34 


146 


51 


14 


12 


743 


782 


1, 107 

877 
2, 093 


49 


14 


87 


23 


33 


30 


29 


1, 784 


1 , 935 


152 


35 


161 


33 


20 


20 


1, 062 

852 
2, 058 

22 
2, 095 
1, 241 


18 


20 


24 


78 


65 


1, 673 


2 , 218 


223 


94 


322 


124 


47 


1 , 896 
1 , 090 


987 


1 , 317 


103 


20 


227 


66 


36 


34 


23 


19 


36752 
15 


19 


मंदमान और निकोबार 

द्वीपसमूह 
अरुणाचल प्रदेश 
चंडीगढ़ 
दादरा और नगर हवेली 
दिल्ली 
गोवा, दमण और दीव 
लक्षद्वीप 
मिजोरम 
पारिचेरी 


4 
502 
133 


604 


619 


2 776 


153 


1 

1 


332 332 166 
16 16 14 


26 


283033 


2 


5 


16 


16 


14 


- 


- 


जोष्ट 


16, 936 


18, 730 


20, 446 


21, 220 


1803 


547 


2, 554 


8 5929 


27 


26 


- - 


-- 


- - - 


- 


- 


[ भाग [ [ - - 
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दिसंबर 1975 के अंत में 396 करोड़ रुपये थी जो एक वर्ष की अवधि 
में हुई 145 करोड़ रुपयों की वृद्धि की योतक थी । फिर भी उनके ऋण 
जमा अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई और वह दिसंबर 1974 के 58 . 9 
प्रतिशत मे मढ़कर विसंबर 1975 के अंत में 64 . 4 प्रतिशत हो गया । 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करमा 

119. अब तक के बैंक रहित / कम बैंक मुविधायुक्त केन्द्रों में अपनी शाखाओं 
का विस्तार करने के अलावा वाणिज्य बैंक अर्थ व्यवस्था के प्राथमिकता 
प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रों को उदारतापूर्वक ऋण सुविधाएं प्रवान करता 
रहा । उक्त क्षेत्रों में कृषि , लघु उद्योग , निर्यात , सड़क और जल परिवहन 
पालक , स्वनियोजित व्यक्ति , व्यावमायिक व्यक्ति आदि मम्मिलित हैं । 
विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ममुवाय के कमजोर वर्गों को दिये 
जानेवाले अपने ऋण में वृद्धि करने के लिए भी बैंकों ने तीन उपाय 
किये । 


विदेशों में कार्यालय 

___ 146 मुत्ययस्थित एक समन्वित रूप मे विवेशो में भारतीय को 
के कार्यालय खानने का प्रान कृष्ण ममय में सरकार तथा रिज़र्व बैंक 
का ध्यान आकर्षित करता आ रहा है । विदेशो में भारतीय बैंको की 
शाखाप्रो के विस्तार का कार्यक्रम बनाते समय जिन मातों को ध्यान 
में रखा जाता है उनमें निम्नलिखित प्रमुख है . विदेशी मुद्रा की प्रामदमी , 
अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार में विकास और विदेशों में संयुक्त 
प्रतिष्ठानों को स्थापित करने मे भारतीय उद्यमियों की महायता । पालोच्य 
वर्ष के दौरान भी पश्चिम एशियाई प्रदेण तथा अन्तराष्ट्रिीय विमीय केन्द्रों 
को प्राथमिकता दी जाती रही । 

__ 147 विदेश ( 24 ) ( पाकिस्तान और बंगला देश को छोड़कर ) 
स्थित भारतीय बैंकों के कार्यालयों की संख्या 1973 के अंत में विद्यमान 
54 से बढ़कर 1974 के अंत में 62 और 1975 के प्रत में और 
बढ़कर 75 हो गयी । 1975 के दौरान खोले गये 13 कार्यालयों में 
मे 5 कार्यालय ब्रिटेन में , 4 कार्यालय हांगकाग में , 2 कार्यालय फिच्ची 
दीपसमूह मे तथा एक - एक कार्यालय बहामास पौर दुबई में खोले गये । 
जिन 8 भारतीय बैंकों के कार्यालय विदेशों में स्थित थे उनमें बैंक प्राफ़ 
बड़ौदा के कार्यालयों की संख्या 34 थी । उसके बाव बैंक आफ़ इंडिया 
का स्थान था ( 14 कार्यालय ) । यदि देशवार देखा जाए तो भारतीय 
बैंकों के सर्वाधिक कार्यालय ब्रिटेन ( 20 ) में थे, तदनतरफिजी द्वीपसमूह 
( 10 ), केम्या और हांगकांग ( प्रत्येक में 9 कार्यालय ) , सिंगापुर ( 6 ) 
तथा मारिशस ( 5 ) का स्थान था । जनवरी- मई 1976 के दौरान 
विवेणो में छः और कार्यालय खोले गये अर्थात् ब्रिटेन , अमेरिका, हांगकाग , 
मारिशस , संयुक्त अरब राष्ट्र ममुदाय और अोमन में एक -एक कार्यालय 
खोला गया । इनके अलावा स्टेट बैंक प्राफ़ इणिया का एक कार्यालय 
मंगला देश में नथा मैंक आफ इडिया और बैंक ऑफ़ मडीदा विदेशी 
सहायक बैंकों के 5 कार्यालय नाइजीरिया और युगांडा में विद्यमान थे । 

___ 148. विवेश स्थित भारतीय बैंकों की कुल जमाराशियां दिसंबर 
1974 के अंत में विद्यमान 427 करोड़ रुपयों से बढ़कर दिसंबर 1975 
के मन में 651 करोड़ रुपये हो गयी । जमाराणियों में हुई अधिकांश 
वृद्धि मीयादी जमाराशियों में हुई जिनमें 157 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी 
दुई जबकि मांग जमाराशियों में 67 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई । 
भारतीय बैंकों के विवेशी कार्यालयों द्वारा प्रदान किये गये ऋण की राशि 

- - - - - 
( 4 ) सिक्किम को छोड़कर जो भारत का एक अंग है । 


प्राथमिकमा प्राप्त क्षेत्रों को अप्रिम 

_ 150. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 
विये गये अग्रिमो की राशि जहा दिसंबर 1974 के अंत में 2112 करोड़ 
रुपये थी वहां दिसंबर 1975 के अंत में बढ़कर 2597 करोड़ रुपये 
हो गयी ; कुल बैंक ऋण में प्रापमिकता प्राप्त क्षेत्रो को प्राप्त ऋण का 
अनुपात भी एक वर्ष की अवधि में 26 . 4 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़कर 
26 , 6 प्रतिणस हो गया ( मारणी 24 ) । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 
प्रवत्त कुल अग्रिमों में मरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रण जहां दिसंबर 1974 
के अंत में 88 . 7 प्रतिशत था वहाँ दिसंबर 1975 के अंत में बढ़कर 
89 . 7 प्रतिशत हो गया । इस वृद्धि का श्रेय मपूर्णतः 14 राष्ट्रीयकृत 
बैंकों को था ; मभी प्रकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये 
अग्रिमों में इन बैंकों का प्रेश विसंगर 1974 में जहां 58 . 0 प्रतिशत 
था वहाँ दिसंबर 1975 में बढ़कर 59 . 3 प्रतिशत हो गया । प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेत्रों को बैंकों द्वारा प्रवास मुल अग्रिमों में प्रापमिकता प्राप्त अलग 
अलग क्षेत्रों के अंश में विसंबर 1974 के अंत और विसंबर 1975 के 
अंत के बीच और परिवर्तन हुए । यपि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 
दिये गये कुल अग्रिमों में लघु उद्योगों का अंश पहले की तरह काफी 
अधिक बना रहा, फिर भी ऐसे अग्रिमो में उनका अंश 48 . 2 प्रतिशत 
मे घटकर 44 . 2 प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत प्रत्यक्ष कृषि विस तपा 
सड़क और जल परिवहन चालकों का अंश जहा दिसंबर 1974 में क्रमशः 
25 . 5 प्रतिशत और 5 . 7 प्रतिशत था वहाँ दिसंबर 1975 में बढ़कर 
क्रमश : 27 9 प्रतिशत और 7 . 4 प्रतिशत हो गया । 


जन 
1975 


जोड़ में 
प्रतिशत 


जून 
1976 


ओड़ में 
प्रतिशत 


- 


- - 


10 


11 


12 


13 


680636. 

3 
5569 29 . 

7 
3267 17 . 

5 


7687 
6387 
3739 


36 . 2 
30 , 1 
17 6 


सारणी 23 : पाणिज्य बैंक कार्यालयों का केन्द्रबार बितरण 

निम्नलिखित अवधि के अंत में कार्यालयों की संख्या 
जून जोड़ में जन जोड़ में जून जोर में जून जोर में 
__ 1969 प्रतिशत 1972 प्रतिशत 1973 प्रतिशम 1974 प्रतिणत 
315 

8 

9 
ग्रामीण 1832 2 2 + 1814 35 3 5561 36. 

2 6165 36 . 

4 
अर्धशहरी 3322 40 .1 4385 32 2 4723 30 . 

8 5089 30 . 0 
शहरी ___ 1447 17. 5 2323 171 2573 167 2899 17 1 
महानगर/ पत्तन 
_ शहर _ 1661 20 . () 2100 15 . 

4 2505 16. 3 2783 16. 5 
जोड़ 8262 100 . 0 13622 100 . (0 153621000 16936 100 . 0 
टिप्पणी । ग्रामीण केन्द्र : 10, 000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान । 

अर्धशहरी केन्द्र . 10, 000 से अधिक और 1, 00, 000 तक की जनसंख्यायुक्त स्थान । 
शहरी केन्द्र . 1 ,00, 000 से अधिक और 10,00, 01)() नक की जनगण्यायुक्त स्थान । 

महानगरीय केन्द्र 10, 00, 000 से अधिक जनसंख्यायुक्त स्थान । 
* 1971 की जनगणना के प्रकिड़ो के प्राधार पर पुनर्वर्गीकृत । 
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3088 
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16 . 5 
100 . 0 
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21220 


16 . 1 
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सारणी 21 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को असुचित वाणिज्य बैंकों का ऋण 


( गशि करोड़ रुपयो में ) 


दिसम्बर 1974 ( अननिम ) 


दिसम्बर 1975 ( अमंतिम ) 


मद 


चौबह 


स्टेट अफ 

ममूह 


स्टेट बैंक 
ममह 


गष्ट्रीय 
कृत बैंक 


सरकारी 
क्षेत्र के 

क 
( 2 + 3 ) 


मभी 
अनुसूचित 
वाणिज्य बैंक 


बौदह 
राष्ट्रीय 
कृम बैक 


मरकारी सभी 
क्षेत्र के अनुमूचित 

बफ वाणिज्य बैंक 
( 6 + 7 ) 

- -- ----- - ---- - - - -- -- - -- 


- - - - -- 


2230 


4506 


6736 


7993 


2884 


5445 


8324) 


97699 


156 


323 


479 


539 


430 


658 


228 
86 


725 
299 


154 


227 


242 


193 


279 


370 


540 


1017 


410 


625 


1035 


1147 


80 


121 


131 


154 


191 


कुल बैंक ऋण 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण 
( क ) कृषि 

( i) प्रत्यक्ष पित्त 

( ii ) परोक्ष वित्त 
( ख ) लघु उद्योग . 
( ग ) सहक और जल परिवहन चालक 
( ष ) फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार . 
( 1 ) व्यावसायिक और म्वनियोजित व्यक्ति . 
( च ) शिक्षा . . . 
क से च तक का जोड़ 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को प्राप्त सभी बैंक 

ऋणों में बैंक समूह का प्रतिशत अंश । 
फुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 

प्राप्त ऋण का प्रतिशत . . 


93 


125 


119 


118 


155 


179 


30 


51 


८ 


650 


1224 


1874 


2112 


789 


1510 


2329 


2597 


30 . 8 


58.0 


88, 7 


100 . 0 


30 . 4 


59 3 


8 ) 


7 


100 . 0 


29 . 1 


27 . 2 


27 . 8 


26 . A 


27. 4 


282 


28 . 3 


26 . 6 


कृषि क्षेत्र को सहायता 
____ 151. इस वर्ष दूसरे मरीकों से कृषि का वित्तपोषण करने में भी 
वाणिज्य बैंको की सहभागिता में वृद्धि हुई । वे छोटे कृषक विकास एजेसी/ 
मीमांत कृषक तथा कृषि श्रम एजेंसी के क्षेत्रो के पता लगाये गये मह 
भागियों की महायता करते रहे । इसके अलावा बैंकों ने जून 1970 
में प्रारंभ की गयी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्तपोषण की 
योजना के अन्तर्गत भी कुषकों को अल्पावधि और मीयावी वित्त प्रदान 
किया । (विवरणों के लिए , “सरकारी मैक व्यवसाय की गतिविधियां " 
शीर्षक के अन्मर्गन अनुछेद 30 5 और 30 6 देखें ) । 
___ 152. वित्त पोषण संबंधी उन योजमामों में अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
सक्रिय रूप से भाग लेते रहे जिनके लिए कृषि पुनर्वित और विकास 
निगम से पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध है । मई 1976 के अंत तक निगम 
ने लगभग 382 . 8 करोड रुपयो की कुल वित्तीय महायतायुक्त 1, 699 
योजनाए वाणिज्य बैंको के लिए मंजूर की थीं । वाणिज्य बैंकों को निगम 
द्वारा वितरित की गयी राशि मई 1976 के अंत तक 106 . 3 करोड़ 
रुपये थी जबकि एक वर्ष पहले उक्त राशि 46 . 4 करोड़ रुपये थी । 
इन विमरणों में अधिकांश भाग ( 79 प्रतिशत ) लघु मिचाई और खेती 
के मशीनीकरण की योजनाओं का था । 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को सहायता 

15 3. इसके अलाषा विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने 
के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 


की महायता के माथ मजूर की गयी परियोजनामों में भी पाणिज्य बैंक 
भाग लेने रहे । कृषि पुनर्षित और विकाम निगम के जरिए वितरित 
अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक /अंतर्राष्ट्रीय विकास संष की 
महायता मे उनका अंश जहाँ जून 1975 के अंत में 15 करोड़ रुपये 
था वहा 31 मई 1976 को बढ़कर 43 करोड़ रुपये हो गया । पालोच्य 
वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने तीन और परियोजनाओं, अर्थात् 
समेकित राई विकास परियोजना , राष्ट्रीय बीज परियोजना और नागार्जुन 
सागर व्यापक क्षेत्रीय विकास परियोजना को मंजूरी दी । इनके संदर्भ 
में 32 करोड़ रुपयों की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता कृषि 
पुनविन और विकास निगम के जरिए प्रदान की जानी थी । 
___ 154. राष्ट्रीय कृषि प्रायोग की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय 
महकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंको द्वारा कृषक सेवा समितियां गठित 

और वित्तपोषित की जा रही हैं । जून 1976 के अंत तक 17 वाणिग्य 
बैंकों द्वारा 12 गज्यों में ऐसी 101 ममिनियां गठित की गयीं थीं । 
कृषि अग्रिमों की वसूली 
____ 15 5. सरकारी क्षेत्र के बैंको के कृषि अग्रिमो ( प्रत्यक्ष वित्त ) की 
कुल मांग ( मर्थात् पिछले जून के अतिम शुक्रवार को विधमान अतिदेय 
राशि और जुलाई 1974- - जूम 1975 के दौरान हुई चालू माग ) 
मे तेजी से बढ़ोत्तरी हुई । साथ ही इन बैंकों द्वारा की गयी वसूली की 
गशि में भी काफी अधिक वृद्धि हुई । मांग में वमूली का अखिल भारतीय 


या वाणिज्य 


जुन 1976 
दिन की 
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प्रतिशत जहा 1973- 74 के दौरान 0 . 2 प्रतिशत अधिक हुमा था वहा 
1974- 75 के दौरान और अधिक हुआ और यह 48 2 प्रतिशत ( संशो 
धित ) से बढ़कर जून 1975 के अन में 50 . 2 प्रतिशत हो गया । 

156. मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों का छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रो मे 
वसूली में सुधार होने की सूचना प्राप्त हुई । जिन राज्यों में वसूलियों में 
उल्लेखनीय सुधार पाया गया उनमें निपुरा, प्राध्र प्रदेश , पश्चिम बंगाल , 
महाराष्ट्र , पंजाब और बिहार सम्मिलित थे । पश्चिमी क्षेत्र में यद्यपि 
वमूलियों का समग्र अनुपात पिछले वर्ष के 39 . 7 प्रतिशत पर अपरि 
वर्तित रहा, फिर भी गुजगन में वसूली की स्थिति में गिरावट पायी गयी । 
परंतु इस क्षेत्र के अन्य घटकों द्वारा उल्लेखनीय सुधार होने की सूचना 
प्राप्त होने में उफ गिरावट समायोजित हो गयी । जम्मू और काश्मीर, 
मेघालय और तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी और चंडीगढ़ के संघ 
शासित क्षेत्रों में भी वसूली की स्थिति में गिरावट आयी । 


ग्राम प्रभिस्वीकरण योजना 

157. आलोच्य वर्ष के दौरान ग्राम अभिस्वीकरण योजना के अंतर्गत 
बैंक गावों का अभिम्वीकरण करते रहे । इस योजना के अंतर्गत बैंक 
अपनी शाखामी के कार्य क्षेत्र में स्थित गांवों का ब्यौरेवार तकनीकी 
आर्थिक सर्वेक्षण करने के पश्चात् किसी गांव को या गांवो के समूह को 
बनते है , स्वीकार करने योग्य प्रस्तावो का वित्तपोषण करने के निमित्त 
उपयुक्त कार्यक्रम बनास है नथा मभी सक्षम तथा सक्षम होने की संभावना 
यक्त कृषकों को प्रावश्यकता पर आधारित ऋण प्रवान करते है । इसके 
परिणामस्वरूप उस क्षेत्र की कृषि संबंधी अर्थ व्यवस्था का ममेकित तथा 
मुमंगत विकास होता है और साथ ही दो या अधिक वाणिज्य बैंको 
द्वारा एक ही क्षेत्र में प्रयास किये जाने तथा विसीय साधन लगाये आने 
की संभावना नहीं रहती । 


निर्यात विस संबंधी स्थायी समिति 

161, रिजर्व बैंक में स्थापित निर्याम गिन संबंधी स्थायी समिति 
निर्यात वित्त की समस्याओं पर विचार विमर्श करती रही । उसके विचार 
विमर्शों के आधार पर आलोच्य वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने 
के लिए कई उपाय किये गये कि निर्यात क्षेत्र को पर्यात मात्रा में समय 
पर ऋण उपलब्ध हो । उक्त उपायो का विवरण संक्षेप मे नीचे दिया 
गया है । 
शुल्क वापसी ऋण योजना : 1975 

___ 162 निर्यात के विकास के उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने प्रतिम 
मजूरी और प्रदायगी होने तक मीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम 
रूप में प्रमाणित सीमा शुल्क बापमी की पात्रता के प्राधार पर निर्यातको 
को मैको द्वारा अग्रिम प्रदान किये जाने के लिए एक ऋण योजना बनायी । 

163. 1 फ़रवरी 1976 से अमल में पायी इस योजना के अंतर्गत 
से अग्रिम , प्रदान किये जाने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की 
अवधि तक रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र होते है । 
रिजर्व बैक उन मभी अनुचित वाणिज्य बैंको को जो विदेशी मुद्रा के 
प्राधिकृत व्यापारी हैं , सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित उनकी 
शल्क वापसी की पात्रता के अनुसार निर्यातकों को दिये गये अग्रिमों के 
संबध में उनके द्वारा की गयी घोषणात्रों के आधार पर मांग पर प्रतिवेय 
वचनपनों पर पुनर्विन प्रवान करेगा । मप्रति रिजर्व बैंक के अंबई, दिल्ली, 
कलकत्सा और मद्राम स्थित कार्यालयों में पुनर्विन की यह मूविधा उप 
लन्ध है । बैक अलग-अलग निर्यातकों को उनके निर्यान संबंधी कार्य, 
शल्क वापसी की पालना तथा अन्य सबधित तथ्यों पर विचार करते हए 
उचित ऋण मीमाए मंजूर करेंगे । ऐसे अग्रिम तथा रिजर्व बैंक द्वारा 
प्रधान किया जाने वाला तदनुरूप पुवित्त म्याजमुक्त होगे । तथापि बैंक 
प्रणासनिक व्यय और उन केन्द्रों जहा रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया 
जाता है और उन केन्द्रो जहा निर्यातकों को अग्रिम प्रदान किये जाने 
है , के बीच निधियो के प्रेषण पर होने वाले व्यय के लिए उचित प्रभार 
ले सकते है । बैंक यदा कदा सीमा शुल्क प्राधिकारियो द्वारा अनंतिम 
रूप से प्रमाणित शुल्क वापसी की राशि तथा प्रदान किये जानेवास 
अग्रिमो के बीच चयनात्मक आधार पर 10 प्रतिशत मे अनधिक मागिन 
निर्धारित करना प्रावश्यक मान सकते है । इन पग्रिमो को रिजर्व बैंक 
द्वारा अग्रिमों के लिए न्यूमतम ब्याज दर निर्धारित करते हुए जारी किये 
गये निषेण से छूट प्राप्त है । इस योजना के अंतर्गत अग्रिमों के रूप में 
निर्यातको को अया की गयी राशि निर्यात ऋण ( ब्याज उपवान ) योजन 
के प्रतर्गत उपदान के लिए पात्र नहीं है । 
निर्यात ऋण योजनाओं का उदारीकरण । 
____ 164. विभिन्न निर्यात ऋण योजनामो की शों को और उदार 
मनाया गया । प्रारंभ मे मिन निर्दिष्ट मझोरने एवं भारी इंजीनियरी 
वस्तुभी तथा विदेशी निर्माण कार्य समंधी ठेकों के मंमध में बैंकों द्वारा लिये 
भाने वाले प्याज की उच्चमम सीमा निर्धारित की गयी है उनकी सूची को 
ध्यापक बनाकर उसमें मूलत मम्मिलित की गयी 44 मदो के स्थान पर 
55 मर्द मम्मिलित की गयीं । तैयार हालत में प्रस्तुत की आनेवाली 
परियोजनामो के मामले में अलग अलग मामलो के गुणदोषो में प्राधार 
पर अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए रियायती दर पर 
पोसलदानपूर्व ऋण प्रदान करना स्वीकार किया गया । 

165 दूसरी बात यह है कि केवल परामर्श सेवामो का निर्यात 
करनेवाली परामर्शदाता फर्मा के मामले में बैंको को यह मूधिन किया गया 
कि वे परामर्श कगरो पर परियोजना के निमित नियुक्त किये गये तकनीकी 
पर अन्य कर्मचारियों में मंगधित व्यय सभा उक्त प्रयाजन के लिए पावश्यक 
पोई मामग्री छर्गदग पर हान पाने व्यग के लिए उचित पोनालयान पूर्व ऋण 
मुविधाए प्रधान करने के संबंध में विचार करें । प्रबध परामर्शदाता फर्मों 
द्वारा निर्यात के प्रयोजनो को लिए उत्पादिता संगणन प्रणालियों तथा 


विमेवक म्याज वर योजना 
____ 158. आलोच्य वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा प्रौपागिक दष्टि 
में पिछले और इस कारण वित्तीय संस्थानो से रियायती वित्त के लिए 
पाल जिलो के रूप में अतिरिक्त जिसे अधिसूचित किये गये । इसके 
परिणामस्वरूप बैंकों से यह कहा गया कि वे इम जिलों , अर्थात् औरंगा 
भाष, बेगुमराय, गया , मुगेर और नवाडा ( बिहार ) , पदुक्कोट्टै ( तमिलनाडु ) 
और ललितपुर और रामपुर ( उत्तर प्रदेश ) मे विभेवक ग्याज दर योजना 
को लागू करे । इन जिलो को मिलाकर इस योजना के अंतर्गत अब देश 
के 275 पिछड़े जिले और छोटे कृषक विकास एजेंसी /सीमांत कृषक तथा 
कृषि श्रम एजेसी के जिल एवं संघशासित क्षेत्र माते है । 


154. 1975 ( जनवरी -दिसबर ) के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत 
ऋण प्रदान करने में सरकारी क्षेत्र के बैंको ने और प्रगति की । आलोच्य 
वर्ष के दौराम ऋण खातो की मख्या में 1, 50, 146 की वृद्धि हुई और 
उक्त संख्या बढ़कर 4, 64, 811 हो गयी तथा बकाया ऋण की राशि 
में 7 . 5 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई और बह बढ़कर 21 , 0 करोड़ 
रुपये हो गयी । प्रति खाने औसत ऋण की राशि भी विसंबर 1974 के 
मंस मे स्थित F० 426 से बहकर विसबर 1975 के अंत में म० 452 
हो गयी जो इस बात की योतक थी कि समाज के कमजोर वर्गों को दिये 
जानेवाले ऋण में वृद्धि करने के लिए बैंकों ने भारी प्रयास किये थे । 
निर्यात क्षेत्र 

160. बैंक ऋण प्रदान किये जाने के मामले में निर्यात भेव को 
अत्यधिक पाथमिकता दी जाती रही । आलोच्य वर्ष के योगन बैंको में 
विणेष रूप में यह कहा गया कि वे निर्यात गण प्रदान किये जाने में 
संबंधित अपना क्रिया का जाव करे तथा शीठा निर्णय लेने के मामले 
में यदि कोई बाधा हो तो उन्हें दूर करे । 
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कार्यक्रमो को उन्हें प्रवस पैकिंग माव अग्रिमो की रक्षा- राशि के म्प मे 
माना जा सकता है । 

166 तीसरी बात यह है कि चीनी मिलो को उनके द्वारा भारतीय 
जीमी उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड को निर्यात के लिए प्रवान की 
जाने वाली चीमी के मबध मे निगम के माथ किये गये करार संबधी 
दस्तावेजो को या निगम से प्राप्त दाति अमुदेणो को प्रस्तुत करने पर 
अधिकतम 60 दिनो की अवधि तक पोसलवानपूर्व ग्यिायली ऋण सुधि 
धामो के लिए पात्र बनाया गया । जिम शेष अवधि के लिए उच्चतम 
सीमा की दर निविष्ट की गयी है , उसके लिए भारतीय चीनी उद्योग 
निर्यात निगम को पोतनदानपूर्व रियायती ऋण प्राप्त हो सकता है । 

167 चौथी बात यह है कि वानीन निर्यातको के मामले में बैंको को 
यह सूचिम किया गया कि वे न केवल प्रेषण के लिए तैयार प्रस्तुप्रो पर , 
अपितु कच्ची मामग्री की लागत और निर्माण व्यय तथा निर्यात की प्रतीक्षा 
में कालीनो के स्टाक जमा करने पर होनेवाले व्यय की पूर्ति करने के 
लिए भी इस शर्त पर उचित सीमा तक पैकिंग माख अग्रिम प्रदान करने पर 
विचार करे कि उचित समयावधि के भीतर मात्र पन्न /निर्यात प्रादेश 
उनके पाम रखे जाए । मैको का यह मूचित किया गया कि विदेशी 
खरीवारो मे प्राप्त तार सूचनाप्रो के आधार पर जुट मिलो को इस 
शर्त पर पैफिग ऋण सुविधाएं प्रदान करे कि यथासमय निर्यात प्रादेण 
या माख पत्र उनके पास रखे जाए । 

__ 188 इनके अलावा बैंको को सूचित किया गया कि ये पहले विवेमो 
मे प्रदर्शमो और मिश्री के लिए भेजी जानेवाली वस्तुस्रो पर सामान्य 
रूप से वित्त प्रदान करे और निर्यात की बिक्री पूरी हो जाने पर पाल 
लवामपूर्व तथा पीतलदानोत्तर दोनो स्थितियों मे दिये जानेवाले से 
अग्रिमा पर निर्दिष्ट अवधि नक बट्टे के रूप मे रियायती ब्याज दर की 
सुविधा प्रदान करें । इसके अलावा पैकिंग माख अग्रिमो के परिचालन 
में लपीलापन लाने के उद्देश्य में रिजर्व मेक ने इस शर्त को हटा दिया 
था कि यदि सबधित ठेके के स्थान पर दूसरे ठेके के लिए अनुमति प्रदान 
करनी है तो पंकिग साख अग्रिमा द्वारा वित्तपोषित वस्तुप्रो का निर्यात 
उसी देश को किया जाना चाहिए । इस रियायत के परिणामस्वरूप दूसरे 
ठेके से सबधित निर्यात बिलो का बेचान कर लचीले कैग से पैकिग ऋण 
का समायाजन करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते कि उन अग्रिमा 
के अंतर्गत प्रामेवाली वस्तुभो का निर्यात प्रतिस्थापित ठेके के प्रतर्गत 
उचित समय के भीतर किया जाए । जिन मामलो मे उपपूर्तिकर्ता हा 
उन मामलो मे निर्यात प्रतिष्ठान / एजेसी और सबधित उप -पूर्तिकर्ता दोनो 
को स्वीकृन आधार पर निर्दिष्ट अवधियो के भीतर पोसलदानपूर्व रियायती 
ऋण सूविधा का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त है । 
निर्यात ऋण (प्याज उपदान ) योजना, 1968 

169 पालोच्य वर्ष के दौरान भारत मरकार ने निर्यात ऋण (व्याज 
उपदान ) योजना, 1968 में संसानिक रूप से निम्नप्रकार संशोधन करना 
स्वीकारकिया 

( 1 ) भारतीय निर्याप्तको द्वारा विदेशो में प्रारभ की गयी नैयार 
हालत में प्रस्तुत की जानेवाली परियोजनामो के संबंध में अन्य देशो से 
की जानेवाली खरीदो पर दिये जानेवाले अग्रिमो को रियायती व्याज दर 
तथा व्याज उपवान के लिए पात्र माना जाए । ऐसे अग्रिमो को पात 
लदानोत्तर ऋण माना जाएगा । 

( 2 ) 180 दिना से अधिक अवधि के लिए प्रधान किये जानघाल 
पातलदान पूष ऋण के लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने की 
जप्त को हटा दिया जाए । 


( 4 ) खरीदारी के ऋण पर भी व्याज उपदान प्रदान किया जाए 
ताकि महभागी वाणिज्य बैंको को भी प्रागिन अदायगी की शर्तों 
पर पोतमदानोत्तर (विक्रतामो के ) ऋण मामलो मे उपलब्ध लाभ 
प्राप्त हो । 

170 इस बीच बैक निर्धारित ब्याग पर पर अपने द्वारा प्रदत्त 
निर्यात ऋण के मबध में वर्तमान योजना के अनगत वार्षिक 1 5 प्रतिशत 
की दर पर उपदान प्राप्त करते रहे । 1975 76 ( जुलाई मे जून नफ ) 
के दौरान 47 याग्य बंको से 8 ५ करोड़ रुपयो की राशि के ब्याज 
उपदान के लिए प्राप्त वावो का निपटान किया गया । उक्त राशि मे 
पातलदान पूर्व और पोतलदानोसर ऋणो का प्रश क्रमश 1 7 करोड़ 
रुपये और 4 2 करोड़ रुपये था । योजना के प्रारम्भ में लेकर 30 
जन 1976 तक वितरित उपदान की कुल गणि १७ ८) करोड रुपये थी । 

171 भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक युनाइटेष कौशयन बैंक 
और युनाइटेड बैक आफ इंडिया का बगना देश स्थित कतिपय वित्तीय 
मस्थानो को भारत से निपय निर्दिष्ट पूजागत वस्तुयो का आयात करने 
के निमिम उनके द्वारा प्रदत्त 25 करोड़ रुपयो के विशेष बैंक ऋण पर 
वाणिज्य मन्त्रालय की बाजार विकास निधि में वापिस 1 5 प्रतिशत 
को वर पर नथा विदेश मन्त्रालय द्वारा नियत की गयी निधि मे से वार्षिक 
3 प्रतिशत की दर पर क्याज उपदान प्रदान किया जा रहा है । पालोच्य 
अवधि के दौरान इन तीन मैंको को वितरित किये गये कुन ब्याम उपवान 
की राणि 24 7 लाख रुपये ( 1 5 प्रतिशत की दर पर 6 1 लाख 
रुपये और 3 प्रतिशत की दर पर 19 3 लाख खये ) धी । । 

172 सूडान का निर्यात करनेवालो पर उस देश में विद्यमान विदेशी 
म द्रा सवधी कठिनाइयो के कारण होने वाल व्याज संबंधी भार को कम 
करने के उद्देश्य में रिशव बैव ने 14 जुलाई 1976 का बैंको को यह 
मचिा किया कि वे भारत में निर्याता की राशि प्राप्त होने की तारीख 
सफ अधिकतम 90 दिनो की अवधि के लिए वाषिक 11 5 प्रतिशत से 
अनधिक दर पर म्याज ले घशत कि प्रायनक द्वारा बिल की प्रमा 
स्थानीय मद्रा में की गयी हो । दिमबर 1970 के अस सक यह छट 
उपलब्ध होगी और बैंक अधिकतम 90 दिनो तक की अवधि के लि 
1 5 प्रतिशत की दर पर ब्याज उपवान प्रप्त करने के लिए पात्र हो । 
सहायता/ सहभागिता व्यवस्थाएं 
सहायता सषीय बैकिग 

173 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि महा 
यता / सहभागिता के आधार पर ऋण सीमाए प्रदान करने से मबधित 
अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिणो के आधार पर रिजर्व बैर ने 
वाणिज्य को को अनुदेश जारी किये है । अन्य बाता के माय माथ बैंको 
की यह मूचित किया गया था कि अन्य बैंको के साथ पहले ही दिये 
गये मुझाव के अनुमार समन्वयन के लिए उचित कियाविधि बनाने के 
निमित्त बातचीत करना प्रारंभ करे । चूकि इम सवर्भ मे कतिपय बैंको 
द्वारा की गयी कार्रवाइया अपर्याप्त पायी गयी अन रिजर्व बैंक ने अपने 
क्षेत्रीय कार्यालय को यह सूचित किया कि वे अपने निरीक्षण अधि 
कारिया को बैंको का वित्तीय निरीक्षण करते समय इस पर की जांच 
करन तथा सत्सबधी अपनी मूल्याकन रिपोर्ट दर के अनुदेश दे । 


174 इसके अलावा बैंको में सहायता सपीय ऋण प्रदान किये जाने 
के संवर्भ में विद्यमान कतिपय अस्वस्थ तत्वो को दूर करने के उद्देश्य 
से बैको से यह मुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सहभागिता पग्रिमी 
से मिकाली जाने वाली राशि यथासभव बैंको के सहायता सष द्वारा मजूर 
की गयी कुल ऋण सीमा में होने वाले बैंका के प्रश के अनुपात मे 
मे हो । वित्तपोषक प्रामुषंगिक कारोबार अर्थात् हुरियो की वसूली, गारटी 
पत्रो के निर्गम , विदेशी मुद्रा सबधी कारोबार भावि को ममाम रूप से 
विभाजित करने की व्यवस्था करना छिमीय हागा । 


( 3 ) प्रास्थगित प्रवायगी की शर्तों पर दिये जानेवाले पोतलदानोसर 
ऋण पर बैंको का देय प्याज उपान को बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया 
जाए । 
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तैयार करते समय बैंको से कहा गया कि वे अपने उधारकर्तानी के साथ 
विचार-विमर्श करे ताकि उक्त विवरण उनके कारोबार संबंधी प्राशयो का 
ठीक-ठीक प्रतिपादन कर सकें । रिजर्व बैंक उम पर अनुवर्ती कार्रवाई 
करेगा और उत्पादन मे संभावित तथा वास्तविक वृद्धि के संदर्भ में विभिन्न 
क्षेत्रों के बीच ऋण का वितरण करने के लिए कार्रवाइयां करेगा । इस 
उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी मूलभूत माग्थ्यिकीय विवरणी प्रणाली 
को और व्यापक बनाते हुए अब ऋण के क्षेत्रीय वितरण की मासिक 


ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई के अध्ययन वस की रिपोर्ट 

174. ऋण प्राधिकरण योजना के कार्य को प्रभावित करनेवाली 
महत्वपूर्ण गतिविधि यह थी कि बैंक ऋण की अनुवर्ती कारवाई पर 
मार्गदर्णी मिान बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 1974 में 
ठिन अध्ययन दल ने अगस्त 1975 में अपनी प्रतिम रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । दान की प्रमुख सिफारिणे ऋण प्रदान करने के दृष्टिकोण , स्टाफ 
और बिलो के मानकों , मूचना प्रणाली, ऋण पद्धति , ऋण की अनुवर्ती 
कार्रवाई और पर्यवेक्षण तथा ऋणकर्ता कपनियों के वित्तीय विन्याम से 
संबंधित थी । 


में अध्ययम बल 

175. रिजर्व बैंक ने महायता सघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत ग्राह्यानो 
की मार्वजनिक वसूली करनेवाली एजेमियों तथा विभिन्न सार्वजनिक एवं 
निजी क्षेत्रों के उधारकर्ताप्रो की ऋण सबधी आवश्यकतानो की पूर्ति 
करने के निमित क्रियाविधियां तथा महायता मघीय नमूना दस्तावेज 
बनाने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया । खाद्यानो की वसूली 
के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्थापो के पुनरीक्षण फ परिणामस्वरूप 
यह अध्ययन दल गठिन किया गया ; उक्त पुनरीक्षण से यह स्पष्ट हो 
गया था कि खाद्यान्नों की सार्वजनिक वसूली सबंधी कार्यकलापो के लिए 
निविष्ट महायता संघ के अग्रणी के रूप में स्टेट बैंक अपने 36 मदम्य 
बंको के बीच प्रावधिक रूप से उनका अंश प्रावटित करने में कतिपय 
परिचालनगत कठिनाइयो का अनुभव कर रहा था । प्राशा को जाली है 
कि अध्ययन दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 

176. मार्च 1970 में प्रायोगिक रूप म प्रारभ की गयी महभागिता 
प्रमाणपत्र योजना में पालोच्य अवधि के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई । 
महभागिता प्रमाणपन्न के निर्गम में मधित शर्ते आलोच्य वर्ष के दौरान 
अपरिवर्तित रही । इस योजना के अन्तर्गभ रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित 
बैंकों की मख्या जून 1975 के अंत में विद्यमान 37 में बढ़कर दिसंबर 
1975 के अंत में 43 ( विदेणी मेको महित ) हो गयी तथा जारी 
किये गये और यकाया रहनेवाले महभागिता प्रमाणपत्नी की गशि 113 5 
करोड़ रुपये थी । योजना की अवधि को समय- समय पर बढ़ाया जाता 
था और उमे जून 1977 के प्रत तक और बढ़ाया गया तथा योजना 
की अवधि को और बढ़ाने पर विचार करने के उद्देश्य से उगका पुनरीक्षण 
प्रारंभ किया आ रहा है । 
मीयावी ऋण प्रदान करमा : वाणिज्य मक 

177. यह म्मरण होगा कि रिजर्व बैंक ममय -समय पर वाणिज्य 
वैको से विशेष रूप में निर्दिष्ट की गयी उच्च प्राथमिकता प्राप्त परियोज 
नामों को दिये आनेवाले मीयादी ऋणों में वृद्धि करने के लिए भाग्रह 
करते हुए मार्गदर्शी मिक्षात जारी करमा पा रहा है । नवंबर 1975 
के दौरान रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंको का तीन वर्षों से अधिक अवधि 
के लिए कम की गयी लागत पर अधिक मात्रा मे मीयादी ऋण प्रवान 
करने की भावश्यकता के मारे में पुनः अवगत कराया । अर्थव्यवस्था 
में वीर्घकालीन निवेश को और प्रोत्माहन प्रदान करने की आवश्यकता 
के संदर्भ में को से यह अनुरोध किया गया कि वे सीन वर्षों से अधिक 
अवधि के मीयावी ऋणो पर 15 प्रनिशन में अनधिक दर पर ब्याज ले । 
तदमसर मैफो को यह सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 1976 में 
मात वर्षों से अन्यून अवधि के लिए उद्योग क्षेत्र को प्रयत्न मीयादी ऋण 
पर 14 प्रतिशत से मनधिक दर पर ब्याज म चूंकि एसे मीयादी ऋण 
के व्याज से होनेवाली प्राय को ध्यान कर में छूट दी गयी है । परन्तु 
तीन और मात वर्षों के बीच की अवधियो के मीयावी ऋणो की ग्याज 
वर ( ऋणो के ब्याज कर को मिलाकर ) 15 प्रतिशत ही रहेगी । 


____ 180. ऋण प्रदान करने के दृष्टिकोण के सबध में दल ने यह स्पष्ट 
किया है कि ऋणदाता के माप में बैंक का प्रधान कार्य यह है कि वह 
ऋणकर्ता की उत्पावन संबधी अपेक्षामों के संदर्भ में वर्तमान प्रास्तियों के 
अपेक्षित स्तर को बनाये रखने के लिए उसके यिनीय माधमों की अनुपूर्ति 
करे । इस परिप्रेक्ष्य में चल ने कार्यकारी पूंजी भी खाई ( मल्पावधि 
बैंक ऋणों को छोड़कर चाल देयताप्रो की तुलना में विद्यमान लालू 
पास्तियो का अतिरिक्त अंश ) की पूर्ति करने के निमित्त अधिकसम स्वीकृत 
वैफ ऋणों का हिसाब लगान के लिए तीन प्रणालिया सुनायी है । प्रत्येक 
क्रमिक प्रणाली से चालू प्रास्मियों को दीर्घकालीन निधिया अर्थात् ऋणकर्ता 
की अपनी निधियों और मीयावी ऋणो मे प्राप्त होनेवाली सहायता में 
वृद्धि होती है । ऋणकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बल ने 
यह सिफारिश की है कि मभी ऋणकर्ताओं को एक वर्ष के भीतर ऋण 
प्रवान करने की पहली प्रणाली के अंतर्गत लाकर प्रारंभिक कार्रवाई की 
जाए और बाद में तत्काल विद्यमान स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक वारा 
किये जानेवाले मूल्यांकन के आधार पर दो चरणों में दूसरी और तीसरी 
प्रणालियों को अपनाया जाए । रिजर्व बैंक ने संप्रति ऋण प्रदान करने की 
पहली प्रणाली अपनायी है जिसके अन्तर्गत ऋण कर्ताभी को दीर्घकालीन 
निधियों से कार्यकारी पूंजी की खाई के 25 प्रतिशत का अभिवान करना 
पड़ता है । ऋणकर्ता को पहली प्रणाली के नर्गन लाने का तात्पर्य यह है 
कि नयी प्रणाली के अंतर्गत ऋणकर्ता जिस अल्पावधि वित्त के लिए 
पास होगा उमफी तुलना में बैंक ऋणो के अतिरिक्त अश का बैक हिसाब 
लगायेंगे पौर ऐमी अतिरिक्त गशि को मीयादी ऋण में परिवर्तित करेंगे ; 
ऐसे ऋण के परिशोधन की अवधि ऋणकर्ता के नकवी निधि उत्पादन 
करने की क्षमता प्रादि पर निर्भर करेगी । इसके अलावा , मिस ऋणकर्ता 
ने पहले में ही अतिरिक्त ऋण लियं हो उसे कतिपय शतों पर अतिरिक्त 
ऋण मुविधाएं भी प्रदान की जा सकती है । 


ऋण प्रायोजमा और ऋण प्राधिकरण योजना 
ऋण प्रायोजना 


____ 178 पालोच्य वर्ष के दौरान ऋण की माग और पूति के बीच अधिना 
सापक समध स्थापित करने के उद्देश्य से अधिक प्रभावी ऋण प्रायोजना 
की प्रणालियो पोर उपायों के संबंध में बैंकरो के साथ विचार -विमर्श किये 
गये । ऋण प्रायोजना संबंधी कार्य में सुधार लान के मिमिन रिजर्व 
बैंक द्वारा निर्धारित किये गये मयं जाये के अन्गार यब को को गाभिए 
फि थे वार्षिक बजार बनाने की पुरानी प्रणाली के स्थान पर तिहा 
ऋण बजट बनाये । विभिन्न क्षेत्र में होने वाली ऋण की मांग का विवरण 


_ 181 अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार कार्यकारी पूजीगत अपेक्षामों 
का मूल्यांकन करने के निमित्त विशेष मप में स्टाको और विला के 
मदर्भ में चाल पाम्तियो के स्तरो के प्रौचित्य का निर्धारण करने के लिए 
अपनाये जाने वाले बैका के दृष्टिकोण में पर्याप्त समानता नही है । प्रतः 
दल ने 15 प्रमुख उद्योगो के सबंध मे म्टाको एष बिलो के मानक सुझाये 
है । इम मानको का इस उद्देश्य गे गिरता जीक्षण किया जाना चाहिए 

क यदि किसी मानक में मदली हुई परिस्थिति के अनुसार कोई सशोधन 
करना न्यायोधिन हो तो उसमें उचित सशोधन किया जाना चाहिए । 
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___ 182. बल ने बैक ऋण प्रदान करने की प्रणाली में परिवर्तन करने हो उनके सदर्भ में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो द्वारा गारंटीकृन 
का भी सुझाव दिया है ; किमी वर्ष के लिए नकदी ऋण खाते में पूरी 

अग्रिमो के लिए पूर्व प्राधिकरण मे उपलब्ध छूट केवल कार्यकारी पूंजीगत 
ऋण मीमा उपलब्ध कराने के बदले उसे ऐसी 12 मामिक ऋण किश्ता 

अपेक्षाओं सक सीमित है और ये पूजीगत व्यय से संबधित प्रतरिम वित्त 
में विभाजित कर देना चाहिए जो ऋण के उस न्यूनतम स्तर की धोनक 

या पूरक वित्त प्रदान किये जाने के लिए नहीं है । 
हो जिमको वर्षभर के दोगन ऋणकर्ता प्रयोग में लाने की आशा करता 

186. अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद अर्थ-व्यवस्था 
हो तथा उसे मांग नकदी ऋण खाते के रूप में भी परिवर्तित कर देना में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हा कतिपय उद्योगों अर्थात् कनाई 
चाहिए जो ऋणकर्ता की घटने -बढ़नेवाली अपेक्षानों की पूर्ति करे । ममेकित मिलों, जूट मिलो और उर्वरक यूनिटो के संदर्भ में दल द्वारा निर्धारित 
प्रणाली के एक अंश के रूप में दल ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्टाक संबधी मानकों को उवार बनाया गया । यह भी निश्चय किया 
ऋण का उचित ढंग से अंतिम उपयोग किया है, उसकी अनुवर्ती गया कि ऋणो और म्टाकों पर अतिरिक्त माजिन लाग करने के लिए 
कारंबाई और पर्यवेक्षण के लिए व्यापक सुझाव दिये है । 

नवम्बर 1973 मे मंको को जो सूचना दी गयी थी उसे भी पापस ले 

लिया जाए , क्योकि ऋणकर्तानी के बीष अनुशासन लाने के निमित्त 
183. रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई अध्ययन वल की प्रखुम्न बैंकों द्वारा विभिन्न उपाय प्रारभ किये जा चुके थे । 
सिफारिशे वाणिज्य बैंको को अगस्त 1975 में सूचित की गयी तथा 

__ 187 ऊपर उल्लिखित निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए बैंक के पूर्व 
अध्ययन दल की सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित करने के लिए बैंको 

प्राधिकरण की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रपयो से बढ़ाकर 2 करोड़ 
के संगठन-विन्याम को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर 

रुपये घर दन के कारण योजना के अन्तर्गत प्राने वाली पार्टियों की सम्या 
दिया गया । अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय 

जून, 1975 के अत में यिद्यमान 1750 से घटकर जन 1976 के प्रत 
मानवाली ममस्यामो की मतत ममीक्षा करने के निमित्त रिजर्व बैंक 

में 851 हो गयी, जिनमे सार्वजनिक क्षेत्र के 15 1 प्रतिष्ठान भी सम्मि 
तथा कतिपय प्रमुख बैंको के प्रतिनिधिया से युक्न एक निदेश ममिति रिजर्य 

लिम है । परन्तु प्राप्त आवेदनपन्नो की संख्या उसी अवधि में 11958 
बैंक में गठित की गयी । इस बात की प्रायण्यकता पर भी जोर 

से बढ़कर 1181 हो गयी और गंबधित राणि 1022 करोड़ रुपयों से 
दिया गया कि बैंक अपने परिचालन-अधिकारियों नथा उपभोक्ताओं के 

बहकर 2646 करोड़ रुपये हो गयी । 1975- 76 के दौरान प्राप्त कुल 
बोष एक दूसरे की समस्याओं तथा विचारों को समझने के लिए वैचारिक अावेदनपत्रों में से 216 प्रावेदनपत्र मार्बनिक क्षेत्र के थे और तत्संबधी 
तालमेल स्थापित करने के निमित्त बैंकरो और ऋणकप्रिो की गशि 1781 करोड़ रुपये थी । प्राधिकृत मामलो की कुल संख्या और 
विचार गोष्ठियां प्रायोजित करे । इसके अलावा दल को सिफारिणों का मबंधित राशि मे 1975- 76 के दौरान बढ़ोतरी पायी गयी । प्राधिकृत 
गहराई से अध्ययन करने के निमिन दल की रिपोर्ट पर कई विचार मामलों की संध्या 1974- 75 के 528 से बढ़कर 1975- 76 मे 710 
गोष्ठियां प्रायोजित की गयीं । 

हो गयी तथा राशि 428 करोर रुपया मे बढ़कर 1962 करोड़ रुपये 

हो गयी ( इम ऋण के अधिकाश भाग का उपयोग खायानो की वसूली 
ऋण प्राधिकरण योजना 

के कार्यों के लिए किया गया ) । 
____ 184. दस वर्ष पहले प्रारभ की गयी ऋण प्राधिकरण योजना रिजर्व ___ 188. ऋण प्राधिकरण याजना के प्रतर्गत आनेवाले मामलो के सवर्भ 
बैंक की ऋण नीति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा में अमल में रहने वाली कुल ऋण सीमाओं की गशि जून 1976 के 
करती रही । इस प्रकार आलोच्य वर्ष के दौरान जा ऋण सीमा प्राधिकृम अन मे 8476 करोड़ रुपये थी जो जून 1975 के अंत में प्राप्त ऋण 
की गयी वे स्यूल रूप में ऋण नीति के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यो के सीमाप्रो की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि की गोतक थी । इसमें मे 
अनुरूप थी : मियेण को बनाये रमाने, उत्पावन को बढ़ाने , वाचानो की सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानो के संदर्भ में अमल में रहने वाली ऋण 
बमूली का विसपाषण करने, प्रत्यायरसक वस्तुप्रो के अधिक प्रच्छे वितरण सीमानों की गशि 4440 करोड़ रुपये थी जो पिछले मर्ष के स्तर की 
मे सुविधा पहुचाने और निर्यात विकास की सहायता करने के निमित्त तुलना में 68 प्रतिशत अधिक थी । जन 1976 के अंम में फुल मीमानो 
पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना । योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावो की के उद्देश्यवार वितरण का जो स्वरूप था वह लगभग अपरिवर्तित रहा 
जाच करते समय रिजर्व बैंक ने स्टाफों के मानवण्डों और ऋण प्रवान अर्थात् कार्यकारी पुंजीगन प्रयोजना के लिए लगभग 90 प्रतिशत, मीयादी 
करने के नये दृष्टिकोण के संबंध में ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित विस्त के लिए 7 प्रतिशत और प्रास्थगित अदायगी के प्राधार पर मशीनों 
अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान मे रखा । अध्ययन बन की बिक्री के लिए 3 प्रतिशत विरित था । यदि उद्योगबार देखा जाए 
की सिफारिशों के अनुमार मैंको से व्यापक प्राकडे प्राप्त करने के उद्देश्य तो जून 1975 के अंत में विद्यमान कुल ऋण सीमामो में व्यापार क्षेत्र 
से योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट विवरणियो के कतिपय प्रपत्रों में भी रिजर्व फा अंश लगभग 33 प्रतिणन ( इममें से खाद्यानों की वसूली के कार्य 
बैंक ने संशोधन किये । 

कलापों का अंश 28 प्रतिशत था ) , इंजीनियरी उद्योग का अंश लगभग 
18 5. ऋण प्राधिकरण योजना को प्रभावित करनेवाली महत्वपूर्ण 

21 प्रतिशत ( इसमे से परिवहन उपकरणों का अंश 4 प्रतिशत था ) 
गतिविधि यह थी कि निजी क्षेत्र के ऋणकत्रिों के लिए पूर्व प्राधिकरण 

और यम्न उद्योग का प्रण लगभग 7 प्रतिशत था । मार्वजनिक क्षेत्र के 
को न्यूनतम सीमा को नयबर 1975 में 1 करोड़ रुपयो में बढ़ाकर 

मदर्भ में विद्यमान ऋण सीमाओ में व्यापार क्षेत्र का प्रश 30 प्रतिशत , 
2 करोड़ रुपये कर दिया गया । योजना के परिचालन में और लचीलापन 

इजीनियरी उद्योग का अश 6 प्रतिशत ( इममे से परिवहन उपकरण 
लाने के उद्देश्य से बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे रिजर्व बैंक से 

का अंश 1 प्रतिणत था ) और बिजली प्रतिष्ठानो का अंश 3 प्रमि 

शान था । 
पूर्ष प्राधिकरण लिये बिना भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक कृषि पुनविन 

और विकास निगम के माय सहायता सधीय आधार पर मजूर किये कतिपय उद्योगों को अग्रिम 
गये मीयादी ऋणों के अपने ग्रंश के आधार पर अग्मि मिस पूरक 

189, कतिपय उद्योगों द्वारा अनुभव की गयी विशेष समस्यामा की 
ऋण प्रदान कर सकते है बशर्ते कि उक्त सम्थानो द्वारा पके वायदे किये 

ध्यान में रखने हा वाणिज्य बैंको को अपेक्षाकृत उवार णों पर उनकी 
जाने तथा उनमें बैको का अग निर्धारित किये जाने के बाद ही प्रक 

ऋण समधी प्रावण्यकताओं की पूर्ति करने की अनुमति दी गयी । 
‘ ण प्रदान नि । अखिल भारमीय चिनीय मस्थामा दाग वायदा 
की गयी वियि महाधना के प्राधार पर भी ऐसे ऋण प्रदान किये जा 

जट उद्योग 
मकते है । बैंकों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन प्रणकर्ताओं को पूरी 

10. यह म्मरण होगा कि पिछले वर्ष जम 1975 के अस तक की 
किग प्रणाली में 3 कगड़ रूपया से बाम राशि की ण सीमाए प्राप्त स्थायी अवधि के लिए ५ मप्ताहों के उत्पादन के बराबर के निर्यातो के 
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इपके अलावा बैंकों को पुनः यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि 
गरे के उत्पावको का गन्ने के संबंध में पेय गणि मी तत्काल प्रवायगी 
की जाती है । 


अन्य उद्योग 


लिए अपेक्षित तैयार वस्तुओं के अधिकतम स्टाको के अाधार पर अलग 
ममग जूट मिलो को ऋण प्रदान करने की अनमि चैकी को दी गया 
थी । देशी और विदेशी मागो में बगबर विद्यमान मी तथा शूट उद्याग 
की अनिश्चितता के कारण निर्यातो के लिए, उत्पादित जुट वस्तुओं के 
मंबंध में दी गयी एट की अयधि को अगली सूचना तक बढ़ा दिया 
गया तथा वेशी विश्यिों के लिए अपेक्षित तैयार वस्तुप्रो के स्टाको के 
लिए निविष्टः मानवण्ठो को भी अगली सूचना तक 6 सप्ताहो की बिक्री 
की मात्रा तक कम कर दिया गया । बैंको को यह भी सूचित किया 
गया कि जिन मामला में ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त स्टाको का वित्त 
पोषण करने के लिए उपलब्ध कराये गये ऋण में की गयी बलि स्टाको 
पर दी गयी वर्तमान ऋण सीमानो के 10 प्रतिशत से अधिक न हो , उन 
मामलो में रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरणं अपेक्षित नहीं होगा । 


वस्तु उद्योग 
____ 191 पिछले वर्ष बको को राष्ट्रीय घस्न निगम द्वारा अपने अधिकार 
में ली गयी मिलो को जून 1975 के प्रत तक की उनकी उत्पादन योजना 
के अनुसार रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना उचित माना 
नफ नदर्थ ऋण मीमाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गयी थी । 
राष्ट्रीय यस्त्र निगम द्वारा अधिकार में ली गयी अलग- अलग मिलों के 
खातो को अतिम रूप देने में आनेवाली कठिनाइयों के मबंध मे उसके 
द्वारा प्रतिवेदन किये जाने पर यह रियायत क्रमिक रूप मे सितंबर 1976 
के अंत तक बठा दी गयी । 


192 हथकरघा उद्योग में विद्यमान मंदी की स्थिति के परिणाम 
स्वरूप मूती रेशे, विणेष रूप में हैक के रेशो भारी मात्रा में मचित हो 
जाने के कारण नवंबर 1975 में बैंको को यह सूचित किया गया कि 
वे सूती कताई मिलो के लिए लागू वर्तमान ममग्र मानकों के भीतर 
कुछ परिवर्तन करने पर यिचार कर सकते है । इस प्रकार यदि कच्ची 
कई के संमंध मे अधिकतम ऋण सीमा का कोई प्रश अप्रयुक्त रहे तो 
तैयार वस्तुओं पर वी जाने वाली ऋण मीमा को अधिकतम उपलब्ध 
21 महीनों की मीमा के अतिरिक्त विद्यमान मात्रा के बराबर की 
मीमा तक मार्च 1976 के अंत तक की अस्थायी अवधि के लिए बढ़ाया 
जा मफता है । यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐमी वृद्धि को अधिकतम 
तीन सप्ताहों की अवधि तक ही सीमित किया जाए । दूसरे शब्दो में 
तैयार वस्तुओं के स्टाकों और मिलो का स्तर किसी भी हालत में तीन 
महीनो से अधिक नही होना चाहिए । इम छूट की अवधि को बाद में 
क्रमिक रूप से जुलाई 1976 तक बना दिया गया । 
उर्वरक उद्योग 

193. तैयार जयंरकों के स्टाको के मंचित होने मे उम्पन्न समस्यानो 
को देखते हुए कच्ची सामग्री और पैकिग मामग्री के स्टाफ के स्तर से 
मंबंधित वर्तमान मानकों को मार्च 1976 के अंत तक की अवधि के 
लिए अस्थायी सप से 2 महीनों के उपभोग की मात्रा से बढ़ाकर 3 
महीनो की उपभोग- मात्रा और नैयार वस्तुओं तथा बिलों के स्तर को 
2* महीनो से बढ़ाकर चार महीने कर दिया गया । इस अवधि के 
बाद में ऋमिक रूप से अमनूबर 1976 के अंत तक बढ़ा दिया गया । 


19 5. कागज उद्योग प्रौर मोटरो के पुर्गा के उद्योग द्वारा अनुभव 
की गयी कठिनाइयो को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मानकों को 6 
महीमो की अस्थायी प्रवधि (अर्थात् मितम्बर 1976 के प्रत नक ) के 
ग्निए सशाधित किया गया । कागज उद्योग के मामले में तैयार वस्तुओं 
और बिलों के लिए क्रमश: 14 महीनों की बिक्री लागत और बिक्री 
का मंयुक्त मानक निर्धारित कर कुछ लचीलापन लाया गया । इसके 
पहले नैयार वस्तुओं के लिए एक महीने की बिक्री लागत (नियनित 
बिक्री ) नथा 1 महीने की बिक्री ( मुक्त बिक्री के लिए अपेक्षित वस्तुए ) 
और बिलों के लिए महीने की बिक्री का मानक निर्धारित था । 
मोटरों के पुर्जी के यूनिटो के मामले में तैयार वस्तुओं और बिलो के लिए 
विद्यमान संयुक्त मानकों को 2 महीमो की बिक्री लागत को बदलकर 
क्रमश: 31 महीनो की बिक्री लागत और बिक्री का मानक निर्धारित 
किया गया । 
कमजोर प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान 
____ 196. रिजर्व बैंक द्वारा बंबई में अप्रैल 1976 में कमजोर औद्योगिक 
प्रतिष्ठानो मे मंबंधित विभिन्न समस्यामो पर विशेष रूप से बैंको तथा 
वित्तीय संस्थानों की दृष्टि से विचार-विमर्श करने के निमित्त एफ विचार 
गोष्ठी आयोजित की गयी । अनुवर्ती उपाय के रूप में बैंको को यह सूचित 
किया गया कि वे कमजोर प्रौद्योगिक प्रमिष्ठानो में मंबधित विभिन्न 
ममम्याओं को सुलझाने के लिए विशिष्ट कक्ष स्थापित करे । ऐसे कक्षों 
का तत्काल कार्य यह होगा कि वर्तमान ऋणकर्ताओं की स्थिति का पुन 

क्षण किया जाए और पहले से ही कमजोर रहनेवाले या कमजोर होने 
की संभावनायुक्त युनिटों का पता लगाने की कोशिश की जाए ताकि ऐसे 
यूनिटों की समस्यानो पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा सके और सभाष्य 
मुधार कार्य किये जा मकें । इस संदर्भ में टंडन समिति के सुझाव के 
अनुमार रिजर्व बैंक में एक व्यापक प्रामूचना प्रणाली निर्मित करने की 
आवश्यकता पर भी जोर दिया गया । रिजर्व बैंक के भीतर भी कमजोर 
यूनिटों से संबंधित जानकारी के समाशोधन गृह के रूप में कार्य करने तथा 
मरकार, बैंकों , वित्तीय संस्थानो और अन्य एजेमियो की पार से एक 
भमन्वय एजेमी के म्प में कार्य करने के लिए एक कम स्थापित किया 
गया । 
चयनात्मक ऋण मियंत्रण 

___ 197 कृषि वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि तथा कृषि प्राधा 
ग्नि उद्योगों की प्रावश्यकतामों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक ऋण 
नियंत्रणो को अनिवार्यत : कई वस्तुप्रों, जिनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तुए 
मुंगफली और चीनी थी , के सवर्भ में न्युनतम मामिन सबंधी अपेक्षा में 
कटौती कर कुछ लचीलेपन के साथ अमल में लाया गया । गुजरात गौर 
महाराष्ट्र में मूगफली पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए 75 प्रतिशत मा 
न्यूनतम मार्जिन निर्धारित था । नवम्बर 1975 में इस क्षेत्रीय विभेव को 
हटा दिया गया और समग्र देश में 60 प्रतिशत का एक ममान मार्जिन 
लागू किया गया । मार्च 1976 में इम न्यूनतम मार्जिन को और कम कर 
50 प्रतिशत कर दिया गया जबकि मूंगफनी के स्टाकों से सबंधित गोदाम 
रसीदो पर दिये जानेवाने अग्रिमो के लिए 45 प्रतिशत का माजिन निर्धारित 
किया गया । चीनी के संदर्भ में लेवी और मुक्न मिक्री की चीनी के लिए 
निर्धारित अलग -अलग माजिनों के स्थान पर 15 प्रनिशन का एक समान 
मामिन निर्धारित किया गया । सूती वस्त्रो ( मानव निर्मिन रेशे सहित ) 
पर व्यापारियो को दिये जाने वाले अग्रिमो के माजिन को भी 10 प्रमिशन 
में कम कर 30 प्रतिशत कर दिया गया । 

___ 198 अग्रिमा के लिए उच्चतम मीभाए पहले की तरह पार्टीवार 
आधार पर निर्धारित की जाती रही । परन्तु अनुपात स्तर निर्धारित करने 


चीनी उद्योग 


194. 1975- 76 के दौरान सीनी के उत्पादन की संभावनामो का 
पनरीक्षण करने के बाद रिजर्व बैंक ने नबम्बर 1975 में बैंकों को सूचित 
किया कि वे अलग - अलग चीनी मिनों को पेराई के पिछले दो मौसमी 
( 1973- 74 और 1974- 75 के मौसम ) के लिए मंजूर की गयी निय 
मिन सीमानों के भीतर विद्यमान अधिकतम बकाया राशि ( सनमें नियमित 
मोमानो के अतिरिक्त किये गये प्राहरण , यदि कोई हो , मथा अस्थायी 
आधार पर मंजूर की गयी ऋण सीमाएं मम्मिलित नही हैं ) की मात्रा 
तक उनके गुण- दोषों के आधार पर ऋण प्राधिकरण योजना के प्रतर्गत 
पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना ऋण सीमाएं मंजूर कर सकते है । 
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का आधार पिछले तीन वर्षों ( नवम्बर- अक्तूबर ) अर्थात 1971- 75, 

202. तिलहनो और बनम्गति तेलों की पूर्ति और मृत्य की स्थिति 
1973- 74 और 1972-73 में से किमी वर्ष के दौरान अकाया पग्रिमो की ममीक्षा करने पर 14 जुलाई, 1970 स रिपर्व बैंक ने न्यूनतम मार्जिन 
के शिखर स्तर का 100 प्रतिशत था । व्यापारियों को प्रदन अग्रिमा में 10प्रतिशत की वृद्धि की प्रर्थात मृगफली , एरण्ड के बीज और अनमी 
मे सधिन मात्रा की अपनी देयता की सीमा को बढ़ाने के लिए भारतीय के बीज के लिए दिये जाने वाले अगिमा के मामले में 50 प्रतिणन में 
ऋण गारंटी निगम लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हा बढा कर 60 प्रतिणन और एरण के तेल और अलमी के नल के मामले में 
निगम की गारंटी योजना के अतर्गत पाने वाले अग्रिमो के मबंध में छूट 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर दिया है । बिनौने 
की मीमा को 60 20, 000 से बढ़ाकर 10 25, 000 कर दिया गया । और बिनोग्न के तेल के लिए दिये जाने वाले अग्रिम भी चयनात्मक ऋण 
ऋण गारटी संगठन द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों तथा ग्रामीण उद्योग परियोज नियन्त्रणो के अधीन लाये गये । इनके लिए निर्धाग्मि न्यूनतम मार्जिन 
नामो के अतर्गत पाने याने अभिमम्करण/निर्माण- यूनिटो को प्रदन अग्रिमी यमण G0 प्रतिशत और 75 प्रतिशन है । उनके लिए भी उच्चतम ऋण 
के मामले में भी इसी प्रकार की छूट दी गयी । 

म्नर और 15 प्रनिशत की न्यूनतम ज्याम दर की शर्ते लागू की गयी । 

जहा तक तोरिया के बीज गरमों के बीज का मबध है, न्यूनतम माजिन 
19 9. खाद्यान्नो को छोड़कर अन्य अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुप्रो के 

में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई - - उमे गमग्थान, उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश 
मामले में मैकों को यह सूचित किया गया कि वे मी वम्सुमो के वितरण 

बिहार और पश्चिम बगाल की पजीकृत नेल मिलो के लिए 25 प्रतिशत 
का कार्य करने वाली राज्य केन्द्रीय भरफारी एमियो तथा उपभोक्ता 

में बढ़ाकर 35 प्रतिशत प्रोर अन्य गज्यों की पजीकृत नेल मिलो के 
महकारी ममितियों को दिये जाने वाले अग्रिमो में संबधिन म्टाको पर 

लिए 40 प्रतिशन में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया । गोवाम 
10 प्रतिशत का मार्जिन बनाये रम्ये बशर्ते फि मरकारी गारटी उपलब्ध 

रमीदो पर चिये जाने वाले अग्रिमो के लिए भी उचित न्यूनतम मागिन 
हो । अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुप्रो के वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार 

निर्धारित किये गये । प्रस्तुत मंगफनी के लेल , सोरिया के बीज के तेल/ 
द्वारा प्रवर्तित योजना के प्रतर्गन रखे हुए वनस्पति तेलों और चीनी के 

सरसों के तेल और वनस्पति पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए निर्धारित 
म्टाको पर उपभोक्ता महकारी ममिनियो को प्रदान किये जाने वाले अप्रिमो 

वर्तमान 75 प्रनिशन के न्यूनतम माजिन में कोई पग्यितेन नहीं किया 
के संबंध में मार्जिन और ऋण के स्तर, दोनो मे उपयुक्त छूट दी गयी । 

गया है । वनम्पति तेलों पर वनस्पति उत्पादको को दिये जाने वाले 
200. सभी केन्द्रों में स्थित खाद्यान्न- भिसस्करण यूनिटो को खाद्यान्नो 

अग्रिमो से संबंधित वर्तमान माजिन भी अपरिवर्तित रहे । बिनौले के लेल 

के लिए निर्धारित न्यूनतम मार्जिन वनस्पति उत्पादको पर लागू नहीं थे । 
पर दिये जाने वाले अप्रिमो को निर्धारित ऋण स्तर से छूट दी गयी । 
1 लाख या उममे कम जनसंख्यायुक्त केंद्रो में 1 जनवरी, 1970 को या अग्रणी अंक योजना 
उमके भाद खोली गयी बैंकों की नयी शाखाओं में ऋण सीमानो की 
अभ्यर्थना करने वाली नयी पार्टियों के लिए सभी राज्यो और मेघशामिन 

20 3. दिसम्बर, 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गयी अग्रणी 
क्षेत्रो में 1 लाख रपये का अतिरिक्त ऋण-स्तर निर्धारित किया गया । 

बैक योजना के छ . वर्ष पूरे हो गये हैं । मन यह निश्चय किया गया 
सरकारी एजेंटो के रूप में कार्य करने वाले चावल मिल मालिको को धाम 

कि दो राज्यो अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र में इस योजना की कार्य 
और चावल पर प्रदान किये जाने वाले अग्रिमो को ऋण नियन्त्रण सबंधी 

प्रणाली का गभीर अध्ययन किया जाए । 
मिवेशों से उस सीमा तक पूरी छूट दी गयी जिम सीमा तक उत्पादको योजना को कार्य प्रणाली से संबंधित अध्ययन वल 
के वसूली खाते में अलग से स्टाफ रख्ने गये हो । खाप एवं अखाध तिलहनो 
और तेलों के बीच विभव किया गया और अखाद्य तिलहनो तथा तेला 

204 इम निर्णय के अन मार रिजर्व बैंक ने अगम्भ, 1975 में दो 
के लिए म्यूनतर मामिन निर्धारित किये गये । मई की कतिपय अतिरिक्त 

अध्ययन दलो का गठन किया : उनके विचारणीय विषयो मे निम्नलिखित 
किम्मो को ऋण-स्तर की अपेक्षा में छूट तथा न्यूनतर मामिन की हकदारी 

शामिल थे । जिला स्तरीय मलाहकार ममितियों के गठन और कार्य 
के लिए पात्र बनाया गया । सूमी वस्त्रो की बिक्रियों में उत्पन्न होने 

प्रणाली की जांच , वितीय सस्थानी और राज्य सरकारों के बीच संबंध 
वाली 60 दिनो से अधिक अवधियुक्त यिनिमय हुंटियों को भुनाई करने 

और उनका स्वमप तथा क्षत्रीय विकास कार्यक्रमो के निरूपण और कार्यान्वयन 

में बैंको की महभागिता क . सीमा । उक्त अध्ययन बलो ने दिसम्बर 
की भी अनुमति बैंको को दी गयी । 

1975 मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । 
201 1975- 7 , की अंतिम तिमाही मे लई के बढ़ते हुए मृल्यो को 

205 अपनी मयुक्त रिपोर्ट में अध्ययन दल इस निकर्ष पर पहुंचे 
देखते हुए मथा मिलो द्वारा अधिकतम म्टाक रखे जाने के बारे में वस्त्र थे कि जहा पग्रणी बैंक कार्यक्रम का पहला चरण जिममे बैकिग की 
आयुक्त बाग की गयी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए मैफ ने 8 जलाई, संभाव्यमा वाले केन्द्रो का पता लगाना और उन केद्रो में बैंक शाखाए 
1976 मे रुई और कपाम के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों के संबध में खोलना शामिल है , नये कार्यालयो की संख्या और भाभागी प्रयामो के 
चयनात्मक ऋण नियन्त्रणो को कठोर बना दिया है । जिन स्टाको के स्तो एक नये स्वरूप के उद्भव की दृष्टि से सफल रहा वहा क्षेत्रीय विकास 
के सबध में निम्न मार्जिन लाग होते है उन्हें काफी अधिक कम कर दिया कार्यक्रम के निरूपण और कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई । अध्ययन दलो 
गया । इस प्रकार सम्बई और अहमदामाद की मिलो के मामले मे 12 को यह ज्ञात हुमा कि कुछ बैंकों द्वारा अपने जिलों में बनाई गयी ऋण 
सप्ताटो के उपभोग के स्टाफ के लिए 25 प्रतिशत और इससे अधिक योजनाओं की कार्यपद्धति और क्षेत्रीय व्यापकता मे अन्तर है । यद्यपि 
म्टाफ के लिए 50 प्रमिणत के वर्तमान माजिनों को बदलकर 4 मप्ताही बलों ने इस संबंध में समान पद्धति की सिफारिश नही की है फिर भी 
के स्टाक के लिए 25 प्रतिशत और उससे अधिक स्टाफ के लिए 45 उन्होंने इस आन पर पोर दिया कि तकनीकी और प्रार्थिक दृष्टि से सक्षम 
प्रतिशत पुन निर्धारित किया गया । राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधिकार में योजना बनायी जाएं तथा सभी वित्तीय संस्थाएं उन योजनाओं को सामू 
रहने वाली मिली और बंबई और मालमदाबाद को छोडकर दूमरे क्षेत्रों हिक - प से कार्यान्वित करें । उन्होंने सुझाव दिया कि बैंको को प्राथ 
की मिलो के मामले में इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये है । मिलों को मिकता वाले क्षेत्रों के व्यापक क्षेत्र में प्रेमी योजनाएं बनाने का कार्य शुरु 
छोड़कर अन्य पार्टियों के मामले में मागिनों को नयी/ या लम्बे रेगेवाली करना चाहिए जिन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जा सके और 3 से 5 
राई के मामले में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत , देशी कई की अन्य 

वर्षों के दौरान पूरा किया जा सके । अध्ययन पलो ने अग्रणी बैंक योजना 
किस्मो के लिए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और गोदाम रसीदो को अधिक प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए कुछ मार्गदर्शी मिशात 
के अधीन पाने वाले स्टाकों के लिए 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत 

प्रस्तुत किये है । उक्त योजना में बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने योग्य योजनाएं 
कर दिया गया है । 

बनाना और उनको कार्यान्वित करना नथा जिम्मा सलाहकार समितियो 
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का गठन और कार्य शामिल है । अध्ययन दलों ने समीक्षाधीन अग्रणी बैंक 

210. जहां प्रत्येक बैंक को इस कार्यक्रम के अधीन लाये गये लोगो 
योजना की गमन प्रगति को बनाये रखने के उद्देण्य से रिजर्व बैंक में एक को महायता प्रदान करने के लिए आवश्यक पहल करनी होगी वहाँ 
म्थायी समिति के गठन का सुझाव भी दिया है । 

अग्रणी बंका से यह आशा की जाती है कि वे अपनी स्थिति के बल पर 

इस दिशा में अन्य बैंकों को मार्ग दिखाये । मत: 2 जून 1976 को भारत 
उल स्तरीय समिति 

मरकार ने इन को का निवेश दिया कि ये बीम मूत्रीय प्राधिक कार्य 
406. इम सिफारिश के अनमार अग्रणी बँक योजना के लिए रिजर्व क्रम के लक्ष्यो की पूर्ति के लिए अपनी योजनामों को पुनर्व्यवस्थित करे । 
बैक ने एक उच्च स्तरीय ममिति गठिन की । यह ममिनि अन्य बातों के तुम ममंध में बैंको मे कहा गया है कि वे समय -समय पर अपने संगठन 
साथ -साथ अप्रणी बैंक योजना को प्रभावशाली ढंग मे चलाने के लिए मंत्र , ऋण मंजूर करने की शक्तियों के प्रत्यायोजन, ऋण सम्बन्धी क्रियाविधि 
नीति मगंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगी , योगना के कार्यान्वयन में और ऋण की शर्तों की समीभा करें ताकि गांवों की गरीब जनता को 
आने वाली और राज्य सरकारों तथा रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयो वाग शीघ्र ऋण वितरित किया जा सके । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह भी 
मूचित की जानेवाली विशिष्ट ममस्याओ की आच करेगी और स्वीकृत मूचित किया गया कि वे अपने द्वारा किये गये भीम सूत्रीय प्राधिक कार्य 
वायदों का अनुपालन न करने से ममंधित मामलो के लिए पुनरीक्षण क्रम के कार्यान्वयन- कार्य के परिमारग और गुणवता का समय - समय पर 
प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी । गुजरात और महाराष्ट्र में योजना की मूल्यांकन करे । 
कार्यपप्ति के मबंध में उपयुक्त अध्ययन दलो दाग बनाये गये मार्गदर्शी 
मिशातो को सभी बैंकों में प्रचालित किया गया है । 

क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 
207. 24, फरवरी 1976 को भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 

___ 211, 26 मितंबर 1975 को भारत सरकार द्वारा जारी किये 
बैंकों के मुख्य कार्यपालको की एक बैठक आयोजित की जिसमें बीस 

गये लेवीय प्रामीण बैंक अध्यादेश , 1975 के अधीन 19 क्षेत्रीय ग्रामीण 
सूत्रीय प्राधिक कार्यक्रम के कार्यान्वयम में बैंको की भूमिका पर विचार 

मैको की ओ स्थापना की गयी यह आलोच्य वर्ष के बोगन बैकिंग 
विमर्णकिया गया । 

क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि है । उपर्युक्त अध्यावेण का स्थान बाद में 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ने ले लिया । यह कार्रवाई उम 
बीस सूत्रीय प्रार्षिक कार्यक्रम को और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सुभाष कार्यकारी दल की मिफारिशों के फलस्वरूप की गयी जिसे 1 जुलाई 

1975 को भारत सरकार द्वारा बीम मूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अधीन 
208. भीम सूत्रीय प्राधिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बैंक जिन 

उठाये गये कदमों के संदर्भ में ग्रामीण जनता को संस्थागत ऋण प्रवान 
प्रमुख क्षेत्रों में महायता प्रदान कर सकते है उनमे निम्नलिखित शामिन 

करने के लिए वैकल्पिक एजेसिया बनाने की समस्या पर गहराई से अध्ययन 
है : ( क ) अत्यावश्यक वस्तुओं की वसूली और वितरण , ( ख ) जिन 

करने के लिए गठित किया गया था । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रमुख 
भूमिहीम मजदूरो तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भूमि और मकान 

लक्ष्य, उनके पूंगी निर्माण , संगठन , कारोबार और कार्यप्रणाली के अन्य 
बनाने के लिए जमीन प्रदान की जा रही है उनकी सहायना, ( ग ) बंधक 

पहलुओं पर आगे विचार किया जा रहा है । 
मजदूरी से मुक्त लोगो के लिए सक्षम उत्पादक कार्य शुरू करने 
मे महायता , ( घ ) भमिहीन मजदूरो, छोटे किमानो और कारीगरो से की जाने 
वाली ऋण की वसूली के अधिस्थगन के फलस्वरूप ऋण क्षेत्र में उत्पन्न साई 

लक्ष्य, स्थापना और पूंजी 
को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराना 

212. क्षेत्रीय ग्रामीण कों की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य विशेष नापा 
और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के समापन के लिए कार्यक्रम को क्रमशः कार्यान्वित में ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे और मीमांत किमानों, कृषि श्रमिकों, कारी 
करना , ( क ) लषु मिचाई योजनाप्रो और भूमिगत जल माधनो के अधिक गरों और छोटे उद्यमियों को ऋण तथा अन्य मुविधाएं , प्रधान करना 
प्रबछे उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र को अधिक मात्रा में विसीय महायता , है । प्रत्येक क्षत्रीय ग्रामीण मैक स्थानीय मीमाओं के अंतर्गत जो अधिसूचना 
( च ) हथकरघा बुनकरों को विनीय महायना, ( छ ) जिन लोगों को सड़क द्वारा निर्विष्ट की जाएगी , कार्य करेगा । आवश्यकतानुमार क्षेत्रीय ग्रामीण 
परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान किये जाते हैं उनकी महायता , बैक सरकार द्वारा अधिसूचित किमी स्थान पर शाखाएं या एजेंमियां भी 
( अ ) छात्रावामो में छात्रो के लिए प्रत्यावश्यक वस्तुपों नथा नियंत्रित स्थापित कर सकता है । प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मरकारी क्षेत्र के किमी 
मूल्यो पर पुस्तको प्रोर लेगान मामग्री की पूर्ति करने के लिए बनाये गये बैंक द्वारा प्रवर्तित होता है जो कई तरह से उसे सहायता प्रदान करता है ; 
कार्यक्रम में महायना, और ( म ) उद्यमियों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण उक्त महायता में निम्नलिखित शामिल है: उमकी शेयर पूंजी में प्रभिदान 
के प्रवमरों को , विशेष रूप में कमजोर वर्ग के लिए , बढ़ाने के निमित्त करना, आपसी मममोने के प्रमुसार प्रबंध संबंधी और विसीय महायता 
योजनाएं । 

प्रवान करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रारम्भिक कार्यकाल में मर्म 

चारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में महायता प्रदान करना । प्रत्येक क्षेत्रीय 
209 मैको में प्राप्त प्रारम्भिक रिपोटों के अनुसार भैकों ने कार्यक्रम 

ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूजी । करोट स्पये है और नारी की गयी 
के महत्व को समझ लिया है और समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों को पूजी 25 लाख रुपये है । जारी की गयी पूंजी मे भारत मरकार के 
विनीय महायता प्रदान करने के लिए योजनाए प्रस्तुत करने की दिशा प्रभिदान का अंग 50 प्रतिशत , संबंधित राज्य सरकार का अंश 15 
में आवश्यक कदम उठाए है । रिजर्व बैंक ने भी समय - समय पर बैंकों प्रतिशत और शेष अर्थात् 35 प्रतिशत अंश प्रवर्तक बैंक का होना है । 
को पावश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये है । उनमे मे अद्यतन मार्ग 

प्रबन्ध तंत्र 
दी मिति समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी आवास योजनामों 
के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में है । इसके अलावा 

213. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण क का प्रबंध नो मवस्यीय निवेगम मंडल 
जून 1976 में रिजर्व बैंक ने बीम सूत्रीय प्रार्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हाथ में होता है जिमका अध्यक्ष भारत मरकार द्वारा नियुक्त किया 
में बैंकों की भूमिका पर एक विचार गोष्ठी प्रायोजित की थी । विचार जाता है । निवेशक मंडल को अपना कार्य वाणिज्य मित्रांतों और रिजर्व 
गोष्ठी के दौरान मैंकों द्वारा कार्यक्रम को कार्यान्विम करने के लिए बनायो बैंक के परामर्श से भारत मरकार द्वारा जारी किये गये निवेशों के अनुमार 
गयी विभिन्न योजनानी पर विचार किया गया । बको ने भी अपने कर्म करना होता है । जहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मावश्यकतानुसार अधिकारी 
चारियों को किग के इम नवीन क्षेत्र की शिक्षा देने के लिए कार्यशालाएं और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकार है वहां उनका पारिश्रमिक 
शिपिर विचार गोष्ठिया प्रायोजित की । 

उस बैंक के कार्यक्षेत्र में स्थित राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणो 
25 GI / 77 - 7 
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के कर्मचारियों के वेतन ढांचे के तुलनात्मक स्तर और स्थिति के अनुसार 
भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । 


1934 की धारा 42 की उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट है ) जबकि अन्य 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए उक्त दर 1 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त 
पायकर अधिनियम , 1961 या माय लाभ या उपलब्धि पर लागू कर से 
संबंधित किसी अन्य अधिनियम के उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
को महकारी ममिति के रूप में माना जायगा । इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक ब्याज दर अधिनियम , 1974 के अधीन कर देने के लिए बाध्य नहीं 


व्यासाप 


कार्यपद्धति 


21 1, प्रत्येक पोत्रीय ग्रामीण बैंक ककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 की धारा 5 ( ख ) की परिभाषा के अनुमार बैंकिंग व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत है और वह उक्त अधिनियम की धारा 6 ( 1 ) 
में निर्दिष्ट मन्य कारोबार भी कर सकता है । भेलीय ग्रामीण बैंक को 
विशेष म्प से निम्नलिखित कार्य करना जबरी है : ( क ) कृषि उद्देश्यों 
या कृषि कार्यों अथवा अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत या मामू 
हिक रूप मे छोटे मोर मीमान्न किमानों और कृषि श्रमिकों तथा महकारी 
समितियो अर्थात् कृषि विपणन समिलियो, कृषि प्रमिसस्करण ममितियों , 
सहकारी कृषि समितियों , प्राथमिक कृषि ऋण समिसियो या कृषक सेवा 
समितियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना ; ( ब ) अपने कार्यक्षेत्र में 
कारीगरों, छोटे उद्यमियों और व्यापार, वाणिज्य , उघोग या अन्य उत्पादक 
कार्यों में लगे हुए कम साधमों वाले लोगो को ऋण और पाग्रम प्रदान 
करमा । 


216 राशि जमा करने/निकालने , ऋण आवेदन-पत्र प्रस्तुन कर , 
ऋण दस्तावेज निष्पादित करने मादि में होने वाले क्रियाविधि संबंधी 
विलम्म को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया 
है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको दाग अपनायी आने वाली लेखाविधि पौर 
परिचालन संबंधी कार्यपद्धति मावि की सलाह देगी ताकि ग्रामीण ग्राहक 
इन बैंकों के साथ कार्य करते हए भपनापन अनुभव करें । रिजर्व बैंक ने 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्षो और शाखा प्रबंधको को यथाशीघ्र प्रशिक्षण 
मुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी शुरू किया है । 


रिजर्व बैंक की सहायता प्रौर परों में रियायत 


कोषीय प्रामीण का का कार्य 


217. 30 जुन 1976 के अंत तक देश के विभिन्न राज्यों में 19 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा चुके है । इस प्रकार का पहला 
बंक 2 अक्टूबर 1975 को और उन्नीसवां बैंक 30 अप्रैल 1976 को 
स्थापित किया गया ( सारणी 25 ) । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इस छोटी 
सी अवधि में लगभग 112 कार्यालय खोले , उनकी गतिशील जमा राशियो 
1 . 2 करोड़ रुपए है और उन्होंने 1 . 5 करोड़ रुपयों के मग्रिम प्रदान 
किये हैं । 


215. अब तक स्थापित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय 
रिजर्व जैक अधिनियम , 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया 
गया है । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 में किये गये संशोधमों 
द्वारा रिजर्व बैंक उक्त अधिनियम की धारा 46 ( 4 ) पौर 46 ( मा ) के 
मधीन राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तम ) निधि मोर राष्ट्रीय कृषि 
ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋणों और अग्रिमों के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है । इसके साप ही बैंककारी 
विनियमन अधिनियम , 1949 मे किये गये एफ संशोधन द्वारा रिजर्व 
बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह कोलीय प्रामीण बैंकों के 
मामले में उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 ( म ) में उल्लिखित 
अंकिंग कंपनी की मांग और मीयादी देयतामों के अनुरूप पल पास्तियों 
को बनाये रखने के संदर्भ में निर्धारित प्रतिशत में परिवर्तन कर सके । 
इस प्रकार योतीय प्रामीण बैंकों द्वारा जो म्यूनतम सांविधिक बल प्रास्तिया 
बनाये रखने की अपेक्षा है उनकी सीमा केवल 25 प्रतिशत निर्धारित 
की गयी है जबकि अन्य प्रमुसूषित वाणिज्य बैंकों के मामले में वर्तमान 
अपेक्षा 33 प्रतिशत है । रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी एक अधिसूचना 
वारा 2 अक्टूबर 1975 से एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 
प्रपनी कुल मांग पौर मीयादी वेयतामों के 3 प्रतिशत की दर पर मकदी 
प्रारक्षित निधि रखना जरूरी है ( जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 


बैंकिंग विधान 
बैंककारी विनियमन ( कम्पनी ) नियमावली 1949 में संशोधन 


218. पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि बैंककारी 
विनियमन (कंपनी ) नियमावली , 1949 में संशोधन के संबंध में सरकार 
की अधिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही है । इस अधिसूचना के जारी हो 
जाने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक के संशोधनों की सूचना देते हुए सभी बैंकों 
को एक परिपत्र जारी किया ; उक्त संशोधन 13 दिसम्बर 1975 से अमल 
मे प्राये । 


सारणी 25 : क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों की सूची 


प्रवर्तक मैक 


राज्य 


बैंक का नाम प्रौर 
उममा प्रधान कार्यालय 


स्थापना की 
मारीन 


अधिकार क्षेत्र (जिलों को 
स्थानीय सीमा के अधीन ) 


खोली गयी 
शाखामो की 
संख्या 


- - - - 


- 


3 


1. प्रथमा मैक , मुरादाबाद 

02- 10-1975 सिंडीकेट बैंक 
2. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , गोरखपुर 02-10- 1975 स्टेट बैंक प्रॉफ शिया 
3. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , भिवामी 02-10-1975 पंजाब नेशनल मैक 
4. जयपुर नागौर प्राचलिक ग्रामीण बैंक , 
जयपुर 

02- 10-1975 युनाइटेड कशियम मैक 


उत्तर प्रदेश 


उमर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
हरियाणा 


गोरखपुर और देवरिया 


मुरादाबाव 
गोरखपुर पौर देवरिया 
भिवामी 


राजस्थान 


जयपुर मोर नागौर 


11 
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5. गौड़ ग्रामीण मैक , माल्दा . 02- 10-1975 युनाटेड बैंक ऑफ़ इंडिया पश्चिम बंगाल माल्दा, पश्चिमी वीनाजपुर 

__ और मुणिवाबाव 
6. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैक , पारा 26-12- 1975 पंजाब नेशनल बैक बिहार 

भोजपुर और रोहताम 
7 संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , प्राज़मगढ़ 06-01- 1976 यूनियन मैक फि इंडिया उत्तर प्रवेश 

माजमगढ़ और गाजीपुर 
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद . 20-01- 1976 सेन्ट्रल बैक माफ़ इंडिया मध्य प्रदेश 

होशंगाबाद मौर रायसेन 
9 तुगभद्रा प्रामीण बैंक , बल्लारी . 25- 01- 1976 कनारा बैंक 

कर्नाटक 

अल्लारी और रायचूर 
10. पुरी ग्राम्य बैंक ,पिपली 25- 02-1976 इंडियन ओवरसीज बैंक उड़ीसा 

पुरी 
11. जम्मू सरल बैंक , जम्म 

12-03- 1976 जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि० अम्म मौर काश्मीर जम्म 
12 अपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चंपारन 21 - 03- 1976 सेन्ट्रल बैंक प्रॉफ डिया बिहार 

पूर्वी मोर पश्चिमी चंपारन 
1 .3 बाराबंकी ग्रामीण भेक, बाराबकी 27-03-1976 बैंक प्रोफ़ इंडिया 

उत्तर प्रदेण 

बारामको 
14 गुड़गाय ग्रामीण मैक गहगाव 28- 03-1976 सिडिकेट बैंक 

हरियाणा 

गुड़गाव 
15 रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , 
रायबरेली 29- 03- 1976 बैक प्रॉफ बड़ौदा 

उत्तर प्रदेश 

रायबरेली 
16 फर्सयाबाद ग्रामीण बैक, फरखामाद 29-03- 1976 बैंक ऑफ़ इंडिया 

उसर प्रदेश 

फर्रुखाबाद 
17 मल्लभुम ग्रामीण बैंक, बकुरा 09- 04- 1976 युनाइटेड बैंक मॉफ़ इंडिया । पश्चिम बंगाल पुरुलिया बंकुरा और मिदनापुर 
18. मोलांगीर पांचलिक ग्रामीण बैंक , 
मोलांगीर 10- 04- 1976 स्टेट मैक ऑफ़ इंडिया उड़ीसा 

बोलोगीर 
19 नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्मम 30- 04- 1976 स्टेट मैक ऑफ इंडिया मात्र प्रदेश 

सम्मम और नलगोंडा 
- - -- - - - - - -- - 
राज्यों के विधान 

222 1, 492 केन्द्रों में 2, 328 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । 
219. यह म्मरण होगा कि 1971 में राज्य अधिनियमों से सबंधित इम वर्ष के दौरान अलग- अलग बैंको की प्रणालियों और क्रियाविधियों 
विशेषज्ञो के दल ने विभिन्न राज्यों द्वारा एक पावर्ण विधेयक अपनाने 

की जांच करने और जहा-जहा प्रावश्यक हो , उनमें सुधार का सुझाष 
की सिफारिश की थी जिससे अधिक जल्दी और समय पर कृषि ऋण 

वेन के निमित्त उन बैंकों का अध्ययन करने का कार्यक्रम जारी रहा । 
वितरित किये जा सकें । अब तक 10 राज्यों अर्थात् हरियाणा, हिमाचल बम वर्ष के दौरान दो बैकों अर्थात् युनाइटेड बैंक मोफ इंडिया और बैंक 
प्रदेश , कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा , उत्तर प्रॉफ मवुग लि० के मंबध में अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि 
प्रवेश पौर पश्चिम मगाल ने विधान बनाये है । मालोय वर्ष के दौरान धक प्रॉफ महाराष्ट्र और युमाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया की प्रध्ययन 
6 राज्यो अर्थात् मांध्र प्रवेश , असम , बिहार, जम्मू और कश्मीर , मणिपुर रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन बैंकों को भेज दिया 
और मेघालय में प्रारूप विधयक बना लिये है । । 

गया है । 1971 मे जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था तब से लेकर 

अब तक रिजर्व बैंक ने 8 बैंकों की प्रणालियो मौर क्रिया विधियों का 
निरीक्षण, विलयन और संबंधित संगठनात्मक विषय-मिरीक्षण 

प्रध्ययन पूरा कर लिया है । संबंधित बैंकों को अध्ययन रिपोर्ट भेज वी 
___ 220 पिछले सीन वर्षों ( जुलाई-जूम ) के दौरान बैको तपा बैंक गयी है ताकि उनमें पायी गयी त्रुटियों का सुधार और उनमें दिये गये 
कार्यालयों का जो निरीक्षण किया गया उमकी तुलनात्मक स्थिति नीचे सुमाबो को कार्यान्वित किया आ सके । 
वर्शायी गयी है.-- - 

बैंकों का विलयन और परिसमापन 
1973 - 74 1974- 75 1975- 76 

223. इस वर्ष स्वैच्छिक समामेलन , देयतामों पीर प्रास्तियों के अंत 

रण और सहभागिता व्यवस्थाओं के द्वारा बैंकिग व्यवस्था को समेकित 
वित्तीय निरीक्षण 

करने के प्रयम्न जारी रहे । 1975- 76 के दौरान गौहाटी बैंक लि . , 
निरीक्षण किये गये /निरीक्षणार्थ 

को पूर्वांचल बैंक लि . के माप ममायमेलिप्त कर दिया गया । मैककारी 
लिये गये को की संख्या 

____ 28 

विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 441 के अधीन समामेलम 
निरीक्षण किये गये कार्यालयो 

की यह योजना जुलाई 1975 में मंजूर की गयी और 1 अगस्त 1975 
की भख्या 

787 

से अमल मे पायी । 
केप्रबार निरीक्षण 
केन्द्रों की संख्या 614 1217 

224 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उस्लेख किया गया कि बैंककारी 
कार्यालयों की संख्या 

2362 2328 

विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45 के अंतर्गत भारत सरकार 
प्रणालियों का निरीक्षण 

में 49 बैंकों के समामेलन की योजनाएं मंजूर की थी । इन योजनामों 
निरीक्षण किये गये येफो की संख्या 

के अधीन हम्नतिरी बैंको को 6 - 12 वर्षों की अवधि या भारत मरकार 
द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श कर मंजूर की गयी उससे पहले की अवधि 

के पश्चात् हस्तातरफ बैंको की प्रास्तियों का अंतिम मूल्यांकन करना था । 
221 वाणिज्य बैंको की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए 

20 बैंकों की प्रास्तियो के प्रतिम मूल्यांकम का कार्य पूरा कर लिया गया 
रिजर्व बैंक द्वारा ममय समय पर किये जाने वाले निरीक्षण के आधार 

है और 11 अन्य बैंको की रिपोर्ट विचारधीन है । 
पर पालोच्य वर्ष के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की 
धारा 36 के अधीन 30 अनुसूचित बैंकों और 1 गैर- प्रमुसूचित बैंक का 

225 प्रसोच्य वर्ष के दौरान एक बैंक अर्थात् बेलगांव क लि . ने 
निरीक्षण किया गया उन्हें मिगेक्षणार्थलिया गया । इनके अलावा प्राग्नोग्य 

29 नवम्बर 1975 को कारोबार ममाप्त होने पर कंपनी अधिनियम, 
अवधि के दौरान ब्रिटेन और फिजी ठीप समूह मे स्थित भारतीय को 1956 की धारा 293 के अंतर्गन भपनी धुनी हुई प्राम्तियां पोर देय. 
की शाखाओं का निरीक्षण पूरा किया गया । 

ताए, यनियन बैंक ऑफ़ इंडिया को अंतरित कर दी । एक अन्य बैंक 


21 


31 


752 


506 


1492 


2218 


- 


- 
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अर्थात् मरिया इंडस्ट्रियल पैक ( प्राइवेट ) लि० , जो कि एक गैर अनु गया । इस प्रकार जिन बैंको को लाइमेस देने में अवीकार किया गया 
सूचित बैंक है, भी अपनी देयना और प्रास्तियां युनाइटेड कशियल बैंक है, उनकी संख्या जून 1976 के अंत मे मिना किमी परिवर्तन के 283 
को प्रतरित करने के लिए महमत हो गया है । चूंकि अंतरण कार्य नहीं हो रही । 
हो सका प्रत मरिया इंडस्ट्रियल मैक ( प्राइवेट ) लि . को सूचित किया 

समाशोधन गृह सुविधाएं 
गया कि वह स्वैच्छिक परिसमापन के लिए तत्काल कदम उठाए । परि 
ममापन के लिए और समय की अनुमति मांगते हुए बैक से प्राप्त अनुरोध 

230. 1975- 76 ( जुलाई - - जून ) के दौरान 31 समाशोधन गृह 
अस्वीकार कर दिया गया । इसके अलावा अनुसूचित बफ नारंग बैफ प्रॉफ 

स्थापित किये गये । इससे देश में स्थित समाशोधन गृहो की कुल संख्या 

बढ़कर 243 हो गयी । इनम में 9 समाशाधन गृहो का प्रबंध भारतीय 
इंडिया लि . की प्रास्तियों और वेयनामो को कंपनी अधिनियम , 1956 
की धारा 293 के अंतर्गत युमाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया मे प्रतरित करने के 

रिजर्व बैंक द्वारा , 199 का प्रबंध स्टेट बैंक ऑफ़, इडिया द्वारा और 35 

का प्रबध स्टेट बैंक ऑफ इडिया के महायफ को द्वारा किया जाता है । 
प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है । 

226. इस वर्ष के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा को नैनीताल बैंक लि . चेकों के कूटों का मानकीकरण 
( गैर अनुसूचिन बेक ) और बरेली कर्पोिरेशन बैंक लि . ( अनुसूचित 

231. इस वर्ष के दौरान मभी अनुसूचित वाणिज्य बैंको को एन 
बैंक ) की शेयर पूंजी मे अणदान करने की अनुमति दी गयी । इसके परिपन जारी किया गया जिसमें उन्हें अपने चका में मबधित यंका और 
माथ ही भारत सरकार ने युनाइटेड इंडस्ट्रियल मैक लि० की शेयर पूंजी शाखाप्रो से संबंधित एक समान नयी कूट संख्याए वो खानों में समाविष्ट 
मे युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया की सहभागिता को अनुमोदम प्रदान कर करने का अनुदेश दिया गया है । यह देखा जाएगा कि एक समान फूट 
दिया है । यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया पहले से ही बमारस स्टेट अफ लि०, इम उदेण्य से अपनाये जा रहे है फि समाहारी बैंक प्रपन्नों को अविलम्ब 
की शेयर पूंजी में अंगदान कर रहा है । 

और क्षमतापूर्वक बैकवार छांट मके तथा पाने और आने वाल शोधन 

और बमूली के नेकों पर कार्रवाई करने में होने वाले समय और श्रम को 
227. पालोच्य अवधि के दौरान पार गैर अनुसूचित को को विष 

काफ़ी मात्रा तक बचा मऊं । 
टिप्त कर दिया गया और 4 गैर अनुसूचित बैंको ( प्राप्त सूचना के अनुसार 
इनमें से 3 को पिछले वर्ष के दौरान और 1 को 1965 में विघटित ऋण सूचना और सांख्यिकीय प्राकडे 
किया गया था ) के संबंध में रिपोर्ट वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त हुई । ___ 232 इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने एक नयी क्रियाविधि प्रारंभ 
मैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को धाग 44 ( 1 ) के अधीन की जिसके अंतर्गत उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को त्रैमासिक आधार पर 
किसी भी बैंक को स्वैविछक परिसमापन के लिए प्रमाणपत्र जारी नहीं किया वाणिज्य बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रत्येक राज्य / संघ शासित क्षेत्र 
गया । केन्द्रीय मरकार से प्रावश्यक निवेश प्राप्त करने के बाद बैंककारी से अलग अलग जमाराशियों और अग्मिों ( प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को 
विनियमन अधिनियम, 1949 को धारा 45 थ के अंतर्गत पालोच्य वर्ष मिलाकर ) के जिलेवार पाकड़े एकन्न करने का कार्य सौपा गया । इस 
के दौरान परिसमापनाधीन पांच बैंको अर्थात् सेट्रल कालकमा बैंक नि० , प्रकार एकत्र की गयी सूचना समेकिन की जाती है और संबंधित अप्रणी 
कलकत्ता कमर्शियल बैंक लि०, बैंक ऑफ कलकत्ता लि०, नाथ बैंक लि . 

बैंकों और राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी जाती है । इस नयी फ्यिा 
और अंगाल बैंक लि . की बहियों और खातो का निरीक्षण प्रारभ किया विधि द्वारा प्रत्येक जिले के लिए प्राधारभूत सूचना पीन एकत्रित करने का 
गया और उसे पूरा किया गया । जहाँ पहले तीन बैंको की निरीक्षण प्रयत्न किया गया है ताकि जिला मलाहकार समित्तियो की बैटको में मार्थक 
रिपोर्टों की जांच की गयी और वे भारत सरकार को भेजी गयी वहाँ अन्य विचार विमर्श हो सके । 
रिपोटें अभी भी विचाराधीन है । बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 

233. हम वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली 
की धारा 45 4 के अंतर्गत एसोसिएटेड बैंकिग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया पर एक मंचालन समिति गठित की जो ( क ) बैंकों में प्रबंध सूचना 
लि . का निरीक्षण कार्य, जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया प्रणाली प्रारंभ करने के लिए उचित मार्गदर्शी सिद्धात प्रस्तुत करेगी और 
गया था , पालोण्य वर्ष के दौरान भी पुम प्रारभ मही किया जा सका , उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी ; ( ख ) बैंकिग लागत , गाखानों की 
क्योकि निरीक्षण के लिए संबंधित अभिलेख अब तक उपलब्ध नहीं कराये लाभप्रयता, कारोबार, प्रायोजना मौर कार्य संबंधी बजट प्रादि विभिन्न 
गये है । 

पक्षों पर बैंको को विशेषज्ञता पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगी ; ( ग ) अांकड़े 
बकों का लाइसेंसीकरण 

तैयार करने के त्वरित और अधिक सक्षम सरीको मे मबंधित मामलो को 
228. अालोच्य अवधि के दौरान किसी भी बैंक को भारत में बैंकिग 

निपटाएगी और ( ष ) बैंको में सूचना प्रणाली पर बेकिग प्रायोग की अन्य 
का कारोबार करने के लिए कोई नया लाइसेंस प्रदान मही किया गया , 

मिफारिणों और उचित अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार करेगी । 
किन्तु बेलगांव बैंक लि . को प्रदान किया गया साइमेस रद्द कर दिया 
गया । क्योकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ 

234. रिजर्व बैंक का वैकिंग परिचालन और विकास विभाग वाणिज्य 
इंडिया मे उक्त बैंक का कारोबार अपने अधिकार में ले लिया था । इसके 

को और अन्य अधिमूचित वित्तीय संस्थानों को उनके अनुरोध पर अलग 
फलस्वरूप बेलगांव बैंक लि . का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 

अलग ऋणकर्तामो को दी गयी ऋण सुविधामो के संबंध में सूचना प्रदान 
1934 की दूसरी प्रमुसूची में से हटा दिया गया है । इस प्रकार जहां एक 

कर उन्हे महायता प्रदान करता रहा । 1975- 76 के दौरान 1,184 
प्रोर लाइसेसीकृत पाणिज्य बैंकों की संख्या घटकर 45 हो गयी ( इनमे 

भाववन पत्रों के संदर्भ में प्रागंदा बैंको पौर वित्तीय संस्थानों को ऋण 
नेशनल बैंक प्रॉफ पाकिस्तान भी शामिल है जो शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक 

मंबंधी सूचना प्रदान की गयी जबकि पिछले वर्ष के दोगन 953 पाववन 
के अधिकार में है ) यहां दूसरी पोर उन बैंकों की संख्या , जिनके मामले 

पत्रो के संदर्भ मे ऋण मंबंधी सूचमा प्रदान की गयी थी । 
में लाइसेंस रद्द कर दिये गये है, बढ़कर जूम 1976 के अंत तक 55 हो मूलभूत सांख्यिकीय विवरणो योजना 
गयी । यहा यह बात उल्लेखनीय है कि सरकारी क्षेत्र के 22 बैंको को 

235. इम वर्ष के दौरान मूलभूत मांख्यिकीय विवरणी शीर्षक की 
लाइसेंस की पावश्यकता नही है । 

श्रृंखला के अंतर्गत बैंकिग सांख्यिकी का चौथा बंड प्रकाशित किया गया 
229. आलोच्य अवधि के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम , जिममें जून 1974 तक की जमाराशियों तथा पश्रिमों के व्यापक प्राकडे 
1949 की धारा 22 के अधीन किसी भी कार्यरन बैंक को भारत में प्रस्तुत किये गये । महत्वपूर्ण विषयो पर दिसंबर 1974 सम के अनंतिम 
किंग मारोबार करने के लिए लाइसेस देने से प्रस्थीकार नहीं किया परिणाम देते हुए अप्रैल 1976 में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गयी । 
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236 नडे ऋण लेखों के संमंध में जिनका अंश कुल बैंक ऋण में 
एक तिहाई है, जून 1976 मे एक मामिक सूचना प्रणाली प्रारंभ की गयी । 
यह प्रणाली बैंको में वैमामिक आधार पर प्राप्त प्रापमिकता प्राप्त क्षेत्रों 
के अग्रिमों में सबधित आकडो महिन मामिक प्राधार पर ऋण का स्कूल 
क्षेत्रीय वर्गीकरण प्रस्तुन करेगी जो कुल ऋण का 90 प्रतिशत है । 
अनुचित वाणिज्य बैंकों के कार्य - परिणाम 

237. सरकारी क्षेत्र के 22 बैको (म्टेट बैक ममूह तथा 1 । गष्ट्रीय 
कुन बक ) और 25 अन्य भारतीय अनुमूधिन वाणिज्य औम , जिनमे से 
प्रत्येक के पास 10 करोड़ रूपयो की और उनसे अधिक जमाशिया 
है , के प्रकाशित कार्य- परिणामा मे 1975 के कलैण्डर वर्ष के दौरान उनके 


लामो ( 95 ) में और सुधार परिलक्षित होता है । 1975 में मरकारी 
क्षेत्र के बैंकों की लाभ गशि में 39 प्रतिमान की उल्लेखनीय वृद्धि पायी 
गयी जबकि गैर सरकारी क्षेत्र के 25 भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंको 
की लाभ राशि में 11 प्रतिशत की सीमान्त वृद्धि हुई । दूसरी पोर 12 
विदेशी बैंकों की लाभ गशि मे 1974 की 50 प्रतिशत की पुदि के 
मुकाबने इस वर्ष 16 प्रतिशत की गिरावट पायी गयी ( मारणी 26 ) । 


( 28 ) कराधान और कर्मचारियों को देय बोनम / अनुगृह भुगतान के लिये 

व्यवस्था करने के माद विद्यमान लाभ । 1975 की लाभ राणि 
1974 को लाभ राशि से सर्वया सुलनीय नहीं है, क्योंकि कुछ बैंकों के मामले 
में लाभ राशि का निर्धारण करने की क्रियाविधि में परिवर्तन किया गया है । 


सारणी 26 : अनुसूचित पाणिज्यकों के कार्य- परिणाम 


( गशि कराड़ रुपयों में ) 


स्टेट अफ ममूह 


गष्ट्रीयकृत बैंक 


सरकारी क्षेत्र के 

कुल बैग 


अन्य भारतीय अनुसूचित विदेणी 

बाणिज्य बैंक ( 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


- - - - - - 


- - - -- -- - - - - - - 


- 


I. कुल प्राय 


358 57 451 61682 55852. 28 1041 [ 2 1.30 3 . 89 101 . 44 139 . 28 105 . (05 119. 51 
( 319) ( 25 . 9 ) ( 35) 7 ) ( 24 , 8 ) ( 38. 0 ) ( 25 . 2) ( 43. 8 ) ( 37 . 3 ) ( 388 ) ( 13, 8 ) 


उसमें से 


( क ) व्याज और बद्रा 


297 . 69 370 20601 . 58 760 . 81899 27 1131 . 0786 . 94 119 . 90 82. 10 96 . 72 
( 37 3 ) ( 24 . 4 ) ( 39 . 9 ) ( 26 , 5 ) ( 39. 0 ) ( 25, 8 ) ( 41 , 0 ) ( 37 . 9 ) ( 39 . 7) ( 17. 8 ) 


II . फुल व्यय 


. 


. 


353 35 444 . 16 672 17837 .03 1025 52 1 28 1 . 19 98 . 55 136 06 98 . 75 114 . 23 
( 35 . 3 ) ( 25. 7 ) ( 39 . 7 ) ( 24. 5 ) ( 38 2 ) ( 24. 0 ) ( 42 . 6 ) ( 38. 0 ) ( 38. 1 ) ( 15 . 7 ) 


उसमें से 
( ख ) उधागे , जमाराशियो प्रादि 
पर दिया गया ग्याज . 173 . 60 231 08 388 . 72 495 . 95 562 . 32 727 . 03 51 . 35 73 . 7345 . 27 

( 18 0 ) ( 33 _ 1 ) ( 50 . 8 ) ( 27 . 6) ( 19 . 9 ) ( 29. 3 ) ( 41 . 4 ) ( 43. 6 ) ( 48 . 2 ) 


49 . 51 
( 9 . 4 ) 


( ग ) फर्मचारियों को वेतन , भत्त , 

भविष्य , निधि और बोनम 
अनुग्रह भुगतान . 115 12 169 . 97 218 . 17 261 . 20 363 29 431 . 17 33 96 42 . 86 22 82 23. 48 

( 26 . 9 ) ( 17 . 1 ) ( 28 _ 7 ) ( 19 . 7) ( 28 . 0 ) ( 18 . 7 ) ( 41 . 4 ) ( 26. 2 ) ( 22. 9 ) ( 2 . 9 ) 


III कराधान और कर्मचारियों को देय 

मानस , अनुग्रह गशि के लिए व्यवस्था 
करने के बाद विद्यमाम लाभ . 5 227 . 45 10 . 38 15 . 25 15602270 289 226 . 305 . 28 

( 12 . 2 ) ( 42 7 ) ( 35 . 7 ) ( 46 . 9) ( 26 . 7 ) ( 15 . 5 ) ( 109 4 ) ( 11 . 4 ) ( 50. 0 ) ( - 18 . 2 ) 


टिप्पणीः कोष्टकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई घट-बढ़ को दर्शाते है । 1974 के प्राकडे परिशोधित हैं । 

( ये प्रांक गैर-मरकारी क्षेत्र के ऐसे 25 भारतीय अनुसूचित बैंकों के हैं जिनमें से प्रत्येक के पाम 10 करोए रुपयों की या उमसे अधिक जमाराशियां 


स्रोत . बैंकों के लाभ - हानि लेखे । 


--- 


- 


- 


-- - - 


- 


1730 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21, 1977 /VAISAKHA 31 , 1899 PART JI -SEC . in 

- - - - - - - 
सरकारी क्षेत्र के बैंक 

राष्ट्रीयकृत बैंक 
238 सरकारी क्षेत्र के 22 बैको ( स्टेट बैंक समूह और 14 गष्ट्रीय 

____ 241. 1975 के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल आय 852 . 3 
कुल वैक ) के 1975 के कार्य-परिणामो का विश्लेषण करने पर यह 

करोड़ रुपये थी अर्थात उममे 169 , 7 करोड़ रुपयो ( 24 8 प्रतिशत ) 
विदिन होता है कि उनके लाभों में पिछले वर्ष के मुकाबले मे पाय में 

की वृद्धि हुई जबकि 1974 में उसमें 193 . 8 करोड़ रुपयों ( 39 . 7 
थोड़ी मी वृद्धि के मावजूव 1974 के 15 . 6 करोड़ रुपयो की तुलना में 

प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 1975 के वोगन प्राय में हुई प्रधिकोश 
1975 में 21 7 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । 1975 मे कुल प्राय 

वृद्धि म्याज और बट्ट में हुई जिसमे 1974 की 171 . 4 करोड़ रुपयों 
और म्यय के मीच काफ़ी अन्तर होने के कारण लाभो में वृद्धि हुई । 

( 39 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना मे 159 . 2 करोड़ रुपयों ( 26 . 5 
1975 के दौरान इन बैंको की कुल प्राय में 262 8 करोड़ रुपयो 

प्रतिशन ) की वृद्धि पायी गयी । 1975 में इन बैंकों के कुल व्यय की 
( 25 . 2 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि 1974 मे 286 7 करोड़ 

राशि बढ़कर 164. 9 करोए रुपये ( 24 . 5 प्रतिशत ) हो गयी जबकि 
रुपयों ( 36 . ) प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । प्राय में हुई प्रधिकांश 1974 में उममें 191 . 2 करोड़ रुपयो ( 39 . 7 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई 
बुद्धि म्याज और घट्ट में हुई जिममें 1975 के दौरान 231 . 8 करोड़ 

थी । इन बैंकों की व्यय गशि की दो महत्वपूर्ण मदों अर्थात , अमागणियो 
रुपयों ( 25 8 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि 1974 के दौरान उसमें और उधारो पर प्रा किये गये ब्याज और वेतन , भत्तो , भविष्यनिधि 
252 . 3 करोड़ रुपयो ( 39 . 0 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । 1975 में 

मथा मोनम अनुग्रह भुगतान प्रादि में मालोज्य वर्ष के दौरान क्रमशः 
ऋण की मात्रा को बढ़ाने और बैको द्वारा उधारों पर लिये जाने वाले 107 . 2 करोड़ रुपयों और 13. (0 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई जबकि 
न्याम की न्यूमतम घर को 23 जुलाई 1974 मे 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 1974 में उनमें क्रमशः 130 , 9 करोड़ रुपयो और 48 7 करोड़ रुपयो 
12 . 5 प्रतिशत कर दिये जाने में उपर्युक्त स्रोत मे प्राप्त अंक की की वृद्धि हुई थी । प्राय और व्यय की इन प्रवृनियों के प्रभाव स्वरूप 
माय में सुधार हुप्रा । 1975 में कमीशन , विनिमय प्रोर दलाली मे 1975 में 14 राष्ट्रीयकृत मैको की लाभ राशि में 4 9 करोड़ रुपयो की 
प्राप्म प्राय भी 1974 के मुकाबले अधिक पी । इन बैंको के कुल व्यय यि पायी गयी जबकि 1974 में यह वृद्धि 2. 7 करोड़ रुपये थी । 
में भी वृद्धि पायी गयी ; फिन्तु 1975 के वोगन व्यय में हुई वृद्धि 1974 

242. अपनी लाभ राशि मे मे 14 गष्ट्रीयकृत बैंको ने माविधिक 
के मकाबले काफी कम थी । इस प्रकार 1975 में इन बैंको के कुल 

प्रारक्षित निधियों में 9 2 करोड़ रुपये और सरकार को मैकिग कपनी 
व्यय मे 255 7 करोड़ रुपयों ( 24 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि पायी गयी 

( उपक्रमो का अभिग्रहण और अतरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 
जबकि 1974 मे 283 . 4 करोड़ रुपयो ( 38 2 प्रतिशत ) की वृणि 10( 7 ) के मतर्गन 4 . 3 करोड़ रूपये अंतरित किये । 1975 के दौरान 
पायी गयी थी । बैंकों के व्यय की सि मे योगदान करने वाला एक भारत मरकार को प्रतरित की गयी अधिशेष राशि इन बैंकों के अभिग्रहण . 
महत्वपूर्ण घटक जमागशियों और उधारो पर दिया गया व्याज है । 

के लिए प्रदा की गयी कुल क्षतिपूर्ति राशि का 5 . 0 प्रतिशत थी जबकि 
1975 मे इसमें 164. 7 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1974 के 

1974 में यह राशि 4 . 5 प्रतिशत थी । 
दौरान उपमें 187 . 3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । व्यय की एक अन्य 

अन्य भारतीय अनुसूचित पाणिज्य बैंक 
प्रमख मद अर्थात् वेतन, भत्ते , भविष्य निधि पौर मोनम / अनुग्रह भुगतान 

243. गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे 25 भारतीय अनुसूचित वाणिज्य 
मे 1971 में हुई 79 . 5 करोड़ रुपयो की वृद्धि के मुकाबले 68 . 9 करोड़ 

वैको, जिनमें से प्रत्येक की जमाराशि 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक 
रुपयो की वृयि हुई । 

है, के कार्य परिणामो से उनकी लाभ राणि के स्तर में थोड़ी सी वृद्धि 
स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया 

परिलक्षित हुई । 1975 के दौरान इन इंफो की कुल माय में 378 

करोड़ रुपयों ( 37 . 3 प्रतिशस ) की वृद्धि हुई और बर बढ़कर 139 3 
239. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल आय में जहा 1974 मे 74 7 

करोड़ रुपये हो गयी तथा ग्यय में 37 5 करोड़ रुपयां ( 38 0 प्रतिशत ) 
करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी वहा 1975 मे 75 . 3 करोड़ रुपयों की 

की वृद्धि हुई और वह पढ़कर 136 . 1 करोड़ रुपये हो गया । इसके 
वति हई । स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के कुल व्यय में 1974 मे हुई 74 . 2 

फलस्वरूप इन बैंको की लाभ राशि 3, 2 करोड़ रुपये हो गयी जबकि 
करोड रुपयों की वृद्धि की तुलना में 1975 के दौरान कम अर्थात् 73. 4 

1974 में उक्त लाभ राणि 2 . 9 करोड़ रुपये थी । 1975 के दौरान 
करोड रुपयों की पति हुई । इसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 

3 . 2 करोड़ रुपयों की लाभ राशि में से इन मेको ने 1 2 करोड रुपये 
की लाभ गशि 1975 में 6 . 5 करोड़ रुपये थी जो 1 . 9 करोए रुपयो 

माविधिक प्रारक्षित निधियो मे और 1 . 0 करोड़ रूपये अन्य प्रारक्षित 
को उल्लेखनीय वृद्धि की घोतक थी जबकि 1974 में उममे केवल 10 

निधियो में प्रतरित किये । 
लाख रुपयो की वृद्धि हुई थी । 1975 मे हुए लाभ में में स्टेट बैंक ने 

विदेशी बैंक 
र मरोड रुपयों की राशि प्रारक्षित निधि में अंतरित को और शेयर 
रियो को लाभण प्रदा करने के लिए 1 . 5 करोड़ रुपयो की व्यवस्था 

214. 1975 के दौरान 12 विवंशी को की प्राय में 14. 5 करोड 
की । 

रुपयों या 13 . 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनके व्यय में 13. 5 करो। 

रुपयो या 15 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप 1975 
स्टेट बंक प्रोफ इण्डिया के सहायक बैंक 

के दौरान विदेशी बैंको की 3 . 3 करोड़ रुपयो की लाभ राशि में 10 
20 स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के मात सहायक बंको की माय में करोड़ रुपयो ( 16. 2 प्रतिशत ) की गिरावट पायी गयी जबकि 1974 
1974 में हर्ष 18 . 2 करोड़ रुपयो की वृद्धि की तुलना मे 1975 में में उममें 2 . 1 करोड़ रुपयो ( 30 प्रतिणत ) की वृद्धि हुई थी । 
17 . 7 करोड़ रुपयो की वृद्धि पायी गयी । 1975 के दौरान उनके कल 

समितियों और कार्यकारी बल 
व्यय में 1974 ( 18 . 1 करोड़ रुपये ) की तुलना में योड़ी सी पति 

245. उपर्युक्त समितियो और कार्यकारी दलो/ अध्ययन दलो के प्रलापा 
( 17 . 4 करोड़ रुपये ) हुई । इसके परिणामस्वरूप उनकी लाभ राशि 

मानोच्य वर्ष के दौरान रिजर्ष बैंक/ सरकार ने निम्नलिखित समितियो और 
1974 के 61 लाख रुपयो से बढ़कर 1975 में 92 लाख रुपये हो गयी । 

अध्ययन/ कार्यकारी दलो का गठन किया : - - 
1975 की अपनी लाभ राशि में से इन बैंकों ने पिछले वर्ष के 49 लाख 
रुपयों के मुकाबले 61 लाख रुपये प्रारक्षित निधियों में प्रतरित किये और वस्वरूप म्याज दरों और सेवा गुस्कों के संबंध में समिति 
स्टेट बैंक को लाभांश प्रदा करने के लिए 1974 के 12 लाख रुपयो की 

2 16. 12 मार्च, 1976 को वाणिज्य बैंको के मुख्य कार्यपालकों के 
तुलना में 31 लाख रुपयों की व्यवस्था की । 

माथ विचार विमर्श कर रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक सष के अध्यक्ष के 
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परामर्श से पंडस्वरूप ग्याम दरो भौर सेवा शुल्को के संबंध में एक समिति 
का गठन किया । उम ममिति ने अप्रैम 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुम 
कर दी । अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह मिफारिश की है कि दण्ड 
स्वरूप म्याज दरो को प्रणाली को बैंको की ब्याज दर नीति का एक 
तर्कसंगत भाग तब तक मानना पड़ेगा जब तक उसे चयनात्मक मप से 
और अलग - अलग संवों में लागू किया जाए । दण्डस्वरप व्याज दरो को 
प्रामदनी में वृद्धि करने वाले उपाय के रूप में नहीं बल्कि ऋणकर्ताओं 
के बीच अनुशामन लाने वाले साधन के रूप में मानना चाहिए । बैंक 
द्वारा निम्नलिखित मामलों में दस्वस्प ब्याज परे लगाया जाना औचित्य 
पूर्ण होगा ( 1 ) ऋणों की दोषपूर्ण चुकौती, ( 2 ) नकदी ऋण लेखो मे 
पायी जाने वाली अनियमितताएं , ( 3 ) स्टाफ संबंधी विवरण और अन्य 
विसीय प्रकिए प्रस्तुत न करना , ( 4 ) उधार दस्तावेजो में चूक , ( 5 ) 
निर्धारित तारीन पर मांग / मीयादी विनिमय हडियों का प्रशोधन / अस्वीकृति 
पौर था ( 6 ) अतिरिक्त चालू आम्नियां । ममिति ने सिफारिश की है 
कि अग्रिमों पर लागू मामान्य दरों के ऊपर 1 प्रतिशत में लेकर 2. 5 
प्रतिशत तक की दंडस्वरूप ब्याज दर लगायी जा सकती है ; किन्तु किसी 
भी परिस्थिति में वे रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों पर निर्धारित उच्चतम 
सीमानों से 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । जहां तक ऋण 
लेखों पर लिये जाने वाले सेवा शुल्कों का संबंध है, ममिति ने यह अनुभव 
किया है कि बैंको द्वारा उधारकर्तायो से गोदाम रक्षक के वेतन, कानूनी 
शुल्कों और मुद्राक शुल्कों प्रावि के मबंध में किये गये वास्तविक फटकर 
बों की वसूली किये जाने पर कोई भापत्ति नहीं हो सकती । अन्य सेवा 
गुल्को के प्रश्न पर अभी भी ममिति द्वारा जांच चल रही है तथा जन तक 
समिनि अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुन नहीं करती तब तक फिमी भी बैंक 
को रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज बरो की उम्मतम मीमा निर्धारित किये जाने 
फे पूर्व विधमान सेवा शुल्को को पढ़ाना नहीं चाहिए । बैंक ने 
इन सिफारिशों को म्वीकार कर लिया है और बैंकों को उधिन मार्गदर्शी 
सिर्वात जारी कर दिये है । 


( iii ) कर्मचारियों का रुख । भारत सरकार ने बल की प्रमुख सिफा 
गिणे स्वीकार कर ली है और बैंकों को उम्झे पार्यान्वित करने के लिए 
कहा है । जिन अधिकाश सिफारिणो पर विशिष्ट और तत्काल कार 
वाई की मावश्यकता है वे बैंकों द्वारा कार्यान्वित की गयी है । जिन अन्य 
मिफारिणो पर सरफार/रिजर्व बैंक की ओर से वैधानिक कारवाई 
उपाय किये जाने की आवश्यकता है उन पर मंबधिन अधिकारियो मारा 
विचार किया जा रहा है । 
श्रण लेखों के अन्तरण से संबंधित समिति 

249. बड़े ऋण लेखो के लिए बैंको के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता 
को रोकने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 15 मार्च 1976 को ऋण लेखा 
के अम्मरण के संबंध में एक ममिति का गठन किया । ममिति मे कहा 
गया कि यह बैंको के बीच ऋण लेखो के अंतरण के विनियमन के 
लिए मानक निर्धारित करे ताकि हम मामले में परस्पर म्वीकार्य 
प्रणाली बनायी जा सके । 
___ 250. रिपर्व भैक को प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में ममिति ने 
सुझाव दिया है कि ग्राहको की वास्तविक शिकायसी पर विचार करने 
के लिए प्रत्येक बैक में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की जाए । 
लेखों को अधिकार में लेने के लिए ममिति ने जिम कार्य पति का 
सुझाव दिया है उसमें हम्मानरक और हस्तातरी मैंकों के बीच सलाह 
मशविरो की व्यवस्था है । उक्त कार्यपनि में इम मात की सुरक्षा 
प्रदान करने की भी व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि वित्तीय अनुशासन में बचने के लिए ऋणकर्ता कही लेखो का अंतरण 
सो नही करने । ममिति द्वारा जिम कार्यपद्धति की सिफारिश की गयी 
है उममें हस्तांतरी बैंक व्याज वर में रियायत नही दे मकेगा । इसके 
साथ रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण बैफ अनुचित कारणो मे लेखों के 
अंतरण में रुकावट नहीं डाल मकेगे । रिजर्व बैंक द्वारा समिति की 
मिफारिशें मान ली गयी है और इस संबंध में बैंकों को कुछ मार्गदर्शी 
मिडात जारी किये गये है । 
गृह निर्माण पित्त के संबंध में कार्यकारी बल 
___ 251 7 मई, 1976 को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह घोषणा की 
कि गृह निर्माण योजनानी के लिए वित्तीय महायता प्रदान करने के 
मदर्भ में किग प्रणाली की भूमिका की जाच करने के लिए जल्दी ही 
तक कार्यकारी दल गठित किया जाएगा । कार्यकारी दल द्वारा इस विषय 
पर गहराई से प्रध्ययन करना अभी बाकी है और मीम -मूत्रीय प्राणिक 
कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण की 
योजना को महत्व दिया गया है । प्रत . रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों 
को कुछ अस्थायी मार्गदर्शी सिद्धान जारी किये है । अंकों की वित्तीय 
महायता के लिए पात्र गृह निर्माण योजनाओं में ग्रामीण गृह निर्माण 
योजनाएं , अनुमूषित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के लिए 
भावाम और छात्रावास की योजनाए, गंदी बम्मियों को दूर करने की 
योजनाए, मार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अधीन परिवार नियोजन 
चिकित्सालय और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र तथा कम आय वाले ममयाय के 
लिए प्रहरी गृह निर्माण योजनाएं शामिल है । 

252. बैंकों को यह भूचित किया गया है कि प्रत्येक गृह निर्माण 
परियोजना की लागत के अधिकांश भाग का वित्तपोषण यैक वित्त से 
इतर माधनों द्वारा किया जाना चाहिए और बैंक ऋण ऐसे माधनो का 
केवल अनुपूरक होना चाहिए । बैंक ऋण सामान्यत प्रत्येक परियोजना 
की फुल लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और इन 
याजनात्रों मे लाभान्वित होने वाला को प्रदान किये जाने वाले प्रत्यक्ष 
ऋणों के मामले में व्यक्तिगत ऋण प्रत्येक चान / पर की कल मागत 
के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । इसके साथ श्री मैकों को 


बैंकों की परिचालन ममता और लाभप्रयता के संबंध में कार्यकारी बल 

217. रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 1976 में मैकों की परिचलन क्षमता 
पौर लाभप्रदता के मंबंध में नियुक्त किये गये कार्यकारी बल से कहा 
गया है कि पाठ ( i ) अलग - मलग बैंको के कार्य के मूल्याकन के 
लिए व्यावहारिफ और वास्तविक फमोटी का सुझाव दे , ( ii ) विभिन्न 
बैंफिग सेवाप्रो की मागत के निर्धारण के लिए प्राधार निश्चित करें, 
( iii ) प्रारंभ किये गये विभिन्न कार्यों के मामले में प्रीमत लागन 
मोर पाय के अनुमान प्रवान करने के लिए एक व्यवस्थित मर्येक्षण 
की योजना बनाये और उसे कार्यान्वित करें , ( iv ) बैंको के ग्राहको 
को प्रदान की गयी सेवामी की मूल्यन नीति के मबध में मार्गदर्णी 
सिद्धांत बनाये , ( v ) बैंकिग मर्च पर नियन्त्रण , को की परिचालन 
क्षमता , उत्पादकना और लाभप्रदता में सुधार के लिए अतिरिक्त 
प्रणालियो और क्रियाधिधियो की मिफारिश करे और ( vi ) खर्च नियन्त्रण , 
सेवा शुल्कों के मौचित्यीकरण और शाखाओ की लाभप्रदना के विशनपण 
के लिए उचित तरीके निर्धारित करने के लिए मानव प्रस्तुत करने के 
निमित्त प्रलग - अलग मैंको द्वारा प्रारभ किये जाने वाले लागत संबंधी 
मध्ययनों के स्वरूप मुताए । 
नों की प्राहक सेवा के संबंध में कार्यकारी बल 

248. बैंकों की ग्राहक सेवा के संबंध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
प्रध्ययन दल ने बैंकों के जटिल मेवा भन्नों पर अपनी प्रतरिम रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । दल ने ग्राहक मेवा के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को जटिल 
मताया है : ( i ) जमा लेखे, प्रेषण और वसूली, चैको की भनाई , 
रमीदें जारी करना, लेखों के विवरण , घाटों के निर्गम और भनाई 
महिन सकों और इंघियों की घमूली और प्रेगण , ( ii ) ऋण और 
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सूचित किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन और खनिज तेलों के व्यापारियों के संदर्भ में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 
जातियों के लिए बनायी गयी प्रावास योजनामों और छात्रावासो के 10 लाख रुपये कर दिया गया है । इसके माथ ही दावों के सवर्भ में 
लिए प्रदान किये जाने वाले ऋणो की ब्याज दर विभेवक ब्याज दर निगम की देयता का चूक की राशि के 75 प्रतिशत या म0 37, 500 
योजना के अन्तर्गत निर्धारित दरों में अधिक नहीं होनी चाहिए । अन्य इनमें से जो भी कम हो , मे बढ़ाकर चूक की गशि का 75 प्रतिशत 
वर्गों के लिए बनायी गयी पावाम योजमाओं के मामले में न्याज दर या क . 50, 000 इनमें से जो भी कम हो , कर दिया गया । पालोच्य 
इम कार्य के लिए प्रदन प्राथमिकता के अनुसार सामान्य होनी चाहिए । 

वर्ष के दौरान स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को भी निगम की ऋण 
बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि उपर्यक्त ऋणो पर न्यनतम ब्याज दर 

गारंटी योजमानों में शामिल होने के लिए पात्र बना दिया गया । अब 
संबंधी निदेश लागू नही होगा । 

तक तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने प्रावश्यक करार निष्पादित किये 
मरण गारंटी मिगम पोर जमा बीमा निगम 

जमा बीमा निगम ( 10 ) 
25 3. अंत में मालोच्य वर्ष के दौरान भारतीय ऋण गारंटी निगम 
तथा जमा बीमा निगम की गतिविधिया की संक्षेप में समीक्षा की 

256. पालोच्य वर्ष के दौरान पूर्वांचल बैंक लि . , के माथ गौहाटी 
जाएगी । 

बैंक लि०, का समामेलन और बेलगांव बैंक लि . , की देयतानी और 

आस्तियों का यूनियन बैक पाफ इंडिया को अंतरण किये जाने के फल 
भारतोष श्रण गारंटो निगम 

स्वरूप बीमाकृत बैंकों की संख्या 81 से कम होकर 79 हो गयी । 

इस वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 के अन्तर्गत मान 
254 1975 के दौरान ऋण गारंटी निगम की तीन योजनाप्रो के 

प्रवेश , बिहार, हरियाणा , जम्मू और काश्मीर , कर्नाटक , मध्य प्रवेश , 
अधीन गारंटीकृत अग्रिमो में अभूतपूर्व वृद्धि हुई । गारटी योजनायो 

उडीमा , राजस्थान , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल गज्यो में स्थापित 
के अधीन आने वाले बैकों, राज्य विनीय निगमों और सेवा सहकारी 

19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को बीमाकृत बैंको के म्प में पंजीकृत किया 
ममितियों द्वारा छोटे ऋणकर्ताओं को प्रदान किये गये कुल ऋणो और 

गया । 
अन्य ऋण सुविधाओं की गशि दिमम्बर 1975 के अंतिम शुक्रवार 
को 799 . 6 करोड़ रुपये थी जबकि एक वर्ष पूर्व उक्त राशि 529. 6 

257 त्रिपुरा राज्य में एक महकारी बैंक को मिलाकर जिसके लिए 
करोड़ रुपये थी । इममें से अधिकांश राशि ( 796 1 करोड़ रुपये ) यह योजना लागू की गई, भीमाकृत सहकारी बैंको की संख्या 51 3 से 
केवल ना ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिम राशि ( 28 ) थी बढ़कर 536 हो गयी है । अब हम योजना के अधीन मांध्र प्रवेश , 
इस योजना के अन्तर्गत प्रदन कुल अग्रिमो मे मे केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और काश्मीर , केरल और त्रिपुरा राज्यों 
कुषकों और कानकारों को प्रदत्त राशि 538 . 7 करोड़ रुपये थी ; 

नथा दिल्ली , गोवा , दमण और दीव एवं पाण्डिचेरी के मंषशासित क्षेत्रो के 
इसके उपरांत परिवहन चालक ( 104. 8 करोड़ रुपये ), व्यापारी ( 80 . 5 

महकारी बैंक आते है । शेष राज्यों / संघशासित क्षेत्रों के लिए इस योजना 
करोड़ रुपये ) और व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति ( 40 . 7 

को लागू करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । 
करोड़ रुपये ) पाते हैं । दो अन्य योजमाप्रो अर्थात् वित्तीय निगम 

258. बैंकों के जमाफर्ताओं को अधिकाधिक सुरक्षा प्रदान करने के 
गारंटी योजना और मेषा महकारी गारंटी योजमा के अन्तर्गत गारंटीकृत 

उद्देश्य से जमा बीमा निगम ने बीमाकृत बैंफ के रूप में पंजीकृत बैंकों 
अग्रिमों की राशि क्रमश. · 2 . 6 करो माये ( 27 ) और 0 . 9 करोड़ 

में जमा की गयी गशि की थीमा रक्षा मीमा को 1 जुलाई 1976 मे 
रुपये (28 ) थी । ऋण गारंटी निगम को अप्रैल 1976 के अंत तक प्रमि जमाकर्ता 10, 000 रुपयो से बढ़ाकर 20, 000 रुपये कर दिया 
कुल 127 5 लाख रुपयों के दावों के 3, 497 पावेवनपत्र प्राप्त हुए ; है । प्रति जमाकर्ता 10, 000 रूपयो की पिछली सीमा 1 अप्रैल 1970 
इममें से कुषको और काश्तकारो के ही 2, 314 वावे थे जिमकी राशि 

से अमल में पायी थी । 
84 . 8 लाख रुपये थी । इसके उपरांत 25 . 0 लाख रुपयों के लिए 
परिवहन चालकों के 212 या थे । अप्रैल 1976 के अंत तक प्राप्त 

III . सहकारी बैंक म्यवसाय की गतिविधियाँ 
पाल बावों में से 88 लाख रुपयों के 2, 272 पावों के मारे में ऋण 

259. महकारी बैंक ग्यवमाय के क्षेत्र में प्रमुख जोर इस बात पर 
संस्थानों को अधिसूचित कर दिया गया ; 13 . 0 लाख रुपयों की कुल 

दिया जाता रहा कि महफारिसा के विकास में विद्यमान क्षेत्रीय प्रमंतुलन 
राशि के 51 4 दावो को निपटा दिया गया , 4 . 3 लाख रुपयों के 111 

को पौर ऋण मबंधी वर्तमान खाई को कम कर दिया जाए । प्राथमिक 
दावों को अस्वीकार कर दिया गया और 3 . 3 लाख रुपयों के 159 

कृषि ऋण ममितियो को मक्षम/ भमना की संभावनायुक्त ममिनियो के 
पावे किमी न किमी कारण मे ऋण संस्थानों ने स्वयं वापस ले लिये थे । 
शेष वायो की निगम द्वारा जांच पस्तान की जा रही थी । निगम 

रूप में पुनर्गठिन कर और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों मे कृषक सेवा 
वाबो से संमंधित आवेदनपत्रों को निपटाने की वर्तमान क्रियाविधि की 

समिति तथा गई प्राकारवाली बहुउद्देश्यीय समिप्ति जैसी समितियो को 
समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य में वावों को अधिक जल्दी निपटाया 

गठित कर उक्त वूसरे उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयाम किया गया । 

जिम गज्यों में महकारी गतिविधियां अब तक कमजोर रही है , उन 
मा मफे । 

राज्यो में केन्द्रीय सहकारी बैंको का पुनर्निर्माण करने तथा उम्हे मजमूत 
255. निगम ने ऋणकर्तामो के कुछ वर्गों को ऋण सस्थामों द्वारा 

बनाने के लिए उपाय करने के अलावा ममुदाय के कमजोर वर्गों की 
प्रदान की जाने वाली ऋण मुविधानों के बारे में उन ऋण संस्थानो 

आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त सहकारी गतिविधि को 
को उपलब्ध करायी जाने वाली सुरक्षा के लिए निर्धारित शो को पुनर्व्यवस्थित करने पर भी विशेष जोर दिया गया । बीस सूत्रीय प्राधिक 
और उदार बना दिया है । अनः 1 जनवरी 1976 से पात्र ऋण 

कार्यक्रम के कारण इम उद्देश्यो की शीघ्रतापूर्वक पूर्ति करने की तरकाल 
सुविधाप्रो की उच्चतम मीमा को परिवहन चालको के लिए 1 लाख पावश्यकता हो गयी है । 
रुपये से बढ़ाकर 1 . 5 लाख रुपय , उबरको और खनिज तेलों से भिन्न 

( 27) ये आंकड़े 18 विनिय निगमों में से 11 वित्तिय दिगमो के है । 
दूसरी वस्तुमों के व्यापारियों के लिए वार्षिक बिक्री से प्राप्त राशि की 

( 28 ) ये ओकई कंवल 6 वाणिज्य बैंको के है । 
उच्चतम मीमा को 1 लाम्ब रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये और उर्वरको 

( 29 ) " गैर फिग कम्पनियो के वित्त " से सबन्धित सर इस रिपोर्ट के 
( 26 ) ये आकले उक्त योजना में सम्मिलन 75 बैंकों में से 74 बैकों के है । 

प्रौद्योगिक पित्त की गतिविधियो , शीर्षक के भाग IV में दिया गया है । 
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मोस सूत्रीय कार्यक्रम 
____ 260. बीस सूत्रीय प्रार्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संदर्भ में 
विशेष ध्यान दिया जाता रहा । चूकि ग्रामीण ऋण ग्रस्मता का परि 
समापन करने के लिए किये गये उपायों के परिणामस्वरूप संभवतः 
माह फागें जैसे मथेनर स्रोतों से ऋण उपलब्ध न होने की संभावना 
थी प्रत समितियो को यह अनुमति दी गयी कि वे कमजोर वर्गों के 
मदस्यो को उपभोग ऋण प्रदान करें । अलग- अलग व्यक्ति सीधे केन्द्रीय 
महफारी बैंको से या अपनी ममिनियों से सोने या चांदी के आभूषणों की 
जमानत पर भी ऋण प्राप्त कर सके । रिजर्व बैंक को दीर्घकालीन प्रवर्तन 
निधि से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को णेयर पंजी में अधिदान 
करने के निमित्त उनकी पात्रता के मामले में कतिपय रियायते की गयी 
है । इनके कारण वे अपनी स्वाधिकृत निधियों में और उपभोग के 
प्रयोजनो के लिए अपने द्वारा दिये जाने वाले ऋणो में वृद्धि कर सकेंगे । 
___ 261 , इनके अलावा बीम सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपभोक्ता 
सहकारी ममितियो को नियंत्रित कपड़े प्रादि अत्यावश्यक वस्तुओं को 
उचित मुल्यो पर पूर्ति करने के निमित्त मार्वजनिक वितरण प्रणाली 
में महत्वपूर्ण भुमिका प्रदान की गयी है । राज्य स्तरीय उपभोक्ता महा 
संघ , पोक गहकारी समितियां और प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समि 
तिया जहां शहरी क्षेत्रों को सेवा प्रदान करेंगी यहाँ पुनर्गठित प्राथमिक 
कृषि ऋण ममिनियां , कृषक सेवा समितियां और बड़े प्राकारवाली बछु 
उद्देश्यीय समितिया ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कार्य करेगी । बैंक की 
वीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से उपलब्ध रु . 10, 000 की . नियमिन सीमा 
के अलावा अतिरिक्त शेयर पूंजीगत अभिदान के लिए इन ममितियों 
को पान बनाया गया । इमके अलावा रिजर्व बैंक ने यह भी स्वीकार 


किया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निधियों से इस प्रयोजन के निमित्त 
इन समितियों का उनकी निधियों के वैध प्रभार के आधार पर वित्त 
पोषण करने पौर उपयुक्त उद्देश्यों के लिए अधिक मात्रा में विसीय 
महायता प्रदान करने पर विचार किया जाए । इस मदर्भ में शहरी 
उपभोक्ता स्टोरों की बढ़ती हुई कार्यकारी पूंजीगत पावश्यकतानों की 
पति करने के निमित्त बैक ने यह स्वीकार किया कि शहरी सहकारी 
बैंकों द्वारा उनका वित्तपोषण किया जाए । इसके अलावा यह सुनिश्चित 
करने के लिये कि वाणिज्य और सहकारी बैंकों से इस कार्य के लिए 
कार्यकारी पंजीगत वित्त अधिक मात्रा में उपलब्ध हो , केन्द्रीय सरकार 
की गारंटी योजना जहाँ अब तक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी 
उपभोक्ता महासंघों तथा थोक स्टोरों के लिए लागू थी वहां उसे उवार 
बमाकर प्रब बड़ी मात्रा में क्रयविक्रय करने वाली संतोषजनक ढंग से 
कार्यरत प्राथमिक ममितियों को उसके अंतर्गम लाया गया । 
सहकारी ऋण नीति 

262. 1975 -76 के दौरान सहकारी ऋण नीति का प्रमुख उद्देश्य 
पहले की तरह यही बना रहा कि मुद्रागत अनुशासन की परेमा के 
भीतर विकास करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति की जाए । इस उद्देश्य 
के लिए सहकारी संस्थानों को ऋषि , कुटीर और लघु उद्योगों का 
प्रमुख रूप से अनुपूरक वित्त पोषण करने के लिए अल्पावधि , मध्यावधि 
और वीर्षाविधि वित्त तर्क संगत मानदंडों पर प्रदान किया गया । 
1974 - 75 में समाप्त हुए तीन वर्षों की अवधि के दौरान सहकारी 
ऋण गतिविधियों की प्रगति तथा 1974 - 75 पीर 1975 - 76 में सह 
कारी संस्थानों को प्राप्त रिजर्व बैंक के ऋण का समग्र चिन्न सारणी 
27 और 28 में दिये गये प्रांकड़ों से मिल सकता है । 


सारणी 27 : भारतीय सहकारी ण संबंधी गतिविधियों को प्रगति 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


संस्थापो का प्रकार 


सहकारी वर्ष 


1972 - 73 


1973 - 74 


1974- 75** 


26 


26 


26 


117 


129 


142 


406 


489 


546 
377 


246 


236 


155 


154 


212 


849 


942 


1187 


1135 


1162 


1214 


635 


706 


720 


( क ) राज्य सहकारी बैंक 

( i ) समया 
( ii ) स्वाधिकृत निधियां 
( iii ) जमाराशियां 
( iv ) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋण 
( क ) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण 
( v ) कार्यकारी पूंजी 
( vi ) जारी किये गये ऋण 
( vii ) बकाया ऋण 

( क ) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण 
( viii ) ( viiफ ) में (ivक ) का प्रतिशत 
( ) केन्द्रीय सहकारी बैंक 

( i ) संख्या 
( ii ) स्वाधिकृत निधियां 
( iii ) जमाराशिया 
( iv ) भारतीय रिजर्व बैंक /शिखर बैंक से लिए गए ऋण 

( v ) कार्यकारी पूंजी 
( vi ) जारी किये गये ऋण 
25 GI / 77 - 8 


367 


381 


400 
39 


42 


55 


344 


341 


254 


281 


718 


341 
314 
802 
537 
1838 
1520 


647 
388 
1412 
1246 


448 


1595 
1249 
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2 


3 


1344 


19 


19 


134 


914 


154 


153 


( vii ) बकाया ऋण 

1028 

1163 
( ग ) राम्प/ फास्त्रीय भूमि विकास बैंक 
!( i ) संम्या 

19 
( ii ) स्वाधिकृत निधियां 

98 

118 
( iii ) बकाया डिचर 

1015 1157 

1254 
( iv ) कार्यकारी पंजी 

1202 1368 

1502 
( v ) जारी किये गये ऋण 

171 147 

184 
( vi ) बकाया ऋण 

849 

993 
( घ ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ 
( i ) संख्या ( हज़ारों में ) 

155 
( ii) मवस्य ( हजारों में ) 

33528 34956 

35851 
( iii ) स्वाधिकृत निधिया 

353 
( iv ) जमा राणियां 

97 
( v ) उधार 

858 918 

1035 
( vi ) जारी किये गये ऋण 

776 762 

889 
( vii ) बकाया ऋण 

1065 

1165 
* अनंतिम 
सारणी 28 : सहकारी संस्थानों को रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण-- 1974- 75 और 1975- 76 

( रागि करोड़ रुपया में ) 
1974 - 75 ( जुलाई - जून ) 

1975- 76 ( जुलाई - जून ) 


323 


391 


84 


89 


979 


19.58 


0. 407 


11,99 _ 899. 73 


37 . 37 


31 . 97 


0 . 17 


33 . 94 


11 . 40 


मंजूर की निकाली गयी जुकायी गयी बकाया मंजूर की गयी निकाली गयी पकायी गयी बकाया 

गयी सीमाएं राशि राशि राशि सीमाएं राशि राशि राशि 
I मल्पावषि 
( i ) कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप ( क 
दर से 0 . 5 प्रतिशत कम दर पर ) 

1 489 . 52 81 1 . 79 751 . 15 212 . 156 11 . 89899 . 73 965 , 28 146 . 60 
( ii ) कई मौर कपास को छोड़कर अन्य ) 18 . 13 19 , 380 . 49 ) 

0 . 49 कुछ नही 
फमलों का विपणन 

40 . 30 २ 
( iii ) लई प्रौर कपास का विपणन ( 46. 94 37 . 54 10. 25 ) 

21 . 89 
( iv ) उर्वरकों की खरीव और वितरण 

( बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दर पर ) 28. 20 22 . 45 3 . 65 18 . 80 47 . 05 62 . 9261 81 19 . 91 
( v ) हथकरये से बनने वाली बस्तुमों 

का उत्पादन और विपणन 

( बैंक दर से 1 . 5 प्रतिणन कम पर पर ) 15 69 29 . 43 23 . 37 11 . 09 20 . 03 34 . 25 
( vi ) अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का 
वित्तपोषण 

2 . 52 1 . 33 0 . 28 1 . 33 4 . 75 2. 53 1. 55 
( vii) भाग की परीब और बिक्री ( बैंक 
वर पर) 

0. 850470. 43 0. 04 0 . 650. 130. 110. 06 
( viii ) कृषि पुनर्वित और विकास निगम 
को ऋण ( बैंक दर पर ) 

15 , 00 11 , 60 15 . 00 1 . 70 

1 . 70 
(ix ) पीनी के बंधक पर दिया गया ऋण 22. 00 67. 12 45 . 12 22. 00 14. 50 10 . 50 32 . 50 कुछ नहीं 
1 ट योजना के अनुसार ती गयी 15 प्रतिशत की पलट के अधीन 1973 - 74 मे बैंक दर से 0 . 5 प्रतिशत कम दर पर ; परन्तु धारा 17 ( 4 ) ( क ) 

के अधीन बैंक वर से 2 प्रतिशत कम पर जारी रही । 1975 - 76 से बैंक दर से 2 प्रतिशत कम दर पर; किन्तु संयोजन कार्यक्रम के 

भनुसार 1 . 5 प्रतिशत के अतिरिक्त व्याज की वसूली हो । 
। रूई की एकाधिकार वसूली को मिलाकर । 

1972 के पहने उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मैक पर पर वित्तीय सहायता दी जानी थी । परन्तु म्याग दर को 
पाणिज्य बैंकों को ऋण संबंधी म्याज दरों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 से बढाकर बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक बना दिया 
गया । इस पर को पुन . 1974 के लिए बढाकर बैंक पर मे 3 प्रतिशत अधिक बना दिया गया । प्राकरे 1974 और 1975 के कलेर वर्षों से 

संबंधित है । 
• आकर वित्तीय वर्षों से संबंधित है । 


2 . 31 
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सारणी 28 : सहकारी संस्थानों को रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए बज 1974- 75 और 1975- 76 ( जारी ) 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 


1974- 75 ( जुलाई - जून ) 


1975 -76 ( जुलाई - जून ) 


मजूर की गयी निकाली गयी पुकायी गयी बकाया 
सीमाए राशि राशि राशि 


मंजूर की गयी निकाली गयी चुकायी गयी बकाया 
सीमाएं राशि राशि राशि 


IT मध्यावषि 
( i) कृषि उद्देश्य ( बैंक वर से 1 . 5 प्रति 
पात कम दर पर ) 

9 . 87 4. 588 . 83 15 . 65 11. 59 7. 18 7 . 48 15. 35 
प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों 
को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित 
करना ( बैंक वर से 1 . 5 प्रतिशत 
कम दर पर ) 106 . 920 55 . 038 25 . 36882 . 55850 . 48041 . 818 

45 . 60 78. 768 
( iii ) महकारी चीनी कारखानो/ अभि 

संस्करण ममितियों के शेयरों की 
खरीद ( मैक दर पर ) 

0 . 53 0 . 16 0 . 34 1 . 01 3. 04 - 0 . 38 0 . 82 
III बोर्यावधि 
( i) सहकारी ऋण संस्थानों की शेयर 

पूंजी में अंश वान करने के लिए 
राज्य सरकारो को दिये गये ऋण 8 . 37 8 . 376 . 37 70 . 00 13 . 54 13 . 527 . 53 75 . 70 
कृषि पुनर्वित और विकास निगम 
को दिय गये ऋण ( वार्षिक 4 . 5 

प्रतिशत/ 4 . 75 प्रतिशत की दर पर ) 40. 00 40 . 00 5 . 80 8 8 . 20 60 . 00 60 . 00 9 . 80 138 . 40 
• प्रांकड़े 1974 मौर 1975 के कलेण्डर वर्षों से संबंधित है । 
७ पुनर्व्यवस्था और कार्यक्रम के परिवर्तन को मिलाकर । 
7 सितम्बर 1974 से ब्याज दर को 1, 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया । 
अल्पावधि वित्त 

के काम मामेवाली अन्य प्रावश्यक मूलभूत वस्तुओं की मांग में खि 

हुई और प्राथमिक ऋण ममिसियों ने उत्तर प्रदेश में गन्ना संधों के 
रुषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप 

सदस्यों को गन्ने की खेती का वित्तपोषण करने की नयी योजना प्रारंभ 
रियायती बित 

की । 
26 3. 1975 - 76 के दौरान रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को 

26 5. पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिन राज्यों में रबी 
कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए बैंक दर से 

महत्वपूर्ण मौसम था वहां खरीफ मौर रबी मौसमो के लिए अस्वग 
2 प्रतिशत कम दर पर अल्पावधि ऋण मीमाए ( भारतीय रिजर्व बैंक 

अलग ऋण सीमाएं मंजूर की गयी । 152 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 
अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) (ग ) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 

मोर से 1975- 76 में रबी मौसम के लिए 13 राज्य सहकारी बैंकों 
17 ( 2 ) ( ख ) / धारा 17( 4 ) ( ग ) के अंतर्गत ) प्रदान करने की 

को जो अनुपूरक ऋण सीमाएं मंजूर की गयी उनकी कुल राशि 87 . 4 
अपनी नीति जारी रखी । जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख 

करोड़ रुपये थी । उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को केवल गन्ने के 
किया गया था , बैंकों को यह रियायती दर केवल उसी सीमा सक उपलब्ध 

खेती का वित्तपोषण करने के लिए 28 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर 
थी जिस सीमा तक बैंको ने रिजर्व बैंक से लिये आने वाले उधारों की 

मे 19 , 2 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त ऋण सीमाएं भी मंगुर की 
जमा संचयन से संयोजित करने के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बैंक के 

गयी । 
लिए अलग अलग निर्धारित मूल स्तर के भीतर उधार लिये हो । 
1974 - 75 के दौरान केवल 24 केन्द्रीय सहकारी बैंक इस योजना के 

मौसमी तत्व 
अधीन रिजर्व बैंक से पूरी छूट प्राप्त नहीं कर सके । 

268 . 1973 में अमल में लाये गये मौसमी तत्व के अनुशासन के 
264. 1975 - 76 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी प्रतर्गत बैंक कुछ सीमा तक परंपरागत विपणन प्रवधि में प्रदान किये 
को को कृषि सबंधी कार्यकलापो के विसपोषण के लिए मंजूर की गये अग्रिमों के अधिकाश भाग की वसूली कर सके । इसके परिणाम 
गयी ऋण सीमा की राशि 1974- 75 के 490 करोड़ रुपयो से 

स्वरूप जून 1976 के अन्त में विद्यमान उनके बकाया ऋणों के स्तर 
बढ़कर 612 करोड़ रुपये हो गयी । मल्पावधि ऋण सीमानो में हई मे उल्लेखनीय गिरावट पायी । सभी राज्य सहकारी बैंको को यह 
122 करोड़ रुपयो की वृद्धि फा प्रमुख कारण यह हो सकता है कि सूचित किया गया कि किसी भी केन्द्रीय सहकारी बैंक को 1 अप्रैल 
1975- 76 में खरीफ और भी दोनों मौसमो मे उर्वरको एवं कृषि 1976 के बाद उसके लिए मंजर की गयी ऋण सीमामा में से राशि 
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निकालने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि बैंको के अलावा गुजगत स्थित 4 और बैंको को उनके अंतर्गत लाया 
संबंधित केन्द्रीय महकारी बैंकों ने समितियों से 31 मार्च, 1976 तक 

गया । 
माग राशियों का निर्दिष्ट प्रतिशत , सामान्यत . 40 प्रतिशत वसूल 

ऋण प्राधिकरण योजना 
न कर लिया हो और यह राशि राज्य सहकारी बैंक को अंतरित न 
कर दी गयी हो । इम उद्देशय के लिए 1 जुलाई, 1975 मे 31 मार्च , पोक पूंजी 
1976 तक की गयी सभी वसूलियों को तथा अल्पावधि ऋणों को 

272. जिस योजना के अंतर्गत राज्य और केन्द्रीय महकारी बैंकों 
मध्यावधि ऋणों में यदि परिवर्तित कर दिया गया हो तो उन परिवर्तनो 

मे यह अपेक्षा की गयी कि वे निर्माण/ अभिमंस्करण यूनिटों की थोक 
फो भी वसूली के रूप में स्वीकार किया गया । जहा कही बड़ी मात्रा 

पूंजीगत अपेक्षाओं की पूर्ति करने के निमित्त 25 लाख रुपयों से अधिक 
में अनुपूरक ऋण सीमाएं मंजूर की गयी , 1 जुलाई , 1978 के बाद 

राशि के अग्रिम प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण 
प्रस्पावधि सीमानों में से निकाली गयी राशियों को इस प्रकार न्यनतम 

प्राप्त कर लें , यह योजना 1975 - 76 के दौरान भी जारी रही । 
वसूली कार्य द्वारा विनियमित कर देने की प्रावण्यकता थी । 

इस योजना के अंतर्गत 11 राज्य और 5 फेन्द्रीय सहकारी को ने 
फसलों का विपणन 

31 निर्माण अभिसंस्करण यूनिटों की भोर से 2628. 0 लाख रुपयों की 

राशि के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण मांगते हुए आवेदन किया 
____ 267. 1975 - 76 के दौरान बैंक ने फसलों के विपणन के लिए 

जबकि पिछले वर्ष 5 राज्य और 4 केन्द्रीय सहकारी बैंको ने पूर्व 
बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक दर पर अल्पावधि ऋण सीमाएं भी प्राधिकरण के लिए आवेदन किया था । परन्तु पालोच्य वर्ष के दौरान 
मंजर की । परन्तु इन सीमानों को मंजुरी पर बैंक के चयनात्मक ऋण 24 निर्माण/ अभिगंस्करण यूनिटों को प्रोर 10 राज्य और 7 केन्द्रीय 
नियंत्रण उपायो के अधीन निर्दिष्ट शर्ते लागू की गयी । 1975- 76 के महकारी बैंकों को 1752 . 7 लाख रुपयों की राशि के लिए पूर्व प्राधि 
दौरान इस प्रकार मजूर की गयी कुल राशि 37 . 4 करोड़ रुपये थी करण प्रदान किया गया जबकि पिछले वर्ष 1 राज्य और केन्द्रीय 
जबकि 1974 - 75 में उक्त राशि 40 . 3 करोड़ रुपये थी । विपणन महकारी बैंकों को पूर्व प्राधिकरण प्रदान किया गया था । 
सीमानों में रिजर्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत आने वाली रूई मौर कपास 
के लिये विशेष मीमामों के रूप में दिये गये 1 . 9 करोड़ रुपये , इन कार्यकारी पूंजी 
निदेशों के अन्तर्गत न पाने वाली हई के लिए दिये गये 15. 4 करोड़ रुपये 

273. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृष्येतर क्षेत्र को अविवेक 
और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक समिति को महाराष्ट्र सरकार की 

पूर्ण ढंग से कार्यकारी पूजीगत अग्रिम प्रदान न किये जाएं , सभी राज्य 
एकाधिकार वसूली प्रणाली के अंतर्गत कई और कपास के विपणन के 

और केन्द्रीय महकारी बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे किसी एक 
वित्तपोषण के लिए दिये गये 20 . 2 करोड़ रुपये सम्मिलित थे । 

पार्टी को क्रमश: 100 लाख रुपयो और 50 लाख रुपयों से अधिक 
उर्वरकों का वितरण 

अग्निम प्रदान धारने से पहले रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर ले । 
___ 268. उर्वरको की हरीद, संग्रहण और वितरण के लिए जब कभी 

परन्तु नवम्बर 1975 में अधिक कामकाज के समय के प्रारंभ मे रिजर्व 

बैंक द्वारा घोषित की गयी मामान्य ऋण नियंत्रण नीति के मदर्भ में 
वाणिज्य बैक राज्य महफारी बैंकों की पूरी अपेक्षामों की पति करने मे 

उक्त राशि को बढ़ाकर क्रमशः 20(0 लाख रुपये और 1000 लाख रुपये कर 
अममर्थ थे तब रिजर्व बैक बैंक -वर से 3 प्रतिशत उच्चतर दर पर 

दिया गया । ऐमें ऋणों के लिए न्यूनतम मजिनों और ब्याज वर के 
अल्पावधि ऋण सीमाएं प्रदान करता रहा । 

संदर्भ में विशिष्ट मानदंड भी निर्धारित किये गये । आलोच्य वर्ष के 
प्रौद्योगिक समितियों और यूनिटों को विसीय सहायता 

दौरान 9 राज्य और 25 फेन्द्रीय सहकारी बैंकों ने 81 महकारी विप 

णन, अभिसंस्करण समितियों तथा उपभोक्ता स्टोरों/ समितियों को प्रोर 
289. रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को सहकारिता क्षेत्र से बाहर 

से 202 . 4 करोड़ रुपयों की गशि के लिए पूर्व प्राधिकरण की अभ्यर्यना 
रहने वाले प्रौद्योगिक यूनिटो और औद्योगिक सहकारी समितियों ( मन 

की । परन्तु 9 राज्य और 25 केन्द्रीय सहकारी बकों को 77 सहकारी 
फर समिनियों को छोड़कर ) का वित्तपोषण करने के लिए बैंक दर पर 

विपणन , अभिमस्करण और उपभोक्ता स्टोरो / ममिनियो की ओर से 
वित्तीय गहायता प्रदान करता रहा । मालोच्य वर्ष के दौरान 22 

174 . 3 करोड़ रुपयों की राशि के लिए प्राधिकरण प्रदान किये गये । 
जिला केन्द्रीय और 13 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों की ओर से 
4 राज्य सहकारी बैंकों को लगभग 475 . 5 लाख रुपयों की ऋण 

27.1. राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी चीनी 
सीमाए मंजूर की गयी । 

झारखानो को प्रदान किये जाने वाले ऋणों की अग्रिम अदागियों को 
प्रवाछित आहरण 

केवल गन्ने के उत्पादकों तक भारत मरकार द्वारा निर्धारित मात्र 

म्यूनतम दरों पर कारखानों द्वारा खरीदे जाने वाले उनके गन्ने के सवर्भ 
270. राज्य महकारी बैंकों द्वारा अल्पावधि कृषि ऋण सीमानों में 

में सीमित करना था । विशेष रूप से महाराष्ट्र में स्थित कारखानों में 
से किये जाने वाले प्रवाछित प्राहरणो को 1975 - 76 के दौरान नि : 

गन्ना खरीदने के लिए होने वाली अस्वस्थ प्रतियोगिता को दूर करने 
स्साहित किया जाता रहा । प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक अन्य बैंकों के 

तथा कमजोर कारखानों के क्षेत्र से होने वाले गन्ने के दिशान्तरण को 
पास जो माग जमा राशि रख्न सकते है उसके लिये उचित उच्चतम 

कम करने के उद्देश्य से उक्त प्रतिबंध लागू किया गया । सहकारी मीनी 
सीमाए निर्धारित की गयी मोर जहां इन उच्चतम सीमानों से अधिक मारखानों को पीनी के स्टाकों की जमानत पर अल्पावधि अग्रिम 
राशि राणी गयी यहां रिजर्व बैंक द्वारा स्वरूप म्याज दरे ली गयीं । प्रदान करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को मुक्न मिगी चीनी के मदर्भ 
चयनात्मक ऋण नियंत्रण 

में बंधक और पष्टिकंधक रखो गयी पीनी के लिए क्रमश : 25 प्रतिशत 

और 40 प्रतिशत में तथा लेबी चीनी के सदर्भ में बंधक और पुष्टिबाधक 
271 राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा फतिपय चुने हुए 

रखी गयी चीनी के लिए क्रमश 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से 
प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों द्वारा कई और कपास की जमानत पर विए 

घटाकर 15 प्रतिशत का एक समान न्यूनतम मागिन कर दिया गया । 
जाने वाले अग्रिमों पर 1974 - 75 के दौरान लागु किये गये प्रतिबंध आलोच्य इस उद्देश्य के लिये लेवी चीनी के स्टाफों के लिए लेखी मूल्य पर तया । 
वर्ष के दौगन जारी रहे । पिछले वर्ष उक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत मुक्न बिक्री की चीनी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य दर या 
लाये गये गजरात स्थित 14 और फार्नाटक स्थित 8 शहरी महमारी बाजार मूल्य में में जो भी कम हो , उम मूल्य पर मूल्याकन करना था । 
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उपभोक्ता स्टोरों का वित्तपोषण 

रेशम उत्पावकों का वित्तपोषण 
275. बीस सूत्रीय प्रार्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्या 

281 कर्नाटक मे रेशम के उत्पादन के विकास के लिए सघन 
वश्यक वस्तुओं और नियंत्रित कपड़े के वितरण में उपभोक्ता महकारी 

कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित 
संस्थानों को मौपी गयी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मरकार ने 

मस्थागत व्यवस्थाप्रो में उक्त राज्य के पांच जिलों में 125 में 150 
उपभोक्मा महकारी ममितियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित 

तक की रेणम उत्पादकों की ममिनियों के गठन/पुनर्गठन की व्यवस्था सम्मि 
उम योजना के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया जिसके अंतर्गत गज्य 

लिन है ताकि वे अपने रेणम उत्पादक मदस्यों नथा अन्य कृषक मदस्यो 
मरकारों को उपभोक्ता महकारी संस्थानों की शेयर पूजी को मजबूत 

को मभी प्रकार की ऋण मुविधाए ( अर्थान अल्पावधि, मध्यावधि 
बनाने के निमित निधियां उपलब्ध करायी गयी थी जिनसे कि वे बैंक और दीविधि ) तथा तकनीकी महायता प्रदान कर सके । परन्तु राज्य 
ऋण पर निर्दिष्ट किये गये मार्जिन की व्यवस्था कर मकें । 

सरकार ने यह निश्चय किया कि जम कार्ययम के यित्तपोषण के लिए 

फेवल 125 ममितिया गटित को जाए । उनमें से 4 ममितिया 
___ 27 केन्द्रीय मरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया 

पंजीकृत की गयी थी । रणम उत्पादकों की 33 ममितियां वाणिज्य 
कि वे उपभोक्ता महकारी संस्थाप्रो को ऋण सुविधाए प्रदान करने वाले 

बैंकों को और 12 समितियां महकारी बैंकों को उन्हें ऋण मुविधाएं 
बैंकों को गारण्टी प्रदान करे । 

प्रदान किये जाने के लिए पाबंटित की गयी । कृषि पुवित्त और 
277. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तिन मंशोधित योजना को ध्यान में विकास निगम ने भी याणिज्य बैंकों के जरिए कार्यक्रम का विसपोषण 
रखते हुए बैक ने महकारी समितियों के पंजीयकों को यह सूचिन क्रिया करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान बनाये थे । रिजर्व बैंक ने रेशम उत्पादकों 
कि ये राज्य/ केन्द्रीय महकारी बैंकों को इस बात की अनुमति दें कि की समितियों का वित्तपोषण करने के लिए मैमूर जिला महकारी बैंक 
योजना के अन्मर्गन पाने वाली उपभोक्ता महकारी संस्थाओं का वस्तुओं की ओर से कर्नाटक राज्य सहकारी बैक ममिति को 17 . 0 लाख 
की जमानत पर 10 प्रतिशत के कम माजिन पर इस गर्म पर ऋण रुपयों की मध्यावधि ऋण सीमा मंजूर की । 
सुविधाये दी जाएं कि राज्य सरकार मूग्न ऋण की चकोनी और ब्याज 

मध्यावधि वित्त 
की अदायगी की पूरी गाग्टी । 

282 1975 - 76 के दौरान यह निश्चय किया गया कि ऊटों की 
278 मितम्बर , 1975 में राज्य गहकारिता मत्रियों के सम्मेलन में 

खरीद को राजस्थान के उन शुष्क और अर्ध शुष्क अंचलों में , जहां 
यह सिफारिश की गयी फि जिन शहरी महकारी बैंको के पास अनि 

कृषि मबधी कार्यकलापों के लिए बलों के स्थान पर ऊंटों को प्रयोग में 
रिक्त वित्तीय माधन हो वं उपभोक्ता महकारी स्टोरी को वित्तपोषण करे । 

लाया जाता है, स्थित केन्द्रीय विसीय एजोमियो से मध्यावधि वित्त 
भारत सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा इस मवर्भ में की जाने 

प्राप्त करने निमित्त अनुमोदिन कृषि उद्देश्य के रूप में माना जाए । 
घाली व्यवस्थानों को प्रतिम रूप दिया गया । यद्यपि उपभोक्ता महकारी 

यह भी निश्चय किया गया कि महकारी समितियों के कृषकेतर मवयो 
मस्थाए गहरी बैंको के सदस्य नहीं बन सकती , फिर भी शहरी बैंकों 

को पशु पालन के लिए दिए जाने याने मध्यावधि ऋण भारतीय रिजर्व 
को यह अनुमति दी गयी है कि वे सहकारी समिनियो के पजीयक 

बैंक से पुनर्वित प्राप्त करने के लिए पात्र हागे । अब तक यह सुविधा 
द्वारा राज्य सहकारी ममिति अधिनियम के सबधित उपबन्धी के अंतर्गत 

फेवल कृषक मदम्यो को दिये गये ऋणों के मदर्भ में उपलब्ध थी । 
प्रयास अनुमति में गैर मदस्यों के रूप में उनका वित्तपोषण 

इसके अलावा बकरी पालन , दुधारू पशु पालन तथा मुर्गी पालन के लिए 
कर । 

दिये जाने वाले मध्यावधि ऋणो की जमानत में संबंधित गों को भी 

उवार बनाया गया । 
लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना 

283 1976 के कैलेण्डर वर्ष के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (पीई 
279. लघु उद्योगों की ऋण गारंटी योजना नवम्बर, 1974 के अन कालीन प्रवर्तन ) निधि में से मध्यावधि कृषि अग्रिम प्रदान करने के 
तक केवल 9 राज्य महकारी बैंकों, 4 प्रौद्योगिक महकारी बैंकों , 59 लिए 20 करोड़ रुपयों का प्रस्थायी पाबंटन किया गया । 1975 के 
केन्द्रीय महकारी बैंको और 40 प्राथमिक ( शहरी ) महकारी बैंको दोगन फल केवल 11 . 6 करोड रूपयो की मध्यावधि ऋण मीमाए 
द्वारा ग्वीकार की गयी । भारतीय ऋण गारंटी निगम द्वारा गठित मंजूर की गयी । परन्तु राज्य महकारी बैंको द्वाग केवल 7 . 2 करोड़ 
( फरवरी, 1975 ) कार्यकारी दल ने यह सुझाया था कि मभी पाम्न रुपया की राशि निकाली गयी , ऋण मीमाया के उपयोग में कमी 
बैकों [ 25 गश्य गहकारी बैंक , 5 प्रौद्योगिक महकारी बक, 34.3 पाने के कारण निम्न प्रकार थे ( क ) बैको द्वारा ऋण कार्यक्रम का 
केन्द्रीय महकारी बैंक और 134 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक ] अधिक अनुमान लगाया गया और ( ख ) अनिदेय राशियां भारी मात्रा 
को योजना में मम्मिलित होने के लिए ऋण गारटी संगठन प्रोस्माहित 

में थी । विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को वर्ष 1976 के लिए मंजूर 
करे । तदनुमार रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ सीधे 

की गयी मध्यावधि ऋण मीमाप्रो की कुल राशि 30 जून, 1976 
तथा महकारी मभितियो के पंजीयको के जरिये उनसे यथा शीघ्र योजना तक 9 . 0 करोड़ रुपये थी । 
में सम्मिलित होने का अनुरोध करने के निमित्त कार्रवाई प्रारभ की । 

264 1975 - 76 के सहकारी वर्ष के दौरान 2 राज्य सहकारी 
3 ) जून , 1976 नफ 9 राज्य महकारी बैंक , 68 केन्द्रीय सहकारी 

बैका को सहकारी चीनी कारखानों और अन्य अभिमस्करण यूनिटों में 
बैंक , 4 प्रौद्योगिक महकारी बैंक और 57 प्राथमिक शहरी महकारी 

शेयर खरीदने के लिए कुल 3 . 0 करोड़ रुपयों के मध्यावधि ऋण 
बंक मापण्यक करार निष्पादित कर योजना में सम्मिलित हाप । 

मजर किये गये । 


नारियल रेशा समितियाँ 

2.80. 1975 - 76 के वित्तीय वर्ष के दौरान 22 प्राथमिक नारियल 
रेगा ममितियो का विसपोषण करने के लिए 45 १ लाख रुपयों , 
4 केन्द्रीय नारियल रेशा विपणन समितियों के लिए 84 लाख रुपयो 
और 8 निर्माण ममितियों के वित्तपोषण के लिए 27 लाख रुपयो से 
यक्त कन्न 156 4 लाख रूपयो की ऋण मीमाएं रिजर्व बैंक बाग 
मंजू र की गयी । 


हथकरघा वित्त 

285. रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को हथकरघा ( सूती , रेशमी 
और ऊनी ) बुनकर ममिनियों और विजली-चालित करघा बुनकर ममितियों 
के उत्पादन और विपणन सबधी कार्यकलापों का विन -पोषण करने के 
लिए वैक दर से वार्षिक 1 . 5 प्रतिशत कम रियायती दर पर इस शर्त 
पर वित्तीय महायता प्रदान करता रहा कि हथकरघा बुनकर ममिसियों 
ये ली जाने वाला : ज दर 1 5 पागा पापी प्र . प पर से पांच 


- - - - 


- 
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न हो जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ( भारत मरकार दाग 20 बड़े प्राकार वाली बहुउद्देश्यीय समितियों की शेयर पूंजी में अभिवान 
विये जाने वाले 3 प्रतिशत के ब्याज उपदान के कारण ) निर्धारित की करने के लिए राज्य मरकारों को कुल 13 . 5 करोड़ रुपयों के ऋण 
जाए । 

प्रवान किये गये और इस संदर्भ में 31 मार्च, 1976 को 76 , I करोड़ 
28 6. हथकरघा उग्रोग की समस्यानो का अध्ययन करने के लिए 

रुपये बकाया थे । 
गठित उच्चस्तरीय अध्ययन दल ( 1974 ) की इम सिफारिश को 

290 रिजर्व बैंक ने कृषि पुनवित्त और विकास निगम के लिए 
स्वीकार कर लिया गया कि नयी हपकरघा बुनकर ममितियों को प्रति भी निधि मे से 1974- 75 के दौरान 40 करोड़ रुपयों का दीर्घावधि 
करपा दी जाने वाली ऋण सीमानों को खर्च में हुई बढ़ोतरी के कारण ऋण और 1975- 76 के दौरान 60 करोड़ रुपये का एक और वीर्षा 
बढ़ाया जाए । इसके परिणामस्वरूप संप्रति उक्त मीमाएं सूती हथकरथे वधि ऋण मजूर किया । प्रालोच्य वर्ष के दौगन चुकायी गयी पौर 
के सन्दर्भ मे २० ], 000 और ऊनी हथकरघे तथा रेशम के सन्दर्भ में निकाली गयी राशियाँ क्रमश: 9 8 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये 
रु . 2, 000 है । नये बिजली चालित करघा बुनकरों/ पुनः क्रियाशील थी । 30 जून , 1976 को विद्यमान बकाया राशि 138 . 4 करो रुपये 
की जाने वाली निष्क्रिय समितियों के वित्त -पोषण की प्रतिकरषा माना 

थी । 
को भी बढ़ाकर रु . 5, 000 कर दिया गया । पहले से ही कार्यरत 

भूमि विकास बैंक 
समितियों की मीमाओं का मूल्यांकन अनुमानित उत्पादन के 25 प्रतिशत 
या प्रतिकरघा निर्धारित राशि से जो भी कम हो उसके अनुसार किया 

291 . 1975- 76 के वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय भूमि विकास 
जाता रहा । 

बैंकों के कुल ऋण कार्यक्रम की राशि 229 . 5 करोड़ रुपये निर्धारित 

की गयी जिसमें से 26 . 6 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा अपने ही वित्तीय 
सहकारी पुनकर मिलों के शेयरों के लिए ऋण 

साधनों से प्रदान किये जाएंगे और पोष अंश की व्यवस्था मिंचर जारी 
287. हथकरघा उद्योग की समस्यापों का अध्ययन करने के लिए 

कर दी जाएगी । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त योज 
गठित उच्चस्तरीय अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की कि रिजर्व 

नामों के अन्तर्गत मैक 119 . 8 करोड़ रुपयो के लिए विशेष विकास 
बैंक बुनकरों को मध्यावधि विस की सुविधाएं प्रदान करे ताकि वे सहकारी 

डिबेंचर , 79 . 7 करोड़ रुपयों के लिए मामान्य डिबेचर और 3 , 4 
सुनकर मिलो की शेयर पूंजी मे अभिदान कर सकें । तदनुसार बैंक ने 

करोड़ रुपयों के लिए ग्रामीण डिबेचर जारी करने वाले थे । उफ्त 3. 4 

करोड़ रुपये ग्रामीण डिवेवरी के अलावा सावधि जमाराशियों की वसूली 
अलग- अलग बुनकरो-हथकरघा और बिजली चालित करघा बुनकरो तथा 

से भी प्राप्त हो मफसे थे । कुल 79 7 करोड़ रुपयो के अनुमोदित सामान्य 
प्राथमिक खुमकर ममितियो की चुकौती की क्षमता की दृष्टि से प्रस्तावों की 

डिबेंचर निर्गम कार्यक्रम झी तुलना में बैंको मे वास्तव मे केवल 75 . 5 
तकनीकी और आर्थिक संभाव्यता का पता लगाने के लिये अध्ययन कार्य 

करोड़ रुपयो के डिबेचर जारी किये । कुल अभिवानो में से 12 . 6 करोड़ 
किया । इन अध्ययनों के आधार पर भैफ ने केवल अलग -अलग बिजली 

रुपयों का अभिदान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा , 35 . 4 
चालित फरषों के स्वामियों /बिजली चालित बुनकर समितियों को जनवरी , 

करोड़ रुपयों का अभिवान जीवन बीमा निगम और वाणिज्य बैंकों जैसे 
1975 में यह सुविधा प्रदान की । 

संस्थागत निवेशको धारा और 19 . 2 करोड़ रुपयों का अभिवान भूमि 
वीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से ऋण 

विकास बैंकों द्वारा किया गया तथा 8 . 2 करोड़ रुपयों की राशि उनके 

अपने प्रयास से जुटायी गयी । 
288. बैंक राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि में से 
राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार की सहकारी ऋण संस्थानो को शेयर 

___ 29 2. 1976- 77 के लिए केन्द्रीय भूमि विकास बैंको के कुल ऋण 
पूंजी में प्रभिदान करने के लिए ऋण प्रदान करता रहा । छोटे कृषक 

कार्यक्रम की राशि 284. 4 करोड़ रूपये निर्धारित थी । 121 . 2 करोड़ 
विकास एजेंमी , सीमान्न कृषक और कृषि श्रम एजेंसी / जनजातीय क्षेत्रों में 

रुपयों की राशि युक्त सामान्य ऋण कार्यक्रम की परिकल्पना की गयी थी । 
और उन क्षेत्रों में जहाँ वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिक कृषि ऋण समितिया 

इसमें से 33 . 2 करोड़ रुपयो की वित्तीय व्यवस्था बैंक अपने अतिरिक 
का वित्त -पोषण किया हो , कार्यरत संस्थाप्रो के संदर्भ में तथा पुननिर्माणाधीन वित्तीय माधनों से करेंगे और शेष अंश की व्यवस्था सामान्य डिबेंचर 
रहने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मामले में उम्न प्रयोजन के लिए जारी कर की जाएगी । यह मान लिया गया कि केन्द्रीय भूमि विकास 
निर्दिष्ट मानकों में की गयी विशेष रियायतों को जारी रखा गया । पालोच्य मैफ 6 करोड़ रुपयो तक की राशि अपने प्रयास से जुटायेंगे , अतः यह 
वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्रो में स्थित प्राथमिक कृषि ऋण समितियो प्राशा की गयी फि शेष 82 करोड़ रूपयो की राशि का अभिवान अन्य 
फे संदर्भ में कमिपय अतिरिषप्त रियायत दी गयी । उन क्षेत्रों में स्थित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा (पारस्परिक महायता-ऋण- शोधन निधि 
छोटे प्राकारवाली उन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर शेयर पूजीगत 40 करोड़ रुपये, जीवन बीमा निगम - 15 करोड़ रुपये , केन्द्रीय सरकार 
अभिवान के लिए विधार किया गया चाह उनके ऋण कारोबार का मूल्य और राज्य मरकारे----12 करोड़ रुपये तथा वाणिज्य बैंक - - 15 करोड़ 
केवल रु० 30, 000 हो और उनके ऋणकर्ता मवस्य 100 हों , किन्तु 

रुपये ) । 
शर्त यह थी कि पूर्णकालिक वैनिक सचिवो की नियुक्ति जैसी अन्य 

293. केन्द्रीय भूमि विकास बैको द्वारा प्राथमिक ममितियों / शाखाओं 
प्रावश्यक शर्तों का पालन किया गया हो । सामान्यतः शेयर पूंजीगत 

को प्रवत्त अग्रिमों को वमूली संबंधी संशोधित मानकों के अनुसार विनिय 
अभिदान के लिए पात्र बनने के निमित्त समिति को चाहिए था कि उसके 

मित करने में अनुभव की गयी कठिनाइयो को दूर करने के उद्देश्य से 
ऋण कारोबार का मूल्य कम से कम रु . 50, 000 हो और उसके 

रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने डिबेंचर-मानका 
ऋणकर्ता मवस्य कम से कम 150 हों । जहां प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 

की स्थायी समिति ( गवर्नर द्वारा गठित ) की सिफारिशो पर विचार 
प्रत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुमो की पूर्ति करने का कार्य प्रारम्भ कर रही 

करने के बाद 1 जनवरी , 1974 और 1 सितम्बर , 1975 के बीच 
थी वहां रु० 10, 000 की नियमित सीमा से अधिक अतिरिक्त शेयर 

उनकी ऋण पानसा के अतिरिक्त प्रदान किये गये ऋणों के संबंध में 
पूंजीगत अभिदाम भी मंजूर किया गया ताकि समितियां उक्त कारोबार 

दूमरी और परवर्ती किश्तों के अपने वायदं पूरे करने की अनुमति दी 
प्रारम्भ कर सके । 

मशर्ते कि दूसरी और परवर्ती किश्तो का वितरण कार्य 30 जून 1976 के पहले 
289. 7 राज्य सहकारी बैंको 95, केन्द्रीय महकारी बैंकों, 2 केन्द्रीय पूग किया आए । 1 जनवरी 1974 के पहले लघु सिंचाई कार्यों के लिए 
भूमि विकास बैंको, 56 प्राथमिक भूमि विकास बैंको, 19 शहरी महकारी बैंको , प्रदत्त ऋणो के मामले में बिजली -चालित पम्पसेट की लागत और उसके 
4, 176 प्राथमिक कृषि ऋण समितिग्रो , 65 कृषक मेवा गमितियो और लगाये जाने के लिए दी जानेवाली दूमरी और परवर्ती किश्नों को 30 
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जून 1976 तक वितरित करने की अनुमति दी गयी भगर्ते कि मूल मंजूरी 
संयुक्त प्रयोजन के लिए अर्थात् कुए तथा बिमानी चालिस पपसेट के निमित्त 
हो और य इस बात से पूर्णत : प्राश्वस्त हो कि बिजली की सुविधा 
उपलब्ध न होने के कारण पंपसेट का ऋण नहीं लिया जा सका । 

29 4. जहां प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसल न हुई हो वहां 
पग्रिमो के विनियमन के मामले में गहत के रूप में रिजर्व बैंक तथा 
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कतिपय रियायत प्रदान की । 

295. पालोच्य वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण नीति संबंधि गतिविधियां 
निम्नप्रकार थीं : 


( 1 ) केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा ग्रामीण डिबेंचर जारी करने 
की जो योजना पहले 1957 में प्रारम्भ की गयी थी , उम मंपूर्ण योजना 
का पुनरीक्षण अफ के कृषि ऋण मंडल द्वाग 7, प्रगम्न 1975 को हुई 
मैठक मे किया गया और यह निश्चय किया गया कि ग्रामीण छिमंचर का 
निर्गम कार्य भविष्य में प्रादेशात्मक होने के बजाय स्वैच्छिक हो । नयी 
योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जिवेचर राज्य सरकारों की गारंटी के बिना, 
परन्तु उच्चतर ब्याज- दर पर और रिजर्व बैंक के अभिदान के बिना , जारी 
किये जायेंगे । 


निधियों की एक बैठक प्रायोजित की गयी । इस बैठक में किये गये निर्णयों 
के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा 
गया कि मामान्यतः प्रत्यक पुनगठित प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अन्त 
गत 2, 000 हेक्टेयर का सफल फ़सल क्षेत्र हो और उम ममिनि का कार्य 
क्षेत्र 10 किलोमीटर परिधि में हो । ऐमी वर्तमान समिसियो के लिए 
जिनका पुनर्गठित समिति के साथ समामेनन किया जा सकता है या उन 
समितियों के लिए जिनका परिसमापन किया जा सकता है, कतिपय मान 
दण्ड निर्धारित किये गये । परन्तु प्रक्षम ममितियों का अविलम्ब समामेलन 
करने की प्रक्रिया पर अमल करने की शक्ति पंजीयक को प्रदान करने के 
निमित्त राज्य सहकारी समितियों के अधिनियमों को संशोधित करने की 
प्रावश्यफसा पी । 
अल्पावधि और मध्यावधि हण पिण्यास का समरूपीकरण 

298. कृषि ऋण मंडल ने अपनी सातवी बैठक में सहकारी ऋण 
की गतिविधियों के संदर्भ में अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण विन्यासों का 
ममाकलन करने के प्रश्न पर विचार किया और उसका यह विचार था 
कि छोटे राज्यो में सभी स्तरों पर ऐसा समाकलन किया जा सकता है ; 
किन्तु अन्य राज्यों में कम से कम प्राथमिक स्तर पर समरूपीकरण लाने 
पर विचार किया जा सकता है । जहां तक चयनात्मक आधार पर प्राथ 
मिक स्तर पर समाकलन करने के प्रश्न का संबंध था , राज्य सरकारों 
की प्रतिक्रिया अनुकूल रही । परन्तु गवर्नर द्वारा मितम्बर , 1975 में 
उप गवर्नर की अध्यक्षता में गठित सहकारी ऋण संस्थानों के समाफलन 
से संबंधित समिति द्वारा उक्त दोनों विन्यासों के समाकलन के प्रश्न के 
सभी पहलुमों पर विचार किया जाएगा । प्रामा की जाती है कि यह 
समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 


(ii ) ऋण शोधन निधियों के निवेश के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा 
निर्दिष्ट किये गये स्वरूप के अनुसार केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों को चाहिए कि 
वे अपनी ऋण शाधन निधियो के कम से कम 20 प्रनिशत का निवेश 
सरकारी और न्यासी प्रतिभृतियों में करें जिनमें न्यासी प्रतिभूतियों में 
किया जानेवाला 10 प्रतिशत का न्यूनतम निवेश भी सम्मिलित है । बैंकों 
को भारतीय यूनिट- ट्रस्ट के यूनिटो में अपनी ऋण शोधन निधियों का 
निवेश करने की अनुमति इस पार्त पर दी गयी है कि यूनिटों में किये 
जाने वाले निवेश की मात्रा ऋण शोधन निधि के कुल निवेशों के 5 प्रति 
शत से अधिक न हो । 

( iii ) पिछली रिपोर्ट में सहकारी भूमि विकास बैंकों से संबधित 
ममिति की रिपोर्ट में निहित प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख किया गया 
था । इन सिफारिशों को बैक के कृषि ऋण मंडल की 7 अगस्त , 1975 
को हुई बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । राज्य सरकारों को 
यह सूचित किया गया है कि वे समिति की सामान्य और विशिष्ट 
सिफारिशों पर कार्रवाई प्रारम्भ करें । इसके अलावा बैंक के अनुरोध पर 
भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि विकास बैंकों की परिचालनगत 
और वित्तीय क्षमता में सुधार लाने के निमिन इन सिफारिशों को यथा 
शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक पत्र भी 
संबोधित किया था । 

( iv ) मामान्य और विशेष डिबेंचरों के निर्गम के लिए एकसमान 
क्रियाविधियां बनाने के निमित्त बैंक के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता 
में डिबेंचर -मानकों पर एक स्थायी ममिति भी गठित की गयी । 


कमजोर वर्गों का वित्तपोषण 

299. 1975- 76 के दौरान राज्य महकारी बैंकों को यह सुनिश्चित 
करने के लिए कहा गया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण 
ममिप्तिया को दिये जाने वाले अग्रिमो का 20 प्रतिशत से अन्यून अंश 
छोटे / प्रार्थिक दृष्टि से कमजोर कृषकों का वित्तपोषण करने के लिए प्रदान 
किया आता है । निर्वाध अंश ( ऋण मीमा का सामान्यत : 60 से 70 
प्रतिशत अंश ) के अतिरिक्म ऋण सीमाओं से ली जाने वाली राशि ऐसे 
कृषको का वित्तपोषण करने के लिए समितियों को जारी किये जाने वाले 
अग्रिमों के अनुरूप होनी चाहिए । 
ऋण राहत मौर उपभोग क्षण 

300. बीस सूत्रीय मार्मिक कार्यक्रम के अनुसरण में कई राज्य सरकारों 
ने छोटे कृषकों, भीमान्त कुषकों , कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरो द्वारा 
निजी माहकारों में लिए गये ऋणों के अधिस्थगन, शोधन मा उनकी मात्रा 
को कम करने के लिए विधान पारित किये है । यह प्राणा है कि इन 
उपायों से संस्थेतर स्रोतों से उपलब्ध ऋण ममाप्त हो जायेगे । भारत 
सरकार द्वारा ग्रामीण ऋगग्रस्तता का परिममापन करने और इस संवर्भ 
में नमूमा विधान बनाने के निमिस नियुक्त किये गये अन्तर मंत्रालयीन 
दल ने यह अनुमान लगाया था फि ऋण राहत उपायो के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न जिस ऋण खाई की पूर्ति करनी होगी उसकी राशि तीन वर्षों के 
लिए प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये होगी । 

301. ऋण राहत के उपायों से प्रभावित ऋणकर्ताओं को संस्थागत 
ऋण के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोग के प्रयोजनों 
के लिए सहकारी मैको द्वारा विसीय सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित 
बैंक की नीति में हाल ही में संशोधन किया गया । तदनुसार चिकित्सा 
सहायता, शिक्षा , अन्तयेष्टि विवाह ( बहेन को छोड़कर ) मादि विशिष्ट 


प्राथमिक स्तर पर पुनर्गठम 

2 ) 6. पालोच्य वर्ष के दौरान प्राधार स्तर पर महकारी ऋण 
विन्यास के पुनर्गठन की गति में तीवता लाने के प्रयास जारी रहे । सक्षम 
प्राथमिक कृषि ऋण समिनियो के निर्माण के लिए अधिकांश राज्य सरकारों 
ने योजना बनायी थी । 

297. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुमर्गठन और अक्षम ममि 
सियो को पुनर्गठित समितियों के साथ या जनजातीय क्षेत्रों में गठिन 
फषक सेवा ममितियो या बड़े प्राकारयाली बहुउद्देश्यीय समितियों के साथ 
समामेलन करने में पानेवाली क्रियाविधि संबंधी पोर मन्य समस्याओं पर 
विचार-विमर्श करने के लिए 4 मई 1976 को कतिपय राज्यों के सहकारी 
समितियों के पंजीयकों और भारत सरकार तथा वाणिज्य बैंकों के प्रति 
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प्रयोजनों के लिए प्राथमिक ऋण ममितियों के कमशार वर्गों के कृषक 
सदस्यों को उत्पावन ऋण महित उपभोग ऋण प्रदान करने की अनुमति 
दी गयी । परन्तु ऐसे ऋण की मात्रा फुग्न अल्पावधि अग्रिमों के 10 प्रति 
गत या प्रति मदस्य २० 250 मे से जो भी कम हो उस गणि तक 
सीमित की गयी । अलग अलग व्यक्तियो को मोने या चांदी के आभूषणो 
की जमानन पर उपभोग तथा दूसरे उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष ऋण प्रदान 
करने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संबंध में बैंक ने अपनी नीति का 
पुनरीक्षण किया और उन्हें प्रति ऋणकर्ता रु . 1, 000 से अधिक राशि 
के ऐसे ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की । परन्तु अलग अलग 
व्यक्तियों को प्रदत्त गभी प्रकार के ऋणों और अग्रिमों की मकरन राशि 
बंक की कल मांग और मीयादी देयतामों के 10 प्रतिशत से अधिक न 


हो । 


302. राज्य सरकारो के ग्रामीण ऋण र हत - उपायों के परिणामस्वरूप 
भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ ममिति गठित की जिसके अध्यक्ष योजना 
प्रायोग के सदस्य श्री बी० शिवरामन थे और भारतीय रिजर्व बैंक के 
फषि ऋण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक उसके एक सदस्य थे । समिति 
इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पाग्नि ऋण 
राहत विधान के परिणामस्वरूप समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध 
ऋण के सस्थेतर स्रोत लगभग खत्म हो चुके थे ; अत: उसने यह सुझाया 
है कि इम ऋणकर्ता वर्ग की उपभोग ऋण सबधी अपेक्षाओं की पूर्ति 
वित्तीय एन्मियों द्वारा की जाए । ममिति की अम्य मिफारिणें निम्न प्रकार 


( i ) उपभोग ऋण प्रदान करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त संस्थागत 
एजेन्सी प्राथमिक कृषि ऋण ममिति , कृषक मेवा समिति और जनजातीय 
क्षेत्रों में बड़े आकारवाली बहुउद्देश्यीय समिति हैं जिनमें से प्रत्येफ के 
पाम पूर्णकालिक बैतनिक मचिव या प्रबन्ध निदेशक हो । 

( ii) प्राथमिक कृषि ऋण ममितियों के पुनर्गठन , मचियों की 
नियुक्ति और ऋण वसूली प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य शीघ्र 
किया जाना चाहिए और व्यापक सदस्यता को अमल में लाया जाना 
चाहिए ताकि गांव के स्तर पर महकारी संस्थाए इस प्रयोजन के लिए 
प्रभावी एजेन्सियों के रूप में उपयोगी हो । 

( iii ) केन्द्रीय महकारी बैंक उपभोग ऋण जारी करने के उद्देश्य के 
लिए पुनर्गठित समितियों/ बई प्राकारवाली बहुउद्देश्यीय ममितियों का 
वित्तपोषण करेगे । मिन क्षेत्रो मे कृषक मेवा समितियों या पुनर्गठित 
समितियों का वित्तपाषण थाणिज्य बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 
किया आता हो वही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी समितियों के जरिए भी 
उपभोग ऋण प्रवान करेगे । 

(iv ) पुमर्गठित समितियों , कृषक सेवा समितियों या बड़े प्राकार 
बाली बहुउद्देश्यीय ममितियों के अन्तर्गत न पाने वाले क्षेत्रों में राज्य 
सरकारो को चाहिए कि वे अलग अलग व्यक्तियों को अपने राजस्व 
या अन्य प्रशासनिक विभागों के जरिए सीधे प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करे । 

( v ) परिचालन के प्रथम वर्ष के लिए लगभग 170 करोड़ रुपयों 
के अनुमानित उपभोग ऋण की अपेक्षामो में से प्राथमिक कृषि ऋण 
समितिया 170 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेंगी जबकि राज्य सरकारे 
100 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेंगी । 


कृषक और कृषि भूमिरहित श्रमिकों का पता लगाया गया । इनमें से 6 . 1 
लाख व्यक्ति सहकारी संस्थानो के मदस्य बने । जुलाई , 1975 से नवम्बर 
1975 तक की अवधि के दौरान इन सदस्यो को लगभग 19 3 करोड़ 
रुपयो के अल्पावधि ऋण सहकारी संस्थानो के जरिए वितरित किये गये 
जबकि 1 अप्रैल , 1975 से 1 नवम्बर , 1975 तक की अवधि के दौरान 
20 करोड़ रुपये वाणिज्य बैंको के जरिए वितरित किये गये । इनके 
अतिरिक्त परियोजनाओं के प्रारम्भ से लेकर अब तक उन्हें लगभग 8 . 4 करोड़ 
रुपयों के मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किये 
गये हैं । इसी अवधि मे वाणिज्य बैको द्वारा मंजूर किये गये मध्यावधि 
ऋणों की राशि 4 . 3 करोड़ रुपये थी । 
ऋण समितियों के लिए पाणिज्य बैंकों का वित्त 
___ 305 वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण ममिनियों का वित्त 
पोषण किये जाने की जो योजना 1970 में प्रारम्भ की गयी वह दिसम्बर , 
1975 के अन्त में निम्नलिखित 11 राज्यो में अमल में घी : मांध्र 
प्रदेश , बिहार, हरियाणा , जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
उड़ीमा , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बगाल और असम । यह निश्चय किया गया 
है कि इस योजना को गजस्थान में भी अमल में लाया जाए । 

30 6. दिगम्बर , 1976 के अन्त तक अपनी 46 2 शाखाप्रो के जरिए 
योजना में भाग लेनेवाले 11 राज्यों में स्थित 22 वाणिज्य बैंकों ने 
3266 प्राथमिक कृषि ऋण ममितियों को अपने अधिकार में ले लिया 
था । यदि ममग्र रूप से देखा जाए तो परिचालनगत क्षमता और शाखा 
स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों के मर्वाधिक उपयोग के लिए परिकल्पित 
प्रति शाखा 10 ममितियों के मुकाबले में प्रति शाखा समितियों की औसत 
संख्या 7 थी । वाणिज्य बैंकों ने 1, 813 समितियों को 1975 के खरीफ 
मौसम में 12 . 6 करोड़ रुपयों और 31 दिसम्बर , 1975 तक 1975-76 
के रबी मौसम में 2 . 4 करोड़ रुपयों के अल्पावधि ऋण प्रदान किये 
थे । इसके अलावा बैंकों में दिसम्बर, 1975 तक 259 समितियों को 
कुल 70 . 9 लम्व रुपयों के मध्यावधि ऋण भी वितरित किये थे । 
कमजोर सहकारी बैंकों का पुननिर्माण 

307. पालोच्य वर्ष के दौरान कमजोर महकारी बैंकों के पुनर्निर्माण 
की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत भारत मरमार ने 11 केन्द्रीय सहकारी 
बैंको को 50 . 2 लाख रुपयों की सहायता मंजूर की । 30 जून , 1976 
तक भारत मरकार ने राज्य मरकारों को संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंको 
की ओर से सहायता के उनके अंश के रूप में 22 . 2 लाख रुपये प्रदान 
किये । द्विस्तरीय ऋण विन्यास वाले क्षेत्र में कार्यरत मणिपुर , त्रिपुरा 
और हिमाचल प्रदेश राज्य महकारी बैंकों को भी योजना के अन्तर्गत 
महायता के लिए स्वीकृत किया गया और उन्हें पालोच्य वर्ष के दौरान 
92 लाख रुपयों की राशि प्रदान की गयी । 

308. प्राथमिक सहकारी बैंकों , प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और 
राज्य भूमि विकास बैंकों की शास्त्रानो के पुननिर्माण का कार्यक्रम मालोच्य 
वर्ष अर्थात् 1975- 76 के दौरान जारी रहा । 30 जून , 1974 नक 
की उनकी वित्तीय स्थितियों के प्राधार पर 46 प्राथमिक सहकारी 
बैंक , 130 प्राथमिक भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों 
की 124 शाखाएं पुनर्मािण कार्यक्रम के अन्तर्गत थी । 
क्षेत्रीय प्रसंतुलमों को दूर करना । 
___ 309. केन्द्रीय मरकार 1975- 76 के दौरान श्रेणी ग के राज्यों 
( सहकारिता की दृष्टि से कमजोर राज्य ) में स्थित केन्द्रीय सहकारी । 
पैकों को प्रतिवेय राशियों की पूर्ति के लिए अपेक्षित उनके विसीय 
साधनों में विद्यमाम घाटे को दूर करने के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान 
करता रहा । पालोच्य वर्ष के दौरान 5 राज्यो मे स्थित 23 केन्द्रीय 


303. समिति की सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिए भारत 
सरकार , रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाये जा रहे है । 


छोटे कृषक विकास एजेन्सी /सोमात हुपक और कृषि श्रम एजेन्सी योजनाएं 

304. नसम्बर , 1975 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध 
साभों के लिए पात्र के रूप में लगभग 12 . 5 लाख छोटे और मीमांन 


- - 
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राश्य परमारी वेज प्रोर क गप यहपारी को इस गानना अन्तर्गत के लिए गभी प्रकार के ऋण सहकारी मस्थायी के माध्यम से और व्यापार 
केन्द्रीय गवार द्वारा 1 , 5 नाग्म मपयो की गणि प्रान की गयी । बाणिज्य तथा उद्योग के निये गोपे ही प्रदान करेगा । इसके अलावा उक्त 
मधि। राज्य गरकारी द्वारा भी समानातर महायता प्रदान की गयी । 

गज्य गहकारी बैंक सरकारी कारोबार का सेन - देन भी करेगा । दल 
अध्ययन दल 

ने यह भी मिफारिण की कि यह भी अधिक उचित होगा यदि स्टेट बैंक 
अतिदेय राशियों के संबंध में 

श्रॉफ मिक्किम को प्रस्तावित मिक्किम राज्य महकारी बैंक में अन्तरित 

कर दिया जाए । 
__ ) जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया था , 
अतिदेय राशियो मे मंबंधित अध्ययन दल की विभिन्न सिफारिशो को 

316 अध्ययन दल ने यह भी सिफारिश की थी कि स्टेट बैंक 
आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारी और राज्य महकारी बैंको को 

ऑफ मिक्किम को मिक्किम राज्य महकारी बैंक में अन्तरित 
मूचित किया गया । अधिकाश राज्यों ने ममान्यत इन सिफारिशों को 

करने के लिए विधान तैयार करने और साथ ही ध्यापक महकारी समिति 
स्वीकार कर लिया है । 

अधिनियम तथा प्रस्तावित राज्य सहकारी बैंक की उपविधिया बनाने 

के लिए एक छोटी सी समिति गठित की माए । इस ममिति की सिफा 
राजस्थान के संबंध में 

रिणों के कार्यान्वयन पर कुछ समय तक राज्य मरकार द्वारा भारत सरकार 
31 । पिछली रिपोर्ट में गजस्थान की कृषि ऋण मम्थानो मे मनधित 

और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के माथ गठित की गई एक 
अध्ययन दल और उसके प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था । 

राज्यस्तरीय समिति निरन्तर निगरानी रखेगी । 
उसकी विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य सरकार, राज्य केन्द्रीय 

317 इस अध्ययन दल की रिपोर्ट पर कृषि ऋण मंडल ने 20 
गहकारी बैंको और वाणिज्य बैंको के प्रतिनिधियों के माथ मिलकर जनवरी, अप्रैग्न , 1976 को अपनी नौवी बैठक में विचार किया । इस दल की 
1975 में बैक के कार्यपालक निदेशक द्वारा किया गया । राज्य सरकार सिफारिणी को राज्य स्तरीय चैकिंग व्यवस्था की पिफारिश को छोडकर 
ने विभिन्न गिफारिशो पर कार्रवाई शुर की थी । गज्य सहकारी प्रेक ने कृषि ऋण मंडल ने स्वीकार कर लिया । इम मरल ने उक्त प्रश्न का 
अपने से मवधिन सिफारिशों को कुछ मणोधनों के माथ स्वीकार किया । अध्ययन करने का कार्य एक छोटी सी ममिनि को मौपा था । 
मध्य प्रदेश के संबंध में 

राज्य और केन्द्रीय सहकारी को के कर्मचारो -स्वरूप के संबंध में 
312 मध्य प्रदेश में विद्यमान कृषि ऋण संबंधी मम्थागत व्यवस्थामा _ 318 कृषि ऋण विभाग ने पश्चिम मगान राज्य सहकारी बैंक के 
पर गठित अध्ययन दल ने 24, अप्रैल 1976 को अपनी रिपोर्ट को अन्तिम कर्मचारी स्थप और आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्य एवं केन्द्रीय 
स्प दिया । 

महकारी बैंको के कर्मचारी स्वरूप का अध्ययन किया । इन अध्ययनों 
सिक्किम में कृषि ऋण के संबंध में 

की रिपोर्ट बैंका तथा मबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई । इन रिपोर्टो 

में यर्नमान कर्मचारी स्वरूप की कमिया का उल्लेख किया गया है और 
313 26 अप्रैल , 1975 को मिक्किम भारतीय गगता का 2 2या 

विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कर्मचारी स्वरूप , भर्ती और प्रशिक्षण प्रादि 
राज्य बना । उसके फनम्यार भारत सरकार के कृषि एव विचाई मवालय विभिन्न सुधागन्मक कार्रवाइया की सिफारिश की गयी है । 
ने अगस्त , 1975 में उम राज्य की कृषि ऋण स्थिति और मंस्थानो का 

सहकारी बैंकिंग विधान 
अध्ययन करने और विभिन्न मन धन पहलुओं पर मिफारिशे प्रस्तुत करने 

.3 1 ). हम वर्ष के दौरान बैककारी विनियमन अधिनियम 1949 की 
के लिए बैन के कृषि ऋणविभाग के प्रभारी फार्यपालक निदेशक की 

धाग 22 के अधीन एक केन्द्रीय सहकारी बैंक और चौबीस प्राथमिक 
अध्यक्षता में एक बल गठिन किया । इस अध्ययन दान में यह भी कहा गया 

महकारी बैंको को भारत में वै किग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत 
कि 1998 मे सिक्किम में कार्यरत स्टेट बैक अफ मि कम को क्षत्रीय 

करने के लिए लाइमम दिये गये । ग्नाइमेग प्राप्त राज्य , केन्द्रीय और 
ग्रामीण बैंक के रूप में परिवर्तित करने की मभावना पर विचार किया 

प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी को की कुल संख्या इस वर्ष के अन्त में 
जाए । दल के अध्यक्ष ने फरवरी , 1976 के अन्त में भारत सरकार को 

५५ थी , जब कि पिछले वर्ष उक्त सम्ख्या 73 थी । 7 प्राथमिक ( शहरी ) 
दल की सर्वसम्मत रिपोर्ट पेश की । 

महकारी बैंकों के लिए लाइमेम अस्वीकार किये गये क्योकि ये बहुत अधिक 
___ 311 इम दल का सर्वप्रथम लक्ष्य मूलभूत म्मर पर ऐगी मम्थानो 

बैक सुविधायुक्त केन्द्रो में संगठिन थे । इस कारण + मक्षम यूनिट नहीं 

हा मकने थे । 
का गठन करना था जो पूरे गिस्क्रिम में बैकिग और ऋण सुविधामा की 
व्यवस्था कर मक । इस दल न पर मिनि राज्य में लगभग 20, 000 सदस्या 

___ 320. देश में सहकारी बैंको के कार्यालयों की संख्या नहीं 30 
में यक्त 35 प्राथमिक कप ऋण ममिनियो की योजना बनायी है । दग्न 

सितम्बर , 1973 को 6102 थी वहाँ 30 जून , 1975 को बढ़कर 7091 
ने यह अनुभव किया कि पाच माल में कम गे कम । करोड़ रुपये के 

और 30 जून , 1976 को और बढ़कर 7288 ( राज्य महकारी बैंको 
ऋण कारोबार का विकास मभी यूनिट मिलकर कर गमगे । दल वाग 

के 293 कार्यालय , केन्द्रीय महकारी बैंको के 5376 कार्यालय , और 
परिकस्मिल महकारी मस्थानो का स्वरूप बहुउद्देश्यीय होगा । दल ने ग्रह 

प्राथमिक ( शहरी ) महकारी बैंको के 1406 कार्यालय तथा 
सिफारिश भी की यि उक्त 35 यूनिटों में से 4 ऐमें यनिटी को जिनकी 

प्राथमिक ( वेतनभोगियो के ) 21.3 कार्यालय , हो गयी । 
मभाव्य क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है, स्वयगर्ण कृषर गेवा ममिनियो के 

32 1. इस वर्ष के दौरान नये कार्यालय खोलने के लिए राज्य महकारी 
मटा में विकसित करना चाहिए । उम्त + पनिटा मे में एक एक यूनिट बैका और प्राथमिक सहकारी बैंको को 73 लाइमम वियं गये जब कि 
प्रत्येक जिले में हो । 

पिछले वर्ष 59 लाइसेम विये गये थे । 
___ 315 राज्य-स्तरीय बैंकिग मम्था , उगकी भूमिका और उसके स्वम्प 

30 जून 1976, का बैककारी विनियमन अधिनियम 1948) 
के मवध म दल ने एक ऐसे गज्य मरकारी बैंक की स्थापना करने की के अन्तर्गन 153 ! महकारी बैक ( 26 राज्य , 370 केन्द्रीय और 1133 
सिफारिश की जो थाड़ा बहुत प्रगतिशील हो । य राज्य गहकारी बैंक प्रार्थामक गहकारी बैंक ) विधमान थे, जब कि इस वर्ग के प्रारम्भ में 
दण क अन्य भागा में विद्यमान गज्य सहकारी बैंका के विपरीत कृषि विद्यमान महकारी बैंको की मस्या । 494 थी । 
25 GI / 77 - 9 
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32 3. 10 केन्द्रीय महकारी बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 

327 . 30 जून , 1976 को 537 पंजीकृत एवं बीमाकृन महकारी बैंक 
1919 की धारा 11 ( 1 ) का अनुपालन नहीं कर रहे थे । इनमें से 

विद्यमान थे जिनमें नौ राज्य महकारी बैंक, 111 केन्द्रीय सहकारी बैंक , 
7 केन्द्रीय सहकारी बैंक असम में थे और उम राज्य सरकार ने उन्हें 

375 शहरी बैंक और 47 वेतनभोगियो की गमिनियाँ सम्मिलित थीं । 
प्रमम महफारी शिखर बैक सीमित मे विलयित करने का निश्चय किया 

अभ्य बातें 
है । शेष तीन केन्द्रीय महकारी बैंको का पुननिर्माण कार्यक्रम जारी था । 
मैककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) का अनुपालन करने 

अलग- अलग राज्यों में महफारी गतिविधि 
से चूक गये 23 प्राथमिक सहकारी बैंकों में से 3 बैंकों का ममापन 

328. रिजर्व बैंक का कृषि ऋण विभाग अलग- अलग राज्यों में गहका 
किया गया है और 3 बैंकों के लिए लाइसेम अस्वीकार कर दिया गया 

अभियान के समक्ष उपस्थित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और 
मावश्यक सुधागत्मक कार्रवाइयो का सुझाव देने के लिये राज्य सरकारों 

के प्रतिनिधियो की वार्षिक बैठक बुलाता रहा । 1975- 70 के दौरान 
324. इस वर्ष के दौरान 802 सहकारी बैंकों ( 23 राज्य , 225 असम , गुजगन , हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर , नागालस, राजस्थान , त्रिपुरा 
योन्द्रीय और 527 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक , 14 राज्य भूमि पश्चिम बगाल , मेघालय , अमणाचल प्रदेश , दिल्ली और मिजोरम गग्यो 
विकास बैंक तथा 13 शिखर बुनकर विपणन समितियाँ ) का निरीक्षण 

मघ शामित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के माथ विचार-विमर्श किये गये । 
किया गया । इनमें से 108 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों का निरी 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
क्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 ( 1 ) के अधीन 
रिजर्व बैंक की ओर से राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियो ने किया । 

329. भाग I[ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना का उल्लेनेरा 
इस वर्ष के दौरान 23 राज्य सहकारी बैंको, 292 केन्द्रीय महकारी किया जा चुका है । अब तक 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित 
बैंकों, 823 प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों, 10 गज्य भूमिविकास किग गये है । इन बैको के कार्य के सम्बन्ध में मार्गवर्णन प्रवान 
बैंकों और १ शिखर बुनकर/विपणन समितियों के निरीक्षणो की रिपोर्ट करने के लिये भारत सरकार ने एक संचालन ममिति गठिन 
जारी की गयी । कई प्राथमिक सहकारी बैंको ने अपने जिले या की है । हमके अध्यक्ष श्री बी० शिवगमन है और रिजर्व बैंक के 
राज्य से भी बाहर रहनेवाले स्थानो पर शाखाएं खोलन के लिए लाइसेस 

कार्यपालक निदेशक एक मदस्य है । रिजर्व मैक का कृषि ऋण विभाग 
मांगते हुए आवेदन किया था । ऐसे मामलों में बैंकों से यह अपेक्षा की 

संचालन ममिति और भारत सरकार को निम्नलिखित में संबंधित प्राकड़े 
गयी कि वे ( i) निदेशक मण्डल में ऐमी शास्त्रानो के प्रतिनिधित्व के 

उपलब्ध कराने के लिये विशेष अध्ययन कर रहा है: ( i ) क्षेत्रीय ग्रामीण 
निमित्त उपनियमों में प्रावश्यक व्यवस्था करें , ( ii ) निदेशकों के लिए 

बैक स्थापित करने के लिये उपयुक्त क्षेत्र , ( ii ) विशेष रूप से कमजोर 
निर्धारित योग्यता शेयरों को दूर करें , ( iii ) नियमित ऋणकर्मात्री को 

वर्गों को ऋण संभाव्यता के सन्दर्भ में ऐसे बैको की आर्थिक स्थिति और 
सामान्य मदस्यो के रूप में लेने की प्रणाली को ममाप्त करें, और ( iv ) 

( iii ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के क्षेत्रो में कृषक सेवा समितिया गठित करने 
मवस्य के शेयरो को उसके ऋण के साथ निर्धारित अनुपात में जोड़ने 

की संभावना । कुल मिलाकर अब तक भारत सरकार को 97 जिलो के 
की व्यवस्था करें । 

विवरण दिये गये है, ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए 

उपयुक्त क्षेत्रो का चयन किया जा सके । इस समिति ने अब तक क्षेत्रीय 
प्रशोध्य ऋण 

ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिये 39 केन्द्रो का पना लगाया है । 
325. विभागीय लेखा परीक्षाक प्राथमिक कृषि ऋण समितियो और 

सहकारी सायिकी के संबंध में समिति 
केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मंदिग्ध और प्रशोध्य ऋणी तथा अन्य आस्तियो 

330. भारत सरकार ने भारतीय सहकारी अभियान सम्बन्धी मानिन 
का जो मूल्यांकन करने हैं , उससे संबंधित मार्गदर्णी सिद्धान्तों में अपेक्षित 

कीय विवरण जुटान और उन पर कार्रवाई करने की पद्धति की समीक्षा 
संशोधनों पर विचार करने के लिए रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग में करने के लिए एक ममिति गठित की । महकारी मायिकी मम्बन्धी ममिति 
मवम्बर , 1975 में सहकारी ममितियों के कतिपय पंजीयफों की एक की चौथी बैठक 29 जुलाई 1975 को कृषि ऋण विभाग में हुई । उक्न 
बैठक बुलायी गयी । उक्त बैठक के निष्कर्षों और रिज़र्व बैंक के कतिपय बैठक में माख्यिकीय विवरणो के लिए निर्धारित वर्तमान प्रोफार्मा मार्गणगो 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बाद में किये गये तदर्थ अध्ययनों के आधार पर 

में परिवर्तन / संशोधन करने , नई प्रोफार्मा माणियां मम्मिलित करने , 
मार्गदर्शी सिद्धान्तों को संशोधित किया गया है और उन्हें महकारी ममितियों 

ममय पर प्रकाशन प्रम्सुन करने आदि से सम्बन्धित मुझायों पर विचार 
के पंजीयकों को भेजा जा रहा है । 

किया गया । 
जमा बीमा योजना 

कृषि पुत्ति और विकास निगम 
326. इस वर्ष के दौगन जमा बीमा योजना को 1 नवम्बर , 1975 

___ _ 331. कृषि पुर्विम निगम अधिनियम के संशोधन ममय द्वारा पारित 

किये जाने पर 15 नवम्बर 1975 से अमल में लाये गये । कृषि पुनर्वित्त 
से त्रिपुरा राज्य के महकारी बैंकों के लिए लागू किया गया । उक्त योजना 

निगम का नाम बदलकर कृषि पुयिन और विकास निगम कर दिया 
को त्रिपुरा में लागू करने से उन राज्यों और संघशामित क्षेत्रों की संख्या 

गया । इस परिवर्तन के कारण निगम द्वारा पहले से प्रदा की जा रही 
जहां यह योजना लागू है, जून 1976 के अन्त में क्रमश : 6 और 3 हो 

प्रवर्तक और विकामाश्मक भूमिकाओं का प्रौपचारिक माधार दिया गया । 
गयी है । पश्चिम बंगाल , राजस्थान और कर्नाटक राज्यों ने रिजर्व बैंक 
को अन्य बातों के माथ-माथ अधिलंघन समापन, ममामेलन , पुनर्निर्माण कार्यकलाप 
मादि की शक्तियां प्रदान करते हुए अपने सहकारी ममिति अधिनियमो 

332. 1975-76 ( जुलाई- जून ) के दौरान निगम ने 171 , 2 करोड़ 
में आवश्यक संशोधन पारित किये थे । इन राज्यों के सहकारी बैंकों पर झपयों का पुनर्विन वितरित किया जबकि 1974- 75 के दोगन 106 . 4 
जमा बीमा योजना को लागू करने की कार्रवाइयां की जा रही है । जमा करोड़ रुपयो का पुनर्विन वितरित किया गया था । निगम की स्थापना 
बीमा योजना को व्यापक बनाने के लिए शेष गज्यो में महकारी समिति में लेकर जून 1976 के अता तक वितरिल पुनर्वित की गश 59.4 . 2 
अधिनियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर संबंधित गज्य सरकारों के माथ कगेर रूपये थी । नमम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाप्नों के 
विचार-विमर्श किया जा रहा है । 

लिए वितरित गणि 320. 8 करोड़ रुपये या लगभग 51 प्रतिशत थी । 
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वितरण में हुई यह वृद्धि मुख्य म्प में कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गन ( अन्त थी । निगम ने इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक 20 करोड़ रुपये वित्त 
राष्ट्रीय विकास मघ की परियोजनामा और अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत ) रित किये है । किन्तु निगम ने इन योजनाओं के अन्तर्गत 100 प्रतिशत 
प्रदत्त बहुत अधिक उधार नथा दूसरे नाना प्रकार के प्रयोजनों के लिए पुनर्यित्त प्रदान करने की अपनी नीति का पुनरीक्षण किया । अपने वित्तीय 
वितरित की गई राशि में हुई समग्र वृद्धि के कारण हुई । उम वर्ष के साधनो की स्थिति और अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास सध की महायता प्राप्त परियोजनालो के निगम ने इन योजनाओं के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1976 से केवल 90 
अन्तर्गत वितरित राशि 132. 1 करोड़ रुपये थी जबकि उक्त राणि 1974 प्रतिशत पुनर्विन प्रदान करने का निश्चय किया है । 
75 में 61 4 करोड़ रुपये थी । 

एजेंसी द्वारा पुनर्वित का वितरण 
3.3.3. 1975- 76 के दौरान निगम ने 296 . 9 करोड़ रुपयो के 

33५. जब एमीवार देखते है, 1975- 7 , में निगम से उपलब्ध 
वायवा से युक्त 900 योजनाओं को मंजूरी वी अब कि पिछले वर्ष 201, 1 

पुवित्त का अधिकाश भाग भूमि विकाम मैको को मिलता रहा । उन 
करोड़ रूपयां के वायदों से युक्न 62.3 योजनानी को मजूरी दी गई थी । 

बैकां को प्राप्त राशि 99 1 करोर रुपये थी । इस वर्ष वाणिज्य बैंकों 
पिछग्ने वर्ष निगम का कारोबार केवल लधु सिंचाई न रहकर विभिन्न 

को 70. 8 करोर रूपये (कुल पुनर्वित्त का 41 . 3 प्रतिशत ) मिले । 
प्रकार का हो गया था । यह प्रवृत्ति इस वर्ष भी जारी रही । इम मन्दर्भ 

वाणिज्य बैंको का पुनयित्त कार्यक्रम मे जो अधिकाधिक योगदान पाया 
मे खेती के मणीनीकरण की योजनाओं के लिये निगम द्वारा मंसूर किये 

गया है यह कृषि विकास के लिये अधिकतर मीयावी ऋण प्रदान करने 
गये पुनर्विन का अधिकाश भाग प्राप्त हुआ । डेरी पिकाम, मत्स्यपालन, 

के उनके प्रयासों तथा अधिक पुनर्वित्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के 
मुर्गीपालन , बकरी पालन, बागान और बागबानी नथा भडारण और बाजार 

लिए निगम द्वारा किये गये प्रयासो का परिणाम है । 
या ? की भी कई योजनाएं थी । लघु सिंचाई को छोएकर अन्य उद्देश्यो 
के लिये 130 करोड़ रूपयो के वायदो से युक्त 499 याजनामा को मजूरी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की 
दी गई जब कि पिछले वर्ष 56 करोड़ रूपयो के वायदो से युक्त 3200 परियोजनाएं 
याजनानों की मंजूरी दी गई थी । जून 1976 के अन्त में निगम के 

339. इस वर्ष के दौरान विश्व बैक ममृह ने कृषि विकास के लिए 
2905 योजनाओ को मंजूरी दी है जिनके सन्दर्भ में पुयिम की राशि 

और तीन परियोजनाओं अर्थात् ममेकिम कपास विकास परियोजना, प्राध्न 
1147 करोड़ रुपये थी । 

प्रवेश मिचाई और मधन क्षेत्र विकास की मिश्र परियोजना और राष्ट्रीय 
___ 334. 1975- 75 के दौरान पुनर्वित्त की अधिकाश राशि ( 26 . 0 बीज परियोजना को मंजूरी दी । ममेफिन फगाम विकास परियोजना में 
करोड़ रुपये ) उत्तर प्रदेश को मिली, उसके बाद महाराष्ट्र ( 22 . 5 करोड़ कपाम की उत्तम किम्मा के उत्पादन और उनम प्राधार बीजो के उत्पादन , 
भपये ) , कर्नाटक तथा मध्यप्रदेश ( प्रत्येक की गशि 19 कगर रुपये ) प्रभिसंस्करण और अनुसन्धान महित समेकित विकास की परिकल्पना की 
का स्थान था । क्षेत्र बार दखने पर विरित पुनधिस का 30. : प्रतिशत गई है । निगम में चुने गये क्षेत्रो में उत्तम किस्मों का कपास पैदा करने 
दक्षिणी क्षेत्र के गवर्भ में पाया गया । उसके बाद मध्य क्षेत्र ( 21 G के लिए वाणिज्य महकारी बैंको वाग कृषकों को प्रल्पाधि ऋण प्रदान 
प्रतिणन) , उत्तरी क्षेन्न ( 21 . (0 प्रतिशग ) , पश्चिमी क्षेत्र ( 20 ) प्रतिशत ) करने के निमिन एक मौगमी त्राण निधि गठित की जाएगी । विश्य बैंक 
पीर पूर्वी तथा पूर्वोत्तरी क्षेत्रों ( 7 . 0 प्रतिशन ) का स्थान था । 

ममुह ने अब तक 25 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनके अन्तर्गत 

कृषि निवेणों के लिए निगम द्वारा निधियो प्रदान की जा रही है । इन 
क्षेत्रीय असंतुलन 

परियोजनाओं में 11 कृषि ऋण परियोजनाएं , 4 सघन भेन विकास 
335. निगम ने समीक्षा के प्रयोजन के लिये उत्सर प्रदेश, मध्य प्रदेश , परियोजनाएं, 3 डेरी विकास परियोजनाएं, 1 सेब अभिसंस्करण और 
बिहार, पश्चिम बंगाल , उड़ीमा , हिमाचल प्रवेश , जम्मू और कश्मीर, प्रमम विपणन पग्यिाजना, 1 ममेकित कपास विकास परियोजना और कृषि , 
सथा पूर्वोत्तरी क्षेत्रों के दूसरे राज्यो को विशेष ध्यान की अपेक्षा करने पुनर्थिन और विकास निगम को दिये जाने वाले मामान्य ऋण की परि 
बाले अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रो के स्टप में वर्गीकृत किया । विणेष योजना सम्मिलित है । 4 परियोजनाओं अर्थात् तराई बीज परियोजना , 
प्रयासों के कारण उतर प्रदेश , मध्य प्रदेश और बिहार राज्यो को इम गष्ट्रीय बीज परियोजना, चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना ( राजस्थान ) 
वर्ष निगम के कुल पुनर्विन का 34. 1 प्रतिशत प्राप्त हो सका । पश्चिम और प्रध्रि प्रदेश मिचाई और सघन क्षेत्र विकाग मिश्र परियोजना का 
ब गाल में अन्तर्राष्ट्रीय विकास मघ की योजनाओं के भीतर और बाहर वित्तपोषण अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकाम बैंक कर रहा है तथा 
भारी गशि प्रदान करने का निश्चय किया गया । उड़ीसा में 39 करोड़ णेष परियोजनाओं की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा की जा रही 
रुपयों के निगम के वायवा के कारण प्रगति और नीद्म होने की प्राशा है । 
विश्व बैंक द्वारा संप्रति बनाई जा रही पूर्वी खाद्यान्न परियोजना में पश्चिम 
बंगाल , उड़ीसा, अमम और बिहार में भूमिगत जल स्त्रोनो के उपयोग , 

340. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कृषि पुनर्विम और विकास निगम को 
सधन भन्न विकाम और अनुसन्धान तथा व्यापकता जैसे क्षेत्रों में भारी 

अतर्राष्ट्रीय गघ द्वारा लघु मिचाई और अन्य अनुमोदित विभिन्न उद्देश्यों 
निवेश किए जाने की परिकल्पना की गई है । जून 1976 के अन्म तक 

के नियेशों के लिये 750 लाख डालर ऋण मंजूर किये जाने का अल्लेन 
कम विकसित क्षेत्रो में 493 करोट झपया के निगम के वायदो मे युक्त 

किया गया था । मंजूर की गई इस राशि में से निगम के वायदों की 
108.5 योजनाओं को मजूरी दी गई थी । इनमें रो वित्तीय सम्थानों 

राशि 264 करोग रुपये थी । जून 1976 के अंत तक वितरित 
186 . 6 करोड़ रुपयों की राशि निकाली है । 

राशि 24 कराड़ रुपयो की प्रत्याशिन मावा की तुलना में 47 करोड़ 

रुपये थी और निगम को जून 1976 के अन्त तफ पूरे कार्यप्रम को समाप्त 
336. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम को मिक्किम में 

करने की प्राशा है । निगम ने ट्रैक्टरों के लिये 35 . 7 करोड़ रुपयों का 
भी लागू कर दिया गया है और उस राज्य सरकार का निगम में उपलब्ध 

वित्तपोषण किया । इसके अलावा गुमरात पीर महाराष्ट्र कृषि ऋण परि 
पुयिन मुविधाप्रो की सूचना दी गई है । 

योजनाओं को भी कार्यान्वित किया गया है । 
छोटे कृषक विकास एसी/ सीमांत कृषक और कृषि श्चम एमसी 
योजनाएं 

महत्वपूर्ण मीति संबंधी निर्णय 
337. जून 19767 के अन्म तक छोट कृषक विधाम / मीमास कृषक 

341. निगम ने यह निश्चय किया कि गदग बैंक विभिन्न राज्य 
श्रीर कृषि श्रम एगियों ना अन्नगन मंगर की गई योजनाना की मन्या बिजली मारों को कुत्री के विद्युतीकरण के लिये सीधे वित्त प्रदान करें । 
158 श्री जिनके गन्दर्भ में निगम के बागद को गणि 50 करोड़ रपणे इम बिन की मात्रा निगम द्वारा अनुमोदित लघ सिचाई योजनाओं के 


- - 


- - - 


- - 
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अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डो द्वारा विद्युतीकृत पम्पमेटो की गंख्या के 

346 निगम ने गज्य भूमि विकास बैंको के प्रतिनिधियों की गहायना 
अनुम्प होगी । इस प्रक्रिया में ग्रामीण बिजली निगम मीमिन और अन्य में भूमि विकास बैंको के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की 
एमियो की योजनानो के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं है । प्रायण्यकताप्रो के सम्बन्ध में एक अध्ययन पूरा किया । 
पहले निगम वित्तीय मस्थानों को उनके द्वारा क्रुषको को दिये गये एमे 

कार्यशाला 
ऋणो के सम्बन्ध में मिनसे कि वे विधुनीकरण के लिये राज्य बिजली बोरी 
में अपनी जमा गशिया को रख सके , पुनविन उपलब्ध करना था । उपर्युक्त 

317 राजस्थान , मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में कार्यान्विन 
निर्णय से उक्त प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है । 

की जाने वाली डरी विकास परियोजनाओं की क्रियाविधियों और परिचालन 

कार्यों पर उन परियोजनाओं में भाग लेने वाले बैंको के अधिकारियों और 
34 2. निगम ने गण्य भूमि विकाम बैंका को मजूर की गई लघ दूमगे के लिय जयपुर , भोपाल और बैंगलर में अल्पकालीन प्रशिक्षण 
मिचाई योजनाओं के लिये जारी किये जाने वाले विशेष विकाम लिव कार्यक्रम चलाये गये । दिसम्बर 1975 के पहले माताह में एक 
चरी में राज्य सरकारों के प्रणदान का प्रोत्माहन के म्प में कम कर परिचय कार्यशाला जयपुर मे चनाई गई । इसका उपय अधिकारिया को 
10 प्रतिशत कर देन का निश्चय किया है , जबकि दूगरे प्रकार की याज कृषि विकास कार्यो के बिनपोषण में निगम की भूगिका में अवगन 
नानी के लिये निर्धारित अणदान का प्रतिशत 25 था । कृषि विकाग कराना था । 
में लघु गिवाई कार्यमा के महत्व को देखने 9 अगस्त 1967 में उप 

अल्पावधि और वीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थानो के समेकन की संभावना 
लब्ध हम रियायत का पाचवी पचवर्षीय याजना अवधि के अन्त नक 

का अध्ययन करने के लिए समिति 
प्रर्थात् 1978- 79 तक बना दिया गया है । 

.3 18 अल्पावधि और दीर्गावधी महकारी ऋण मग्थानों का मौका 
.3 1.1. गघन क्षेत्र विकाग के सन्दर्भ में परिकल्पित एक गमग्या पस करने की मभावना का अध्ययन करने के लिय रिजर्व बैंक ने उपगवर्नर 
फिमाना के विनपापण के मन्दर्भ में थी जिनफा भूमि पर कोई वैध अधिकार 

की अध्यक्षता में एक ममिति गठित की । इस समिति का मबियालय 
नही था या गो मभित काश्तकार थे या भूमि पर अवैध रूप में कब्जा 

कृषि प्रवित्त और विकाग निगम में हैं और ममिति का कार्य शार्ग है । 
किये हुए थे । यदि पूरी सुविधा प्राप्त करनी है तो सघन क्षेत्र कार्य कम 
के अन्तर्गत पूरे क्षेत्र का विकास करने की प्रायण्यफना है और किसी भाग 

भूमि विकाप्त मैकों के डिबेंचरो के लिए मानवण्ड 
को छाना नहीं चाहिये । अत भारत मरफार पथा कृषि पु वन और 

344 भूमि विकाग बैंको के वित्तीय कार्य को प्रवर्तित करन और 
विकास निगम ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके अन्तर्गत में अपात्र गभी भमि विकास बैंको के बिचर जारी करने के लिय रिजर्व बैंक 
किमाना को विकास के लिये विन प्रदान किया जा सकता है । इस सम्बन्ध द्वारा एक स्थाई मिति गठित की गई है । यह ममिति मभी भूमि विकाम 
में निगम ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये है । 

के बैको के रिचर जारी किये जाने की प्रोक्षाया और ऐमी अक्षानो 

को कार्यान्वित करने के लिये अत्यधिक सभम प्रणालियो का भी अध्ययन 
कृषि पुषित निगम अधिनियम में संशोधन 

करेगी । इस समिति के विचार-विमर्श के प्राधार पर भूमि विकास बैंको 

के ऋण कार्यक्रम को विनियमित करने के लिये अनिदेय गणिया के सम्बन्ध 
3 44 कृषि पुर्विस निगम अधिनियम , 1963 में जो विभिन्न मणी 

में निर्धारित मानदण्डी में कतिपय रियायते राज्य भूमि विकास बैंको को 
धन किये गये उन्हें समद में जुलाई - अगस्त 1975 में पारित किया गया 

दी गई है , जिसमें कि 1975- 76 के दौरान उन्हें स्वीकृम ऋगा की 
पौर वे मशोधन 15 नवम्बर, 1975 में अमल में प्राय । महत्वपूर्ण मशोधन 

अवितरित किश्तों के लिये लाग किया जा गके । 
निम्न प्रकार है . योग्य मम्था की परिभाषा को ध्यापक बनाना, प्राधिकृत 
शेयर पूजी को अमाकर 100 करोड़ रुपये कर देना , उपहार, अनुदान 

IV औद्योगिक वित्त की गतिविधियां 
और दान प्राप्त करने की अनुमति देना, बांड खरीदने और बचने मे 

3.50. औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में 1975- 76 के दौरान मीयादी ऋण 
मम्बन्धित वर्तमान उपबन्धो को संशोधित करना , भारत के भीमर और 

दनेवाली सम्बाया बारा मज र की गई और वितरित की गई विसीय 
बाहर पूजीगत वस्तुये खरीदने के लिये की जाने वाली प्रास्थगित प्रदागियो 

गहायता में और वृद्धि पाई गई । 1975- 76 के वित्तीय वर्ष के दोगन 
को गारन्टी प्रदान करना और पुनर्वित्त के लिय अपेक्षित अमानत मे छ्ट 

मजर की गई कुल महायता की राशि जहा 197-1- 75 के 498 8 करोड 
देना । एक मगोधन के अनुमार निगम क र्यकारी पू जीगत निधियों पर भी 

रुपपा में बढ़कर 589 ५ करोड़ रुपए का गई यहा उनके द्वारा यिसरित की गई 
पनयित की व्यवस्था कर सकता है ।निगम ने ममेकित रूई विकास परियोजना 

महायता की गशि 1974- 75 के 363 3 करोड़ रुपयों में बहकर 1970-765 
और रेशम उत्पादन योजनाओं जैमी चुनी हुई ममेकित विकास योजनाओं 
की कार्यकारी पूजीगत निधियो के लिये भी पुनविन प्रदान करने का 

में 1000 6 करोड़ रुपये हो गई ( मारणी 29 ) । मंजूर की गई और 
निश्चय किया है । 

विरित की गई कुल महायता में हुई अधिषण वृद्धि भारतीय प्रौद्योगिक 

विकास बैंक ( भा० पी० यि बैक ) और राज्य वित्तीय निगमो द्वारा 
प्रशिक्षण 

वी गई महायता में पाई गई । 
.3.15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुगा पर कृषि पुवित्त और 

351 आग के पृष्ठों में भा० श्री वि बैंक , राज्य विनीय निगमो नया 
विकास निगम को परामर्श देने के लिये निगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता 

भारतीय य निट ट्रस्ट जैमी म स्थानों द्वारा दिये गये ऋणी की प्रवृनियो का 

विनेपण किया गया है । इस अध्याय के प्रान्त में गंर बैकिा कमागियो 
में भारत परमार , राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान , भारतीय राष्ट्रीय सहकारी 

व पित्त के सम्बन्ध में चर्चा की गई हैं । 
मघ, भूमि विकास बैंक महासंघ और वाणिज्य बैको के प्रतिनिधियों के 
माथ एक समिति गठित की गई है । उका नियम की ऋण परियोजना 

भारतीय प्रोद्योगिक विकास बैंक 
के एक अण के कप में भूमि विकास बैका और अन्य एजेंसियों के परियोजना 

352 शिखर विमीय मरमाकेपमें भा० श्री . विल बैंक की भूमिका 
कार्यान्वय में मंबंधित वरिष्ठ और मध्यम स्तरीय कर्मचारियों के लिये कृषि को व्यापक बनाने तथा देश में स्थित मी विनीय सम्थानो के बीच अधिक 
मै किग महाविद्यालय , पुणे में चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा गफल समन्वयन लाने के उद्देश्य में 14 फरवरी 1976, में भा० पी० 
रहे है । अब तक 10 कृषि परियोजना पाठ्यक्रम चलाये जा सके है और वि० पैक को भारतीय रिजर्व बैंक मे अगम्बद्ध कर दिया गया तथा से 
उनमें 305 कर्मचारियों ने भाग लिया है । 

भारत मरकार द्वारा स्वाधिकृत स्यायत्त निगम बना दिया गया । 
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353 छोट और नये उद्यमिया का नया दा + प्रभाकृत कम की एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है । पु वन मया हुडी पुनर्भुनाई 
विमिन क्षेत्रा में स्थित उन्धमा को महायता पान करन के निमित्त याजनाना के अन्तर्गत गएक परिवहन चालकों को दी गानयानी महायता 
बनाये गये कार्यक्रमा , देशी टक्नोलॉजी का प्रयोग करन यानी तथा अधिर का भी उदार मनागा जा रहा है । 
रोजगार की अमत या परियोजनाया , विदणी मद्रा अजित करन वाली या 

विदेशी ऋण सहायता 
उमड़ी बचत करने वानी परियोजनामा प्रथा आर्थिक विकास के निमित्त 
राष्ट्रीय कार्यक्रमा में प्राथमिकता प्राप्त दूमरी मार्ग परियोजनामा पर 

357 राज्य वित्तीयनिगमा को ऋण प्रदान करने के लिये अन्भर्गाष्ट्रीय 
भा० प्रौ० वि० बैंक निकट भविष्य में जोर दगा । 

विकाग मथ म मन 1971 म 251) लाग्न अमरिकी लगे की जो पहली 
154 हन प्रार्थामता प्राप्त क्षत्रा का प्रावतम्ब गहायता नुपलब्ध 

अनि प्रदान की गई थी उभका मार्च 1970 तक पूर्ण टप में उपयोग 

किया गया । हम ५ । ५ म प्रोत्माहित हाकर विश्व बैंक न 400 लाख 
मरान निमिन भा० पी० वि० वर में मरल न प्रभम्बध्द किये जाने 

अमेरिकी हालगं का एक और ऋण प्रदान करना स्त्रकार किया है तथा 
परहुई अपनी पहली ये टक में बैक के कायकलापो का मार। मात्रा म विवन्द्रीमरण 

इम मन्दर्भ में बातचीत पूरी हो चुकी है । इस प्रकार भा० प्रौ० वि० अंक 
। इन परिवर्तना नया शक्ति के प्रत्यावर्तन के माय भा० ग्रो० वि० 

अब छोट नया मोल अातार वालो पारयागनाओं का विदणा मद्रा मम्बन्धी 
चव व क्षेनीय नया शाग्या कार्यालया को छाटे तथा छोटे मझौल पनिटा को 

अपेक्षाग्रा को पूनि राज्य विनीय निगमा की एमिया क माध्यम में बहतर 
अपक्षापा की पूनि करन के लिये पूरी शक्ति होगी । 

ग म कर सकेगा । 
15 5 भा० प्रो० वि० बैंक के प्रधान कार्याग्नय म गगठन यिन्याग को 
भी पुनव्यवस्थित किया गया है । इस गादर्भ में भा० प्रौ० वि० बैंक की 

__ _ 59 गैर सरकारी क्षेत्र की उर्वरक - परियाजनामा का उनके माधु 
प्रियावित्रिया में मधिन नर्गगहम ममिति तथा मीयादी निर्यात विनपापण 

निर्माधरण मन्तुलन- उपकरणा के क्रय प्रादि के लिये महायता प्रदान करने के 
ग सम्बन्धित कुमार ममिति को मिफा गणा मे मा० पी० वि० बैक का 

निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय यिकाम मघ ने दिगम्बर 1975 में भा० ओ० वि० बंका को 
कार्फी लाभ पहचा है । जैक के प्रमख कार्या नया परिचालना को दा अनग 

2 410 लान रालरा का एक और "मण भी प्रदान किया है । मार्वजनिक 
स्फधा अर्थात दगा यिन स्कन्ध प्रार अन्तर्राष्ट्रीय विम स्कन्ध को मापा 

नया मयुक्न क्षेत्रा को मझोल प्राकार को पार योजनामा ( अर्थात मिनी 
गया है । 

प्रचत प्रास्तिया 20 करोष मपयो तक का है ) की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी 

अपेक्षानो की पूर्ति करन के निमित्त एक और ऋण प्राप्त करने के लिये 
35 , भा० प्रो० यि बैंक तथा उमो मगठन विन्याग के पुनर्गठन 

मी अन्तर्राष्ट्रीय विकास मध के साथ बातचाल हो रही है । 
क बाद भा० पी० थि : बंक न विभिन्न नसे कार्य प्रारम्भ किय है । 
गग्य औद्योगिक विकास निगमा को भा० ओ० वि० बंक के कार्यक्षत्र का 

विकासपरक कार्यकलाप 
अन्तगत लाया गया ताकि इन एजगिया के माध्यम से विशप सप में पिछले 
हा क्षन्ना म परियोजनामा को स्थापित करन के लिये प्रात्गाहित कर गन्नत 

___ १६५ भा० पी० वि० यंत्र के गुनगायत विन्याग का एक मरा महत्व 
क्षेत्रीय विकास किया जाये । इस उद्दश्य म कि नवनीशन तथा नये पूर्ण पहान यह है कि पिछडे क्षेत्रा में प्रोग्रागिक विकास की सहायता करन 
उद्यमवर्मा अपने से अक्षिन न्यूनतम स्तर की श र पू जी का अभिदान कर में निमित्त क्षेत्रीय विकाम म्बन्ध का निर्माण किया गया , चारो क्षेत्रीय 
मकं भा० पी० वि० बैर प्रन्या Fप में महायता प्राप्त परियोजनामा के कार्यालयों में इस क्षन्नीय विकास के लक्ष स्थापित किये गये है । हम 
सम्बन्ध में इस प्रकार का एक योजना प्रारम्भ करन का विचार कर रहा विकास रकट ने प्राध्र प्रदेश गुजरात हिमाच न प्रदेश जम्मू और काश्मीर, 
है । मा राज्य स्तरीय एजेमिया ।कराया खरीद के प्राचार पर मशीना उडीमा , राजस्थान और उत्तर प्रदेश में परामर्ण मगटन गदिम करने का 
की गति करता है उन्ह रियायती दर पर विनीय मुविधा प्रदान करन काय प्रारम्भ किया है । 
सारणी 29 . 1974- 75 प्रौर 1975- 76 ( अप्रैल -मार्स ) के दौरान मीपावो ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थानो द्वारा 
मंजूर को गयो पोर वितरित की गयी महायता 

( राशि मगर रुपयो में ) 
मजर की गई महायता 
रुपया प्रण विदशी मुद्रा ऋण 

हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिवान | + 
- - - - - - - - - 
मामान्य और अधिमान शेयर डियेपर 
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सारणी 29 ( जारी ) 
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वितरित की गई सहायता 


रुपया ऋण + 


विवेशी मुद्रा ऋण 


हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान 


जोड़ 


सामान्य और अधिमान शेयर 


डिबेंचर 


1974 - 75 1975 - 76 1974 - 75 1975 - 76 1974 - 75 1975 - 76 1974 - 75 1975 - 76 1974 - 75 1975 - 76 
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5 . 24 () , 99 0 . 21 166, 56 17497 

( 35 , 09 ) ( 59 . 48 ) 
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34 . 64 


भारतीय प्रौद्योगिक विकाग 

163. 85 * 169. 49 * 

( 35. 09 ) ( 59. 48 ) 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 

निगम . . 32. 50 30 . 18 
भारतीय प्रौद्योगिक ऋण 

और निवेश निगम . 3. 71 16. 31 
भारतीय प्रौद्योगिक पुन 

निर्माण निगम * * 8054 . 73 
राज्य वित्तीय निगम * * * 77 40 93 . 90 
राज्य औद्योगिक वित्त निगम * * ** 19 . 85 21 . 84 
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39. 95 % __ 1 . 82 


1 . 82 


3 . 54 
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0 . 77 1 . 32 


15 39 
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61 , 12 
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2 . 02 


4 . 50 


- - 
(0 . 21 
6 . 87 


- 
0 28 
4 . 56 


- 
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3 . 05 
79 63 
26 72 


4 . 73 
98, 80 
26. 40 
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जोड़ 
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17 . 01 


11 . 45 


15. 61 


1 . 90 1 . 59 


315 . 30 336 . 4534. 59 
( 35 . 09 ) ( 59 . 48 ) 


363 . 30 
( 35 . 09) 


400 . 66 
( 59 . 48 ) 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट . 

1 , 692 . 71 5 . 87 2 . 20 7 . 58 4 . 91 
जीवन बीमा निगम * * * . 43 . 79 22 .82 

4 . 63 4 . 52 5 69 0 . 15 5 4 . 11 27 . 49 
- - - - - -- 
* इसमें प्रत्यक्ष ऋण ( विभिन्न विदेशी ऋणो सहित ), बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित्त तथा पुनर्भुनाई शामिल है । राज्य वित्तीय निगमों को प्रदान किये 
गये पुनर्वित्त को कोष्ठकों में अलग से दर्शाया गया है और उसे हरे मंगणन से बचने के लिये इसमें शामिल नही किया गया है क्योकि राज्य वित्तीय 
निगमों के ऋणों में उसे जोड़ दिया गया है । परन्तु इमकी स्थापना से लेकर आंकड़ों में राज्य विसीय निगमो को प्रदन पुनर्वित्त सम्मिलित है । 


* * इसमें मंजूर की गई गारटियों की राशि शामिल है । 


* * * किड़े प्रमंतिम है । 

+ इममें गारटियों के कारण यदि कोई वितरण किये गये हो तो उन्हें सम्मिलित किया गया है । 
+ + इसमे पक्के प्रामटन तथा अधिकार शेयर मम्मिलित है । 

$ 1974- 75 के विदेशी मुद्रा के प्रांकड़े 31 दिसम्बर 1971 को विद्यमान विदेशी मुद्रा की केन्द्रीय दर्ग पर दिये गये है । 


360. मालोच्य अवधि के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहो 
की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई । इस प्रकार सारे 18 अधिसूचित 
पिछड़े राज्यों / संघणामित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है तथा 
उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है । यह भी निश्चय किया गया 
है कि सिक्किम की प्रौद्योगिक संभाव्यता का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जाये ; 
उक्त राज्य मरकार के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही प्रारम्भिक विचार 
विमर्ग होने वाले है । 

36 1. जून , 1975 में महाराष्ट्र में अन्तर संस्थागत दल का गठन हान 
के बाद अब देश के 17 राज्यो में अन्तर संस्थागत वल कार्य कर रहे है । 
अधिकांश अन्तर संस्थागत दन विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों के प्रयासा 
को समन्वित करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के निमित्त एक प्रभावी नन्न 
का निर्माण करने में सफल हुए है । 

36 2. संयुक्त सम्यागत अध्ययन यनों ने कुल मिलाकर लगभग 
2800 करोड़ रुपयों के कुल निवेशयुक्त 483 परियोजनामो का पता 


लगाया था । इनमें दिसम्बर , 1975 के अन्त तक लगभग 285 करोड़ 
झपयों के निवेशयुक्त 78 परियोजनाएं या तो कार्यान्वित की जा चुकी 
है या कार्यान्वित की जा रही है । संयुक्त संस्थागत अध्ययन दग्नों तथा 
राज्य अन्तर संस्थागत दलों द्वारा सिफारिश की गई सुस्पष्ट परियोजनायो 
के कार्यान्वयन से सबंधित राज्य स्तरीय पजेमियों / राज्य सरकारों के कार्य 
पर भा० प्रौ० यि बैंक बराबर ध्यान रखना रहा तथा हमारे कार्यालयों को 
इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रागे कार्रवाई करने के लिये सूचित किया 
गया है । 
भा० प्रौ० वि० बैंक के कार्यकलाप 
____ 363. भा० औ० वि० बैंक द्वारा मनूर की गई तथा वितरित की गई 
राशि की वृद्धि को देखने पर 1975-76 के दौरान भा० औ० वि० बैंक 
का कार्य काफी मन्तोषजनक पाया गया । 1975- 76 के दौरान कूल 
प्रभावी मजूरियो की राशि 170 7 करोड़ रुपये थी जब कि उक्त गशि 
___ 1974- 75 में 339 6 करोड़ रुपये थी ( मारणी 30 ) । मजूर किये गये 


- 


- 


- 


- 


[ भाग [ [ - - वण्ठ 3( 11) ] भारत का राजपत्र मई ! 1, 1977/ बैशाख 31, 189 ) 
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सारणी 30 : 1974- 75 और 1975-76 ( जुलाई- जून ) के दौरान तथा अपनी स्मापना से लेकर अब तक भा० प्रौ० वि० बैंक द्वारा मंजूर 
को गयी सहायता की राशि तथा सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रयुक्त राशि 

( गशि कराष्ट्र मपया में ) 
गहायता का प्रकार मजूर की गई महायना 

प्रयुक्त सहायता 
- --- - - - - - - - - - - - - - 
14974 - 75 1975 - 711 

गुलाई 1904 में जून 1974-75 1975 76 जुलाई 1964 
1976 मर 

से जून 1976 


- 


- 


सक 


___ स . 


गशि 


म . 


गशि 


म . 


गशि शिगणि राशि 


- 


- 


- 


- 


- 


| प्रौद्योगिक मस्थानो को दिये 

गये प्रत्यक्ष ऋण (निर्यानो 
के लिये दिये गये ऋणो को 
को छोष्ठवर ) 


103 


48 7 


260 . 3 


5169 

6 
( 51 ) ( 67 1 ) 


97 
( 96 ) 


105 . 6 
( 101 . 3 ) 


110530 1 
( 376 ) ( 136 ) 


र प्रौद्योगिक गम्थानो के 
शोयरो और डिबचरी की 
हामीदार तथा उनमे प्रत्यक्ष 
अभिदान 


3 


6 


. 8 


10 2 


39 
( 39 ) 


112 
( 112) 


53 
( 52 ) 


12 2 
( 12 . 1 ) 


286 
( 265 ) 


8 0 
( 769) 


3 प्रौद्योगिक ऋणो का पुन 


विस 


52 4 


1025349 . 7 


6453 107 

9 
( 5777 ) ( 96 4 ) 
1062 114 

4 
( 106 2 ) ( 114 4 ) 


9255180 7 268 12 537 1 
( 8932 ) ( 174 1 ) ( 239 17 ) ( 182 ५ ) 

951 120828191965 
(91) ( 1208) ( 2819 ) ( 4965) 


4 हुडियो की पुनर्भुनाई 


91 7 


91 . 7 


40419 


5. वित्तीय सम्यानो के शेयगे 

तथा आडो में अभिवान 


73 


14 , 2 


68 . 9 


106 6 
( 10 ) (66) 


21 
( 21 ) 


16 1 
( 18 . 4 ) 


24 
( 24 ) 


71 7 
( 717) 


- - 


कुल परियोजना सहायता ( 1 से 

5 तक ) 


194 . 1 


263. 8 


1124 . 0 


7615309 . 6 10377 435. 7 30381 1733 . 6 
( 6939 ) ( 295 . 6 ) ( 10052 ) ( 427 . 9 ) ( 27431 ) ( 1564 . 8 ) 


6 निर्यातो के लिये दिये 

गए प्रत्यक्ष ऋण 


4 5 


137 


540 


7 निर्यात ऋणो का पुनर्पित 


94 


___ 77 
( 73 ) 

103 
( 96) 


8 


6 


43. 2 


8 159 
( 7 ) ( 15 6 ) 

28 17 ५ 
( 26 ) ( 15_ 9 ) 

50 
( 2) ( 4 . 5 ) 
38. 0 
( 3 ) ( 80) 


17304 
( 16 ) ( 298) 

1553 
( 15 ) (53) 

86 
( 3 ) (77) 


ا 


8 विदेशी खरीदारी के ऋण 


105 4 
( १38) 

54 6 
( 47. 8 ) 

13. 6 
( 12 . 2 ) 

25 . 5 
( 20 . 5 ) 


2 


5 


03 


0 . 3 


१ विभिन्न विदेशी ऋण 


( 5 ) 
___ 6 
( 6 ) 


3 . 1 


5 . 2 


8 . 


3 


1 से 9 तक का जोड़ 

7656 356 . 4 10412 480 . 0 30572 1932. 

7 211 . 7 291 . 6 1229 . 7 
( 6977 ) ( 339 . 6 ) ( 10086 ) ( 470 . 7 ) ( 27611 ) ( 1739 . 2 ) 
10 ऋणो नया प्रास्थगित 
अदायगियों के लिये गार्गटिया 

1964 . 6 
- - ( 15 ) ( 28. 7 ) 

-- - 19 . 5 * 
11 निर्यात गाटिया 

2 . 4 ____8 47 

2 . 9* 4. 7* 
( 04 ) ( 4 ) ( 2 . 4 ) ( 8) ( 4 . 7 ) 
टिप्पणिया ( 1 ) अकिडे कुल भजूरियो से सबधिन है, प्रभावी मंगृरियों के अकिरे कोठको में दर्शाये गये हैं । 

( 2 ) मव 4 के गन्दर्भ में प्राधेदनपनो की संख्या खरीदार-उपयोगकर्नामो से संबंधित है मथा मद 5 के सन्दर्भ में वित्तीय संस्थानों की गच्या 

में सधिम है । 
* निष्पादित गारंटियो । 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 
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यायदानपना मा गए । । [ / + । । । । उत्तर । । . 17 नम । गा । | Fयो व मा । भा गौ । वि वारा पारित 
गे | () () - । प्रIT सगगना क । गण । । । रार रूपयों गिय + [ पनग ना ग # l ] ) 

7 7 ग ) , परोष 
के माधन [ 177 । । म । । गड म्पय था जा नगभग । 

पर । गई । गाय ह। भा ओ प र 7 गामान्य या क दोगन 
प्रतिपात यदि का यानक था । प्रौद्यागिक पाणा व पनयिम के अन्नगत गय वित्तीय निमा वी य पजी में । ५ ग स्पया वा 
मनर का ग गशि म | पनिणन का बटार। हुई और वर ! ) 4-77 अभिदान लिया । इसमें अनाया राज्य वित्तीय निगमा / ग ग रिजर्व 
में 57 - 7 पावनपत्र । र ग दश म । । रग पो रहा 

गग पारित । 1 गट म्या शपरा TT ( वि जागत पराग 
पानाच्य वर्ष मर । प्रापदनाना व गन्द भ म 17 । । बरान मा 1 ) 11 फरवरी 1976 का मा० गा वि वर न अपन अधिार 
रपये हो गई । मजुर किय गय पुनर्विन में में मल्य की दृष्टि में लगभग 

म ल निया । भारतीय यनिट ट्रस्ट की प्राराम्भा यूनिट । जी में भारतीय 
64 प्रमिशत प्रण तथा प्रावदनपना फी मम्ठया की दृष्टि में लगभग ५ 

रिजव बैंक द्वारा धारित । १ करोड स्पयो म श यरा का भी मा० औ० 
प्रतिशत प्रण लघ उद्योगों व छाट मडन पयितन चानका र मन्दर्भ वि० वr नं । । फरवरी 1976 को अपने प्रकार में ले लिया । 
में था । भा । प्रो० श्रिल बैंक द्वारा दियो को पुन भनाई ५ निय 71 
खरीददार उपयोगबग्रिो के सम्बन्ध में मजर को गई 120 ५ करोड भा० प्रौ० वि० बैंक की ब्याज दरो का बिग्यास 
रुपयों की राशि 1974 75 के दौरान 106 2 खरीददार उपयोगकर्नाश्री 

7 प्रामाण्य वर्ष के दौरान भ • प्रो . वि या के व्याज दर 
के सम्बन्ध में मजर की गई 11 4 4 करोड़ रुपयो की राशि की तुलना में 

विन्याय में मशोधन किया गया । 1 दिसम्बर 1975 में प्रमत में पायी 
6 प्रतिशत अधिक था । निर्यात वित्त योजना के अन्तगत दी गई मरिया 

गणाधिन पाज दर अनबन्ध में दी गई है । 
की 42 8 करा रुपयर्या की राशि 1974 77 के 44 ॥ कगर स्पयो की 
तुलना में मार्मात मप गे म यी जय कि तितरणा को गणि 1974 75 सार्वजनिक वित्तीय संस्था विधि ( मशोधन ) अधिनियम 1975 
1 17 , करार झपया से बहकर 1972 76 म 17 - माय 

( ५ । । पयरी 117 में मानिफ विनीय सम्पा यित्रि ( गशा 
हो गई । भा पी० यि पत्र को स्थापना में मार जून 1 17th में अत 

धा ) अधिनियम 1975 के अमन में पान के साथ ही भारतीय रिजर्व 
नक का कुल प्रभायी मजुरियो को राणि 1 3 - पराए स्पया की गाटिया 

बैन द्वारा राज्य वित्तीय निगमा भी पृनी में पारित गरी को भा ग्री 
का छाडकर 173 ) 2 करोड़ रूपय थी जब कि प्रयत्न सहायता की कुल 

वि 4 नो अन्तरित कर दिया गया है । अब तक राज्य वित्तीय निगमा 
गणि 12 ) 7 कगः रुपये थी । 

का पर्यवक्षण जहाँ रिजर्व बैंक करमा रक्षा या मा प्रो० वि० मैक करेगा । 
34 भा० प्रौ० वि० बैंक द्वारा परियोजनामा व लियं ममर की गई पन्द्रीय बकिग प्राधिकरण के म म राज्य वित्तीय निगमो के पाग 
प्रत्यक्ष महायता की गशि 1975 76 के दौरान 11९ परियोजनाओं के ग्रादि के सबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जा केन्द्रीय कार्य किया जाता रहा 
मन्दर्भ में 116 1 फरार झगय थी जो 1971- 75 में , (, परियोजनामा 

उस रिजर्व बैन प्राग भी भा० औ० यि बैंक के परामश में करता रहेगा । 
व मन्दभ में मगर किय गये 78 १ करोड रपयों की मुलना में उल्लेखनीय हन निगमो के मरला में नामित अपर निदेशक के द्वारा तया इन निगमा 
रूप से अधिक थी । मजर को गई गहायता का 97 प्रतिणत प्रण नई द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विभिन्न मायिधिर विवणियो के आधार पर 
परियोजनामा क प में नई क्षमता पापिन पिन या बसमान यूनिटा । रिजर्व बैंक उनना प्रगति तथा उनके कार्यकलापा के सया में भी जान 
विस्तार दिशातरण के लिय दिया गया था । गहायता वा लगभग 61 कारी पाप्त करता रहेगा । 
प्रतिणन अश मावनिक सय मम या गहमारी धन की परियोजनामा के 

राज्य वित्तीय निगमो के कार्यकलाप 
मन्दर्भ में या । यदि उधोगबार दखा जाय तो महायता मा 17 प्रतिशत 
अशा 5 अधिा प्राथमिकता प्राप्त उद्यागो प्रथात उबम गीमट 

___ 36 । तमिनना प्रौद्यागिन निवेश निगम गहित 15 राज्य वित्तीय 
कागज घोना प्रो . या वे उधागो का दिया गया था । इसके अलाया 

निगमा + पायानापा में 1975 76 ( अप्रैन - - माच ) में दोगन और प्रर्गात 
महायता प्राप्त 10 परियोजनामा म में परियोजनाये नग्नीशयन 

पायी गयी । माच 1976 में ममा त हा वर्ष के दोगन न निगमी द्वारा 
उमिया द्वारा प्रतित था तथा 78 पाग्या जनाय पिछा क्षन्त्री की थी । 

मजुर यि गये कुल रणो को गणि 152 [ रोड रूपये थी मा पिछन 
554 मरोड गया की प्रत्यक्ष परियोजना महायता निर्दिष्ट पिछर जिला 

वर्ष में 137 6 करोः रुपयों की तुलना में उत्तर था । 1975 76 
में स्थित यूनिटो के लिये रियायती शनी पर मनर की गई । 

व विमीय यष के दौरान 99 5 कग झपया के जा वितरण क्येि गये 

व भी पिछले वर्ष ( 744) कराह रगय ) की तुलना में काफी अधिक थे । 
पिछ क्षेत्रो को सहायता 

बवाया ऋणा नी राशि माच 1975 में अन्त में 363 कर स्पये थी 
305 निर्दिष्ट पिछर जिला/ मनो में स्थित युनिटो को भा० प्रौ० यि० 

जो 14 वर्ष पहले के स्तर की तुलना में 81 । कम म्पयो का बद्धि 
बंक में प्राप्न महायता की राशि में भी 1977-70 के दौरान उल्नखनीय 

की पानक थी । वित्तीय सहायता का प्रकाश भाग लघु उद्योग क्षेत्र 
पति पाई गई । आनोच्य वष के दौगन रियायती शर्तों पर प्रत्यक्ष माया 

का प्रदान क्रिया जाता रहा तथा इस प्रकार मजर की गयr 102 , 
नथा प्रौद्योगिक ऋणा के पुयिन 4 रूप में दो गई महायता का कुन फरार म्पया को गहाना मजर की गयी कुल ऋण गण ( 73५ 5 
राणि 11 ) 7 जगह रपय थी जब कि उक्न राणि 1974- 75 म घ3 म्पप ) का 5 ! , प्रतिणत थी । 
59 7 घडि कपय यी इस प्रकार रियायता शर्मा पर ममर का गई 

लघु उद्योगो का विसपोषरण 
घुल महायता की राशि मवर जन 1976 के प्रन् तर 2 .74) गेर 

ऋण गारटो योजना का उदारीकरण 
रुपय हो गई । 

170 भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजय बैक द्वारा लघु 
शेयरो और बाहो मे अभिवान 

उद्यागा के लिए चलाया जान याना अण गारन्ता न्याना के कार्यक्षेत्र 
355 पालाच्य वर्ष के दौरान भा० प्रौ० यि वैन न भारतीय प्रौद्योगिक का ग्रालाच्य थप व दौरान काफा यापत्र बनाया गया । 10 मिनम्बर 
ऋण और निवेश निगम में डिमच के विणेष निगम में | 7 व राइ 1177 गे नघ याग यनिता पी परिभाषा या गणापित किया गया 
झपया वा अभियान विया । इमई माथ भारतीय औद्यागिन ऋण और नया त्राण गारती गाTT + पयाजा F f न गवा योर मीना म 
नित्रण निगम का रापना में नगर जन । । 7 अन्त भ उग प्रात निमण मा गा गण का गीगा + । । - T! " प ग प्रहार 
भा० प्रा० वि० बैन का न माया की गणि - 7 रा रूपय हा | I) लाग्य Pपय कर दिया गया । म यजिना का विधामा का 1 अप्रैल 
गई । उमत निगम द्वारा पहन लिय गय ऋणा का विस्मा T स्प में 1977 से उन महाया ग्रौद्यागि यूनिटा + fim मा लाग किया गय 
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जिन्होंने मशीनों पोर मयत्रो में 15 लाख मायों तक निवेश किये थे 
तथा गो ( क ) पुनों , घटका, उप पुणे, औजारों बा मध्यवर्ती वस्तुओं के 
निर्माण कार्य में लगे है, , या ( म ) अन्य वस्तुओ के उत्पादन के निमित्त 
दूसरे यूनिटो को मेवाप प्रदान करने है और अपने उत्पादन का 50 
प्रतिशत तथा कुल मेवाएं यथास्थिनि प्रदान करते हैं , या प्रदान करने का 
प्रस्ताव रखते है । परन्तु ऐसा प्रतिष्ठान किमी अन्य प्रतिष्ठान का महायक 
या उसके द्वारा म्बाधिकन या नियन्त्रित नहीं होगा । परन्तु जिम महायन 
प्रौद्योगिक यूनिट के संयनों और मशीनों में 10 लाख रुपयों में अधिक 
और 15 लाख रुपयो तक निवेश किये गये हों उन्हें उचित मरकारी 
प्राधिकारियों से सहायक यूनिट के रूप में अपनी हैमियन के संबंध में 
प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा । 


निवेश राशि मंयंत्रों और मशीनों में 10 लाख रुपयों तक थी । 1975- 76 
( अप्रेल - - पार्ष ) की पहानी तीन तिमाहियो के दौरान अनुसूचित वाणिज्य 
बैंको द्वारा लघु उद्योगो को प्रदान किये गये ऋणों की गशि में 107 3 
करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई और वह बढ़कर 11 47 . 4 करोड़ रुपये 
हो गयी । आलोच्य अवधि के दौरान लघु उद्योगो के बकाया ऋण में 
जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की नवनुरूप अवधि में हुई वृद्धि ( 1 13 . 5 
करोड़ रुपये ) की तुलना में थोड़ी सी कम थी । अतः सकल बैंक ऋण 
मे ( खाद्यानो की वसूली के लिए दिये गये ऋणो को छोड़कर ) लघु उद्योगो 
का अंग दिसम्बर 1974 के अंत में विद्यमान 13. 2 प्रतिशन से सीमान्त 
रूप से घटकर दिसम्बर 1975 के अंत में 13 . 0 प्रतिशत हो गया । 
परन्तु आलोच्य अवधि के दौरान महायता प्राप्त यूनिटों की संख्या 
( 36252 ) 1974- 75 की तवनुरूप अविध के दौरान विद्यमान संख्या 
( 19512) से काफी अधिक थी । लघु उद्योगों को विग्रे गये बैंक ऋणों 
की वृद्धि दर में जो गिरावट प्रायी उमका आंशिक कारण मोटर गाड़ियों 
तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं आदि के उद्योगों की मांग में मामी कमी 
का प्रमाय हो मकना है । 


पात्र संस्थाएं 

371. इम योजना के अन्तर्गत मुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र 
ऋण मन्यानो की संख्या जून 1975 के अन्त में स्थित 609 से बनकर 
जून 1976 के अन्त में 628 हो गयी मिसका प्रमुख कारण यह था कि 
लाइमेगीकृत न हुए 17 प्राथमिक ( शहरी ) महकारी बैंको को अनुमोदित 
सूची में सम्मिलित किया गया । योजना में गहभागी होनेवानी संस्थानों 
की कुल संख्या 217 से बढ़कर पालोच्य अवधि के दौगन 2 33 हो गयी । 
सरकार ने अब योजना के खड 2( ग ) के अन्तर्गत निर्दिष्ट ऋण मस्थाओं 
की सूची में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को मम्मिलित करने की अनुमति प्रदान 
की है । 


374 प्रति यूनिट मंजूर की गयी ऋण सीमा की औसत राणि 
दिसम्बर 1974 के रु० 68, 000 से और घटकर दिसम्बर 1975 में 
61, 000 हो गयी है जो छोटे यूनिटों का वित्तपोषण किये जाने की बैंकों 
की प्रवृत्ति का मंकेत करती है । 


___ 375. दिसम्बर 1975 में समाप्त हुए वर्ष की अवधि में बिहार, 
उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे कतिपय पिछड़े राज्यो में लघु उद्योगों को 
दिये गये ऋणो के अंश में वृद्धि हुई है । 


376. लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋण की जो कुल यकाया 
राशि दिसम्बर 1975 के अन्त में विद्यमान थी ( 1147 . 4 करोड़ रुपये ) 
उगमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ममूह तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का फुल 
अंश 90 . 2 प्रनिशन ( 1034 . 6 करोड़ रुपये ) था । स्टेट बैंक समूह ने 
इम क्षेत्र को कुल 410 . 2 करोड़ रुपयो की राशि के ऋण प्रदान किये 
जो मार्ष 1975 के स्तर की सुलना में 38. 8 प्रतिशत की वृद्धि के 
घोतक थे, इसके विपरीत 1974 को नदनुरूप अवधि में उनमें 31 . 3 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को 
प्रदान किये गये ऋणों में मार्च---दिसम्बर 1975 के दौरान 63. 7 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि पायी गयी जबकि मार्च --दिसम्बर 1974 के दौरान उनमें 
71 , 4 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी । 


ऋण गारंटी योजना की प्रगति 
____ 372. यकाया गारंटियो की जो राशि जून 1971 के अन्त में 
1197 करोड़ रुपये थी यह जून 1975 के अन्त में बढ़कर 1726 करोड़ 
रुपये और जून 1976 के अन्त में और बढ़कर 1950 करोड़ रुपये हो 
गयी जो लघु उद्योग क्षेत्र को प्राप्त संस्थागत ऋण की राशि में हुई क्रमिक 
वृद्धि की ग्रोतफ थी । जून 1975 के अन्त मे विद्यमान अकाया गारंटियो 
की राशि का उद्मोगवार विपन्नेषण करने मे यह विदित होता है कि 
खाद्यानो के निर्माता उद्योगो को मर्याधिक गारटियां ( 1 2. 7 प्रनिशन ) 
दी गयी , उसके बाद वस्त्र उद्योग ( 10 . 9 प्रतिशत ) , धातु उत्पाद 
उद्योग ( 10 . 8 प्रतिशत ), रासायनिक उत्पाद उद्योग ( 8 . 4 प्रतिशत ), 
बिजली की मशीनों तथा उपकरणो के उद्योगो ( 6 . 8 प्रतिशत ), बिजली 
की मशीनों को छोडकर अन्य मशीनों के निर्माण के उद्योगो ( 8 . 5 प्रति 
शत ) तथा मूल धातु उद्योगों ( 5 . 3 प्रतिशत ) का स्थान था । इस योजना 
के प्रारम्भ से लेकर जून 1976 के अन्त तक 1201 यूनिटों के संदर्भ 
मे 170. I लाख रपयो के दायो की प्रवायगी की गयी है । इनमें से 
जुलाई 1975 मे जून 1976 तक की अवधि के दौरान की गयी प्रदाय 
गियों की राशि 280 यूनिटो के संदर्भ में 42. 2 लाख रुपये थी । दायो 
के रूप में प्रदा किये गये कुल 170 . 1 लाख रुपयों में से 34 . 3 लाख 
रुपयों की राशि वसूल कर ली गयी है , इस प्रकार अदा किये गये वायों 
की शुद्ध राशि जून 1976 के अन्त में 135 . 9 लाख रुपये रह गयी । 
ऋण न चुकाने थाने यूनिटो की सख्या मई 1976 के अन्त मे 12264 
थी मथा उनसे संबन्धित राणि 57. 8 करोड़ रुपये थी ; कुल बकाया 
गारंटियो की राशि में उनका प्रण 3 0 प्रतिशत था । मई 1975 के 
अंत में कुल बकाया गारन्टियो की राशि में 8, 749 यूमिटों के संदर्भ में विद्यमान 
39 . 9 करोड़ रुपयो की गाटियो का अश 2. 3 प्रतिशत था । जुलाई 
1975 से जून 1976 तक की अवधि के दौरान 1 . 9 करोड़ रुपयों 
की राशि गारटी शुल्को के रूप में प्राप्त हुई तथा केन्द्रीय सरकार को 
अंतरित कर दी गयी । . 


377. दिसम्बर 1975 में समाप्त हुए नौ महीनों की अवधि के 
दौरान मैंकों द्वारा लघु उद्योगो को प्रदान किये गये मीयादी ऋणों (किश्ती 
ऋणो महिन ) की राशि में 20 . 3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और यह 
बड़फर 239 . 2 करोड़ रुपये हो गयी । 50724 यूनिटों के संदर्भ में अकाया 
ऋणो की राशि मार्च 1975 के अंत में स्थित 178 . 1 करोड़ रुपयों 
से बड़फर दिसम्बर 1975 के अन्त में 57396 यूनिटों के संदर्भ में 
192. 4 करोड़ रुपये हो गयी । लघु उद्योगों को प्रदत्त कुल बैंक ऋण 
में मीयावी ऋणों ( बकाया ) का अनुपात दिसम्बर 1974 के प्रमेन 
अस्थित 17 . 2 प्रतिशत से घटकर दिसम्बर 1975 में 16 . 8 प्रतिशत 
हो गया । 


378. कारीगरों तथा अन्य योग्यता प्राप्त उद्यमियों के लिए मंजूर 
की गयी ऋण सीमाओं की कुल राशि दिसम्बर 1975 के अंत में 24745 
यूनिटों के मंदर्भ में 60 . 2 करोड़ रुपये थी जो नौ महीनों की अवधि 
में हुई 11 . 5 करोड़ रुपयो की वृद्धि की घोतक थी ; यह वृद्धि पिछले 
वर्ष की सदनुरूप अवधि में हुई 8 . 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले 
में मंतोषजनक यो । बकाया ऋणों को राशि 12 . 5 करोड़ रुपये थी ; 
इसमें से 48 प्रतिशत अंश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह का था । 


अनुसूचित वाणिज्य मैकों द्वारा प्रदत्त सहायता 

373. मितम्बर 1975 के बाद से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 
दिये गये ऋणो के पाकड़ों में ऐभे लघु उद्योग यूनिट मम्मिलित हैं जिनकी 
25 GI / 77 -- 10 
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अनुबन्ध 


म्याज पर विण्यास — भा . प्रौ० वि० बैंक की सहायता 

1. विसम्बर 1975 के पहले विद्यमान परें 1 दिसम्बर 1975 से प्रभावी संशोधित परें 


1. प्रौद्योगिक संस्थानों को प्रत्यक्ष सहायता 
(निर्यातों के लिए दी गयो सहायता को छोड़कर ) बार्षिक % 

वार्षिक 
( क ) नियमित दर 10 . 25 

11. 00 
( ख ) निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों को 8 . 50 

9 , 50 
2. पुनवित्त 
( क ) नियमित पर 

8 . 50 - वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली म्याज 9 , 00 --- विसीय संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली म्याज 
पर की उच्चतम सीमा 12 प्रतिशत 

वर की उच्चतम सीमा 12 . 50 प्रतिशत 
( ख ) ऋण गारन्टी योजना तथा तकनीपान उधमी 7 . 00 - वित्तीय संस्थाप्रो द्वारा ली जानेवाली ब्याग 7 . 30 --- वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली व्याज 
योजनामो के अंतर्गत पानेवाले लघु उद्योग यूनिटों दर की उच्चतम सोमा 10 . 50 प्रतिशत 

दर की उच्चतम सीमा 11 . 00 प्रतिशत 
के लिए विशेष दर 
( ग ) निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों के लिए 5 . 50 -- वित्तीय संस्थाओंद्वारा ली जानेवाली म्याज 6 . 00 -- वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जानेवाली ब्याज 
विशेष दर 

दर की उच्चतम सीमा 9 . 00 प्रतिशत 

दर की उच्चतम मीमा 9 . 50 प्रतिशत 


अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के अन्तर्गत 
( विदेशी मुद्रा ऋण ) 


( क ) ऋण गारन्टी योजना तथा तकनीशन उपमी 

योजनामो के अंतर्गत मानेवाले लघु उपोगो तथा 
निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों को 


8 . 00 -- वित्तीय संस्थानो द्वारा ली जानेवाली ब्याज 8 . 50- - वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जानेवाली ग्याज 
दर की उच्चतम सीमा 10 . 50 प्रतिशत 

की दर उच्चतम सीमा 11 . 00 प्रतिशत 


( a ) अन्य मामले 


8 . 25 - वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जानेवाली म्याज 9 . 00 – वित्तीय संस्थानो द्वारा ली जानेवाली म्याज 
वर फी उच्चतम सीमा 11 . 00 प्रतिशत 

वर की उम्चतम सीमा 11 . 50 प्रतिशत 


3. निर्यात हाण 


( क ) मध्यावधि निर्यात ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त 


6 . 50 - बशर्ते कि बैंक 8. 00 प्रतिशत में अनधिक कोई परिवर्तन नहीं 

दर पर ब्याज लें । 


( ब ) सहभागिता निर्यात वित्त योजना 


---- 


( ग ) खरीददार ऋण योजमा 


ऋण के भा०पी०वि० बैंक के प्रश पर ऐसी 
पर रहती है कि सहभागी बैंक की दर को 
हिसाब में लेने पर निर्यातक से संपूर्ण ऋण कोई परिवर्तन नहीं 
पर ली जाने वाली मौसत ब्याज पर 
सामान्यत: 7 . 50 प्रतिशत हो । 


- 


4. हंसरी पुम माई योजना 

हुडियों/ पधनपत्रों की प्रमतीत भवधि 


( क ) 6 - 36 महीने 


9 . 00 -- बैक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 10 . 00 -- बैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 
दर 10 . 75 प्रतिशत है । 

पर 11 . 75 प्रतिशत है । 
8 . 50 - बैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 9 . 50 -- बैंक द्वारा ली जानेवाली अधिकतम भुनाई 
दर 10 . 25 प्रतिशत है । 

दर 11 . 25 प्रतिशत है । 


( स ) 36 महीनों से अधिक प्रौर 84 महीनों तक 


379. दिसम्बर 1975 के अंत तक छोट सड़क और जल परिवहन 
पालको के लिए मंजर की गयी ऋण सीमामों की राशि 93837 यूनिटों 
के संदर्भ में 238 . 5 करोड़ रुपये थी । 191. 2 करोड़ रुपयों की काया 
राशि मार्च 1975 के स्तर की तुलना में 57 . 7 करोड़ रूपयो की वृद्धि 
की बोतक थी ; यह वृद्धि 1974 की तवमुरूप अवधि में पायी गयी वृद्धि 
( 19. 7 करोड़ रुपये ) की तुलना में तिगनी थी । 


380. औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 17 अनुसूचित 
वाणिज्य बकों द्वारा मंजर की गयी ऋण सीमाओं की राशि दिसम्बर 1975 
के अंत तक 57 यूनिटों के संवर्भ में 18 . 6 करोड़ रुपये थी । इस संवर्म 
में बकाया राशि मार्च 1975 के अंत में विद्यमान 9 . 5 करोड़ रुपयो के 
मुकाबले में 12. 4 करो रुपये पो । 
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1976 मे ट्रस्ट एक नयी योजना अर्थात् यूनिट योजना 1976 मे अमल 
मे लाया जिसके अन्तर्गत पंजी विकास के प्रमुख उद्देश्य से नये प्रकार के 
यूनिट प्रस्तुत किय गये पौर इस योजना के कारण अतिरिमत बचत जमा 
की जा सकी । ट्रस्ट ने यूनिट योजना 1964 के अन्तर्गत दिये जानेवाले 
लार्भाश की दर को 1974- 75 के 8 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 1975- 76 
मे 8 75 प्रतिशत कर दिया । 


भारतीय यूनिट इस्ट 

381 जैसा कि यूनिटो की बिक्री तथा पुन क्रय से विदित होता है , 
1975- 76 में दौरान यूनिट ट्रस्ट के कार्यकलापो में स्पष्टत सुधार हुमा । 
1975- 76 में कुल बिक्रिया की राशि 29 0 करोड़ रुपये थी जब कि 
उक्त राशि पिछले वर्ष के दौरान 17 2 करोड़ रुपये थी । आलोय 
अवधि के दौरान पुन ऋय की गशि 11 0 करोड़ रुपये थी जो पिछले 
वर्ष की तुलना में केवल प्राधी थी । निम्नलिखित तथ्यो के कारण 1975 
76 के दौरान उक्त सुधार हुआ है । पहला तथ्य यह है कि सरकार ने 
जनवरी 1975 मे यूनिटो मे किये जानेवाले निवेशो के लिए अलग से 
प्राय और मपसि कर सबन्धी रियायतें ( 30 ) प्रदान की , इस कारण यूनिटो 
को आकर्षकता में काफी वृद्धि हुई । दूसरा सथ्य यह है कि लार्भाण को 
1973- 74 के 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 1974- 76 में 8 6 प्रतिशत 
कर दिया गया, यद्यपि यह वृमि केवल सीमान्त ही थी , फिर भी इससे 
दम्ट मे निवेशका का विश्वास और मजबूत हो मका । सीमरा नथ्य यह 
है कि पालोच्य वर्ष के दौरान देश की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार 
पाया और लााण सबंधी नियन्त्रणो मे 1975 मे रियायते की गयी , इस कारण 
भी निवेश के वातावरण पर प्रामफूल प्रभाव पड़ा । इसके अलावा , जनवरी 


___ 382 जून 1978 के प्रत तक बेधे गये तथा पकाया रहने वाले 
यूनिटो की राशि 6 3 लाख से अधिक भाषेवन पत्रों के प्रतर्गत 166 9 
करोड रुपये पी । सारणी 31 मे 30 जून 1976 तक यनिटो की योजना 
वार बिक्री , पुन क्रय और बकाया राशि दर्शायी गयी है । 
- -- - - 
90 यूनिटो से होने वाली रु . 2, 000 तक की आय नया यूनिटो मे 
किये जाने वाले 10 25, 000 तक के निवेश को क्रमश प्राय कर तथा 
सपत्ति कर से छूट दी गयी । ये छुटे सपत्ति कुछ निर्दिष्ट प्रास्तियो 
के साथ यूनिटी के सबन्ध मे म० 3, 000 की आय को प्रायकर 
से तथा 1 . 5 लाख रुपयो तक के निवेशो को संपत्ति कर से जो छूट 
प्राप्त है उसके अनिरिक्त हैं । 


सारणी 31 : यूनिटों की बिको पुन. कर और बकाया राशि : योजनाबार विश्लेषण 


( राशि करोड़ रुपयो मे ) 


योजना 


मिकी 


पुन क्रय 


- - -- - - -- - 
1975- 76 


30 जन 1978 

का बनाया 


1974- 75 


1975- 76 


1974- 75 


यूनिट योजना 1964 
युनिट योजना 1971 
युनिट योजना 1976 . . 


16 74 
048 


20 77 
0 79 
747 


20 36 
0 01 


10 95 
0 02 


15765 
___175 
747 


जोड़ 


. 


. 


. 


. 


. 


17 23 


29 03 


20 37 


10 97 


166 87 


यूनिट योजना : 1976 

383 ट्रस्ट 1 जनवरी 1978 को यूनिट योजना 1976 अमल मे 
लाया , जिमके प्रतर्गन पूजीगत यूनिट मामान्य जनता को बेघे आने लगे । 
यूनिट योजना 1964 पौर यूनिट योजना 1971 का लक्ष्य यह है कि 
यूनिट धारियो को निर्यामत तथा क्रमिक रूप से पाय प्राप्त हो , फिन्तु नयी 
योजना का लक्ष्य प्रमख सप से पूजी विस्तार है । मच्छे विकास 
की मभावनाप्रो मे युक्त कंपनियो के ईक्विटी शेयरो में इस योजना की 
निधिया का निवेश कर इस लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी । ट्रस्ट यह प्राशा 
करता है कि अमाधारण तथा अप्रत्याशिम स्थिनियों को छोडकर पूजीगत 
यूनिटो मे यूनिटधारियो के निवेशो की राशि मगभग 5 वर्षों मे 
दुगुनी हो जाएगी । इस योजना में प्रत्येक यूनिट का पकित मूल्य 
रु . 100 है पोर यूनिट के गुणनो मे बेचे जाते है । पूंजीगत युनिट योजना 
की लोकप्रियता को उनकी बिक्री की राशि में प्रोका जा मकता है । 
थोड़ी सी अवधि ( जनवरी से 21 अप्रेल 1976 तक ) के दौरान ऐसे 
यूनिटो की बिक्री की गणि 7 5 करोड़ रुपये हो गयी । 22 अप्रेल 1976 
से बिक्री को अस्थायी रूप में स्थगित कर दिया गया है ताकि ट्रस्ट योजना 
की निधियो का विकास की दिशा में मभिमुख शेयरों में निवेश कर सके । 
निवेश 


हिमेचरो का प्रेश 55 8 करोड़ रुपये ( 30 2 प्रतिशत ) था । 21 0 
फरोड़ रुपयो ( 11 4 प्रतिशत ) का शेष प्रेश हामीदागे के वायदो से 
सम्बन्धित अग्रिम जमाराशियो , पूरक वित , अन्य जमाराशियो , माग और 
प्रल्प सूचना पर देय राशि प्रादि के रूप में था । 
रिजर्व बैंक से प्रसंबवता 
____ 385 ट्रस्ट जहां प्रम मक रिपर्व बैंक की महयोगी संस्था के रूप मे 
था बहा अब सार्वजनिक वित्तीय मस्था विधि ( सशोधन ) अधिनियम , 
1975 के अनुमरण में 16 फरवरी 1976 से भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक की सहयोगी संस्था बन गया है । इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा 
धारित ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूजी (25 करोड़ रुपये ) भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक का प्रारित कर दी गयी है । 


गैर बैंकिग कम्पमियां 
गैर किंग कम्पनियों पर अध्ययन बल 

386 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में गैर बैंकिग कपनियों से सम्बन्धित 
अध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया था । 
अध्ययन दल की प्रमुख सिफारिश गैर बैंकिंग कंपनियो, विसीय कंपनियो 
और इनामी चिट और या परम्परागत चिट कानिया से सबन्धित है । 
इन सिफारिशो को रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा मिवान्तन स्वीकार 
कर लिया गया है । 
___ 387. गैर बैकिंग कपनियो के मबन्ध मे अध्ययन दल ने यह पाया 
कि ऐसी कपनियो द्वारा जमाराशिया स्वीकार किये आने पर पूर्णत रोक 
न लगायी जाए परन्तु इस प्रकार के उपाय किये जाएं कि मुद्रामीति से 


384 न्याम की निवेशयोग्य निधियो मे 86 प्रतिशत की मढ़ोतरी 
हुई और जून 1976 के अन्त में ये बढ़कर 184 5 करोड रूपये हो गयी । 
इनमे से सामान्य शेयरी का अंश 91 5 करोड रुपये ( 49 6 प्रतिशत ) 
था , अधिमान शेयरो का प्रश 16 . 2 करोड़ रुपये ( 8 8 प्रतिशत ) और 
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भारत सरकार द्वारा कम्पनी ( जमाराशियो का स्वीकरण ) नियमावली , 
1975 में किये जाने वाले इसी प्रकार के मंशोधनों के साथ ही उन्हें 
अमल में लाया जाए । 


389 इनामी चिट, लाभ । अधत योजनाए प्रावि - चलाने वाली कम्पनियों 
के संबन्ध में अध्ययन दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐमी योजनाओं 
में प्रमुख रूप से प्रवर्तक लाभान्वित होने है तथा उनसे कोई सामाजिक 
प्रयोअन सिख नहीं होता । ऐसी योजनाएं मार्वजनिक हित के लिए हानि 
कारक हैं तथा राजकोषीय एवं मुद्रागत नीतियों के परिणामों पर प्रति 
कूल प्रभाव डालती हैं । अतः यह मुशाया गया है कि अधिक व्यापक 
मार्वजनिक हित की दुष्टि मे ऐसी यामनाओं के चलाये जाने पर पूर्ण 
रूप से रोक लगायी जानी चाहिए और यदि इस उद्देश्य के लिए वर्तमान 
अधिनियमो के उपबन्धो को अपर्याप्त माना जाए तो उचित वैधानिक 
कार्यवाइयां की जानी चाहिए । इस संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा बनाया 
गया प्रारूप विधान सरकार के विचाराधीन है । 


अपेक्षित परिणाम मिल सके तथा जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने 
की मावश्यकता के अनुरूप उत्पादक प्रक्रिया में कोई बाधा न पड़े । साथ 
ही अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि इन जमाराशियों की और वृद्धि 
फो रोक दिया जाए तथा उन्हें क्रमश लोटा दिया जाए ताकि वे उद्योग 
तथा व्यापार के लिए वित्त के प्रमुख स्रोत बनकर न रहे । उक्त सिफारिशों 
को प्रभावकारी बनाने के लिए कंपनी ( जमाराशियों का स्वीकरण ) 
नियमावली, 1975 में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर कम्पनी कार्य 
विभाग विचार कर रहा है । 
___ 388. गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों के मामले में अध्ययन दल ने 
उनके बहुत अधिक समया के जमाकर्ताओं तथा उन कम्पनियों में पाये 
जाने वाले दुराचारों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकलापों को प्रभाव 
कारी ढंग से विनियमित करने की सिफारिश की । अध्ययन दल ने ग्रह 
सुझाव दिया कि इन कपनियों पर मामान्य रूप से उसी प्रकार के नियंत्रण 
लागू किये आने चाहिए जो बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 के 
अन्तर्गत नैकों पर लागू हैं । चूंकि ऋणदाता कंपनियों के कार्यकलाप बैको 
के कार्यकलापों के समान ही होते है अत: अध्ययन दल ने यह सिफारिश 
को कि उनके द्वारा स्वीकार्य जमाराशियो के लिए यह उच्चतम सीमा 
निर्धारित की जाए कि ये गुख स्वाधिकृत निधियों के 10 गुने से अधिक 
न हो । दल का यह विचार था कि उक्त मीमातक निधियां उपलब्ध होने 
से उनको लाभदायक कामकाज करने का उचित अवसर प्राप्त होगा तथा 
बे सक्षम यूनिट बन सकेगे । किराया खरीद वित्तीय कम्पनियों को जहां 
अब उच्चतम मीमा सम्बन्धी नियन्त्रण से छूट प्राप्त है, वहा उन पर 
भी प्रणवाता कम्पनियों की तरह स्वीकार्य जमाराशियों के लिए उच्चतम 
सीमा ( उनकी शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 10 गुने से अनधिक ) निर्धारित 
करने का प्रस्ताव किया गया है ; परन्तु गृहनिर्माण वित्त कम्पनियों को 
उच्चतम मीमा सम्बन्धी नियन्त्रणों से छूट दी जाती रहेगी । चूंकि निवेश 
कम्पनियों के संबन्ध मे इम प्रकार को विशेष कार्यवाई करना उचित 
नही होगा, प्रस: शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 40 प्रतिशत की वर्तमान 
समन्वित सीमा को दो चरणों में घटाकर 25 प्रतिशत बना देने का प्रस्ताव 
है । क्ल ने केवल अपने सदस्यों के साथ लेन देन करने वाली निधियों 
द्वारा स्वीकार्य जमाराशियो के लिए किसी भी प्रकार की उच्चतम सीमा 
की सिफारिश नहीं की है । कम्पनियों द्वारा स्वीकार्य जमाराशियों की 
मात्रा के सबन्ध में नियंत्रण लगाये जाने के अलावा नयी वित्तीय कम्पनियां 
प्रारम्भ करने के लिए लया निधियों से इतर भन्य वर्तमान कम्पनियो के 
संबन्ध में अध्ययन दल ने न्यूनतम पूंजोगत अोभात्रों की सिफारिश की 
है । उनके द्वारा की गयी कतिपय अन्य सिफारिशें प्रारक्षिा निधि का 
निर्माण करने , चल अस्तियों को बनाये रखने , निदेशकों तथा उन फर्मों 

और कम्पनियों को जिनमें उनका हित हो , ऋण और अग्निम प्रदान किये 
जाने पर रोक लगाने तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की 
कतिपय धारामों के ममान उपबन्धों को अधिनियमित करने से संबन्धित 
हैं । वित्तीय कम्पनियों के जमाराशि स्वीकरण संबन्धी कार्यों तथा उनकी 
कार्यप्रणाली पर नियंत्रण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अध्ययन दल द्वारा 
प्रस्तुत की गयी सिफारिशो के महत्वपूर्ण स्वरूप को देखते हुए यह निश्चय 
किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के प्रध्याय 
JII - मा के स्थान पर एक अलग व्यापक विधान को अधिनियमिस किया 
आए । इस विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और इस बीच 
दल की ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा 
रहे है जिन्हें अधिनियम के उक्त अध्याय III - मा के वर्तमान उपबन्धो के 
अंतर्गत रिजर्व बैंक को मोपी गयी शक्तियो का प्रयोग करते हुए संपति 
अमल में रहने वाले निवेशो में उचित संशोधन कर कार्यान्वित किया जा 
सकता है । निवेशों में किये जाने वाले सशोधनों को अंतिम रूप दिया 
जा चुका है परन्तु अधिसूचना जारी करना संप्रति स्थगित किया गया है 
क्योंकि यह निश्चय किया गया है कि गैर वैफिग कम्पनियों पर लागू 
होने बाली अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यन्वित करने के लिए 


390 परम्परागत चिट निधि का कारोबार पलाने वाली कम्पनियों 
के मामले में उनके द्वारा चिट के मवस्यों से प्राप्त अभिवानों को रिजर्व 
बैक द्वारा जारी किये गये निदेणी के प्रयोजन के लिए जमा राशियो 
की परिभाषा के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जब फि ऐसी योजनानों से 
भिन्न रीति से स्वीकार की जाने वाली जमागशिया उक्त निवेशो के क्षेत्र 
के अन्तर्गत पाती है । परन्तु कतिपय राज्यों/ सघशासित क्षेत्रो में मिट 
निधि मंबन्धी कारोबार को अधिनियमो के अन्तर्गत विनियमित किया गया 
है । वेश के अन्य भागों में विनियामक उपायो के अभाव में तथा इन 
उपबन्धों के विभेदात्मक स्वरूप को देखते हुए यह असंभव नही है कि 
बेईमान प्रवर्तक या चिट कम्पनियां ऐसे राज्यों में चिट का कारोबार 
घनाकर स्थिति का अनुचित लाभ उठाये, महां जहा हम प्रकार का कोई 
विधान नही है या जहा उपबन्ध कम कठोर है । यहां इस बात का उल्लेख 
किया जाए कि गैर बैकिग विनीय बिचौग्नियो के कार्यकलापों को विनि 
यमित करने के निमित बैंकिग आयोग द्वारा की गयी सिफारिशो के संदर्भ 
में अन्य बातो के साथ केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया था कि परम्परा 
गन चिट निधियों के कार्यकलापो को विनियमित करने के लिए एक 
गेमा आदर्श विधान बनाया आए जिमे वे मभी राज्य अपना सके जहां 
इम प्रकार का विधान प्रमान में नहीं है । उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप 
रिजर्व बैंक ने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया जिसे केन्द्रीय विधान 
के रूप में अधिनियमित किया जा सकता है तथा उसे अध्ययन दल के 
पाम उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया । अध्ययन दग्न की सिफारिशों 
के संदर्भ में सशोधित उक्त विधेयक पर भारत सरकार विचार कर रही 


प्रनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियों का स्वीकरण 

39 1. गैर बैकिंग वित्तीय बिचौलियो के नियत्रण की वर्तमान योजना 
को पुनर्व्यवस्थित करने के संबन्ध में बैंकिग आयोग द्वारा की गयी मिफा 
रिशो पर विचार करते समय सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से यह निश्चय 
किया कि सभी अनियमित निकायों द्वारा जमाराशियों के स्यीकरण को 
रोकने के लिए सांविधिक शक्तिया प्राप्त कर लेनी चाहिए । इस संदर्भ 
में रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियग , 1934 में जिन आवश्यक 
मंशोधनो के सुझाव दिये थे वे सरकार के विचाराधीन है । 
गैर बैंकिंग कम्पनियों को जारी की गयी निवेशाबलो में संशोधन 

392 गैर यकिग विसीय कम्पनियों को जारी की गयी निदेशावली 
में 29 नवम्बर 1975 को और मंशोधन किये गये तथा ऐसी कम्पनियों 
को निदेशको द्वारा गारन्टीकृत ऋणो के रूप में रहने वाली जमाराशियां 
शेयर धारियों से प्राप्त जमाराशियो आदि को शुद्ध स्थाधिकृत निधियो 


- 


- 
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के 15 प्रतिणन तक घटाने के लिए छ महीनों की पौर ( अर्थात् जून यह विशेषता पौर भी स्पष्ट थी । उनके मंदर्भ में सूचना देने वाली प 
1976 के अंत नफ ) अवधि दी गयी । कम्पनियों द्वारा किये गये इस नियों की 8 . 5 प्रतिशत कंपनियों के पाम 78 8 प्रतिशत जमागशियो 
भाशय के प्रतिवेदनो के बाद उक्न प्रधि बनायी गयी कि ऐसी बकाया थीं और समग्र रूप से मुल जमाराणियों और छूट प्राप्त ऋणो का 90 8 
जमाराशियां काफी अधिक है और धर्तमान स्थिति में वे निर्धारित सीमा प्रतिशत था । 
मे अधिक मात्रा में रहनेवाली जमाराशियो को 31 दिसम्बर 1975 
मक ममाप्त करने में बहुत ही कठिनाई अनुभव कर रही हैं । 

396. सूचना देने वाली अधिाण कंपनियां प्रमुख रूप में तीन राज्यों 

अर्थात् महाराष्ट्र , तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थित थी । मार्च 
393 इसी प्रकार गैर पैकिंग वित्तेतर कम्पनियों के मामले में भी 

1973 के अंत तक सूचना देने वाली कुल कम्पनियों ने इन तीन राज्यों 
कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 58-प्र के अन्तर्गत बनायी गयी 

का कुल अंण 63. 9 प्रतिशत और कुल पकाया जमाराशियों तथा छूट 
कम्पनी ( जमाराशियो का स्वीकरण ) , नियमावली 1975 में संशोधन 

प्राप्त ऋणों में उनका प्रश 71 . 8 प्रतिशत था । 
कर भारत मरकार के कम्पनी कार्य विभाग ने अवधि बढ़ायी । इन 
कम्पनियो के लिए मिनम्बर 1976 के अन्न तक अवधि और बळावी 
गयी है । इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा की गयी कतिपय सिफारिशो के 

V. विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां 
संदर्भ में 18 सितम्बर 1975 को नियमावली में संशोधन किये गये ; 

397 पालोच्य वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में पायी गयी 
संशोधित नियमावली स्थल रूप से वैसी ही है जैसी कि वित्तेनर कंपनियों 

महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार थी -- पौष म्टलिंग से भारतीय रुपये 
को जारी की गयी निदेशावली जुन 1975 में उसे वापस लेने के पहले 

को अमंबद्ध किया गया , पास्थगित प्रवायगी की शनों पर किये जाने वाले 
विद्यमान थी । यह स्मरण होगा कि इनामी बिट / लको डा / बचत योजना निर्यातों के लिये क्रियाविधियों को मरल बनाया गया , गैर रिहायशी भार 
श्रादि घलाने वाली कम्पनियों को उपयूका प्रकार की जमाराशियों को कम तीयों और विदेश में रहनेवाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी 
की गयी 15 प्रतिशत की उच्चतम मीमा के भीतर लाने के लिए दिसम्बर मुद्रा ( गैर रिहायशी ) खाते खोलने एवं बनाये रखने की अनुमति प्रदान 
1976 सक अवधि दी जा चुकी है । 

कर एक नयी मुविधा की व्यवस्था की गयी , और उन्हें भारत मे विशिष्ट 

उद्योगो की शेयर पूंजी में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया गया । 
गैर पैकिंग कम्पनियों के पास जमाराशियाँ : 1972- 73 
394 31 मार्थ 1973 को ममाप्त हुए वर्ष के लिए, गैर बैकिंग 

पौंज स्टलिंग से भारतीय रुपये को प्रसंबद्ध करना 
कंपनियों के पास रहने वाली जमाराशियों का जो सर्वेक्षण किया गया उसके 

39 8. भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श में उस 
अंतर्गत भूचना देने वाली कंपनियों की संख्या में इस वर्ष 314 की कमी 

व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जिसके अधीन भारतीय म्पया पौर स्टलिंग 
भायी और वह घटकर 2, 841 हो गयी । सूचना देने वाली कंपनियो की 

मे संबद्ध था , साथ ही पौड के मूल्य के परिवर्तन के गाथ- साथ स्वयमेव 
मंख्या में कमी पाने के बावजूद जमाराशियों नथा छुट प्राप्त ऋणों को 

परिवर्तित हो जाने वाली प्रमुख अतर्राष्ट्रीय मुद्राओं या विशेष प्राहरण 
फुल्ल राशि में 56 करोड़ रूपयो की बढ़ोतरी हुई और वह मार्च 1972 

अधिकार की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य का भी पुनरीक्षण किया 
के प्रत में स्थित 691. 8 करोड़ रुपयो से बढ़कर मार्च 1973 के अंत 

गया । तत्काल वाति के लिये स्टनिंग के क्रय-विक्रय की रिजर्व बैंक की 
में 747, 8 करोड़ स्पये हो गयी । इसमें जमाराशियो तथा छूट प्राप्त 

जो दरे 4 जुलाई 1972 मे क्रमश . पोट 5 . 3333 पोर पोर 5 . 3050 
ऋणो का प्रण क्रमशः 373 . 7 करोड़ रुपये और 374 . 1 करोड़ रुपये 

प्रति क० 100 थी उन्हें रिजर्व बैंक ने 2 जुलाई 1975 मे बदलकर 
था । सूचना देने वाली वित्तीय कंपनियों की संख्या में जहा 42 की कमी 

क्रमश पौड 5 . 3907 और पौड 5 . 36 19 निर्धारित किया । फिर भी , 
पायी और यह घटकर 879 हो गयी, बला सूचना देनेवाली वितेतर 

प्रतर्राष्ट्रीय मुद्रागन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में और इस तथ्य को दृष्टि में 
कंपनियों की संख्या में 272 की कमी पायी और वह घटकर 1, 962 हो 

रखते हुए कि जब तक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राए मुक्त रहती है , तब तक 
गयी । जमाराशियों और छूट प्राप्त ऋणों की कुल 747 . 8 करोड़ रुपयो 

किसी एक प्रारक्षिन मुद्रा के साथ सब करने की प्रपेक्षा एक बहु-म वा 
की राशि में वित्तवर कंपनियो का अश 517 . 4 करोड़ रुपये था और 

प्राधार वही अधिक उपयुक्त तथा सनापजनक मिड होगा , यह निश्चय 
शेष प्रण ( 23 ). करोड़ रुपये ) वित्तीय कपनियां का था । 

किया गया कि 25 मितम्बर 1975 से रुपये को स्टलिंग से प्रसबद्ध 
___ 395 1971-72 की तरह 1972- 73 में भी यह देखा गया कि 

कर दिया आय और भविष्य मे भारत के व्यापार से प्रमुख रूप से 
अधिकांश बकाया जमाराशिया तथा छूट प्राप्त ऋण छोटी मख्या की बड़ी 

मबन्ध रखनेवाली चुनी हुई प्रमुख अतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मदर्भ में रुपये 
गैर बैंकिग कपनियों के पास थे । मार्च 1973 के प्रत तक सूचना देने 

के मूल्य का निर्धारण किया जाय । पौड स्टनिंग अब भी मध्यवर्ती मुद्रा 
वाली कुल 2, 941 कंपनियों में से कुल 25 लाख रूपयो तक की जमा 

के रूप में जारी है । तदनुसार, रिजर्व बैंक न समय समय पर सत्काल 
राशिया और छूट प्राप्त ऋण धारित करने वाली 464 कंपनियां ( 16 , 3 

वाति के लिये पौड स्टलिंग के क्रय-विक्रय की अपनी दग का मंशोधित 
प्रतिशत ) का मंश 83 , 8 प्रतिशत था । वित्तीय कंपनियों के मामले में 

किया । उसके विवरण निम्न प्रकार है : 
- - - -- - - - 

- - - - 
तारीख 

ऋय दर विक्रय दर 

मध्य दर 
- - - - - - - - - 
25 - 9 - 1975 . . पीड 5 . 4769 प्रति रु . 100 पाड 5 . 1471 प्रति 50 100 

प्रति । पीर 
( प्रति 1 पौड रु० 18 , 2583 के अनुरूप ) ( प्रनि 1 पाइर० 18 . 3584 के अनुरूप ) रु० 18 . 3084 
5- 12- 1975 . . . पीउ 5 . 5 3 15 प्रति रु . 100 

पौर 5 . 50 10 प्रति 70 100 

प्रति 1 पौर 
( प्रति । पौडरु0 18 . 0784 के अनुरूप ) ( प्रति 1 पीर म० 18 . 1784 के अनुरूप ) रु० 18 . 1281 
8- 3- 1976 . . . पौड 5 . 6497 प्रति स० 100 

पौड 5 . 6180 प्रति न० 100 

प्रति 1 पांड 
( प्रति 1 पौड रु० 17. 70 के अनुरूप ) ( प्रति । पौड रु० 17. 80 के अनुरूप ) 

50 17. 75 
- . - - - - - - - - - - 


-- - -- - 


-- 


- 


- - 
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11 - 3- 1976 . . . पौंड 5 . 8140 प्रति १० 100 

पौर 5 . 780 3 प्रति १० 100 

प्रति 1 पौंह 
( प्रति 1 पौंड रु . 17 . 20 के अनुरूप ) ( प्रति 1 पौष १० 17 . 30 के अनुरूप ) 

९० 17 . 25 
3- 4-1976 . . . . पोर 5 . 9347 प्रति 10 100 

पौर 5 . 8997 प्रति रु . 100 

प्रति 1 पौर 
( प्रति 1 पौड रु० 16 . 85 के अमुरूप ) ( प्रति 1 पौर न० 16 . 95 के अनुरूप ) 

60 16 . 90 
23- 4- 1976 . . . पौड 6 . 0790 प्रति रु . 100 

पौर 6 . 0 423 प्रति . 100 

प्रति । पौर 
( प्रति 1 पौंड रु० 16 . 45 के अनुरूप ) ( प्रति 1 पौंड रु० 16 . 55 के अनुरूप ) 

50 16 . 50 
पौष 6 . 2696 प्रति रु० 100 पौर 6 . 230 5 पनि रु० 100 

प्रति 1 पौर 
( प्रति 1 पौड रु० 15 . 95 के अनुरूप ) ( प्रति 1 पौड रु० 16. 05 के अनुरूप ) 

रु . 16 , 00 
- 
इन मभी अवसरों पर, स्टलिंग का वायदा क्रय करते ममय तत्काल हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर उन मामलों में विदेशी मुद्रा नियंत्रण 
क्रय दर में प्रत्येक तिमाही या उसके अंश के लिये प्रति रु० 100 पौड विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति के लिए रिजर्व बैंक को सपा मावश्यक बीमा 
७ . 0 1 25 का मो माजिन जोड़ जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं 

रक्षा के लिये निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम को प्रावेदनपत्र भेजना 
किया गया और न ही वायदा क्रय ठेकों की अवधि को एक या अधिक माहिए । जिन मामलों में सामान्य अनुमति प्रदान की जाती है उनकी 
बार बढ़ाने पर प्रत्येक तिमाही या उसके अंश के लिये प्रति १० 100 

क्रियाविधि को अनुमोदन प्रदान करने के लिए भा . प्रो. वि . बैंक को केंद्र बिन्दु 
पौर 0 . 0125 का जो शुल्क अदा करना पड़ता है उसमें कोई परिवर्तन 

बनाकर काफी सुसंगत बनाया गया है । भा . पो. वि. बैंक को समन्धित प्रपन्ना 
किया गया । इसी प्रकार प्रास्थगित प्रदायगी की शर्तों के अधीन किये 

में प्रस्तुत किये गये ऐसे भावेदनपत्रों पर प्रम एक कार्यकारी वल कार्रवाई 
जानेवाने निर्यातो के संदर्भ मे निर्यातकों को वीर्घकालीन वायवा विनियम 

कर रहा है । उक्त वल में भारतीय रिजर्व बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
मुरक्षा प्रदान करने की योजना के अधीन 10 वर्षों तक की अवधियों के 

बैंक तथा निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम मम्मिलित है । कार्यकारी दल 
लिए स्टलिंग का जो वायदा क्रय किया जाता है उससे संबंधित रिपर्व 
बैंक दरों का हिमाब लगाने के लिए स्टलिंग की तत्काल क्रय दर में 

के साथ जो विचार विमर्श किये जाते हैं उनमें पावश्यक संदों में निर्यातको 
जोड़े जानेवाले मार्जिन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुमा । उक्त मार्जिन 

को भी उनके बैंकरों के माथ मम्बद्ध किया जाता है और प्रस्ताघ या बोली 
निम्न प्रकार था । 

के लिए एकमुश्त स्वीकृति प्रवान की जाती है । 
वायदा ठेके की अवधि 

बैंक की तरकाल क्रय दर पर विदेशी मुद्या ( गैर-रिहायशी ) खाते 
प्रतिशत मार्जिन 

400. विदेश से होनेवाले निजी प्रेषणों को प्रोत्साहित करने के लिये 
1. 18 महीने और अधिक किन्तु 5 वर्षों 
से अनधिक 

1 . 25 

1 नवंबर 1975 से एक नयी सुविधा अमल में पायी । इस योजना के 
2 5 वर्षों से अधिक किन्तु 7 वर्षों मे 

अधीन गैर-रिहायशी भारतीयों और विदेश में रहनेवाले भारतीय मूल के 
अनधिक 

1 . 75 

व्यक्तियों को विवेश से प्राप्त होनेवाली प्रारंभिक राशि के साथ या भारत 
3. 7 वर्षों से अधिक किन्तु 10 वर्षों से 

में विदेशी मुद्रा के लेन-देन करने के लिये प्राधिकृत बैंकों के पास रुपया 
अनधिक 

2 . 50 

में रखे हुए वर्तमान गैर-रिहायशी ( विदेशी ) खाने को परिवर्तित कर, निर्दिष्ट 
प्रास्पगित प्रवायगी के अधीन किये जानेवाले निर्यात 

विदेशी मुद्रामों (फिलहाल अमेरीकी डालर तथा पौर स्टलिंग ) में विदेशी 
399. 1 जुलाई 1975 से रिजर्व बैंक ने पास्यगित प्रवायगी के 

मद्रा (गैर -रिहायशी) खाते खोलने भौर बनाये रखने की अनुमति दी गयी 
अधीन किये जानेवाले निर्यातों से संबंधित क्रियाविधियों को सरल बनाया । 

है । इम व्यवस्था के अंतर्गन गैर-रिहायशी खानाधारियों के विनिमय सबधी 
पहले की क्रियाविधि के अनुसार, आस्थगित भदायगी की शो पर पूजीगत खतरे को पूर्णत. समाप्त कर दिया गया है । उक्त बातो को 91 दिनों या 
माल तथा इंजीनियरी माल का निर्यात करनेवालो को दो चरणो में रिजर्व 

अधिक किन्तु 61 महीनो से अनधिक प्रवधियों की मियादी जमा - राशियो 
बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता पा प्रर्थात् एक बार विदेशी 

के रूप में रखा जाएगा । उनपर देय ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
मोनियों या निविदामो में भाग लेने या प्रास्थगिन प्रवायगी की शर्तों पर 

पधिसूभित की आयेगी । ये म्याज दरें प्रवधि के अनुसार अलग अलग 
निर्यातों के लिये बातचीत प्रारभ करने के पहले सैखातिक रूप में अनुमोदन 

होती हैं । संप्रति ब्याज दरें 91 दिनो किन्तु 6 महीनों में अनधिक 
प्राप्त करना पड़ता था , पौर दूसरी बार भार्डर प्राप्त होने की स्थिति में 

अवधि की जमाराशियों पर 5 प्रतिशत वार्षिक है और 61 महीनों 
ठेके की शर्तों को अंतिम रूप देने के पहले रिजर्व बैंक का मतिम अनुमोदन 

की जमा राशियो पर 10 प्रतिशत वार्षिक है । इन जमाराशियों पर अजित 
प्राप्त करना पड़ता था । इसके अलावा, यदि भारतीय मौद्योगिक विकाम 
बैंक का वित्त और निर्यात ऋण तथा गारटी निगम को सुरभा अपेक्षित 

होनेवाले व्याज भारतीय माय कर मे मुक्त है । भारतीय रिजर्व बैंक को 

लिना जमार बिशा कोण्या जि सहित निर्विष्ट विदेशी मुद्रामों में स्वतंत्रता 
हो तो ऐसे मामलों में निर्यातकों को एक साथ किन्तु अलग अलग पावेदन 
पन्न भा . प्रो . वि . बैक तथा नि . ऋ . गा . निगम को भेजना पाता था । 

पूर्वक प्रत्यावर्तिन किया जा सकता है । रुपयों में या निर्दिष्ट विदेशी 
इस अमुविधाजनक और अधिक समय लेनेवाली क्रिया विधि को सरल 

मुद्रामों में गैर-रिहायशी ( विदेशी ) खाते में रखी जानेवाली जमाराशियों 
बनाया गया है और निर्यातको को कतिपय पातों पर विदेश में प्रस्ताव 

को सपत्ति फर से छूट प्राप्त है । फिर भी , उक्त राशियों को म तो सम्पदा 
पेश करने /धानचीन करने / ठेका निष्पादित करने पोर या निविदामों को 

फर मे छुट प्राप्त है और न ही ऐसे खातों से किये आनेवाले उपहारों को 
प्रस्तुत करने लथा बाद में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग की कार्योत्तर 

उपहार -कर से छूट प्राप्त है । 
स्वीकृति प्राप्त करने की मामान्य अनुमति प्रवान कर उक्त क्रियाविधि पोयर पूंजी में निवेश 
को उदार बनाया गया है । उफ शर्तों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्ते निम्न 

___ 401. अक्तूबर 1975 से गैर-रिहायशी भारतीयो और विदेशों में 
प्रकार है । ( 1 ) ठेके का मूल्य 50 लाख रुपयों से अधिक न हो , ( 2 ) 

रहनेवाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे 
निदिष्ट प्रकार के माल के लिए ऋण की अवधि पांच वर्षों से अधिक न 

स्वीकृत उद्योगों ( पायात व्यापार नियंत्रण की दिनांक 8 फ़रवरी 1974 
हो , ( 3 ) भा औ. वि . बैंक का विस मावश्यक न हो और ( 4 ) अग्रिम 

की सार्वजनिक सूचना सं० 23- आईटीसी (पीएन ) - 74 के अनुबंध 
राशि तथा पूर्ण भुगतान की राशि कुल करार मूल्य का कम से कम 15 

में दिये गये उद्योगों को छोड़कर ) को शेयर पूंजी में निवेश करें, किन्तु 
प्रतिशत हो और पायात पूर्ति एजेमी फमीशन तथा भाड़े के रूप में जो 

उक्त निवेश नयी कंपनियों द्वारा जारी की गई नयी शेयर पूंजी का अधिक 
विदेशी मुद्रा बाहर जाती है वह भी उममें शामिल हो । किन्तु करार में 

से अधिक 20 प्रतिशत हो । ऐसे मिवेशों को उन पर प्राप्त होनेवाली 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 
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पाय के साथ प्रत्यावर्तित करने की पूरी अनुमति दी आयेगी, किन्तु उनपर स्टिलग की रिजर्व बैंक की त्रय दर के बीच की प्रति-दर होगी । फिलहाल 
उपयुक्त कर लागू होगे , माथ ही गर्न यह होगी कि इस प्रकार का निधेश उम्फ क्रय केवल बम्बई स्थित बैंक के कार्यालय में किया जायेगा । यह भी 
विदेणो गे प्राप्त राशियों अथवा गैर -रिहायशी (विदेशी ) सामो मे रहने वाली निश्चय किया गया कि यदि अलग अलग प्राधिकृत व्यापारी द्वारा रिजर्व 
निधियों से किये जाए । उक्त निवेश सरकार द्वारा मधिन कंपनी में 

बैंक को ड्यूश मार्क और जापानी येन की वायदा दानि के प्रस्ताव 
लिए स्वीकृत विदेशी शेयर निवेशों के अतिरिक्त होगे । 

8 (10, 000 इयण मार्क या 10 करो जापानी येन या अधिक राशि के 
परामर्शयाता/जिजाइम पंजीनियरिंग सेवामों का निर्यात 

लिए पेश किये जाएं तो उनमें माथ 27 अगम्म 1975 मे और अगली 

सूचना तक उन मुनिश्चित निर्यात आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ 
402. भारतीय रिजर्व बैंक ने जन 1975 में भारतीय परामर्ण मंलग्न की जानी चाहिए जिनके आधार पर प्राधिकृप्त व्यापारी ने अपने 
दाता/रिजाइन इंजीनियरिंग मेवानों के निर्यात से संबंधित अपनी वर्तमाम ग्राहक / ग्राहकों से यश मार्फ या जापानी येन खरीदा हो । 
क्रियाविधि को उदार मना विया है । भारतीय परामर्शदाता/डिजाइन 
इंजीनियरिंग फर्मों को अब यह अनुमति प्रदान की गयी है कि यदि पिछले 

निबंध विदेशी मुद्रा परमिट 
वर्ष विदेशी मुद्रा मे अजित उनकी प्रामवनी पाच लाख रुपयों से कम न ___ 405. योग्य निर्यात प्रतिष्ठानो और अन्य निर्यात युनिटो को निबंध 
रही हो तो वे निबंध यात्रा परमिट की मुविधा प्राप्त कर सकती है । विदेशी मुद्रा परमिट जारी करने की क्रियाविधि को और उसके अधीन 
विदेशो मे यात्रा करने या विदेशों में किये जानेवाले प्रारंभिक खो / 

गशि प्राप्त करने की सुविधा को जुलाई 1975 में व्यवस्थित कर मलंग 
वायदो की पूर्ति के लिये प्राप्त प्रायेदनपत्रों पर प्रब अधिक उदारतापूर्वक 

मनाया गया है ताकि योग्य निर्थात यूनिट शीघ्रता से मुविधाओं का लाभ 
प्रत्येक मामले के गुणवोषों के माधार पर विचार किया जाता है । 

उठा सके । निर्मध परमिट की प्रश्नावली को भी उचित रूप मे संशोधित 
एशियाई समाशोधन यूनियन 

किया गया है । मंशोधित क्रियाविधि के अधीन निबंध विदेशी मुद्रा परमिट 

मे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के नाम पमिट पर नही लिखे जाने । 
___ 403 एशियाई समाशोधन यूनियन की स्थापना 9 दिसंबर 1974 

निर्यान यूनिटों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी इच्छा मे किसी भी कर्मचारी 
को की गई थी और इसका उद्देश्य यह था कि एशियाई और प्रशांत 

को या निर्यात विकाम से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध अपने परामर्शदातानी को प्रति 
महासागरीय प्रार्थिक और सामाजिक प्रायोग के सवस्य देशों के भीतर 

नियुक्त करें । निर्यातकों की वास्तविक आवश्यकतानों की समुचिन पूनि 
बहुपक्षीय प्राधार पर किये जानेवाले घालू अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों से संबधित 

के लिये निबंध परमिट के अधीन प्रवान को भानेवाली विदेशी मुद्रा को 
मवायगियों में सुविधा हो । उक्त यूनियन ने 1 नवंबर 1975 से समाशोधन 

मढ़ा दिया गया है । निर्यात विकास के उद्देश्य से निबंध या अन्य परमिटो 
कार्य प्रारंभ किया । छ: देशों अर्थात् बंगला देश , भारत, ईरान, नेपाल, 

पर विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति विदेश में होनेवाले भूमिगत यात्रा 
पाकिस्तान और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक इसके वर्तमान सवस्य है । पेट्रोलियम , 

ग्यय और प्राकस्मिक वर्षों की पूर्ति के लिए दैनिक दरो के 20 प्रति 
प्राकृतिक गैस और उनसे उत्पन्न वस्तुओं के लिए की जानेवाली प्रवायगियो , 

शत तक अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त करने के पात्र हैं । निर्यध परमिट के 
अंतर सरकारी और गैर घालू लेन -वेनों जैसे कतिपय लेन-देनों को छोड़कर 

मूल्य के 10 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा मनोरंजन व्यय के लिए प्राप्स की 
भारत प्रौर एशियाई समाशोधन यूनियन के मदस्यो के भीच होनेवाले 

जा सकती है बशर्ते कि अध्यक्ष या निवेशक के नेतृत्व में जानेवाला दल 
सारे लेन- देन उक्त यूनियन के समाशोधन तंत्र के माध्यम से किये जाएंगे । 

प्रति यात्रा 100 पौड़ से अधिक खर्च न करे और अन्य वरिष्ठ कार्यपालक 
ए शियाई समाशोधन यूनियन के द्वारा लेन -देन करने के लिये विदेशी मुद्रा के 

अधिकारियो के नेतृत्व मे जानेवाला वार्ता दल 50 पौंड़ से अधिक खर्च 
उनतीस प्राधिकृत व्यापारियों को निर्धारित किया गया है । समाशोधन 

न करें । जो संस्थाएँ एक लाख रुपयों से अधिक किन्तु पंद्रह लाख रुपयों 
के लिये योग्य प्रपनो को या तो सदस्य देशो की मुद्रा में या एशियाई से प्रमधिक मूल्य के परम्परेतर माल और पांच लाख रुपयो से अधिक 
ममाशोधन यूनियन के सामान्य यूनिट अर्थात् एशियाई मुद्रा यूनिट में किन्तु 75 लाख झपयों से अनधिक मूल्य के परम्परागत माल का निर्यात 
जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समय समय पर मूल्यांकित विशेष माहरण करती हैं उन्हे भी निर्यात विकाम के प्राधार पर वर्ष में दो बार यात्रा के 
अधिकार के एक यूमिट के समान है, वर्गीकृत किया जाएगा । भारतीय लिए विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती है । वाणिज्य मन्त्रालय में निर्यान 
रिजर्व बैंक नामित प्राधिकृत व्यापारियों से तीन , छ: मा नौ महीनों तक 

प्रतिष्ठानों के रूप में पंजीकृत निर्यातक पहले की तरह निर्बध विदेशी मुद्रा 
( इस अवधि को कुल मिलाकर 12 महीनो तक बढ़ाया जा सकता है ) 

परमिट प्राप्त करने के योग्य रहेगे , चाहे उनका पिछला निर्यात कार्य 
दाति किये जाने के लिए एशियाई मुद्रा युनिटों का हाजिर और वायवा क्रय 

कुछ भी क्यों न हो । माथ ही निबंध परमिट के योग्य बनने के लिये 

अन्य निर्यातकों के संबंध में निर्यातों की राशि की वार्षिक न्यूनतम वमूली 
करेगा तथा उक्त व्यापारियों को इन यूनिटों का हाजिर विक्रय करेगा । 

के संबंध में विद्यमान मानवंडो में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात उक्त 
यह क्रय-विक्रय एशियाई समाशोधन यूनियन द्वारा समय समय पर घोषित 

मानदंड परम्परेतर मान के लिए पन्द्रह लाख रुपये और परम्परागत माल के 
रुपये और एशियाई मुद्रा यूनिट के बीच की विनिमय दर के प्राधार पर किया 

लिए पचहसर लाख रुपये होगे । । 
आगगा । 

406. भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियो, भारत में रहने वाले 
स्यूरा मार्क और जापानी येन का मायका क्रय 

विदेशी नागरिकों, विदेश में निगमित कंपनियों और ऐसी कंपनियों जिनमें 

गैर- रिहायशी हिन 40 प्रतिशत से अधिक है और साथ ही ऐमी कंपनियों 
___ 404. ड्यूश मार्क और जापानी येन का हाजिर क्रय तथा एक महीने , 

की शाखाप्रो को भी यह अनुमति प्रदान की गयी है कि वे निम्नलिखित 
दो महीने और तीन महीने का वायवा क्रय करने के अलावा , रिजर्ष 

मामलो में प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ के लिए किसी भी व्यक्ति या कपनी को 
बैंक ने 1 सितम्बर 1975 में छः महीने की समाप्ति पर वायवा दाति 

अपने व्यापार चिन्हो का उपयोग करने दे : अर्थात् (i ) नेपाल और 
के लिये ड्यूण मार्क और भापानी येन खरीदना प्रारंभ कर दिया है । 

भूतान को छोड़कर अन्य देशो को मम्पूर्ण रूप से निर्यात किये जाने वाले 
छ. महीने की वायदा दानि के लिये ड्यूण मार्फ और जापानी येन की माल और ( ii ) कतिपय जीवन रक्षक और आवश्यक दवाइयो और 
रिजर्व बैंक की क्रय दरें पिछले कार्य विन के मन में यश मार्क और पौधो के सरक्षण के लिए उपयोग में मानेवाली कीटनाशक दवाइया तथा 
जापानी येन की छ: महीने मी पायवा दाति के लिये लंबन गाजार में अन्य रासायनिक पदार्थों के संबंध में व्यापार चिन्हों का उपयोग किया जा 
स्थित क्रय दरों और ऋय के विन छ: महीने की बायवा वाति के लिये मकता है । उपर्यक्त मद (i ) और मव ( ii ) के लिए जिनमें 17 प्रकार की 
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वाइयां और पौधे के मंरक्षण के लिये उपयोग में आनेवानी 25 प्रकार की 
कीटनाशक दवाइयां तथा अन्य रासायनिक पदार्थ शामिन है, रिजर्व बैंक ने 
क्रमश. अप्रैल 1975 तथा मार्च 1976 में गामान्य अनुमति दी है । 


भारत - मारिशस ऋण करार 1975 


( क ) डेक यात्रियो तथा बंगला प्रति क्ति भारतीय रुपये 60 
वेश , भूतान , नेपाल, पाकिस्तान या के बराबर के कोई भी विदेशी 
श्री लंका जाने वाले यात्रियों को मद्रा नोट या सिक्के । 
छोड़कर अन्य सभी यावी 
( ख ) अंतर्राष्ट्रीय पारपत्र पर 

--- बही --- 
किमी अन्य देश को जाते हुए 
पाकिस्तान जाने वाले यानी 
( ग ) पाकिस्तान जाने वाले यात्री प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 

30 के बगवर के पाकिस्तानी 
मुद्रा नोट तथा मिस्के । 


407 भारत सरकार ने १ जनवरी, 1970 को मारिणम मरकार 
के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये । इसके अनुसार सूचिमर, 
भारतीय वस्तुप्रो के ऋय और आयात तथा मारिशम में स्वीकृत परि . 
योजनाओं के लिए मारिशस सरकार को पांच करोड़ भारतीय रुपयो 
तक का ऋण उपलब्ध कराया गया है । 


राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना 


408. भारत स्थित मैंकों में जिन लोगों के राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना 
विशेष खाते रहते हैं उन्हे चाहे उन खातो को जमाराणिया कुछ भी क्यो न 
हो, अम ( 23 जून 1976 से ) यह अनुमति प्रवान की गयी है कि ये 
भारत में किये जाने वाले निवेशो और भारत को / भारत से की जानेवाली 
यात्रा के किराये के भुगतान को छोड़कर स्थानीय वितरणो में उक्त राशि 
फा स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करें । इन खातो की जमाराशियों से 70 50,000 
से अधिक राशि निकाले जाने पर अब तफ जो प्रतिबन्ध लागू रहा है 
उमे प्रब हटा दिया गया है । अब उनकी जमाराशियों का उपयोग 
( i ) सावधि जमा खाते खोलने , ( ii ) भारत सरकार की प्रतिभूतियो या 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटो मे निवेश करने और ( iii ) रिजर्व बैंक की 
पूर्व अनुमति में भारतीय कंपनियो के शेयर खरीदने लिए स्वतंत्रतापूर्वक 
किया जा सकता है । किन्तु उक्त निवेशो की बिक्री से या उनकी अवधि 
समाप्त होने पर प्राप्त होनेवाली राशियों को फिर से राष्ट्रीय रक्षा 
प्रेषण योजना विशेष खाते में जमा कर देना होगा । भारत को या भारत से 
भी की जाने वाली यात्रा के लिये इन खातों मे फिराये का भुगतान करने 
के लिए रिजर्व बैंक खाताधारियो या उनके आश्रितो को प्रायेदन किये 
जाने पर प्राधिकृत करेगा बशर्ते फि यात्रा एअर इंरिया या इंडियन एअर 
लाइंस सेवानों द्वारा की जाये । 


( घ ) श्री लका जाने वाले यात्री प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 30 
तथा बर्मा, पूर्व अफ्रीका, मलेशिया , के बराबर में कोई भी विवेणी 
फ़ारसी साड़ी पत्तन या मिगापूर मुद्रा नोट और मिक्के । । 
जाने वाले यात्री 
( 1 ) अंगला देश जाने वाली यात्री प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये 20 

के बगबर के कोई भी विदेशी 

मुद्रा नोट और सिक्के । 
( 4 ) क्रियाविधियों को सरल तथा सुमगत बनाने के लिए भारतीय 
रिजर्व बैंक 1 जून, 1976 से गैर-रिहायशी बैक खातो में विदेशी मुद्रा 
प्रेषित करने / जमा करने के लिए सभी परमिट बैंक के दो अधिकारियों 
के हस्ताक्षरों के साथ जारी करेगा चाहे उनका मूल्य कुछ भी क्यों न हो । 
जिन बैंकों को अब तक परमिट के हस्ताक्षरों को सत्यापित करने की 

आवश्यकता थी वे भविष्य मे ऐमा नहीं करेंगे , और ( 5 ) वि वैश्य बैंक 
लि०, साऊथ इंडियन बैंक लि . और कैथोलिक सीरियन बैंक लि . को प्रारंभ 
में दो वर्षों की अवधि के लिये भारत में विदेशी मुद्रा के लेन- देन करने के 
लिये लाइसेंस प्रदान किये गये है । 
सारणी 32 : जुलाई 1975 से जूम 1976 तक की अवधि के सोसियकीय 

प्रोको 
I विदेशो में अध्ययन/ प्रशिक्षण के लिये जारी किये गये 

विदेशी मुद्रा परमिट 
तकनीकी पाठ्यक्रम गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम 
विद्यार्थियो/ प्रदान की विद्यार्थियों/ प्रदान की 
प्रशिक्षणा गयी विदेशी प्रशिक्षणा- गयी विदेशी 
थियो की मुद्रा की पियो की मुद्रा की 
संम्ख्या राशि मंन्या गशि 

( हजार 
रुपयों में ) 

रुपयों में ) 
ब्रिटेन और यूरोप 499 8106 520 2201 
अमेरिका और 
कमापा 

922 24298 648 12671 
अन्य देण 

160034189 1286 15294 
II अध्ययन/ प्रशिक्षण से इतर उद्देश्यों के लिये जारी किये गये 

यात्रा परमिट 
उद्देश्य 

उन व्यक्तियो की प्रदान की गई 
संख्या जिनको विदेशी मुद्रा की 
परमिट जारी राशि 

किये गये है ( हजार रुपयों में ) 
1. कारोबार 

15596 151034 
2. डाक्टरी चिकिस्मा 

380 

7077 
3. अध्ययन दौरे 

636 
4 सम्मेलनो में भाग लेना 

1476 
5. विविध 

23848 
जोड़ 

31517 


देश 


179 


1785 


118 


120 


अन्य गतिविधियां 
___ 409 इम क्षेत्र की अन्य गतिविधियो में निम्नलिखित शामिल है : 
( 1 ) 23 अप्रैल , 1976 मे लियेद्रम और माले ( हुलले ) , मालवीय दीप 
समूह के बीच की हवाई यात्रा के लिए पी फार्म पर भारतीय रिजर्व 
मैक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट दी गयी है । मालदीव 
की यात्रा को विदेश यात्रा योजना 1970 के अधीन यात्रा करने के उद्देश्यो 
के लिए विदेश यात्रा के रूप में नही माना जायेगा । ( 2 ) भारत और 
चेकोस्लोवाकिया के बीच 4 दिसम्बर, 1974 को व्यापार और भुगतान 
संबंधी जो करार किया गया उममे इन दोनो देशों के बीच होनेवाले 
भुगतान गोधन से ममधित बैंकिग व्यवस्थानो में 11 फरवरी , 1976 से 
कतिपय परिवर्तन किये गये है । आगे से स्वर्ण मंड को संबंधित कगरों 
में जोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही भारतीय रिजर्व बैंक , 
बम्बई में रहनेवाले कोस्लोवाकिया प्रोबचोग्नी बैंका , प० एम० प्राहा ( मी० 
एम०ओ०बी० ) के केंद्रीय खाते की जमाराशि को स्वर्ण खंड के अंतर्गत 
लाया जाएगा । विशेष प्राहरण अधिकार और रुपये के बीच की बरो के 
प्राधार पर कगगे ( इनमें एक वर्ष में अधिक भुगतान शामिल है ) के 
साथ-साथ मी० एम० प्रा० बी० के केंद्रीय खाते की जमाराशि को भी मरक्षण 
प्रदान किया जायेगा । ( 3 ) विदेशी मुद्रा में होनेवाली घट-बल को देखते 
हए , रिजर्व बैंक ने यह निश्चय किया है कि हवाई अड्डो और गोदी में 
कार्यरत स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तको बाग भारत से बाहर जाने वाले विभिन्न 
श्रेणियो के यात्रियो को मेचे जानेवाले विदेशी मुद्रा मोटों तथा मिक्को के 
लिए रुपयों की सीमाएं निर्धारित की जाएं । उक्त सीमाए निम्न प्रकार है : 


जोड 


- 


- 


- 


- 


5392 
1634 


13429 


191985 


[ 57 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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-- -- - -- -- --- - - -- - - - --- - - - - - - 
III पी फार्म प्रावेदन पत्र * 

414 व्यापार पभाग न 1970-71 में लेकर 1972- 73 नम की 
-- - -- - - -- - -- - - - - - 

अवधि के लिए भारतीय उघोग में विदेणी मरभागिमा का मवेक्षण चलाया । 
उप 

उन व्यक्तियों की संख्या 

विवणियो का लगभग तीन चौथाई प्रण प्राप्त प्रा है और किता पर 
जिनके प्रावेदनपत्र 

कार्रवाई की जा रही है । 
अनुमोदित किये गये । 
. .. - - - - - - 
1 परिवार के प्रम में मिलना 

T༩) | 

___-415 प्रार्थिक विभाग का अनन्दिाय यिम प्रभाग विणी निवेश के 
2 रिपतेदारी में मिलना 

18009 

मर्थक्षण के लिए विदेणी कपनियो की गावासो पोर भारतीय संयुक्त 
.. निर्यात विकाग 

पृशी कपनियों में नमामिक रिपीटे ग्रामत्रित करता रहा । इस सर्वेक्षण के 
1 विदेणा में मौकरी 

37021 

परिणाम भारत के प्रतर्गष्ट्रीय नियेण की स्थिति 1968 - 72 शीर्षक के 
5 विदेशों में म्यागी निवाम के लिये उत्प्रवास 

12412 

एक लेख में प्रकाणिन किये गये । ग्रोर 1072- 71 के लिए भी प्रकार 
6 विद्यार्थी/ प्रशिक्षणार्थी 

2597 

का एक लम्न प्रकाशित किया गया | F० [ (00 ) में कम या गमान 
7 विविध 

19128 

गशि की जो विदेशी मुद्रा भारत में प्राप्त होती है उगके लिए. उहे मवार 

विवरण उपलब्ध नहीं है । ऐमी अवर्गीकृत प्राग्नि का मर्येक्षण जनयरी 
107304 

मार्च 1976 की तिमाही के लिए शुरू किया गया । अप्रैल जून 1975 
* इन मामलों में कोई विवंशी मुद्रा प्रदान नहीं की जानी । 

की तिमाही के मर्वेक्षण के प्राकहो पर कार्रवाई की जा रही है । जलाई 

मिनंबर 1974 के मर्वेक्षण की वियर्गणयों पर अाधारित रिपोर्ट का प्रतिम 
VI . रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित सर्वेक्षण और विचार गोष्ठियां 

स्प दिया जा रहा है । 
सर्वेक्षण 

विचार गोष्टियां 
410 भारत सरकार के राष्ट्रीय नमना मर्वेक्षण संगटन और गज्य 
सरकारी के मामियकीय केन्द्रों के महयोग में रिजर्व बैंक द्वारा चलाये 

____ 416. कृषि पुनर्विन और विकाम निगम ने कृषि त्रैकिग महाविद्यालय , 
जानेवाल अखिल भारतीय ऋण और निमंश मर्वमण 1971- 72 के 

पूना में कृषि के लिए विनाम नैकिंग पर एक विचार गाडी चनायी । 
कार्य में प्रानोच्य वर्ग के दोगन काफी प्रगति की गरी । 

उक्त गोष्ठी में भूमि विकास बैंको के मा कार्यपालक अधिकारिया और 

बाणिज्य मंको के कृषि विन विभाग के अध्यक्षा न भाग लिपा । इस वर्ष 
411 इम वर्ग मर्वेक्षण पर ध्यान देने के लिा बैंक द्वारा नियक्त . के दौरान राजस्थान और नागालैर जिलास्तरीय अधिकारियों के लिए 
की गयी मनालन ममिति की दो ठमें हुई और उक्त समिति ने जम मंबध परियोजना निर्माण और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्देशना मिद्धांतो 
में तैयार किये गये मिभिन्न प्राधारभत प्रपदो पर विचार किया । पुनि पर भी विचार गोष्टियो का आयोजन किया गया । 
के संदर्भ में म.. तरी क्षेत्र में चलायी गयो बिभिन्न सम्र मःअगों की जांच 

VII . शिक्षा और प्रशिक्षण 
परनाल पूरी हुई और उनके मारणीकरण में काफी प्रगति हुई । 1961-6, 
में कर 1971- 72 तक की अवधि के दौरान महमारी आदोलन की 

417 प्राप्नोख्य वर्ग के दौरान रिजर्व बैंक की विभिन्न प्रशिक्षण 
प्रगति पर राज्यवार प्राधाभन प्रपत्र तैयार किये जा रहे है । पिछले वर्ष मम्थानो में रिजर्व बैंक , वाणिज्य बैकों, सहकारी संस्थाओं नथा सरकारी 
की रिपोर्ट में उल्लिखित वाणिज्य वैको द्वारा प्राथमिक अषि ऋण ममिनियों के विभागो के विभिन्न स्तरो अर्थात् प्रवर, पर्यवेक्षी और प्रवर स्तरों के अनेक 
विमपोषण के मर्वेक्षण में मगधित प्राकटो का मारणीकरण गमान हो कार्यपालक अधिकारियों को सामान्य और गहन प्रणिक्षण प्रदान किया जाता 
गया और रिपोर्ट का प्रामप नैयार किया गया । माग के मंदर्भ में 30 रहा । म मंदर्भ में जो प्रगति हुई उसकी मक्षेप में समीक्षा प्रस्तुत की 
मन, 1971 को ग्रामीण परियागं को पास्तियो पर एक पबंध नैयार जाती है । 
किया गया है और बह, प्रम छप रहा है । 31) जन , 1971 को ग्रामीण 

कर प्रशिक्षण महाविद्यालय, यम्बई 
परिवारो की दयनायो पर एक प्रबध तैयार विया में रहा है । 

___ 118. बैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वाग प्रायोजित कई प्रशिक्षण 
112 अम्मिल भारतीय प्रण और निवेण सर्वेक्षण 1971- 72 की कार्यक्रमो को म प्रकार बनाया गया कि प्रवर्तक संस्थानों की विशिष्ट 
पहली अनुसूची पर कार्रवाई ममाप्न हो गयी है और 30 जून 1971 का प्रावश्यकतानी की पूर्ति की जा मके । इम उद्देश्य का ध्यान में रखते 
विद्यमान ग्रामीण परिमागे की प्रास्निया और दयनामो के प्राको को 

हा पहले की तरह जहाँ ऋण विश्लेषण के नियमित पाठ्यक्रमो पर 
प्रस्तुत करनेवाला वर II तथा मी ही जानकारी प्रस्तुत करनेवाली 

जोर दिया जाता रहा यहां महाविद्यालय में विकास बैंकिग , माग विश्लेषण, 
गज्यवार मामियीय गुम्मिकार्य भी प्रवाणित की जाती है । 

निरीक्षण अमिमा प्रशिक्षण उच्चार निरीक्षण मबधी प्रशिक्षण , कार्मिक 

प्रबन्ध तथा मगठन और पद्वतिया जैगे विभिन्न विशेष विषयों पर कार्य 
413 आर्थिक विभाग के ग्रामीण पर्वेक्षण प्रभाग ने अगस्त 1975 में कम भी चलाये गये । इनके अलावा परियोजना मुल्याकन और पाथमिकता 
" छाटे कृषको ( 1967 -- 69 ) " के मानय अनुवर्ती सर्वेक्षण की रिकार्ट और प्राप्त क्षेत्रों के लिए अनुवर्ती यिन , बैकरा के लिए मोहिपकीय गाम्ब , 
नवभर 1975 में चुनी हुई छाट कृपना विकास एजेंसियों के कार्यकलाप कार्यकारी पुजी के लिए ऋण तथा मामाजिक लागत लाभ विनषण के 
1472-73 की रिपोर्ट प्रकाणित की । इन रिपोटों का उल्लेख पिछली क्षेत्रों में भी पाच नयं पापत्रम प्रारम किये गयं । वैकर प्रशिक्षण महा 
वाधिया रिपोर्ट में किया गया था । मीमांत कृपक मोर कृषि श्रम एमियों 

विद्यालय बैंक के अपने अधिकारियो के लिए केन्द्रीय बैंकिग उच्चतर केन्द्रीय 
के कार्यकलाप , 1973 की पिोर्ट को अनिम प दिया गया है और वह 

बैंकिग तथा प्रशिक्षक पाठ्यक्रमो में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की प्राव 
रिपोर्ट अन छप रही है । इस प्रभाग में ( गज्य और केन्द्रीय ) मसारी श्यकतानों पर घगवर ध्यान देता रहा । पालाच्य वर्ष के दौरान 
नंषा के अग्रिमा का मामिक गर्वेक्षण चलाया जाता रहा है और 1974 महाविद्यालय के कार्यकलापो की एक पमम विणेषता यह थी कि उसने 
म मामिक मर्वेक्षणों पर प्राधारित महमारी बैंक अग्रिमा की समीक्षा मको के महाविद्यालयों के प्रशिक्षार्थियों के लिए टन अध्ययन दल की 
प्रकाणित की गयी 1 । कृषको की पचम मभावना ( 1964- 70) के रिपार्ट पर एक विचार गोष्टी नया ग्राण प्रबधन मबंधी कार्यक्रम चलाने में 
क्षेत्रीय अध्ययन पर कार्रवाई की जा रही है । 

( 32 ) भारतीय रिजर्व बैंक बुटिन, जलाई 1975 
( 31 ) भारतीय रिजर्व येक ब्लेटिन , दिसंबर 1975 

( 33) भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन , मई 1976 
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राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान को . राहपोग प्रदाम मिया । बैंकर प्रशिक्षण 
महाविद्यालय में इस उद्देश्य से भी अनेक कार्यत्रम चलायं कि किग 
परिचालन और विकास विभाग के प्रवर अधिकारियों को इन अध्ययन दल 
की सिफारिशों के प्रोधित्य से परिचित कराया जाए तथा उनके श्रिया 
बयन ममंधी समस्याओं पर विचार विमर्श कर ममें । 


419. कुल मिलाकर रिजर्व बैंक , वाणिज्य और विकास बैंकों तथा 
मरकारी विभागो के 1949 अधिकारियों ने पालोच्य वर्ष के दौरान 
प्रशिक्षण प्राप्त किया , इस प्रकार महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब 
तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की फूल मख्या बढ़कर 10367 हो गयी । 


424 मालाच्य वर्ष के पोरान महत्वपूर्ण गनिनिधि यह थी कि 
स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए उसके कार्यक्रमापों के संबंध में 
निर्देशन देने तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के निमिस एक मलाह 
कार समिति का गठन किया गया । स्टाफ प्रशिक्षण महानिपालय की 
भूमिका सपा कार्यकलापो में हाल ही में किये गये विशांतरण तमा 
उसके पाठ्यक्रमो के उद्देश्यों/विषय वस्तुओं का मतत पुनरीक्षण करने 
के लिए ऐसी समिति की आवश्यकता अनुभव की गयी । प्रशिक्षण 
के प्रभारी उप गवर्नर समिति के अध्यक्ष है तथा बैंकिंग परिचालन 
और विकास विभाग और कृषि ऋण विभाग के मुख्य अधिकारी, 
प्राषिक विभाग के परामर्शदाता ( प्रशासन ), प्रबन्धक ( प्रशिक्षण ) तपा 
प्रबन्धक , मद्रास, उसके सदस्य हैं तथा स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय 
के प्रघामानार्य सदस्य- मनिष है । 

425. इस महाविद्यालय में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की 
कुल संख्या 5193 है । 


कृषि पैकिंग महाविद्यालय , पूना 
____ 420. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की प्रमुख विशेषता यह थी कि सह 
फारी बैंकिंग के स्थान पर कृषि पैकिंग / वित्त के व्यापक क्षेत्र पर जोर दिया 
जाता रहा । स्वाभाविक रूप से इसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय ने 
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक द्वाग कृषि पुनर्विस और विकास निगम को 
मामान्य ऋण प्रदान किये जाने के संदर्भ में कृषि परियोजना संबंधी 
कई विणेष कार्यक्रम प्रारंभ किये है । प्रारंभ में कृषि संबंधी विकास मैकिंग 
पर प्रगम्न 1975 मे एक विचार गोष्ठी प्रायोजित की गयी और उसके 
माद कृषि परियोजना पाठ्यक्रम चलाये गये जिममे एक मघन पाठ्यक्रम 
भी मम्मिलित था । विभिन्न क्षेत्रों राज्यो में स्थित बैंकों के लिये पालोम्य 
वर्ष के दौरान महाविद्यालय द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले बाप स्थानको 
के पाठ्यक्रमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । उक्त पाठ्यक्रमो में 
फमल अण प्रणाली , जमागशि संचयन , बैककारी विनियमन अधिनियम और 
लघु सिचाई के लिए ऋण प्राधि विषय सम्मिलित थे । वाणिज्य और सहकारी / 
भूमि विकास बैंकों आदि के लाभ के लिए भी महाविद्यालय पाठ्यक्रम 
चलाना रहा । 


421. पिछले मर्ष की रिपोर्ट में दाले समिति की जिन मिफारिगो 
का उल्लेख किया गया था उनके प्रमुसरण में महाविद्यालय में प्राप्त 
मुविधाओं को व्यापक बनाने की कारवायां प्रारंभ की जा चुकी हैं । 
इस दिशा में पहले कदम के रूप में महाविद्यालय को मनाय में वृद्धि की 
गयी है । 


धोत्रीय प्रशिक्षण के 
___ 426. सम्बई, फलकता, मद्राम और नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय 
प्रशिक्षण केन्द्रो में लिपिक ग्रेर I और लिपिक ग्रेए II के लिए पाठ्य 
क्रम प्रायोजित किये जाने रहे । इन पाठ्यक्रमों की विषयवस्तुओं का 
सावधानी से पुनरीक्षण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अब 
मौर सुगठिन किया गया है तथा उनकी प्रशिक्षण अवधि को लिपिक ग्रेड 
I के संवर्भ में 10 सप्ताहों से घटाकर 8 सप्ताह और लिपिक ग्रेड 
II के संवर्भ मे 5 सप्ताहों से घटाफर 4 सप्ताह कर दिया गया है । 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण को अधिक प्रयोजन 
मुलक बनाने के निमित्त प्रायोगिक रूप में विशेषीकृत विभागों के 
लिपिक वर्ग के लिए और मामान्य विभागों के लिपिक वर्ग के लिए 
भायखला केन्द्र में एक एक पाठ्यक्रम चलाया गया । इसमें प्राप्म 
अनुभव के माधार पर मभी केन्द्रों में इन पाठ्यक्रमों को गुरु करने 
का प्रस्ताव है । क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्म 
लिपिक वर्ग की कुल संख्या 11603 है । 
कर्मचारी वर्ग की प्रतिनियुक्ति 
___ 427. अखिल भारतीय राज्यस्तरीय संघों, प्रबंध संस्थानों तथा 
इसी प्रकार के कुछ अन्य संस्थानों द्वारा प्रायोजित प्रमंध विकास प्रादि 
से संबंधित प्रल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए रिजर्व बैंक अपने अधि 
कारियो को प्रतिनियुक्त करता रहा । इसके अलावा वाणिगटन स्थित 
आर्थिक विकास संस्थान, बंफ माफ इंग्ल , बैंकाक स्थित एशियाई आर्थिक 
विकास और प्रायोजना संस्थान द्वारा प्रायोजित पाठपक्रमां में भाग 
लेने के लिए भी अधिकारियों को विदेश भेजा गया । रु के अधि 
कारियों ने रिटेम , पश्चिम जर्मनी, रोम प्रादि में बिग बी का पोर 
वित्तीय संस्थानो द्वारा प्रदान की गमी अध्ययन सुविधामां का भी लाभ 
उठाया । रिजर्व बैंक विदेशी बैंकिंग केन्द्रीय मेंकिग संस्थाओं के अधि 
कारियों / वरिष्ठ कार्यपालको को मध्ययन प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान 
करता रहा । यहा द अफगानिस्तान बैंक द्वारा प्रेषिम उन 10 अधि 
कारियो का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जिनके प्रशिक्षण की 
म्यवस्था कोलगो योजना की तकनीकी महकारिता योजना के अंतर्गन की 
गयी है । 


422 महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक उसमे सहकारी , 
भूमि विकाम और वाणिज्य बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कुल 5, 291 
कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । जिनमें आलोच्य वर्ष के 
दौरान प्रशिक्षित 1, 527 कर्मचारी सम्मिलित है । 


स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, मनात 

423 महाविद्यालय पहले की तरह मैक के अपने अधिकारियों के लिए 
स्टाफ अधिकारी विकास कार्यक्रम , गतिशीलता पाठ्यक्रम, निरीक्षण मधिमारी 
कार्यक्रम तथा ऋण प्रमन्धन कार्यक्रम चलाता रहा । ग्रेषु / ब में नये 
अधिकारियों की भर्ती किये जाने के कारण महाविद्यालय ने उनके लाभार्थ 
प्रवेश पाठ्यक्रम के कई मन्त्र चलाये । उनके प्रशिक्षण को अधिक सोद्देश्य 
और मावश्यकता- आधारित बनाने के प्रयास में ऐसे सीधे भर्ती किये गये 
अधिकारियो के 2-वर्षीय प्रशिक्षण को संपूर्ण योजना को इस प्रकार संशोधित 
किया गया कि स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय में संस्थागत प्रशिक्षण और व्याय 
हारिफ पर्यवेक्षी कार्य पर अधिक जोर दिया गया । पालोच्य वर्ष के दौरान स्टाफ 
प्रशिक्षण महाविद्यालय में शुरू किये गये नये कार्यक्रम निम्न प्रकार थे : मिदेशी 
मुद्रा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्टाफ अधिकारियों को इस विषय से 
विशेष रूप मे अवगन कराना था तथा मैक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई 
पर विचार गोष्ठियाँ, जिनका उद्देश्य रोड क और ख के स्टाफ अधिकारियो 
बैंक ऋण के नये वृष्टिकोण से परिचित कराना था । 


राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान 

428. 1975 - 76 में राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने विशेष रूप से 
ग्रामीण विकास पर जोर देने तथा ऋण प्रबंधन में अनुशासन लाने 
के संदर्भ में कई नये कार्यक्रम चलाये । 1975- 76 में प्रारंभ की गयी 

और समाप्त की गयी कतिपय प्रमुसंधान परियोजनाएं निम्नलिखित 
विषयो से संबधित थी : ( i ) घरेलू बचत और विनीय आस्सिया, 
(ii ) बनत मुद्रा की मांग, स्टाको के अनुमानन और किसी क्षेत्र की 


[ भाग 


-- ब 
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अर्थव्यवस्था के लिए ऋण योजना तैयार करने जम कतिपय महत्वपूर्ण 
एवं भिन्न भिन्न वित्तीय क्षेत्रो में बैंको के कार्यकलापा का प्रभाष, (iii ) 
प्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वित्त, (iv ) मघन क्षेत्र के 
छोटे कृषको के लिए ऋण समधी कार्यकलापो का मंगठन , ( v ) देश के 
पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक मेवाए । संस्थान द्वारा चलाये गये मर्वेक्षणो में से 
एक महत्वपूर्ण मर्वेक्षणकिसी प्रमुक नगर में बैंका द्वारा प्रदान की जान 
वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता से सबंधित था । 


___ 429. राष्ट्रीय मैक प्रमध मस्थान को सोपी गयी एक अन्य महत्व . 
पूर्ण परियोजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए कृषक मेवा ममितियाँ 
गठित करने के निमित्त अग्रणी दलो के व्यक्तियो की भर्ती करने और 
उनको प्रशिक्षण देने से सबधित है । वेश के उनगे और पूर्वी भागो 
मे इम कार्यक्रम के लिए मवस्या का नयन करने के निमिन एक एक 
शिविर का मायोजन कर इस दिशा में पहल की गयी । 


434 पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी बैंक ने प्रानो वापिस 
रिपार्ट तथा सहयोगी संस्थानो फी वार्षिक रिपोर्ट तथा मुद्रा और दिन की 
रिपोर्ट (संक्षिप्त संस्करण ) हिन्दी में प्रकाशित की । भासोर रिजर्व बैंक 
का मासिक मुलेटिन तथा मैक का लैमासिक गृह पन विवाउट रिजर्व 
पहले की तरह हिन्दी खडो के साथ प्रकाशित किए जाते रहे । दो प्रकाशन 
अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (मोट वापसी ) नियमावली, 1975 तपा 
उसका सक्षिप्त मारशि जनता के लाभार्य हिन्दी में प्रकाशित किए गए । 
भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण सुविधा योजना 1875 का हिन्दी पाठ तैयार 
किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक मुलेटिन में प्रकाशित किया गया ( १ ) । 
पिछले वर्ष किग शम्दावली हिन्दी में तैयार करने का जो कार्य 
प्रारम्भ किया गया प्रगति कर रहा है । 

135 हिन्धी अध्ययन मइल तथा मान्यताप्राप्त हिन्दी पगेमा उनी 
करने के लिए बैंक के कर्मचारियो को मानदेय अदा करने को गाना 
जारी रही । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा चलाये जानेवारी 
पक्षाचार पाठ्यक्रमो की सुविधा का भी कतिपय कर्मचारियों ने लाभ उठाया । 
बैंक के अधिकारिया के लिए 1974 में शुरु की गयी अनिवार्य हिन्दी 
शिक्षण योजना पालोच्य वर्ष के दौरान सास और केन्द्रो में चलायी गयी । 
हिन्दी टकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बैंक के टंकको को उपलब्ध नकदी 
प्रोत्साहन योजना को बैंक के माशुलिपिको तया वैयक्तिक महायको के लिए 
भी लागू किया गया । 

436 मैंक ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रयाग में 6 विमम्मर में 
8 दिसम्बर 1975 तक प्रायोजित सम्मेलन में भाग लिया । बैंक ने इस सम्मेलन 
में बैंको मे हिन्दी शीर्षक की प्रवर्शमी की व्यवस्था को और उममे रिजर्व बैंक 
तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिस्वी के प्रयोग में हुई प्रगति का चित्र 
प्रस्तुत किया गया । नई दिल्ली में 14 मई से 16 मई 1976नक प्रमिला 
भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली और हिन्दी विद्यापीठ, देवगढ़ 
( बिहार) के सयुक्त तत्वावधान में आयोजित द्वितीय राजभाषा सम्मेलन 
के अवसर पर भी बैंक ने इसी प्रकार की प्रदर्शनी का प्रायोमन किया । 


430 मालाच्य वर्ष के दौरान 50 प्रशिक्षण मार्यक्रम सम्मेलन 
विचारगोष्ठिया और कार्यशालाए मलायी गयी जिनमे 1, 000 से अधिक 
कार्यपालक अधिकारियो ने भाग लिया । राष्ट्रीय बैक प्रवध मस्याम 
ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रमो के ऋण प्रायोजना अधिकारियो के 
लिए भी कृषि वित्त निगम की महभागिता के माथ एक प्रशिक्षण 
कार्यक्रम मायोजित किया । ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंक 
प्रबंध संस्थान सयुक्त राष्ट्र सष के एशियाई विकास संस्थान के मह 
योग से कार्य कर रहा है । 1975 मे कृषि विकास बैंको के अध्यक्षो 
का एक सम्मेलन और प्रवर कार्यपालक अधिकारियों के लिए एक 
पाठ्यक्रम मायोजित किया गया । 


भारतीय रिजर्व बैंक में हियो की प्रगति 


सरकारो क्षेत्रकोमें हिन्दी को प्रगति 


___ 431 मालोच्य वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक 
ने और कई उपाय किये । इन उपायो में निम्नलिखित मम्मिलित है . 
( i ) हिन्दी भाषी क्षेत्रा तथा महाराष्ट्र , गुजरात और पजाम राज्यो में 
स्थित बैंक के कार्यालयो में बर्थी पहनने वाले श्रेणी IV के कर्मचारियो 
द्वारा विभाषिक मिल्ला का पयोग करना अर्थात् मिल्ला पर हिन्दी 
सथा अग्रेजी दोनो मे बैंक का नाम प्रदर्शित हो । (ii ) उपर्युक्त 
कार्यालयो में मैक की स्टाफ कारो पर विधमान नामपट्टो का द्विभाषी 
फरण , ( iii ) उपर्युक्त कार्यालयो के प्रत्येक विभाग के लिए हिन्दी 
मे टेलीफोन निर्देशिका बरीवना तथा ( iv ) अधिकारियो एव 
कर्मचारियों को , यदि वे चाहे तो कतिपय शर्तों / परिसीमामो के अन्तर्गत 
अधिकारिफ विचार विमों और पातचीतो के लिए हिन्दी का प्रयोग 
करने की अनुमति देना । बैंक के कार्यालया / प्रशिक्षण संस्थाओ मे हिन्दी 
पुस्तकालय स्थापित किये गए जिससे कि मर्मचारी वर्ग हिन्दी के अपने 
शान को बनाए रख सके तथा उसमें वृद्धि कर सके । 


437 पालोण्य वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी 
कदम उठाए गये कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको मे राजभाषा अधिनियम 
1963 के उपबन्धो का अनुपालन हो । राजस्व और बैंकिग विभाग 
( बैंकिंग स्कध ) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति झी नेठको में किये गये 
प्रमुख निर्णयो की सूचना सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको को उनके मार्गदर्शन 

और अनुपालन के लिए दी जाती रही । बैंको द्वारा प्रस्तुत की गयी 
विभिन्न रिपोर्टो प्रर्थात् ( क ) मासिक प्रगति रिपोटों, ( ब ) मूल्याकन 
रिपोर्टो, ( ग) समयीय समिति के लिए अपेक्षित रिपोटो, ( ) बैंकिंग परिचालन 
मौर विकास विभाग द्वारा जारी किये गये विभिन्न परिपत्रो पर की गयी 
अनुवर्ती कार्रवाही की रिपोर्टो, ( ) राजस्व पीर मैकिग विभाग की 
राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयो की अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोटों के 
प्राधार पर उनके द्वारा की गयी प्रगति से भारत सरकार को अवगत 
कराया जाता है । 


432. राजभाषा अधिनियम , 1963 के उपबन्धो के अनुसरण में हिन्दी 
भाषी क्षेत्रो तथा महाराष्ट्र, गुजरान और पजाय राज्यो मे शाखाएँ बोलने 
के लिए बैंकिग परिचालन और विकास विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी वोना 
में लाइसेन्स जारी किये जाते रहे । विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग ने कुछ 
मौर परमिट फार्म हिन्दी और प्रग्रेजी दोनो में मुद्रित किए । 


___ 433. जैक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैंक तथा उसकी सहयोगी 
सस्थानों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में की गयी प्रगति का पुनरीक्षण 
करती रही । पिछले वर्ष किए गए निर्णय के अनुसार हिन्दी के प्रगामी 
प्रयोग के सम्बन्ध में बैंक द्वारा समय ममय पर जारी किए गए विभिन्न 
अनुदेशो रे फार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्राणोण्य वर्ष के बोगन 
कानपुर मथा नई दिल्ली स्पित बैंक के कार्यानयो में स्थानीय राजभाषा 
कार्यान्वयन समिसिया स्थापित की गयी । 


433 सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा की गयी प्रगति मा अध्ययन 
करने तथा उन बैंको को हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध मे दिये गये अनुवेशा 
के कार्यान्वयन में पानेवाली समस्यामो, यदि कोई हो - पर विचार विमर्श 
करने के निमित्त बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ने 20 अगस्त , 
1975 को बैंका के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों की एक अनोपचारिक 
बैठक बुलायी । जिन बैंको के प्रधान कार्यालय बम्बई मे है उन्हें तथा 
बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बैठक में भाग लेने के लिए आमनिस किया गया । 
भाग नेनेवाले बैंको ने यह इम्छा परा की कि बार-माए एमी मैठके 
आमोजिा की जानी चाहिए ताकि राजभाषा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने 
(34) दिसम्बर 1975 प्रक 
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के लिए सरकार द्वारा जारी किये जाम वाल अनुदेशों पर विचार-विमर्श 
किया जा मके तथा गाम्याग्री को मुलमाने के लिए तरकाल निर्णय किये 

घटाए- रिजर्व बैंक के पाम प्रमुसूचित 
जा सके : 

बैंको द्वारा रखी दई अनिरिक्त 
____ 439. इस उद्देण्य में तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए मरकारी 

प्रीमत दैनिक जमा राशियों पर 
क्षेत्र के मैको द्वारा किये जाने वाले प्रयामा को समन्वित करने के निमित्त 

उन मैको को दिया गया ब्याज 7 . 543 , 81 
यह निर्णय किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिग परिचालन 
और विकास विभाग में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गटिन की 

516 . 00 4 .18 . 01 
जाए, जिसमे निम्नलिखित मवम्य होगे । 

घटाए--- निधियों में किये गये अन्तरण , 
1 मुख्य अधिकारी , बैंकिग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय 

जेमा कि नीचे दिये गये अनुच्छेद 
रिजर्व बैंक , बम्बई 
व . . . . . . अध्यक्ष 

" में दर्शाया गया है 

.10022000 
। प्रबंधक ( शिक्षण ), प्रणामन और वार्मिक विभाग, 

- - - - - 

295, 00228. 01 
भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई . . . . . . 

सदस्य 

___ - -- -- - - - - - - - 

___ 442. गष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि , राष्ट्रीय 
14 प्रत्येक राष्ट्रीयकृत मैक का एक एक प्रतिनिधि . . सदस्य 

कृषि ऋण ( स्थिरीकरण ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घ 
1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि . . . . मदम्य कालीन प्रवर्तन ) निधि में जो प्रसवान किये गये उनकी राशि जहा 1974 - 75 
( यह स्टेट बैंक प्राप, इडिया के मात महायक बैंको का 

के दौरान क्रमश: 50 करोड़ रुपये, 45 करोड़ रुपये और 125 
भी प्रतिनिधिस्थ करेगा ) 

करोड़ रुपये थी बहा 1975 - 76 के दौरान 68 करोड़ रुपय 5 करोड़ 
। महायक प्रबंधक , हिन्दी प्रभाग , भारतीय रिज़र्व बैंक , 

रुपये मथा 150 करोड़ रुपये थी । 
बम्बइ . . . . . . . . . सदस्य सचिव 

443. इस वर्ष के दौरान 105. 00 करोड़ रुपयों का कल ग्यय होने 
के बाद 295 . 00 करोड़ रुपयों की जो प्राय शेष पी (पिछले वर्ष 78 .01 

करोड़ रूपयो का व्यय हुआ था तथा 228 . 01 करोड़ स्पयो की माय 
440. बैंपिग परिचालन और विकास विभाग का हिन्दी कक्ष उक्त शेष थी ) उसमें में केन्द्रीय सरकार को प्रदा करने के लिए रखी गयी 
समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा । यह ममिति सरकारी क्षेत्र लाभ गणि 190 करोड़ रुपये थी जमकि पिछले वर्ष मवा की गयी 
के 22 बैंको में कार्यरत सभी राजमाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए गशि 150 करोड़ रुपये थी । 
केन्द्रीय समन्वय समिति के रूप में भी कार्य करेगी । 

___ 441. पिछले वर्ष की 448 . 01 करोड़ रुपयों की प्राय की तुलना में 
VIII लो और अन्य विषय 

इस वर्ष प्राय बढ़कर 516. 00 करोड़ रुपये हो गयी । इसी प्रकार उसमें 
441 30 सन 1976 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में विभिन्न व्यवस्थाओं 

67 . 99 करोड़ रपयों की जो वृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार 
के लिए ममायाजन करन के बाद मैक की माय 516. 00 करोड़ 

थे : (i ) राज्य मरकारों और वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को दिये 
रुपये थी जबकि पिछले वर्ष की प्राय 448. 01 करोड़ रुपये थी । विभिन्न 

गये ऋणों तथा अग्रिमो पर अर्जित उम्बसर ब्याज ; ( ii ) पालोभ्य 
सातो से प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है : 

वर्ष के दौरान प्रारक्षित विदेशी मुमा निधियों में हुई बुसि के कारण अजित 

उच्चतर म्याज ; और (iii ) बजाना मिलों पर भनित उच्चतर बढ़ा । 
( राशि करोड़ रुपयों में ) 

व्यय में 26 , 99 करोड़ रुपयों की जो पृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण निम्न 

प्रकार थे : (i ) भारतीय स्टेट मैक द्वारा जो सरकारी कारोबार चलाया 
वर्ष 

जाना है उसकी लागत को मुनिश्चित करने के लिए गठित समिति की 

सिफारिशो के प्राधार पर , 1970 - 75 की अवधि के दौरान मरकारी 
1975- 76 1974 - 75 लेनदेनो पर भारतीय स्टेट बैंक मथा उसके सहायक बैंकों को प्रदप्त मकाया 

कमीशन ; ( ii ) नोट फार्मों की निर्माण लागत में हुई दि ; मोर ( iii ) 
( i ) राज्य मरकारा को वियं गपं अर्थोपाय 

संधित उपदान सम्बन्धी देयता के कारण उपदान तथा सेवानिवृत्ति निधि 
अग्रिमा पर ब्याज 

के अंशदान में वृदि । 

__ 11 . 80 13 . 01 
( ii ) राज्य सरकारी ( उपर्यमन मद ( i ) 

लेखा परीक्षक 
में उल्लिखित अर्थोपाय अगिमा पर प्राप्त 
ब्याज का छारकर ) पोर वाणिज्य 

445 बैंक के लेखों की परीक्षा मैसर्स सी० मी० पोरसी पर कंपनी , 
तथा सहकारी औका का वियं गये ऋणों 

सम्बई, मैसर्स लपलॉक एण्ड ल्यूज , कलकत्ता, मैमर्म रघुनाप राय एण 
और अग्रिमो पर ब्याज 

98 . 8165 . 54 

कंपनी, नयी दिल्ली तथा मैमर्स एम० के० बोडेकर एण्ड कंपनी , मद्राम 
( iii ) रुपया प्रतिभूनिया पर ब्याज और 

वाग की गयी, जिन्हें भारन सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
रूपया खजाना बिलो पर बट्टा 

306 . 61 290 . 35 

1934 ( 1934 का 2) की धारा 50 द्वारा प्रदन शमियो का प्रयोग 
( iv ) विवशी प्रतिभुनियो, निवेशो मौर 

करते हुए जारी की गयी दिनाया 15 मई 1976 की अधिसूचना स . 
खजाना बिलो पर ब्याज और बट्टा 80. 26 59 . 81 

एफ० । ( 12 )/ 7 / लखा [ और II द्वारा नियुक्त किया था । सरकार 
( v ) बिनिमय से प्राप्त कमिणन और लाभ 

के द्वारा मसमें दलाल एड शाह तथा मैसर्स पी० के० मित्रा एण्ट कपनी 
या उपलब्धि 

12 . 7th 4 . 13 

के स्थान पर क्रमशः मसर्स सी० सी० पोक्सी एण्ड कंपनी तथा ममर्म 
( vi ) अन्य प्राय 

__ 13. 30 18 , 98 

सवलॉक एण्ड स्पृज की नियुक्ति की गयी । ममर्म रघुनाथ राय एण्ड कंपनी 

और मेसर्स वाडेकर एण्ड कंपनी की सरकार ने पुर्नः नियुक्त किया है । 
523 . 51 451 . 82 
- - _ ..._ _ 

इस वर्ष अंक के सांविधिक लेखा परीक्षको द्वारा बम्बई, फलकत्ता , मद्रास 
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सपा नवी दिल्ली के कार्यालयो के प्रलावा बैंक के भापाल तथा भुवनेश्वर प्रेस सम्पर्क 
के कार्यालयों की सेवा महियो की भी परीक्षा की गयी । बम्बई , कलकत्ता , 

154 प्रेम मपर्क अनुभाग बैंक और उसकी सहयागी मस्थानो के 
मद्रास तथा नयी दिल्ली में कार्याग्नयो की लेखा परीक्षा के लिये लेखा 

कार्यकलापो के बारे में जनता को अवगत कराने की अपनी भूमिका का 
परीक्षका का पारिश्रमिक बिना किसी परिवर्तन के प्रति कार्यालय 

निर्वाह करता रहा । यह अनुभाग पाक्षिक न्यूज लेटर प्रकाशित करता रहा 
म . 15,000 रहा । भोपाल तथा भुवनेश्वर कार्यालयों के लिए उक्त 
पारिश्रमिक प्रनि कार्यालय 1० 10, 000 था । 

नावि बैंक के कर्मचारी वर्ग को बैंक में विभागा/कार्यालयो तथा सहयोगी 

मम्थाश्री के महत्वपूर्ण कार्यों तथा प्रातरिक मामला पर प्रयतन सूचना 
केन्द्रीय बो 

प्रदान करने के प्रभाषा आर्थिक , वित्तीय मथा बैंकिग क्षेत्रो की वर्तमान 

गतिविधियों से अवगत कराया जा सके । आलोच्य वर्ष के दोगन इम 
445. श्री एन० मी० सेनगुप्ता ने 19 अगरत 1975 को कारोबार 

अनुभाग ने “भारतीय राष्ट्रिकता वाले गैर-रिहायणी व्यक्तियों को भारत 
बद होने के समय में बैंक के गर्वनर का पद भार छोड दिया तथा उन्हें 

में धन प्रेषित करने की सुविधाए " और "विदेशो में रहने वाले भारतीयो 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8( 1) ( प ) के अधीन ५ 

पर लागू होने वाले विदेशी मुद्रा विनियम नामक वो सूचनाप्रद पुस्तिका 
अलवर 1975 से बैंक के केन्द्रीय मोर्ड मा निदेणक नामित किया गया । 

प्रकाशित की । 
447 श्री के० प्रार० पुरी को 19 अगस्त 1975 को कारोवार 
पद हाने के समय से एक वर्ष की अवधि के लिये भैफ के गवर्नर के रूप 
में नियुक्त किया गया । इस मवर्म में दिनाफ 18 अगस्त 1975 की भारत 
सरकार की अधिसूचना म० एफ० 7/ 11/ 75-बी० ओ० ] दनिए । उन्होन 155 आलाच्य वर्ष के दौरान मैक की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं 
20 अगस्त 1975 के पूर्वाह्न से बैंक के गवर्नर का पद भार सभाला । के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा , क्योकि 1973 में सरकार द्वारा 
उनकी पदावधि और दो वर्षों के लिये बढ़ा दी गयी है । 

परिचालनेसर भवनों के निर्माण पर लगाये गये प्रतिबध को प्रारम में 

1975- 70 के वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था , किन्तु माद में 
448 के उप गर्वनर के रूप में श्री वी० बी० चारी की पदाधि 
18 नवम्बर 1975 को समाप्त हुई , केन्द्रीय सरकार ने उनकी पदाधि 

उस जनवरी 1976 में हटा दिया गया । फिर भी बैंक ने भुवनेश्वर, 
को नवम्बर 1975 क अन तक मढ़ा दिया था । श्री चारी ने 30 नवम्बर 

गोहाटी और त्रिवेत्रम में कार्यालय भवन निर्माण की परियोजनाओ और 
1975 को कारोबार बंद होने के समय से अंफ के उप गर्वनर का पद 

भुवनेश्वर , हैदराबाद तथा चडीगन की आवास निर्माण परियोजनामो को 
भार छाड विया । श्री एम० एम० शिरानकर ने 17 दिसम्बर 1975 

कार्यान्वित करने के लिए छूट प्राप्त कर ली थी , क्योकि इन परियोजनामा 
का अपनी पदावधि ममाप्त होने पर मैक के उप गवर्नर का पदभार 

के अन्तर्गन शीघ्र निर्माण की बहुत अधिक आवश्यकता थी । बैंक की भवन 
छोड दिया । बैंक के उप गवर्नरो के रूप में सर्वश्री चागे तथा शिरालकर 

निर्माण परियोजनानो के कार्य मे सीमेट की कमी के कारण जो गत्यवरोध 
द्वारा अपने कार्यकाल में की गयी अमूल्य मेवाग्रा की मगहना मग्न या गया था यह सीमेट ( मरक्षण और उपयोग का विनियमन ) आदेश 
हग बोर्ड उनके प्रति अपना प्राभार व्यक्त करता है । 

1974 के अधीन मरकार द्वारा सीमेट के उपयोग पर पहले लगाये गये 

प्रतिमध को हटा दिये जाने के फलस्वरूप दूर हो गया । निर्माणाधीन 
419 बैंक के कार्यकारी निदेशक रा० के० एम० कुष्णस्वामी तथा 

नयी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति मिम्नलिखित अनुच्छेदो में दर्शाई 
श्री पी० पार० नागिया को भारत सरकार ने बैंक के उप गर्वनरो के रूप 

गयी है । 
मे 29 दिसम्बर 1975 में 28 दिसम्बर 1980 तक पाच वषों की अवधि 
के लिए नियुक्त किया । 

मये कार्यालय भवन 
450 डा० डी० पी० मिह तथा श्री अकबर हैदरी का 13 नवम्बर 

15 मालाच्य वर्ष के दौरान बम्बई स्थित टकमाल के अहाते में 
1975 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 10 3 4 की धारा 12 की उप 

बैंक के बहुमजिले कार्यालय भवन के निर्माण कार्य मे मतोषजनक प्रगति 
धारा ( 5) के साथ पढ़ी जाने वाली उप धारा ( 4 ) तथा धारा 8 की 

हुई और पहली मजिल तक का निर्माण कार्य सपन्न हो गया । हैदराबाद 
उपधारा ( 1 ) के खड ( ग ) के अधीन रिजर्व बैंक के कोद्रीय बोर्ड का 

स्थित बैंक के कार्यालय भवन का प्रबलित सीमेंट कामीट कार्य प्राय 

पूरा हो चुका है और भवन निर्माण समधी अतिम कार्य मे अब प्रगति हो 
निदेशक नियुक्त पिया गया । श्री प्रकार हैदरी को भारतीय रिजर्व बैंक 

रही है । भवनेश्वर , गोहाटी पौर निवेन्द्रम में बैंक के कार्यालय भवनों के 
अधिनियम , 1934 की धारा 8 की उप धारा ( 7 ) के माथ पढ़ी जाने 

मदर्भ में सिविल निर्माण कार्य के ठेके दे दिये गये है और उनका निर्माण 
पाली उप धारा ( 1 ) के सर ( ग ) के अधीन केंद्रीय गरकार वाग 22 

कार्य जारी है । 
अप्रैल 1976 से चार वर्षों की अवधि के लिये पुनर्मामिल किया गया । 


मागास भवन 


451 पालाच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठक हुई , उनमें 
से दो बैठके बम्बई मे तथा एक-एक बैठक मद्राम, पणजी ( गोवा ), कलकता , 
गौहाटी तथा नयी दिल्ली में हुई , केंद्रीय बोर्ड की ममिति की बानन 
बैठक हुई जिनमें से दो बैटक नयी दिल्ली में हुई । 
452. श्री जे० सी० लयर , विशेष वार्य अधिकारी का ! 1 दिसम्बर 
1975 स बैंक का पार्यकारी निदेशक के सप में नियुक्त कि गगा । 


457 पालोच्य अवधि के दौरान बम्बई में बैंक के अधिकारियों के 
लियं 15 : क्वार्टर तथा कलकत्ता और मद्रास मे फ्लर्को और अधीन 
कर्मचारियो के लिये 28 3 क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । 
इन्हें मिलाकर, रिजर्व बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों का प्रदान किये गये 
क्वार्टगे की फुल मण्या 3, 890 से परमार 4 3 25 हो गयी है । इनक 
अतिरिक्त पलकों और अधीन कर्मचारियों के लिये 326 क्वार्टर प्रर्याप्त 
कोसम्माक्कम पुदर , मद्राम में 140 मथा प्रॉमबॉर्म रोड , बंगलर मे 186 
क्वार्टगे मा निर्माण कार्य अपने प्रतिम चरण में है । हैदराबाद और 
भुवनेश्वर में 305 स्टाफ क्वार्टग के लिये सिविल निर्माण कार्य के ठेके 
हाल ही में दिये गये है और उनके कार्य में प्रगति हा रही है । 


स्थानीय बो 
453 पालोच्य वर्ष के दौरान स्थानीय बोर्ड के 
मदम्यो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 


रूप पा उसके 
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कार्यालय भवन/ स्टाफ पवारों के लिए भूमि की गरीब 


15 8. कोचीन में कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों के लिये तथा 
पटना में अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के लिये भूमि ले ली गयी है । 


463. शाखा-स्तर पर कार्यालयों के प्रबंधकों/ प्रभारी अधिकारियो 
ने अपने केन्द्रों के स्थानीय कर्मचारी संथ /कामगार यूनियन के यूमिटो 
के प्रतिनिधियों के साथ समझौता बैठफों /विचार -विमर्गों का प्रायोजन 
किया । 


मालिक - कर्मचारी संबंध 


459. आलोय वर्ष के दौगन बैंक में मालिक -कर्मचारी संबंधो पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । पहली षटना थी 
25 जून 1975 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रापातकाल की घोषणा 
तथा दूसरी थी 19 मार्च 1976 को भारत मरकार द्वारा की गयी यह घोषणा 
जिमके द्वारा रिजर्व बैंक की सेवा को भारतीय रक्षा और प्रांतरिक सुरक्षा 
कानुन , 1971 के अधीन अनिवार्य सेवा घोषित कर दिया गया । 


464. पिछले वर्ष की तरह 1975- 76 के दौरान भी रिजर्व बैंक 
वर्मचारी खेल-कूद क्लब, स्टाफ कैटिन, मिभिन्न स्टाफ क्वाटगे में स्थित 
कल्याण संगठन जैसे विभिन्न कल्याण कार्यों के लिए मंरक्षण/वित्तीय महायता 
प्रदान करता रहा । 

___ 4G 5. बैंक का मासिक गृह पन्ना बैंक के कर्मचारियों को अपनी 
साहित्यिक, सांस्कृतिक , शैक्षणिक तथा दूसरी प्रतिभाओं को अभिव्यक्ति 
प्रदान करने तथा मामाजिक और घरेलू क्षेत्रों के कार्यकलापों को प्रचारित 
करने के लिए लोकप्रिय मंच प्रवान कर रहा है । पिछले वर्षों की तरह 
बैंक द्वारा प्रारंभ की गयी कर्मचारी सुझाय योजना के अधीन विभिन्न 
कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त हुए । 


460. राष्ट्रीय प्रापानमाल की घोषणा के मत्काल बाद, रिजर्व बैंक 
ने सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य संगठनो के समान ही 
मैक में कार्यक्षमता तथा अनुशासन को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये । 
ममय निष्ठा , उपस्थिति , कर्तव्यनिष्ठा, वर्ष में मितव्ययिता , समयोपरि 
कार्य में कमी जैसे कतिपय विषयो पर विशेष ध्यान दिया गया । जुलाई 
1975 में रिजर्व मैक के गवर्नर बम्बई में सभी विभागों के अध्यक्षों से 
मिले । उसके बाद बैंक के सभी कर्मचारी वर्गों के कार्यों को विनियमिन 
करने के लिये कई अनुदेश जारी किये गये । बाद में , गवर्नर ने अप्रैल 
1976 में बम्बई में प्रबंधको का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें बैंक के सभी 
कार्यालयों के प्रबंधकों तथा स्थित सभी विभागों के अध्यक्षों ने भाग 
लिया । इस सम्मेलन में अब तक हुई प्रगति के साथ-साथ क्षमता तथा 
अनुशासन को बढाने के लिये अपेक्षित दूसरे कदमो पर विचार-विमर्श 
किये गये । 


कर्मचारी मावास ऋण योजना 

466. 1981 में इस योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक 
मजूर किये गये ममिति और व्यक्तिगत ऋण की कुल राशि क्रमशः 
स० 6, 21,92, 993 . 00 और 6० 3, 94, 28, 068 . 00 है । कुल 3, 885 
कर्मचारियों ने इस मुविधा का लाभ उठाया है । 

467. मालोच्य वर्ष के दौरान निम्नप्रकार गृह -निर्माण ऋण मंजूर 
किये गये : 


रागि 


ममितियों की 

संख्या 


20 , 61, 061 , 00 


461. रिजर्व मैक ने बैंक के भूतपूर्व वरिष्ठ कार्यपालक , अधिकारी 
श्री वी० ए० राव की अध्यक्षता में बैंक में ग्राहक सेवा, निरर्थक और प्रति 
बंधक पद्धतियों आदि के संबंध में अध्ययन करने तथा उनमे सुधार करने 
के लिए मावश्यक सिफारिशे प्रस्तुत करने के निमित्त एक उच्च स्तरीय 
समिति की भी नियुक्ति की । उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों 
को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र कार्यायित करने के उद्देश्य से प्रबंधकों के 
सम्मेलन में विचार-विमर्श किये गये । आपातकालीन स्थिति के कारण 
बैंक द्वारा किये गये उपायो और रिजर्व बैंक की सेवा को प्रत्यावश्यक 
सेवा घोषित कर दिये जाने के संदर्भ में , बैंक में क्षमता तथा अनुशासन 
का एक सुधरा हुमा वातावरण निर्मित शुमा । 


( म ) नई सहकारी गृह-निर्माण 

ममितियां 
पहले ही गठित महकारी 
गृह-निर्माण समितियों 
को अतिरिक्त ऋण 


31, 73, 133 . 00 


कर्मचारियों 
की संख्या 


52,34,194 . 00 

राशि 


46 2. रिजर्व बैंक में बेहतर क्षमता तथा अनुशासन का वातावरण 
मिमित करने के लिये बैंक द्वारा उठाये गये उक्त कदमों के साथ -साथ 
बैंक ने फर्मचारी संगठनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखने के संदर्भ 
में अपने प्रयत्न जारी रखे । उक्त संगठनों के द्वारा उठाये गये विभिन्न 
विषयों पर निम्नप्रकार केंद्रीय कार्यालयीन स्तर पर विचार-विमर्श हुए : 


218 


64, 66, 502 , 00 


( प्रा ) अलग -अलग कर्मचारियो 

को प्रदत्त ऋण 
उन कर्मचारियों को प्रवत्त 
अतिरिक्त ऋण जिन्होने 
पहले ही ऋण प्राप्त किये थे 


54 


अगस्त 1975 - - 


17, 17, 426 . 00 


( 1 ) बैंक के क्लर्क श्रेणी के कर्मचारियों का प्रति 

मिधित्व करने वाले प्रगिल भारतीय रिजर्व 
नैक कर्मचारी संघ के साथ । 


81, 83, 928 . 00 


( 2 ) क के अधीन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 

करने वाले अखिल भारतीय रिजर्व बैंक 

फामगार महासंघ के साथ । 
अखिल भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ अधिकारी 
__ मप के माप । 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी संघ के साथ । 


बैंक को सेवामों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जमजातियों का 
प्रतिनिधित्व 
____ 468. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस संबंध में किये गये विशेष उपायो 
मा उल्लेख किया गया था , जैसे पालना और योग्यता मंबंधी मूल मानर्दयो 
में छूट दी गयी , बैंक की सेवाओं में प्रारक्षित पदों के संबंध में अधिक 
व्यापक प्रचार किया गया और जहां प्रावश्यक हो वहाँ केवल अनुसूचित 


जनवरी 1976 - - 


अप्रैल 1976 - - 


[ भाग II -खण 3(ii)] भारत का राजपत्र : मई 21, 1977/ वैशाख 31, 1899 

1763 
- समास 
मानियों और जनमालियों में विणेष भर्ती की गयी ; इन उपायों के गाथ प्रारक्षित 27 पदों में म्यान पर स्टाफ अधिकारी ग्रेड क ( मीधी भनी ) 
माय ममय- समय पर जारी किये गये प्रशासकीय अनुदेशो का परिणाम के रूप में नियुक्ति के लिए, 34 उम्मीदवारों की सिफारिण कर सका । 
यह छुपा है कि विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्य 

( 2 ) गितम्बर 1975 मे स्टाफ अधिकारी प्रेठ क के मंवर्ग में 
में वृद्धि हुई है और इसके माध ही उममें जो - जो कमी रह गयी थी 

पदोन्नति के लिए अनुसूचित जालियों / अनुमूचित जनजातियों के कमनारी 
वह काफी मीमा नक दूर कर दी गयी है । पालोच्य वर्ष में भी उक्त 

अर्हता परीक्षा में बैठे थे ; उन्हें भी कतिपय छुटे प्रदान की गई जिसके 
विशेष उपाय जारी रहे और इसके परिणामस्वरूप मैक की सेवाओं में 

फलस्वरूप परीक्षा में मैठे व्यक्तियों में से 31 . 4 प्रतिशत व्यक्ति सफल 
अनुसूचित जातियों / जनजातियों के प्रतिनिधित्व में और वृद्धि हुई । । जनवरी पोषित किये गये जबकि पिछली परीक्षा में केवल 17 . 8 प्रतिशत व्यक्ति 
1975 को अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के कर्मचारी श्रेणी IV मे 1, 043 मफल हुए थे । 
श्रेणी III में , 1,412 नथा श्रेणी II और I में 49 थे और उक्त सम्या 
बढकर । जनवरी, 1978 को क्रमश : 1, 217 ; 1, 750 और 53 हो गयी 

470, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजामियो के उम्मीदवारों को 
है । इसके अलावा श्रेणी III के मंवर्गों में प्रमुसूचित जातियों/ जनजातियों 

डील दिये गये माना के प्राधार पर चयन करने की उक्त नीमि स्टाफ 
की भर्ती में जो कमी रह गयी थी उसे क्रमश: 69 प्रतिशत और 18 

अधिकारी ग्रेर के संवर्ग के लिए भी लागू कर दी गयी है । 
प्रनिशन की मीमा तक दूर किया जा सका । माथ ही उनके लिए निर्धारित 

471. पालोच्य वर्ष के दौरान, बैक ने यह निश्चय किया कि श्रेणी 
वर्तमान कोटे को भी पूरा किया गया । 

और IV के कर्मचारियों के लिये बनी हुई बैंक की कॉलोनियों में प्रापाम 
___ 469. पिछले वषों की तरह ही , रिजर्व बैंक अधिकारियों के संवर्ग मे 

ग्रहो का वितरण करने में 10 प्रतिशत प्रावाम गृह अनुसूषित जातियों 
अनु मूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व मे वृशि 

और अनमूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये प्रारक्षित किये जाएं । 
करने के लिए उत्सुफ है । तदनुमार : 

472. केंद्रीय कार्यालय में गठित अनुसूचित जाति/ अनुमूचित जनजाति 
( 1 ) भारतीय रिजर्व बैंक मविमेन मोर्ड को यह सूचित किया गया 

कक्ष के एक अधिकारी ने इस वर्ष अनुभूचिन जानियों और अनुसूचित 
कि यह प्रशामन की क्षमता को बनाए रखने के सम्बन्ध में अपेक्षित मानवता 

जनजातियो की भर्ती के लिये रखे गये रोस्टरों तथा इन समुदायों के 
मे प्रावश्यक मंवों में छुट वेफर म्टाफ अधिकारी ग्रेड क ( मीधी भर्ती ) कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली अन्य कई रियायतों के संबंध में केन्द्रीय 
के रूप में भर्ती के लिए अनुमूचित जातियों / अनुसूचित जनजानियो के कार्यालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन की जांच करने के 
उम्मीदवारों की सिफारिश करे । अतएव अालोन्य वर्ष में मोई अपने चयन लिए बैक के कुछ और कार्यालयां अर्थात् कलकना, गोहाटी , नागपुर, पटना , 
को अंतिम रूप देकर अनुमूचित जानियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कानपुर, अहमदाबाद और जयपुर कार्यालयां का दौरा किया । 


भारतीय रिजर्व बैंक 


30 जून 1976 तक का तुलन- पत्ता 

इयू विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


वेयताएं 


प्रास्तियाँ 


क० 


प० 


रु० 


पे० 


- - - - 


में 


बैंकिग विभाग 
रोहा नोट 


24, 67, 21, 372 . 00 


मोने का सिक्का और 
बलियन । 
( क ) भारत में ग्बा 

तुमा 


182, 52, 50, 617 , 44 


भंचलन मे मोट 


7150, 33, 90 ,123 . 50 


( ख ) भारत के बाहर 

रखा हुआ 
विवेणी प्रतिभनियों 


546, 73, 97, 23421 


जारीकिये गये 


- - - - - - - - - 


फुल नोट 


7175 , 01, 11, 495 . 50 


729, 26, 47, 851 65 
15, 30, 04, 388 . 73 


जोर 
रुपये का गिफ्फा 
भारत सरकार की 
मपया प्रतिभानियाँ 
वेशी विनिमय बिल और 
दूसरे वाणिज्य पत्र 


6430, 44 , 59, 255 . 17 


कुल देयताएं 


7175, 01, 11, 495 50 


कुल आस्तियाँ 


7175, 01, 11, 495. 50 

- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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क्षिण विभाग 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


H -H 


H 


HH 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


दयना 


आस्तियाँ 


FO 


14 151, 11, 177 00 


4, 01, 936 00 


2, 41, 464. 15 


138, 07, 60, 341 67 


275, 57, 89, 222 31 


1106, 05, 08, 818 . . 


घुमना पनी 
प्रारमिन निधि 
गष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्मन ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
जमा गशियाँ : 
( क ) सरकारी 

( 1 ) केन्द्रीय मरवार 
( 2 ) राज्य सरकारे 
( ख ) बैंक 
( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
( 2 ) अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक 
( 3 ) र अनम्चिम राज्य महमारी बैंक 

( 1 ) अन्य बैंक 
( ग ) अन्य 

देय बिल 
अय देयता 


565, 41 66,698 88 


130, 06, 06, 000 ) ) 


941 , 98, 48, 74113 ) 


500,100 000 00 नोट 
150, 00 (01), 1919000 रुपये का सिक्का 

400, 00, 000. 00 छोटा सिक्का 
115, 000000000 प्ररीदे और नुनाए गए बिल 
510, 000, 000, 000 00 ( क ) देणी 

( ख ) विदेणी 

( ग ) सरकारी बजाना बिल 
653, 12 38 550 20 विदेशो मे रखाया बकाया * 
118, 78, 4 10 15 74 नि * * 

ऋण प्रौर प्रयिम - 
775 5 4 09 48 1 18 ( 1 ) मेन्द्रीय सरकार को 
60 १९, 94 64 3 18 ( 2 ) गज्य मग्नारीकात 
1 , 69, 92, 005 95 ऋण और असिम - 

4, 18, 42,239 38 ( 1 ) मनमूचित वाणिज्य को को + 
21 30, 62, 82, 2 5 ! 90 ( 2 ) राज्य माठकारी को को | 

79, 91 ,90, 107 09 ( 3 ) दसरा का 
549 59, 08 322 ? ? गष्ट्रीय सुपि ऋण ( यॉर्घकालीन प्रवर्तन ) निधी मे 

ऋण, अग्निम और निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम - 

( 1 ) गज्य सरकारको 
( 2 ) राज्य सहकारी बैंमा को 
( 3 ) केन्द्रीय भमि बधक बैकी को 
( 4 ) कृषि पुनयित और यिकाम निगम को 
( ख ) केन्द्रीय कमि बधक बैंको केडिबगे मे नियण 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (गिरीकरण ) निधि मे ऋण और 

अग्रिम 
राज्य महकारी बैंको को ऋण और अगिम 
गष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दोई कालीन प्रवर्तन ) निधि मे 
ऋण, अग्रिम प्रौर निवेश 
( क ) विकास बैंको को ऋण पौर अग्रिम 
( स ) विकास बैंकद्वारा जारी किये गये बाटो/निरी 

मे निदेश 
प्रत्य अम्लियो 


156, 1863, 494 00 
७५, 6155 000 00 


75, 70, 25 , 2175 
12, 5904, 003 २१ 


118, 40, 00, 00000 

942, 07, 720 (1 ) 


78, 74, 60,968 10 


186, 17, 55614) 00 


५.27 10 98779 02 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मन वयना 


5027 , 45, 4505114 


पल आम्सियां 5027 4595, 471 01 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्रशन नायग पर पाक रिमा देयन । २० 8 0 0 () (010 (00( पोड 50, 000 के स्टनिग निको को FO 100- - 6 25004 की दर पर बदला गया । 
" नकवी गावधि जमा और प्रत्पकालीन प्रमिभूतियां शामिन्न है । * ** ( 1 ) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दाकालीन प्रवर्तन ) निति और राष्ट्रीय प्रौरोगिक ऋण ( दा 
मालान प्रवर्तन ) नि । में से किय गर्ग , निश तामिल न है । ( 2 ) विदेशो म रम 10 ५ 37, 91, 21 ! 71 ( 50, 000 पी 00002 500 । । अमेरिकी 
सोलर और 500010 () र यश मार्ग में ममान गशि ) पाामिल है । गिट्रीय कुरि श्रण ( दाईकालीन प्रवर्तन ) निधि में पदम ऋण प्रौर अगिम णामिन 
नही है परन्तु राज्य मरयाग को दिये गये अगी बराफ्ट शामिल है भारतीय रि बैंक अधिनियम की धारा 17( 1 ) ( ग ) के अधीन अनचिन 
वाणिय बयो म मियादी मिला पर गिम दिये गए 10 10,30,()() ()()() शामिग्न है । रानीय अषि ऋण ( माघकालीन चन) निधि र राष्ट्रीय कृषि 
ऋण (बिगेकरण ) निवि में प्रदत ऋण और अग्रिम गामिन नहीं है । कतिपय अनचित वाणिज्य बैका का विशेष व्यवस्थामा के अधीन अग्रिम की गर्य 
80 478 12 100 (00 ) की राशि णामिल है । जिनमे प्राकम्मिफना ने शामिल है । 


इस०एफ० वाज , 


ममय जनाकार 
तारीख 30 जुलाई, 1975 


के० प्रार० पुर। गवर्नर 
प्रार० के० हजारी उप -गवर्नर पार० * ० शेषादि नप-गवर्नर 
में ग णस्थामी, उप -गवर्नर पी० आर० नांगिया , उप -गवर्नर 


[ भाग II -- - 


1765 


3 ( ii) ] 

भारत का रामपब . मई 21 , 1977 /वशाग्य 31, 1899 
---- - - - -- - - - - - - - -- - - --- - - -- - - - -- - - --- - - - -- ----- - 

30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ - हानि लेखा 


- 


- 


-- - - - - - - - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - -- - - - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्राय 


व्याज , बद्रा, विनिमय गल्फ , कमीशन आदि 


294, 94, 72. 2392 


-- 


- - 


- 


- -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


294, 99, 72, 2349 32 


व्यय 


स्थापना 


35 , 19, 37, 921 61 


81, 484 98 


80, 000 00 


1 ,58,81 , 750 . 46 

1 , 03, 769 . 71 
19, 48, 335 . 00 


16, 78, 237. 4G 


निदेशको पीर स्थानीय बोडों के सदस्यों की फीम और व्यग 
लेखा परीक्षको की फीम 
किराया, कर , श्रीमा ,बिजली आदि 
विधि प्रभार 
डाक और नार खर्भ 
कोप-प्रेषण * * 
लेखन मामग्री प्रादि 
प्रनि - भूनिछपाई ( चेक, नोट फार्म , आदि ) 
बैक मपनि का मृत्य हाम और मरम्मने 
गजेंमी प्रभार * * 
कर्मचारी उपदान और प्रधिवार्षिकी निधियों में अंशदान * ** * 
विविध व्यय 
उपलब्ध गट शेष राशि 


54, 3108033 


14, 38, 45, 495 76 

1 , 31 , 96, 766 72 


43, 01, 12, 622. 71 


7, 08, 15, 942 . 5I 


1 , 82,15, 27004 


190, 00, 00, 136 . 95 


जोध 


294, 99, 72 239 . 32 


- 


- 


- 


- 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिणेष 


190, 00 , 00 , 136 . 95 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रारक्षित निधि लेखा 


-- -- -- - - - -- - - - - -- -- --- - 


- 


- 


150, 00, 00, 000 . 01) 


30 जून, 1976 को रोष 
लाभ- हानि लेग्य में प्रसारित किया गया 


मुछ नहीं 


जोर 


150, 00, 00, 000 . 00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


और धारा 46 , 46 


और 46ग के अंतर्गत निधियों 


* भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 के अनसार नियमिन या पात्रक व्यवस्था 
में 2 2 1 करोह रूपयो का अंतरण करने के बाद । 


* *पिछले वर्षों में किये गये भगतान के लिा वस्ल किये गये 10 1 , 07, 58, 0715 . 2 के ममायोजन के बाद । 


* * *पिछले वर्षों के F० 11, 54, 68, 700 (0 ) शामिल है । 


* * * *पिछले वर्षों की प्रोदभत उपदान वेयना के लिए विनियोजित ० 6, 42, 15, 842 51 शामिल है । 


उटल्य . मे . एम . वाज , 
मलय लेखाकार 
नारीग 3 ) जुलाई, 1975 


के पार ० पुरी , गवर्नर 
पार. के . हमारी उप -गवर्नर 

पार के . शेषाद्रि , उप -गवर्नर 
के एम कृष्णस्वामी, उप- गवर्नर 
पी प्रार . नांगिया, उप - गवर्नर 


25 31 /77 --12 
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- 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - -- - 


लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट 


भारत के राष्ट्रपति की सेवा में , 

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताभरिन लेखा परीक्षक एमके खाग 30 जन , 1976 तक के रिजर्व बैंक के जुलनपल तथा लेखों पर 
केंद्रीय मरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 

हमने केंद्रीय कार्यालय और कलकत्ता , बम्बई ( फोर्ट ), मद्राम , नई दिल्ली, भुवनेश्वर और भोपाल के कार्यालयों के लेखों और उनसे 
मंबंधित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही , दूसरे कार्यालयों और शाखामों के प्रबन्धको द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन वियर्गणयो 
मे जिन्हें उक्त तुलनपन्न में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलनपन्न की जाँच कर ली है और हम यह सूचित करते है कि हमने मेंद्रीय 
बोई से जो जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह माग स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गगी है और वह संतोषजनक है । हमारी गय में 
यह तुम्लनपत्र पूर्ण और मही तुलनपन्न है । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमोंगरा निर्धारित 
विवरण दिये गये हैं और हममें उक्त अधिनियम और विनियमो के अनुमार आस्तियों का मूल्य -निर्धारण किया गया है । जहाँ तक हमारी 
जानकारी है, यह सुलनपन हमें दिये गये स्पाटीकरणों और बैंक की बलियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है , ताकि इममे बैंक के 
कार्यो की सच्ची भोर सही स्थिति का पता लग मके । 


मेमर्म मी . मी . चोक्सी एण्ड कंपनी । 
मेमर्स लवलॉक एण्ड ल्यका 
मेमर्म रघनाथ राय ए कंपनी 
मेमर्ग एम के. वांडेकर एएस कंपनी 


लेखा परीक्षक 


तारीख 16 अगस्त , 1976 


भारतीय रिजर्व बैंक के तुलम पल को विबरणी 


विवरण 


निम्नांकित सारीख को समाप्त हुमा वर्षे 


जून 30, 1974 


जून 30, 1975 


- 


रु० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


इशू विभाग 
देयताएं 

बैंकिंग विभाग में रखेहए नोट 
संचलन में नोट 


37,17, 59, 161. 00 
6472, 72,04, 191 . 50 


15, 49, 78, 757. 00 
6584, 76, 76, 595 . 50 


जारी किये गये कुल नोट 


. 


6509, 89, 63,352 . 50 


6600, 26, 55, 352 . 50 


कुल बेयताएं 


. 


. 


6309, 89, 63, 352. 50 


6600, 26,58, 352 . 30 


आस्तियां 


सोने का सिक्का और बुलियन 

( क ) भारत में रखा हुआ 


. 


182,53, 04, 731 , 42 


182, 52, 58, 101 . 88 


( ख ) भारत के बाहर रखा हुआ . 


166, 73, 97, 234 . 21 


121, 73, 97 , 234, 21 


7, 50, 63, 787 , 68 


5 ,59, 96, 917 . 65 


विदेशी प्रतिभूतियो . . 
रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ . 
देशी विनिमय बिल और दूसरे 
बाणिज्य पत्र । । 


6153, 11, 97,599 . 19 


6290 , 40, 03, 098 . 76 


कुल प्रास्तियां . 


6509, 89, 63, 352. 30 


6600, 26, 55, 352. 50 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पख को विवरणी --( जारी ) 


- - - 


- - -- --- - - - -- - 

विवरण 


निम्नांकित तारीख को समाप्त हुआ वर्ष 


जून 30, 1974 


जून 30, 1975 


किंग विभाग 
प्रयताएं 


10 40 


९० १० 


रु0 40 


चुकता पूजी 


१० १० 
5 ,00,00, 000. 00 
1 50, 00 , 00, 000. 00 


5, 00, 00, 000 . 00 


150, 00, 00, 000 . 00 


284, 00, 00,000 . 00 
95, 00, 00, 000 . 00 


334, 00, 00, 000 . 00 
140,00,00, 000 . 00 


प्रारक्षिन निधि , . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्घकालीन प्रध 

र्तन ) निधि . . . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 

प्रवर्तन ) निधि 
( क ) सरकारी : 

केन्द्रीय सरकार 
राज्य सरकार 


265, 00, 00, 000 .00 


390, 00, 00, 000 . 00 


61 ,57,98,480. 17 
26, 36, 81, 5 22 93 


77, 69 , 36, 995 . 84 
8, 44, 73, 019 , 23 


( ख ) बैंक : 

अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
अमुमूचित राज्य सहकारी बैंक . 
गैर अनुसूचित राज्य महकारी बैंक . 
अन्य बैंक . 


553, 50, 77, 103. 97 
26, 26, 10,122. 81 
1 , 48, 06, 487 . 84 
1 , 09, 04, 310 . 40 


603, 50, 24, 866, 97 
42, 99, 13, 458. 16 
1, 45, 98, 463 . 70 
1, 74, 10 , 401 , 96 


. 
. 


. 


( ग ) अन्य 

देय बिल 
अम्य वेयताएँ 


. 


512,57, 15, 516 . 12 
125, 52,38, 985 . 22 
483, 81, 97, 868 . 98 


982, 43, 69, 50 1 . 90 

97, 97, 68, 768 . 31 
750, 66, 3 1, 280 . 04 


कुल देयताएं 


2591, 20, 30 , 398 . 44 


3585, 91, 26, 766. 11 


- 


- 


- 


37, 17,59,161 . 00 


3, 49 ,127. 00 


15, 59, 78, 757 . 00 

5, 01, 112. 00 
2, 79, 617. 24 


2,51, 761 . 34 


274, 37 , 78, 289 . 83 


126,12,80, 388. 35 


. 


मास्तियाँ 

नोट . . 
रुपये का सिक्का , 
छोटा सिक्का . . 
खरीदे और भुनाये गये बिल 

( क ) देशी . 

( ख ) विवेशी . 
सरकारी खजाना बिल 
विदेशों में रखा हुआ बकाया 
निवेश . . 
ऋण और अग्रिम : 
( i) केन्द्रीय सरकारी का 
( ii ) राज्य सरकार को 
( iii ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 
(iv ) राज्य सहकारी मैकों को 
( v ) दूमरो को 


128,67,52, 866 . 15 
596, 33, 23, 105. 291 
217, 37, 84, 159 . 20 कख 


332, 15, 67, 737. 92 
410, 9 5, 25, 397. 681 
677 , 15, 14, 553 . 58 फग 


. 


177, 82, 73, 16 4. 183 
420, 99, 85, 000 . 004 
166,52,31, 128. 000 
38, 16, 95 , 000 . 00 


359, 90, 72, 000. 00 
385, 26, 87, 000. 00 
286, 74, 36, 215. 00 
59, 88, 45, 001. 00 
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भारतोप रिजर्व बैंक के तुलन -पत्र की विवरणो — ( जारी ) 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - 


- 


विवरण 


निन्नाकित तारीख को ममाप्त हुआ वर्ष 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


जून 30 , 1974 


जून 30, 1975 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


___ ० 


पै० 


० 


० 


० 


पै० 


57, 87 , 33, 623. 72 
15, 155, 67, 75.5 . 33 


69, 70, 59, 860 . 92 
13, 33, 72, 365 . 66 


54, 00, 00, 000 (0 ) 


88, 20 , 00, 0101) 100 


11 , 13, 1 3, 970. 00 


राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रय 

र्तन ) निधि से ऋण, अग्रिम और 

निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम 
(i ) राज्य सरकारों को 
( ii ) राज्य गटकारी बैंको को । 
(iii ) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंको को . 
( iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम को 
( ख ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको के डिबे 

घरो मे निवेश 
गष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) 

निधि मे राज्य महकारी बैंकों को 
ऋण और अग्रिम . . 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 
प्रवर्तन ) निधि से ऋण, अग्रिम 

पौर निवेश 
( क ) विकास बैक को ऋण और अग्रिम . 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये 

गाडों/रिबेंचरों में निवेश 
अन्य प्रास्तियाँ . . . 


10, 65 , 45, 520 . (0 ) 


52, 87, 68, 1 18 .00 


82,51, 99, 826 . 00 


178, 60,55, 5 19. (90 


264, 6-1, 55, 619 . 00 


153 , 45 ,0 5,65 0 . 40 


402,75,05, 791. b५8 


कुल प्रास्तियां 


259 1, 20, 30, 398 . 44 


3585, 91, 26, 766 . 11 


30 जन 1974-- - अंशत : चुकता शेयरों पर आकस्मिक देयता रु० 9, 48, 388 . 69 ( पीड 50, 000 के स्टलिंग निवेशो को ० 100 = 5 . 2721 पीर की दर 

पर बदला गया ) 
30 जून 1975 - - अंशतः चुकता शेयरों पर आकस्मिक देयता रु० 9, 39,999 . 81 ( पोड 50, 000 के स्टलिंग निवेशों को म० 100 = 5 . 31915 पाउ की 

दर पर मदला गया ) 
1. मदी, मावधि जमा मौर अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है । 
2. ( क ) राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है । 

( ख ) विदेशो में रखे हुए रु० 5, 39 ,51, 792. 90 ( 50, 000 पौड, 6, 247, 475 अमेरिकी डालर और 1, 110, 375 ड्यश मार्क के समान राणि ) शामिन्न 


( ग ) विदेशों में रखे हुए रु० 5, 57,42,281 . 96 ( 50, 000 पौड , 6, 005, 000 . 00 अमेरिकी झालर और 9, 22, 650 . 00 ड्यूश मार्क के ममान 

राशि ) शामिल है । 
3. राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये प्रस्थायी प्रोवर हाफ्ट शामिल है । 
१. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य को को मीयादी बिलो पर अग्रिम दिये गये रु0 150, 53, 73, 000 
___ णामिल है । 
5 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको का मीयादी बिना पर अग्रिम दिये गये रु . 206, 37,00,()()() 

शामिन है । 
6. राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निवि से प्रदान ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 
7 . कतिपय अनुसूचित वाणिज्य बैंको को विदेशों में उनके द्वारा किये गये निवेशो के संदर्भ में विशेष व्यवस्थाओं के अधीन दी गयी रु . 50, 00,00,000 की राशि 

शामिल हैं । 
8. कतिपय अनुमूचित वाणिज्य बैंको को विदेणा में उनके द्वारा किये गये निवेशो के मेदर्भ में विशेष व्यवस्थाप्रो के अधीन अग्रिम दी गयी रु० 188, 20, 00, 000 

की राशि शामिल है । 
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भारत का रामपत्र मई 21, 1977/ वैशाख 31, 1891) 
- - - - - - - . - - -- - - - ----- 

- - - - - - - 
30 जून 1974 और 1975 को समाप्त हुए वर्षों का लाभ - हानि लेखा 


- - - - - - - -- -- - - 


- - --- --- - 


- -- - - - - - 


- - -- - - - - 


1974 


1975 


रु 


५० 


प्राय 


. 


1495, 47, 45, 11 .300 


228,101), 56, 1.35 37 


माय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


व्याज , बट्टा, विनिमय , शुल्क , कमीशन, आदि 


195, 47 , 95, 113. 00 


228, 00, 56, 3.35 . 37 


- 


- 


- 


व्यय 


स्थापना 


28, 53, 25, 9.3 [ . 78 


3 -1, 15 5, 101 , 63.3 44 


निदेणको और स्थानीय बार्टी के मदस्यो की फीग 
पोर व्यय 


66, 34631 


1 , 05 24h. II 


80, 00000 


80, 00000 


लेखा परीक्षको की फीम 
फिगया, कर, बीमा, बिजली, प्रादि 


1 , 16, 105, 25.3 , 44 


1 , 21, 19, 577 27 


विधि प्रभार . 


. 


1, 55, 5410 71 


87, 714 , 60 


. 
. 


डाफ और तार खर्च 


J1, 101,0P IS 


10, 32, 353. 18 


कोपप्रेषण . 


8J , 33 ,591 59 


94 38, 9 [ . . 102 


110, 22, 877 (04 


57, 10, 992 75 


लेखन मामग्री आदि 
प्रतिभूति छपाई ( वेक , नोट फार्म , आदि ) 
बैंक संपत्ति का मूल्य-लाम और मरम्मने 


5 , 19, 42, 411 . 13 


5, 82, 42, 27 1 86 


1, 10, 81, 345 19 


1 , 31), 46, 628. 84 


एजेसी प्रभार . 


11,14,19, 385 . 81 | 


31 , 24, 70, 222. 44 


कर्मचारी और अधिवार्षिकी निधियो में अणदान 


50, 00, 000. 00 


40, 00, 000 . 00 


विविध व्यय . 


1, 40, 45 , 19121) 


1 , 02,79, 950 34 


उपलब्ध शुद्ध शेष राशि 


1 45, 00,100, 16.} } 


150,(00, 00, 83 1 . 32 


- 


- 


- 


- 


मोड़ 


. 


195, 47, 95, 113. 00 


228, 00 ,56, 335 . 37 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


केन्द्रीय सरकार को दय अधिशेप 


145,100, 0 ), 10 } 32 


150 100, 00, 8.34 32 


प्रारक्षित निधि लेखा । 
- - - - - - - --- - - 

150, 100, 00, 000 (0 ) 150, 00, 00, 000 . 00 
30 जून का प . 
लाभ - हानि लख्ख से अग्लिकिया गया 

कुछ नहा 

कुछ नष्ठा 

150, 00, 00, 000 . 00 150, 00, 00, 000 . 00 
जो 

. . 
- - - - 

_ . . . 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 के अनमार नियमित या पावसापक पयस्थात क न के बाद । 

[ स० एफ . 10/ 8/76-बी०ओ० I] 


- 


- - 


1770 


THE GAZETTE OF INDIA · MAY 21, 1977 /VAISAKHA 31, 1899 [ PART II -- Scc . 3 ( 11) ] 


(Department of Reserve and Banking ) 

(Bunking Wing ) 
New Delhi, the 14th October, 1976 
S . O . 1489. - - Annual Report on the Working of the Reserve 
Bank of India and Trend and Progress of Banking in India 
for the year July 1, 1975 — June 30 , 1976 

In accoidance with sub section ( 2 ) of section 53 of the 
Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) , the Central 
Board of Directors hus submitted to the Goveinment of India 
the following report on the Working of the Reserve Bank of 
India and Tiend and Progress of Banking in India for the 
year ended June 30 , 1976 – 


1 PERFORMANCE OF THE ECONOMY 1975 - 76 
INTRODUCTION AN OVERALL ASSESSMENT 


If thc year 1974 -75 is remembered as a year in which an 
clcment of normalcy was restored to an economy, which 
bad to pass through the traumatic experience of unusually 
high vates of inflation for the previous two years , the year 
1975- 76 could be characterised as a year in which it has been 
possible to put the economy back on its normal growth path 
Such icsumption of normal growth in 1975 76 is veflected not 
merely in the attainment of an estimated growth of around 
55 per cent although undoubtedly it is the focal point In 
fact, recent data on industrial production have icvealed an 
actual Tute of growth in 1975 - 76 which is higher than that 
envisaged earlitl und hence the overall rate of giowth of the 
economy may tuin out to be somewhat higher than 55 per 
cent Besides the overall growth rate , there are thiee features 
of growth in 1975 - 76 which lend support to the main theme 
of resumption of noimal growth by the economy after an in 
ici val of unprecedented rates of inflation there are price 
stability , a significant rise in the rates of domestic saving and 
investment and a move towaids an oventual emergence of a 
viable external payments position 


of such disruption in the growth process was that during the 
Fourth Plan period the average annual giowth rate of only 
33 per cent could be achieved Even 10 1974 75 , the first 
year of the Fifth Plan , the actual growth achieved was nomi 
nal at 02 per cent In contrast , the growth estimated during 
1975 76 would be somewhat higher than 55 per cent atleast 
in the second year of the Fifth Plan therefore , it has been 
possible not only to reach but also to cxceed the targeted rate 
of growth It is in this sense of the Icsumption of normal 
growth in an enviroument of price Alability that the year 
1975 76 may be said to mark a turning point 

5 Considered soclonally , growth in 1975 76 was rather 
lineven , with the agricultural sector witnessing as much as 
8 per cent and the industrial sector about 57 pci Lent2 
growth The relatively high rate of agricultural growth may 
give rise to doubt whether the fortuitous element which tradi 
tionally affects agriculture has exaggerated the overall growth 
in 1975- 76 Although adınittedly climatic factors continue to 
dominate the trond of agricultujal growth — in 1975 - 76 wca 
ther conditions were quite favourablc — there are indicators that 
thc invcstment-induced glowth componcnt as contra -distingui 
shed from the fortuitous component, was quite ugnificant in 
1975 -76 This is , for instance, rcflcctcd in a substantial in 
Creuse in agricultural inputs like fertilisers, power and water 
More appropriately , it could be argued that the relatively 
lowei industrial growth has tended to dampen overall growth 
This is because although the core sector industries like coal, 
electricity , iron and steel, cement, niliogenous fertilisers etc 
increused their production at rates above 10 per cent indust 
ties like textiles, consumei dụiables, tea , etc , recorded an 
actual decline in production Altholigh input bottlenecks, 
especially in the sphere of energy dod Taw materials no lon 
ger hampered industrial growth slackness in demand emanat 
ing from both domestic and external factors began to affect 
some sub sectors , even as in some sub- sectors pioblems of 
modernisation both of capital cquipment and management be 
gan to assume greater importance 


2 Containment of priccy remains an outstanding achieve 
ment of 1975- 76 Not only wcie prices contained but there also 
took placc in 1975 76 and actual decline in prices by 60 
per cent 1 In a world in which high rates of inflation have 
become almost universal, this is no mean achicvement Se 
condly , pieliminary estimates indicate that the rates of 
domestic saving and aggregate investment lose sharply from 
131 per cent and 148 per cent of net national product in 
1974 - 75 to 14 5 per cent and 160 per cent, in 1975 - 76 In 
point of fact these are the highest rutes of waving and 
investment achieved since the beginning of the Fourth Plin 
Thirdly , on the external front, notwithstandmg the persistence 
of a sizeable trade deficit for the second yeai in succession 
the overll payments situation showed a remarkable improve 
ment There took place an unprecedented increase in the 
country s foreign exchange reserves , thanks largely to the 
improvement in the invisibles accounts In point of fact, 
there are indicators which appear to suggest that the long 
torm balance of payments prospects have improved Taken 
together, these features suggest that the year 1975 - 76 has be 
queathed an economy which can provide a stiong basc for 
sustaining growth in the remaining years of the Fifth Plan 

3 Any assessment of the performance of the economy 
in 1975 - 76 would be incomplete without a reforence to an 
other rather unique experience in the management of the 
economy The declaration of internal emergency and tho in 
ception of the New Economic Programme in mid 1975 have , 
by toning up economic administration , generally and by ensur 
ing effective implementation of specific time- bound program 
mes, contributed in no small measure to the growth of the 
economy 


6 Analysing the puce stability in concrete terms, it is clear 
that whether one compares the level of prices on a point -to 
point basis oi on the basis of monthly averages, the general 
trend was one of decline For intance , between end - Junc 
1975 and end -Tune 1976 , wholesale piccs iccorded a decline 
of 30 per cent in contrast to phenomenal rises of 21 5 per cont 
and 278 per cent witnessed during the years 1972 73 and 
1973- 74 and a nominal 11se of 07 per cent in 1974 -75 
A similar picturc cmcı ges if one takes into account the 
monthly dverage levels . dumng 1975 - 76 ( July - Junc ) 
prices recorded I decline of 60 per cent in shaip 
contrast to an actual use of 168 per cent in 1974 75 
The dramatic change in thc puce situation 18 evi 
dent from the fact that the price level in mid March 1976 
slipped back to the level prevailing two years ago This turn 
around in the price situation was no doubt basically due to 
an improvement in the supply demand balance , particularly 
În respect of agiicultural commodities production of food 
grains yet a new reçoid of 116 million tonnes and that of 
oilseeds also reuched a new peak Such enlargement of sup 
plies alone, however does not provide an adequate explana 
lion of the easiness in prices A fuller explanation has to he 
sought in the fact that the supply situation was buttressed by 
1he continuation of monetary and fiscal policies aimed at de 
mand management on the one hand and by administrative 
measures designed to curb hoarding and use of unaccounted 
inoney , On the other 

7 Taking fiscal policy first, the poſicies of the Centre and 
the States were geared in 1975- 76 towaids maintaining price 
stability , while promoting growth Ffforts initiuted during the 
previous year to mobilisc resources were further reinforced 
While total disbursements of the Centro and the States rose 
by 210 per cent or at about the same rate as in 1974 -75 
total rcucipts incrcaged by 23 9 per cent as against a rise of 
199 per cent in the previous year "The acceleration of ro 
ceipts was the climulative iesult of the additional tax efforts 
made by the Centre , and the States, better tax administration 
And the success of the Scheme of Voluntary Disclosure of 
Income and Wealth Consequently the combined budgetary 
deficit was substantially lower at Rs 468 crorca ( revised esti 
mitcs ) than thr level of Rs 752 crores in 1974 -75 In fact 
subsequent data show that the combined deficit for 1975 - 76 


4 At the outset, it may be necalled that the economy was 
jolted from its noimal growth path since 1971 - 72 , piimarily 
because of the serious set-back to tho agricultural sçctoi dur 
ing two consecutive years 1971 -72 and 1972 - 73 Consequent 
ly , inflation assumed serious proportions and there was also 
d dramatic deterioration in India s terms of trade In qubsc 
quent years therefore , the task of stemning these mounting 
picssuics of inflution domestically ant of adjusting to the pay 
ments problems externally became far more urgent and 
hence attainment of the targeted rates of growth had of neces 
sity , to be relegated to d secondary position The net result 


1 Based on monthly averages July 1975-June 1976 
2 For the calendar year 1975 the giowth rato was only 

39 per cent 


- - 


- 
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actually turned out to be much lower at Rs. 351 crores . Treat national income was practically stagnant. An cven more im 
ing the Centre separately , the budgctary deficit turned oul portant qualitative difference lies in the factors responsible for 
to be only Rs. 367 croics or lower than the revised estimate expansion . Net foreign exchango assets of the banking sçctor 
of Rs. 490 ciorch . The deficit in 1975 - 76 was sizeably smaller and bank cicdit tu comnicicial sector were the two prcdomi 
than that in 1974 - 75 . Thuy it was possible to contain the nant factors responsible for money supply expansion in 1975 . 
magnitude or budgetary deficit within sufer Jimits, 

76 . Net foreign exchange dyscts of the banking sector recorded 
an unprecedented rise of Rs. 969 crores : to the extent that 

such ussels could be regarded as 4 built- in stabiliser , this 
8 . In the sphere of monçtury and ciedit policy , the situa 

tactor can be taken as a redeeming feature of a much higher 
tion warranted the adoption of a somewhat different appioach . 

Tale of money supply expansion . That is to say , if the situa 
No doubt the basic anti-inflationary stance of credit policy 

tion warrants, reserves could be drawn down with a vicw to 
Içmained unchanged , with the continuation of the existing 

augmenting supplies. Secondly , the magnitude of bank credit 
structure of interest rates fairly restrictive Reserve Bank ac 

expansion was much larger in 1975- 76 but this could be explai 
commodation and implementation of credit guidelines desig 

ned largely in terms of food crcdit . Significantly, in view of 
ncd to discourage speculative holding of inventories . On the 

the largei uccrction of deposits, banks were able to finance 
other hand , the anticipated enlargement of supplies , both agri 

cicdit expansion to a consideiable extent from their own rc 
cultural and industrial, called for introduction of some degree 

sources rather than by borrowings from the Reserve Bank , 
of fiexibility . Tho approach to crcdit policy in 1975 - 76 was 

Consequently , the potential inflationary impact of this factor 
therefore motivated by the main objective of facilitating a 

wag moderated somewhat. 
higher rate of growth in the economy, without impairing 
greatly the basic apparatus of monetary restraint. The various 
measures introduced during the year, ike ſinuncing by con 

12 This qualitative difference in the character of money 
mercial banks of food procurement on an enormously larger supply expansion , coupled with the enlargement of supplies 
scale , selective liberalisation of margin requirements and of referred to earlier, perhaps explains why despite a monetary 
inventory norms and prescription of a ceiling on lending expansion of 11 . 3 per cent, prices bchaved the way they did 
lates — all these bear ample testimony to the degree of flexi in 1975-76 . 
bility which it has been possible to impart to credit policy , 
without endangering price stability , 

13 . The external sector of the economy presented in 1975 

76 , in refroshing contrast to the earliers years, distinct signs 
9 . The impact of such a llexible approach is reflected in 

of strength . This strength manifested itself in an unprece 
the trends in credit during the year 1975-76 (July - June ) : 

Jented risc of Rs. 881 croresi in the country s foreign exchange 
scheduled commercial banks credit expanded by Rs. 2509 

resei ves , notwithstanding the persistence of sizcable trade 
crores (28 .0 per cent ) which was more than double the ex 

deficit for the second year in succession. Exports royc hy only 
pansion of Rs. 1097 crores ( 14 . 0 per cent) in the corrospond 

16 per cent in 1975 - 76 in contrast to a risc of 32 per cont in 
ing period ol last year . This cicarly shows that credit policy 

the previous year . Although import growth at 11 per cent 
was far from rigid and that an element of resilience WAS 

was also sizeably lower than the 53 per cent growth witnessed 
built into it. Although both food and non - food sectors shared 

in 1974 - 75 , the trade deſicit et Rs. 1155 crores remained 
the increase , the rise in food credit al Rs. 1390 crores was 

practically unchanged at the previous year level of Rs. 1189 
substantially larger than that (Rs. 272 crores ) during last 

crores Though detailed balance of payments data ac not 
year; it accounted for as much as 557 per cent of the incrc 

available , it seems that the rise in reserves was primarily 
mental expansion as against only 24 . 8 per cent last year. The 

attributable to larger inflow of aid and an increase in invisibles 
credit deposit ratio on June 23 , 1976 stood at 76 . 1 per cent, 

receipts. In fact, if it is recognised that the incrcase in inflow 
as against 71. 4 per cent a year ago . Excluding food credit, 

of aid in 1975- 76 was to a significant extent , offset by lower 
the credit -deposit rațio al 61.6 per cent was lower 

drawals from the IMF , it becomes clear that invisibles have 
than 65. 1 per cent, a year ago . 

been the predominant element in the emerging strength of re 

Server, Such improvement may have heen in large part due to 
10 . In judging the magnitude of bank credit expansion in plugging of foreign cxchange leakages, 
1975- 76 , it is more important to underline that banks own 
resources cxpanded at 2 much faster rate . Aggregate deposits 

14 . Another important landmark in the external sector 
of schedulcd commercial banks expanded by Rs. 2512 crores was the delinking of the l upecs from September 25 , 1975 , 
or by 20 . 0 per cent, as compared with an expansion of 

fiom the pounds sicrling; the external valuc of the ruipce since 
Ry, 1788 crores or of 16 .6 per cent in 1974 -75 : the increase in 

then is heing determined in terms of u basket of currencies of 
absolulo terns in 1975 - 76 was the largest recorded so far. countiies which are India s major truding partners. The effect 
Although both demand und time deposits recorded increases , 

of this change has been to tabilise the value of the Indian 
the increase was pronounced in the latter category : time 

rupee vis- a - vis. currencies othei (han sterling and to increase the 
deposity in 1975 - 76 rose by Rs. 1698 crores ( 23 . 3 per cent ) 

purchasing power of the rupee in terms of sterling. This has 
as compared with an increase of Rs. 1179 crores ( 19 . 3 per 

contributed to some extent to the stabilisation of prices , by pre 
cent) during the previous year , Maintenance of high nominal 

venting an increase in the prices of imported commodities and 
rates of interest in 1975 - 76 has mcant that real rates of 

Services , 
interest have risen the wake of a decline in prices . The un 
usually high growth in time deposits, perhaps reflects the 

15 . At the end , it may be in order to indicate tho all-per 
response to this factor, 

vagive impact of the internal emergency and the 20 -point 

Fconomic Programme on the cconomy. This impact is reflect 
11. The impact of this relatively larger expansion in bank 

cd in industrial harmony in the industrial sector , in the rc 
credit is reflected in money supply with the public , which ex 

( uction thoth of speculative hoarding and of the use of un 
panded during 1975 - 76 ( July - June ) by Rs. 1375 croics or 

Accounted money in the sphere of prices , in the raising of effi 
hy 11. 3 per cent. The older of expansion Wall significantly 

ciency in a ministration in genoral and in public sector under 
higher thon a 6 . 4 per cent expansion witnessed in 1974 - 75 . 

takings and in tax administration in particular , and finally , on 
It may be recalled that the rate of money supply cxpansion 

The cxternal front, in strengthening of the reserves position 
was restigined in 1974 -75 within a narrow lange, due to spe 

conscquen un ruti-smuggling operations. 
cial factors like the support derived from the IMF diawals , 
as discussed in the last yeai s Annual Report. It may not 

16 . In the following pages a dotailed discussion of gec 
therefore he appropriate to compare the 1975 - 76 expansion toral growth , fiscal and monetary policies, tronds in prices and 
with that in 1974 -75, If compared with the average annual in saving and investment and the external sector is present 
rate of expansion of 15 per cent dwing the three -year period al In the last section , on the basis of such indicators as aro 
1971- 72 to 1973 - 74 , the rate of expansion in 1975 - 76 was 

availablo , an attempt is made to assess the prospects for growth 
considerably lower . More importantly , there was a qualitative in 1976 - 77. 
difference in the character of money supply cxpansion in 
1975 - 76 and in carlici years . While expansion in the year 
1975- 76 came about in the wake of an increase of 5 . 5 por 

1. The figure refers to the gross reserves of the country , 
cont in reil national income, during the previous years, with whereas the figure mentioned earlier relates to the net ſoi 
the sole exception of 1973- 74 . cxpansion took place when eign exchange assets of the banking scctor, 


une 
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National Incomic, Agricultural and Iodustrial Growth 

Ayricultural Production 

19 . The Impicssivc incicusc in national income 10) 1975 - 76 
National lucomo 

15 largely Allu bulable in the agricultural celui which wities 

Sci al growth rate of as much as 8 rei vent. The iclatively 
17 . The latest estimatus of the Central Statistical Organi 

high rate of igricultural growth muy give rise to doubt whe 

ther the exceptionally yood weather has exaggerated the 
zation place the rise in national income fai 1960 -61 prices ) 
in 1974 75 of 0 . 2 per cent ils against the ellici estimate ut 

uvelll growth in 1975 - 76 There are indicators , however , that 
20 rei cent This is in sharp contrast to the substantiu 

the investment-induced growth component, as reflected for 
in 

instance , in the use of fertilisers and water , as contra distin 
cicare in national income al 50 pci cent in 1973 - 74 . The 

guished from the fortuitous component was quite significant 
explanation for only a nominal jise in national income in 

in 1975- 76 . The consumption of fertilisers is likely to huve 
1974 - 75 l ics in the lact that there took place a decline of 43 

shown a riscover the level of the previous two yeais , largely 
per cent in the net domestic product of thc agricultural sec 

as it cumulative impact of the improvement in the supplics 
lor, 

of ſertilisers , reduction in their pricey and better availability 
of power and irrigation supplies : basically favouble wea 

thiet conditions facilitated lugei use of fertilisers . Notwith 
18 In contrast to this marginal incicasc , the vise in na 

standing these favourable factors , however, the cosuinption of 
tional income in 1975 - 76 (ut 1960 -61 prices ) is estimated at 

nitrogenous fertilisers at around 22 lakh 10mnes is likely to 
5 . 5 per cent. Thus at least during the sccond ves of the 

remain well below the Annual Plan target of 25 lakh tonnes . 
Fifth Plan , it has been possible to achieve the targeted rute 

Furthermore , there was considerable improvement in the sup 
of growth . In point of fact, after 1969 -70 , this was the first 

ply of other inputs like quality sçcds and pesticides . This is 
year when growth eached the level of 5. 5 per cent. 

clekir froni the lata presented in Table 1 . 


TABLE : 1 – PROGRESS OF AGRICULTURAL PROGRAMMES 


1975 - 76 + 


1976 - 777 


Programme 


Unit 


1971-72 


1972- 73 


1973- 74 


1974 -75 


Target 


Target 


Likely 
Achieve 
menty 


3 


4 


5 


- 


- 


- - 


- 


- 


Grogy Area Covered 
High Yield Varieties 


Million hectares 


18 2 


33 . 0 


22 . 1 
520) 
2.1 


25 . 9 
63 . 0 


27 . 1 
64 , 0 


Plant Protection 


31 . 0 
70 . 0 
1.0 


Soil Conservation 


, 


15 


1,6 


06 


0.8 


Consumption of Fertilisers and 

Pesticides 
Nitrogenous (N ) (Nutrients ) .. Million tonnes 
Phosphatic (P , 0 ,1) 
Potassic ( K , 0 ) . 
Pesticides . . . 000 tonnes 
Gross Area Irrigated . . . Million hectares 


1.8 
0.6 


1.8 
0.6 


1.8 
0.7 
0 . 4 
N . A 


1.8 
05 
0 .3 
0 . 47 
43 . 8 


2. 50 
0 . 70 
0 .40 


0 .4 


215 
0.47 
0 . 28 
0 . 53 
45.4 


2 . 63 
0 .60 
0. 35 
0 60 
47 4 


N . A . 


N .A . 
38 . 5 


41. 0 


471 


- 


23. 5 


NA . 


NA 


25 .9 


- 


26 5 


27.3 


Gross jrrigated areas as percent 

to cropped area 
Institutional Finance for Agricult 

tural Development 


Medium /Long -term Loans 

( Direct* & Indirect£ ) 
( a ) Loans issued (end June) . 
(b ) Loans outstanding (end June ) 


Rs. crores 


276 . 18 
1231 05 


415 15 
1558 . 72 


393 87 
1737 . 93 


477 . 36 * 
2041 . 78 % 


581. 09 
2541 . 81 

- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


+ Annual Plan , 1976 -77 . 


i Additional during the year . 


NA, - Not available . 


* or primary agricultuial credit sociсties, land development banks and scheduled commercial banks. 
£ Of scheduled commercial banks and Kurul Electrification Corporation Ltd . 
* Provisional. 
Source: (1 ) Ministry of Agriculture , Government of India . (2 ) The l ertiliser Association of India . 
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20 . The performance in respect of foodgrains production tonnes far exceeding the previous record of 44 million tonnes 
was particularly noteworthy : the total production of food reached in the 1973- 74 season . Rabi sowings were undertaken 
grains is expected to cstablish an all- limo iccuid oi 116 million under favourable climatic conditions, with winter rains, though 
tonncs, as against the target of 114 million tonncs fixed for delayed , proving beneficial. Consequently , rabi foodgrains pro 
the year, thus surpassing by 7 per cent the earlier record of duction is also likely to establish a record of 45 million tonnes . 
108. 4 million tones reached in 1970 -71 . Dala relating to the Whcat production is placed around 28 million tonnes exccc 
output of selected commodities in recent years are set out in ding the earlier iccord level of 26 .4 million tonnes attained in 
Table 2 . Rainlail and weather conditions for the 1975 - 76 1971 -72 and is highei than the production of previous year by 
Kharif crops were very favourable resulting in production of 3 . 8 million tonnes . 
Kharif foodgrains of 70 -71 million tonnes - -a level which ex 
ceeded the previous peak level of 69 million tonncs reached 

4 According to later oficial estimates production is likely 
in 1970 -71, The production of rice is estimated at 48 million 

to touch 118 million tonnes. 
TABLE 2 : - AGRICULTURAL PRODUCTION _ SELECTED COMMODITIES 


Unit 


1971-72 


1972 -73 


1973- 74 


1974 - 75 


1975 -76 


3 


4 


5 


6 


7 


Million tonnes 


Total Foodgrains 

Kharif Foodgrains 
Rahi Foodgrains . 
Cereals . . 
Rico 
Wheat . . . 

Pulses 
Non -Foodgrains 

Cotton 


::::::: 


105 . 2 
63 . 0 
42 . 2 
94 . 1 
43 . 1 
26 . 4 
11. 1 


97 . 0 
58 . 6 
38 . 4 
87 . 1 
39 . 2 
24 . 7 
9 . 9 


104 ,7 
67 . 9 
36 . 8 
94 . 7 
44 . 1 
21 . 8 
10 . 0 


101 . 1 116 . 0 * 
60 . 3 70 . 0 -71 . 0 * 
40 . 8 45 . 0 * 
90 . 7 . . 
40 . 3 48 . 0 * 
24 . 2 28 . 0 * 
10 . 4 – 


: 


5. 7 


6 . 3 


7 . 1 


6 . 7 @ 


Jute and Mesta . . 


: 


Million bales of 
170 Kgs, each 
Million bales of 
180 Kgs, each 
Million tonnes 


6 . 1 


7 . 7 


8 . 8 


::: 


6 ,8 
8 . 7 
6 .2 . 
11.6 


Oilseeds . . . 
Groundnut 
Sugarcano 
( In terms of Gur) 


6 . 9 
4 . 1 


5 . 8 
8 . 4 
5 . 1 
14 .3 


5 . 8 
10 . 64 
7 . 0 
- 


5 . 9 


12 .8 


14 .4 


* Press Reports , 
(a As given by the Cotton Advisory Board . 
† Trade Estimates. 


21. The picture in respect of non foodgraing crops is , how 
ever , nt cqually encouraging, except in the case of oilseeds. 
Accordng to trade estimatos, production of five major oilseeds 
is estinated at 10 ,6 million tonnes in 1975 - 76 , as compared 
with tle target of 10 million tonnes fixed under the Annual 
Plan fyr 1975 -76 . The output of groundnuts has been esti 
mated at 7.0 million tonnes which shows an increase of 36 . 8 
per cant over the Icvel in the previous year. The area under 
cotto , according to All - India Third Estimates, was lower at 
72 .8 akh hectares in 1975 - 76 , as against the corresponding 
cstimte of 73 . 1 lakh hectares in 1974 -75. No official estimates 
of puduction are available so far. In December 1975 , the 
Cottoj Advisory Board estimated the output at round 6 .9 mill. 
jon bies but in June 1976 it sculed down its earlier estimate 
to 6 . 7 million bales . The output of raw jute and mostu , was 
stagnat at the last year s level : production is estimated at 
58 .29 ah hales in 1975 - 76 as compared with 58 .33 lakh bales 
in 1971 - 75 . In fact the output in 1975- 76 would be the lowest 
since 969 - 70 . The area under sugar -cane at 2 . 7 million hec 
tarcs n 1975 - 76 would be somewhat higher than the level 
of 2 .6 million hectares in 1974 - 75 , but sugar production is 
estimded to decline to 43-44 lakh tonnes from the level of 
48 lah tonnes in 1974 -75. 


23. There were no major changes in the procurement policy 
in respect of kharif food grains during the 1975- 76 (Novem 
ber -October ) marketing season . The procurement price of the 
standard variety of paddy was maintained at last year s level 
of Rs. 74 per quintal; and so also was the case in respect of 
prices of other coarse cercals . 

24 . The overall procurement performance and the trend to 
market arrivals in 1975 - 76 as also the trend in off-tako from 
the public distribution system , taken together reflect the emer 
gence of a relatively comfortable food situation generally - an 
aspect which was brought into sharp focus by the fact that 
somo procurement had to be undertaken as part of price 
support operations. 

25. In regard to procurement of rice during the 1975- 76 
season, the Agricultural Prices Commission ( APC ) had re 
commended a target of 5 . 3 million tonnes but the Government 
fixed a target of 4 .6 million tonnes . Actually , the piocurement 
target has been overfulfilled , with thc procurement reaching 
already 6 .0 million tonnes . For coarse grains, no procurement 
target was fixed although the APC had suggested a figure of 
1. 3 million tonnes : so far a quantity of 0 .3 million tonnes has 
been procured as part of price glipport operations . 

26 . The procurement price of rice , however, was raised 
from Rs. 115 . 78 - 125 to Rs. 117 - 127 per quintal for the 1975-76 
season , taking into account the huling /milling ratios, escala 
tion in statutory charges and other incidental expenses. Des 
pite this rise , the issue prices of all varieties of rice as well as 
coarse grains as fixed on January 1 , 1975 have been maintained 
unchanged in view of the over -riding objective of containing 
inflationary forces . 

27 . In respect oi wheat the procurement price for the 
1975 -76 marketing season (April-March ) was retained at the 
previous year s level of Rs. 105 per quintal, It may be recalled 


Procrement, Procurement Policy and Public Distribution 


22. The 20 -point Economic Programme has laid special 
cmphsis on speeding up procurement and streamlining the 
distriction mechanism of essential commodities with a view 
to catalning prices. The Goveroment procurement policy for 
foodgains which was formulated in this overall framework 
was , n addition , guided by the twin objectives of building up 
large enough buffer stocks and protecting the interest of 
produers through support prices . 
25 G777 - 13 
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that the procurement price of whcat had been raised fioni Justries like coal, electricity , steel, fertilisers , cement and non 
the level of Rs 71 to Rs 74 per quintal ( indigenous red ferrous metals witnessed a growth of the order of above 10 
variety ) in 1973 - 74 to Rs 105 10 1974 75 Further , with a per cent in certain sub -sectors like cotton textiles and yarn 
view to maximising procurement, an incentive bonus scheme and some consumci duubles , production actually recorded i 
for supply of wheat to the Central Government was intro dccline thy net içsult was that the rate ol yrouth foi the indus 
duced , under which bonus linked to procurement performance Trial scutor as a whole as slightly less th in 4 per cent Al 
was to be paid to the State Governments on a graded scale though the ovejull i l c Wals signili antly bigher than the growth 
The iverage rate of bonus worked out to Rs 4 74 per quintal ol only 22 pci cent achicvcd in 1974 , what nceds to be under 
and the amount go realised is expected to be utilised by the lined 19 that but for the decline in production in certain sub 
State Governments for investment on developmental works sectors the overall rate of growth would have been substan 
pumarily for the benefit of faimers The State Governments , tially higher A disquicting feature of the industrial scene was 
at their discretion , could also utilise the bonus for making that some sub -scctos continued to be affec ed hy slackness in 
available to farmeis certain inputs at concessional rates How 

demand oiginating from domestic and / oi esternal factors , 
cver no cash was to be paid to the farmers The 1990€ price at the samc time as somo sub -sectors thiew up problems of 
of wheat stocks released fiom the Central pool foi public 

inodernisation of hoth capital equipment and management No 
distribution was maintained at Rs 125 pci quintal 

doubt a number of policy measures have been abroady initiatod 

with a view to correcting these trends but the impact of such 
28 Whcat procurement during the 1975- 76 season out of 

measucs, which would in parthe dependent upon the res 
The 1974 75 crop totalled 41 million tonnes , as against 20 

sonsc of the private sector, may be felt on the cverall growth 
million tonnes during 1974 - 75 

only aftei a time lag 


29 For the 1976 -77 scason (April-March ) also no change 
has been made in the procurement policy for wheat, both the 
procurement price of R , 105 per quintal and the bonus scheme 
being maintained the procurement target has been fixed at 
52 million tonnes , but actual procurement has alieady crossed 
the targeted level by 12 million tonnes 0 


30 The trend in market arrivals of both rice and wheat 
also reflects the improved supply position In the current 
marketing season ( 1975 - 76 ) , market arrivals of rice in selected 
markets have been suhstantially higher than those in the 
previous season. In the case of wheat total mailet arrnals of 
wheat during the 1975 -76 wheat marketing season (April 
March ) in 317 selected markets amounted to 22 8 lakh tonnes 
as against 17 3 lakh tonnes during the previous season showing 
an increase of 31 8 per cent During the 1976 -77 wheat market 
ng season also the trend in market arrivals has further ac 
celerated with total arrivalg aggregating 15 8 lakh tonnes as 
agunst 10 3 lakh tonnes during the corresponding period 
last season 


35 The monthly average level of the Generel Index of 
industrial production in 1975 (with 1970 49 bare yuar ) re 
corded a rise of 39 pei cent as compared to only 22 per cent 
in 1974 The rate of growth in the second half of 1975 wag 
much higher at 56 per cent as compared with 23 per cent in 
the Grst half Basically there was a considerable improvement 
in the supply of powei and of certain atrategic insuts like 
coal steel and cement , besides the various sters taken by 
Government in tho wako of thợ emergency and the Now Eco 
nomic Programme aided acceleration of industial gipwth in 
the second half of 1975 The industial liccasny poly Wels 
libcialised 90 as to ensure fuller utilization of the existing 
capacity and to piomote investment in priority sectors Various 
facilities have been accorded to non -resident Indians for estab 
lishing industrial undertakings Similarly , export and import 
policies for 1975- 76 have been reoriented with a viev to ed 
shiring adequate and timely availability of critical raw naterials 
and inputs to export- oriented industries There took place a 
remarkable improvement in industrial relations which was re 
flected in a marked decline in the mandaya lost du ing the 
period July -December 1975 at 45 million , as agungt 99 
million in the corresponding period of 1974 


31 Notwithstanding the bumper crop of foodgraine, the 
Government decided to maintain imports in 1975 - 76 at a high 
level so as to build up sizcable buffer stocks which is a pre 
requisite for sustaining price stability Imports of foodgrains 
aggregated 74 million tonnes during the year 1975 76 (July 
Junc ), as against 58 million tonne during the corresponding 
period of 1974 -75 


36 Particularly impressive was the performance of the public 
sector enterpiises , the weighted average rate of growth for 
thc public sector as a whole , excluding National Toxtle Cor 
poration (NTC ) mills, way as high ag 15 per cent in the 
pcriod April-December 1975, as compared with the produc 
tion during the courosponding period of 1974 


32 Another jemarkable indicator of the easiness in supply 
was the decline in the off-take from the public distribution 
system During 1975 76 ( July - 

Mv) the monthly average off 
take of foodgrains from the public distubution system dec 
lyned to 7 8 lakh tonnes from the average of 92 lakh tonnes 
in the corresponding period last year Off -take during Novem 
ber 1975 - May 1976 w29 47 6 lakh tonnes ag against 65 9 lakh 
tonnes during the corresponding period last year This declinc 
in off -take is a clear indication of the shift in demand way 
from the public distribution system to the open market In 
urban areas Off take in non urhan areas particularly rural 
areas also may have declined due to replenishment of stocks of 
foodgrains with small farmers consequent upon increased pro 
duction 


37 On the othei hand , industries such as cotton textles and 
yarn industries manufacturing consumer durables such a iceps 
and curs, air conditioners radio receivers clectric fars , dry 
cells etc recorded sizeablc declines A variety of factors have 
heen responsible for sluggishness in demand for these industrial 
products consumer resistance to high prices may hay been 
responsible for sluugih demand for superior varieties of tux 
tiles whercas weaknesses in the arrangements of distrbution 
was the dominant factor in the case of controlled clith In 
the case of conslimer durables , resistanco to unusually high 
prices may have been one of the factors While a fallin the 
export clemand for both cotton and jute inanufactures vas an 
important element in the case of these industries, adjistment 
of trade inventories may have been another element u these 
and some other industries In order to stimulate demad for 
some of these industues thc Government introduced while 
the end of 1975 Some mcasures such as the relaxaion of 
refrictions on construction activity the modification in te dis 
tubution policy of controlled oth and the relucton in 
crrile duty in the case of a number of consumor dunbles 


33 Relatively largci importy higher procurement of foo ! 
gralng and a reduction in off -take from the public distribution 
system — all these resulted in the swelling of stocks of fond 
grains with the Government which stood at 14 4 million tonnes 
at the end of May 1976 as compared with 4 4 million tonnes 
At the end of May 1975 Such swelling of stocks lends support 
to the Government s objective of building lip buffei stocks 
of about 15 million tonnes by the end of July 1976 


Industial Production 

34 The performance of the industrial sector in the calendar 
year 1975 piesented a rather mixed picturo While the core in 

- - - 
5 Upto end June 1976 
6 Upto June 11 1976 


38 A broad idea of the differential rates of growth o some 
sub - sectors of industries could he formulated on the lasis of 
the data presented in Table 3 Despite the overall actoral 
growth of 39 rer cent in 1975 the toal weightage of indstrics 
showing a rise in output declined to 41 per rent in 197 from 
48 per cent in 1974 This may be explained by a dccline from 
16 per cent in 1974 to 7 per cent in 1975 in the shre of 
consumer roods industries iecording increases in prodction 
On the other hand the total weightage of industries show 
ing I decline went up from 19 per cent to 26 per cent 
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TABLE 3 : — CLASSIFICATION OF SELECTED INDUSTRIES BY THEIR GROWTH RATES 


In terms of weights in the production index 


Range of Growth Ratest 


All Groups 


Basic 
Industries 


Capital Goods 
Industries 


Intermediato 

Goods 
Industrios 


Consumnar 
Goods 
Industries 


1975 


1974 

2 


1975 

3 


1974 

4 


1974 

6 


1975 

7 


1974 

8 


1975 
9 


1974 

10 


1975 

11 


5 


.. 
. . 


21 .78 
20 . 38 


7. 04 
34 . 14 


4 .93 
15 . 58 


0 .57 
21 . 94 


0 . 35 
1. 12 


0. 35 
5 . 18 


8 .06 
1. 78 


3.08 
2 . 80 


8 . 44 
7 . 90 


3.04 
4 . 22 


. . . 
. 


7.10 
48 . 16 


32, 76 
41. 18 


0 .09 
20. 51 


21 .72 
22 .51 


1. 12 
1.47 


4 .11 
5, 53 


0. 23 
9 ,84 


2 .71 
5.88 


5.66 
16, 34 


4 .22 
7.26 


A . Increase 

1. Moderate : Less than 5 per cent 
2. Marked : 5 per cent and above 

Of which : 

10 per cent and above . . .. 
3. Welght (1 + 2) .. .. .. 
B . Decline 

4 . Moderate : Less than 5 per cent 
5. Markod : 5 per cent and above 

of which : 

10 per cent and above .. .. 
6 . Weight (4 + 5) .. .. .. 
C . Constunt 


4 . 41 
11 . 62 


12 .00 
13 .72 


1, 97 
1 . 31 


0 .61 
0 .67 


1. 09 
6 . 25 


. . 
3. 28 


0 .09 
2 . 95 


6 .61 
0 . 39 


1. 26 
4 , 11 


4 ,78 
9 . 38 


. . 


.. 
.. 


5. 35 
19 .03 


7. 53 
25. 72 
0 . 29 


1.31 
3 .28 


0.67 
1. 28 


2 .21 
7. 34 


3.18 
3 .28 


0. 24 
3.04 


0 .33 
7 .00 


1. 59 
5. 37 


3.35 
14 . 16 
0 . 29 


Total weight (A 4- B ) 


. 


.. 


.. 67, 19 


67 . 19 


23. 79 


23 .798 ,81 


8 .81 


12 .88 


12 .88 


21. 71 


21 .71 


Note : Table is based on actual producion of individual industries as index numbers of production in respect of individual industries are 

not available for 1975 . 
† Growth rates represent percentage increases in output over the respective preceding year. 
w Provisional 


42 . Under the Consumer Goods Industries group , the 
important industries to suller a setback in production were 
radio receivers , bicycles, cigarettes , cotton woaving, matches 
and hurricane lanterns. Cotton weaving declined under the 
mill gcctor by 5 .5 per cent. On the other hand , vadaspati, 
soaps, footwear (leather ) and glass and glassware -shcot glass 
içcorded a rise in production . Incrcases were in the range of 
26 . 3 per cent in the case of soaps und 68 . 1 per cent in the 
cuse of glass and glassware -sheet glass . 


Prospects of Industrial Growth 


39 . It is not possible to analyse precisely the trends in pro 
duction of basic , capital goods, inleimediate goods and consul 
mer goods industries because the data iegarding index numbers 
of industrial produccion in i espect of duerent groups , as also 
individual industries , are not yet available . Ilowever , on the 
basis of actual production figures — and not adjusted for 
weight- a broad picture could be sketched . Under the Basic 
industics group , all the inajor industries such as cement, 
finished steel, nitrogenous fertilisers , phosphatic fertilisers , elec 
tricity and coal recorded significant increases ranging bet. 
wcon 10 . 7 per cent and 37 . 5 per cent ( Table 4 ) . Chemical in 
dustries such as sulphuric acid , caustic soda ash also regis . 
tered , but only marginal increases. On the other hand , pro 
duction of steel castings, aluminium -shçets and circles, brass 
sheets and circles and coppershcets and circles , registered 
declines . 

40 . In the Capital Goods Industries group, production of 
railway wagous, power transformers , machine tools , diesel 011 
gincs , paper and pulp machincry and railway locomotics 
registered marked increases tanging from 9 . 1 per cent in the 
case of railway wagoas to us high as 95 , 7 per cent in the case 
of paper and pulp machinery . The major industry to suffer 
a setback in production in this category was motor vehicles 
( 16 .7 per cent ) . 

41. Under the In ermedate Goods Industries group, cotton 
spinning industry was the major one to record a decline in 
output ( 1 . 6 per cent) . Production in other industries such as 
jute manufactures , petioleum refinery products, atomubile 
tyies and tubes and stoiage batteries, howevci, rose , 


43. In more recent years, input bottlenecks, especially law 
materials and energy , had hampered industrial growth . While 
these have been largely vercomc, thanks to the bumper agri 
cultural crop and to the improvement of the energy capability 
of the country , a new constraint which is emerging, at Icast 
in certain sub - sectors , is the inadequate growth of tho market 
for industrial products. In fact, a number of ineaures have 
alieady been initiated to stimulate demand or revive industrial 
activity generally . To begin with , the Plan Outlay for 1976 - 77 
has been stopped up by as inuch as 31,4 per cent. Șince public 
sector investment generally sets tho tone for private invest 
ment, it is reasonable to ussume that such larger public 
investment would have a multiplier effect on total investment 
in the economy. Other measures taken to boost private 
sector investment include : reform of licensing procedures , 
casing of restrictions on declaration of dividend and of issue 
of bonus shares , selective reduction in excisc duties and re 
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TABLE 4 : - TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIES 

GROUP -WISE 


Per cent 
variation 


Group /Industry 


Weight 


Accounting Unit 


Production 


1974 


1975 


( усг 


Over 


1974 


1973 

4 


1974 
5 


1975 

6 


1973 

7 


3 . 


1 , 17 000 Tonnes 


0 . 32 


15006 

418 
4828 


14265 

428 
4952 


16185 

442 
5641 

38 


- 4 . 9 
+ 2 . 4 

+ 2. 6 
- 16 , 7 


13 .5 
+ 3 . 3 
+ 13 . 9 
- 15 . 6 


3 . 13 
0 . 36 


54 


45 


+ 1. 7 
- 13 . 3 


0 . 87 
0 . 52 
9 . 23 Lakh KWH 
6 . 04 Million tonnes 
0 , 76 000 Tonnes 


1083 1101 

338 293 
638559682120 

80 . 4 86 . 9 
7341,3 7253.8 


1410 

403 
755168 

98 . 7 
8343.3 


+ 6 . 8 


+ 28 . 1 
+ 37 . 5 
+- 10 . 7 
+ 13 . 6 
+ 15.0 


+ 8 . 1 
- 1.2 


12 


92 


11809 


1 .07 000 Nos. 
2 . 97 
1. 48 000 KVA 
0 .08 Rs. lakhs 
0 . 73 Nos. 
1 . 09 Nos. 


11 
84 
9002 

900 
115057 
- 85 


12 

70 
11161 

1761 
138918 . 

128 


- 8 . 3 
- 8 . 7 
--23. 8 
4- 100 . 0 
- 15 .4 
- 4 . 5 


+ 9 . 1 
- 16 , 7 
+ 24 . 0 
+ 95 . 7 
+ 20 , 7 
+ 50 . 6 


450 


136025 


89 


I. Basic Industries 

1. Cement . . . 
2 . Caustic Soda . . . . 
3 . Finished Steele 
4 . Aluminium Sheets and Circlos. . 
5 . Nitrogenous Fertilisers ( N 

Content) . . . . . . . . 
6 . Phosphatic Fertilisers (P , 00 ) . . 
7 . Electricity 
8 . Coal ( including lignite) 

9 . Pig Iron .. . . . . 
II . Capital Goods Industries .. .. 

1. Railway Wagons 
2 . Motor Vehicles (Automobilos) 
3 . Power Transformers . . 
4 . Paper and Pulp Machinery .. . 
5 . Dicsel Engines£ .. .. 

6 . Railway Locomotives . . 
III. Intermediate Goods Industrics 

1. Dry Cells 
2. Tyres Automobiles 
3 . Cotton Spinning 
4 . Jute Manufactures . . 

5 . Petroleum Refinery Products .. . 
IV . Consumer Goods Industries 

1. Radio Receivers 
2 Bicycles . . . . . . . 
. . Cigarettes 
4 . Vanaspati 
5 . Soap . . 
6 . Matches . . 
7 . Electric Fans or 
8 . Glass and Glassware ( Shoot 

Glass ) . . . . 
9 . Sugar . . . . . . . . 
10 . Tea .. .. .. .. 
11. Cotton weaving — Mill Sector . . 
12 . Paper and Paper boards (Ex 

cluding Newsprint ) . . . 


543 


603 
4414 


0 . 33 Million Nos. 
1 .00 000 Nos. 
6 . 24 00000 Kgs . 
2 . 71 000 Tonnes 


9953 


635 
4736 
10069 

947 
19397 


4884 
9906 
1114 
20182 


+ 5 . 3 
+ 7 . 3 
+ 1 . 2 
- 8 . 7 
+ 1 . 4 


- 14 . 0 

+ 3 . 1 
- 1.6 
+ 17 , 6 
+ 4 . 0 


1037 


1 . 62 


19123 


0 . 97 000 Nos . 
0 . 36 
2. 21 Million Nos. 
0 . 68 000 Quintals 
0 , 61 000 Tonnes 
0 . 26 Million Sticks 
0 . 24 000 Nos. 


1656 
2541 
64450 
4664 

214 
215951 

2261 


2095 
2511 
60541 
3541 

213 
215555 

2336 


1542 
2209 
60064 
4583 

269 
186317 

2091 


+ 26.5 
- 1. 2 

– 6. 1 
----24 . 1 
- 0 .5 
- 0 . 2 
+ 3. 3 


- 26.4 
- 12 , 0 

- 0 . 8 
+ 29 . 4 
+ 26 . 3 
- 13 . 6 
- 10 , 5 


0 . 11 Lakh Sq . Mts. 
2 . 79 000 Tonnes 
2 . 57 
5 . 34 Million Mts. 


141 
2685 

468 
4148 


94 
4133 

190 
4316 


158 
4646 


.. 


33. 3 
+ 12. 2 
+ 4 .7 
+ 4 .1 


+ 68 . 1 
+ 12 .4 
- 1 . 8 
- 5, 5 


481 


4079 


. . 


2. 17 000 Tonnes 


748 


804 


813 


+ 7 .5 


+ 1. 1 


Provisional. 
£ Rolating to both vehicular and stationary type. 
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777 


- 


= 


= 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


reduction in the incidence of personal income and wealth tax , 
investment allowances and a growth - oriented import policy . 
Thus an appropriate climate for larger private sector invest 
ment has been created . In addition , there are at least two 
more reasons why the industries affccted by slackness of de 
mand may witness a revival of demand . A sizeablo increase 
in agricultural incomes in 1975 - 76 would mean that the rural 
demand for some goods liko textiles would pick - up . Secondly , 
export demand for Indian industrial products is also likely to 
rise , in view of the fact that the developed countries may 
stage a moderate recovery from the recession . In fact there 
are already indications that the pace of industrial growth has 
picked up in the first four months of 1976 ; the inden for in 
dustrial production during January - April 1976 shows an 
increase of 11. 5 per cent, over the level during the corres 
ponding period of 1975 . On the other hand , it should be re 
cognised that it may not be possible to repeat, in 1976 , the 
much faster rate of growth witnessed in 1975 by some industries 
in the core sector . In any CASC as a broad judgement, it 
seems reasonable to expect industrial growth of about 6 to 7 
per cent in 1976 . 
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(levised cstimates) by 21. 0 per cent or almost at the same raet 
as in the preceding year. The increase in non - developmental 
outlay in 1975- 76 was higher at 26 .6 per cent than the risc 
of 19. 3 per cent in the case of developmental outlay . Tho 
reasons for higher expenditures under the Centre and States are 
indicated separatcly in subsequcnt paragraphs. The com 
bined total receipts increased by 23 . 9 per cent in 1975- 76 
as against a risc of 19 . 9 per cent in the preceding year . 
The increase in the rate of growth of receipts during 
1975 -76 was the cumulative result of the additional tax 
eſhorts made by the Centre and States during 1974 - 75 and 
1975 - 76 and of the success of the Scheme for Voluntary 
Disclosure of Income and Wсalth . Congequently , the combined 
budgetary deficit7 of the Centre and States was substantially 
lower at Rs. 468 crores ( revised estimates ) than the level of 
Rs. 752 crores in 1974 -75 ( Tablc 5 ) . In fact, subsequent data 
show that the combined deficit for 1975 -76 actually amounted 
to a much lower level of Rs. 351 crores ,8 

7. Budgetary Deficit ( - ) /Surplus ( + ) is as measured 


by 


Fiscal Policy 


44 . As in the previous year demand management set the 
tone for fiscal policy. Both the Centre and States gcared their 
policies in 1975- 76 towards maintaining price stability whilc 
promoting economic growth . Efforts initiated in 1974 - 75 to 
mobilise resources and to contain the magnitude of hudgetary 
deficit were further reinforced by the success of the Voluntary 
Disclosure of income and Wealth Scheme and vigorous tighten 
ing up of tax administration . As a cumulative result of these 
factors it was possible to increase investment expenditure and 
to reduce the combined budgetary deficit of the Centre and the 


( A ) for the Centre : (i ) not increase /dccrcase in out 

standing treasury bills and ( ii) withdrawal from / 

addition to cash balances ; and 
( B ) for States : Stute budget figures of (i) net increase / 

decrcasc in RBI credit in the form of ways and 
mcans advances and overdrafts (repayable within 
7 working days with effect from May 1 , 1972 . 
( ii ) decline in /adclition to cash balances , (iii) net 
sales / purchascs of securities held by States in their 
cash balance investment account and (iv ) incashment 
of /investment in sccuities held in revenue reserve 

funds. 
8. Accoiding to the information available in the Reserve 
Bank of India records, the combined deficit for 1975- 76 
amounts to Rs. 331 crores, comprising budgetary deficit of 
Rs. 367 crorce on the Centre s account ( i.e . net increase in 
outstanding treasury bills and reduction in cash balances ) and 
a surplus of Rs. 16 crores on account of States (i.e . variations 
in cash balances, holdings of treasury bills and ways and 
means advances from the Reserve Bank ) . 


States. 


Budgetary Deficit : Centre and States 


45. The total disbursements of the Centre and States to 
gether, but not including Union Territories , rose in 1975- 76 


TABLE 5 : - COMBINED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS 

(Amounts in Rupees Crores) 


1974 - 75 
( Accounts ) 


1975 -76 
( Budget Estimates ) 


1975 - 76 
(Revised Estimates ) 


1976 -77 
( Budget Estimates) 


Ttenis 


Amount 


Aniount 


Per cent 
increase( + )/ Amount 
decrease ( - ) 

over the 
previous year 


Per cent 
increase ( + )/ Amount 
dccrcase ( - ) 
over the 
previous year 


Per cent 
increase ( + )/ 
decrease ( ) 

over the 
previous year 


5 


15503 
11616 


17007 
12573 


1- 9 . 7 
+ 8 . 2 


192060 
14007 


+ 23 , 9 
+ 20 . 6 


20024 
14889 


+ 7 . 4 
+ 6 . 3 


I, Total Receipts ( A + B ) 
A , Revenue Receipts 

Of which : 
Tax Receipts . . 


. . 


. . 


9206 


9934 


+ 7 . 9 


10787 


+ 17. 2 


11730 


+ 8 ,7 


3887 
16255 


4434 
17243 


+ 14 . 1 
-+ 6 . 1 


51996 
19674 


+ 33 , 8 
+ 21 . 0 


5735 
20965 


+ 10 . 3 
+ 6 . 6 


B . Capital Receipts 
II . Total Disbursements . 

Of whichi : 
A . Developmental Outlay 

( a + b ) . . . 
(n ) Revenuc 
(b ) Capital 


. . 


. . 


+ 19 3 


! 


7846 
5340 
2506 
(2134 ) + - 


8268 
5870 
2398 
(2258 ). - + 


+ 5 . 4 
+ 9 . 9 

— . 3 
( + 5 . 9 ) + + 


9362 
6251 + 17 . 1 
3111 + 24 , 1 
(2798 ) + + ( + 31. 1) + + 


9882 

+ 5 . 6 
6903 

+ 10 . 4 
2979 + + - 4 . 2 

( + 6 . 5 ) + + 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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5279 


271 


— 752 


- 


- 


- 


- - 


4 5 

66 

7 
B . Non -Developmental 
Outlay (a + b ) . . 

6000 + 13 . 7 6681 + 26 . 6 7030 

+ 5 . 2 
(a ) Revenuc 

5045 5729 + 13 . 6 6198 + 22 . 9 6729 + 8 . 6 
(b ) Capital 

234 + 15 . 8 4837 + 106 . 4 

301 

-- 37 . 7 
III. Overall Surplus ( + ) / 
Deficit (- ) (I - II) 

- - 236 - 468 

— 341 
Notes : 1. Data do not cover Union Territories, 

2 . Figures are udjusted for inter-Governmental transfers on the basis of data available in the State Government Budgets . These 

adjustments do not affect the combined overall position . 
3 . Figures given here are not comparable with those given in the Annual Reports for the years prior to 1973 - 74 duc to changes in 

budgetary classification adopted in 1974 - 75 . 
4. Figures are provisional. 
a . Includes affects of budget proposals but cxcludes the ellcct of post-budget tax concessions announced on May 12, 1976 . 

I Includes Rs. 40 crores of bonds issued under Voluntary Disclosure Scheme of Income and Wealth in 1975 . 
+ + Exclude increase in value of inventorics of fertilisers and foodgrains (received as gift from abroad ) in 1974 - 75 and 1975 - 76 from 

the Central Government account. From March 1976 , transactions in respect of fertilisers have been transferred to the l ood 
Corporation of Indi . 

Includes payment of Rs. 226 , 6 crores to the International Monetary Fund under its maintenance of value piovision . 
Source : Budgets of the Central and State Governments. 

46 . Taking the Central Government separately, the budget Central Government s Expenditure : 1975- 76 
for 1975 - 76 anticipated an overall budgetary deficit of Rs. 247 
crorcs. Revised estimates for the year pushed up the budgetary 48 . According to the Economic and Functional Classifica 
deficit to Rs. 490 crores. Subsequent information , however , 

tion of the Contral Government budget for 1976 -77 issued 

by the Department of Economic Affairs, the totul expenditure 
indicates that thc overall budgetary deficit has in fact been 

of the Central Government for 1975 - 76 ( revised estiinates ) 
only of the order of Rs. 367 crores or Rs. 123 crores lower 

recorded at Rs. 12091 ciores, a sharp rise of Rs. 2306 crores 
than that shown in the revised estimates . 

or 23.6 per cent over that of 1974 - 75 ( accounts ) ( Table 6 ) . 

The main factor responsible for the significant increase 
47. As the details of receipts and expenditure corresponding 

in the total expenditure in 1975- 76 was the substantial 

rise by 37.6 per cent in the Plan provision in thc bulget 
to the budgetary deficit of Rs. 367 crores usually becomes 

to Rs. 4080 crorcs from Rs. 2966 crores in 1974 -75 ; both 
available, at the time of the next budget the following review Central Plan cxpenditure and Central assistance to the Plans 
is based on the revised estimates for 1975- 76 . 

of States and Union Territories were larger over the year , 
TABLE 6 :- DEVELOPMENTAL AND NON -DEVELOPMENTAL EXPENDITURE OF THE CENTRAL 

GOVERNMENT 

(Amounts in Rupees Crores ) 
1974 - 75 

1975 - 76 1975 - 76 

1976 -77 
(Accounts) (Budget Estimates) (Revised Estimates) ( Budget Estimates) 
Items 

Amount Per cent Amount Per cent Amount Per cent Amount Per cent 
variations variations variations 

variations 
over thc over the over the 

over the 
previous previous previous 

previous 
year year ycal 

ycar 
5 6 

7 
Total Expenditure (A + B ) 

9785 10577 8 . 1 12091* * 

23 . 6 

12604 4 . 2 
( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 , 0 ) 

( 100 , 0 ) 
A . Developmental Expenditure 
(i + ii) i 

4975 

5353 
" 

6356 

6595 3 . 8 
(50. 8 ) ( 50 . 6 ) (52. 6 ) 

(52 . 3 ) 
(1) Social Services 

592 - 1 5 705 19 . 1 733 23 . 8 

815 11. 2 
(6 . 0 ) (6 , 7 ) (6 . 1) 

(6 . 5 ) 
( ii ) Economic Servicos* 4383 39 . 0 4648 

5623 28 . 3 5780 
(44 . 8 ) ( 43 . 9 ) ( 46 . 5 ) 

(45 , 8 ) 
B . Non -developmental Expenditure 

4810 9 . 9 5224 8 .6 5735 19 . 2 6009 4 . 8 
(1 + ii ) 

(49 . 2 ) (49 . 4 ) (47. 4 ) 

( 47. 7 ) 
(i) General Services 

2618 6 . 8 2810 7 . 3 3314 * * 26 , 6 3201 - 3 . 4 
( 26 .81 ( 26 . 6 ) (27 . 4 ) 

(25 , 4 ) 
(ii) Unallocable . . . . 

2192 

2414 10 . 1 

2421 10 . 4 2808 16 . 0 
( 22 . 4 ) (22 . 8 ) ( 20 . 0 ) 

(22 . 3 ) 
Note : Figuies in brackets are percentages to total cxpenditure . 

* Include block grants and loans to States and Union Territorics . 

* * Includes Rs. 226 6 crores paid lo thic IME under thc n intenance of value provision of its Articles of Agreement. 
Source : Economic and Functional Classitication of the CentralGovernment Budget , 1976 -77 , issued by the Department of Econo 

mic Affairs , Ministry of Finance , Government of India . 


- - 


- 


20 . 3 


32 . 5 


7. 6 


27 . 8 


6 . 0 


2 . 8 


13 . 9 
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Budgetary Resources and Savings Capital Formation 

formation (i.c, investment in buildings, public works, machi 
nery and equipment and other assets and acquisition of in 

ventorics ) increased in 1975- 76 by Rs. 576 crores or 14 . 1 
49 . Eypen liture on capital formation during 1975 - 76 at 

per cent over that of 1974 - 75 , to Rs. 4670 crorcs . The rise of 
Rs, 4602 ciores showed a rise over the year by 25. 2 per cent, 

18 per cent in consumption expenditure accounted for almost 
us compared to a 38 per cent rise in 1974 -75, Capital forina 

90 per cent of the growth in the final outlays . Nearly onc 
tion cxpenditure on industry , agriculture and transport and 

half of the increase in consumption expenditure was on 
communicution increased , respectively , by 500 per cent, 14 ,6 

account of wages and salaries which rose by Rs. 214 crores 
per cent and 11. 8 per cent over the Icvels in 1974 - 75 . Capital 

or 13 , 2 per cent. 
formation this accounted for 38 . 1 per cent of the Central 
Government s total expenditurc in 1975- 76 — up by one -half 
percentage point over the proportion of 37.6 per cent in 

51. The rate of growth at 4 .9 per cent in cross direct capital 
1974 - 75. 

formation was much slower but this largely reflected only 
a decline in inventories of foodgraine and fortilisers, Exclud 

iny inventories, direct gross fixed capital formation recorded 
50. Of the total cxpenditure of Rs. 12091 crores by the a growth of 17 . 1 per cent. Further , financial assistance to the 
Central Government, final outlays on consumption expenditure rest of the economy for capital formation which is outside 
( i. e. cxpenditure directly incurred on wages and salaries and the final outlayn, increased by 35 .4 per cent to Rs. 3315 
foods and services for current use ) and on gross direct capital ciorcs in 1975-76 ( Tablc 7 ) . 


TABLE 7 : —- EXPENDITURE ON CAPITAL FORMATION BY GOVERNMENT OF INDIA 


(Amounts in Rupces Crores ) 


1974- 75 
( Accounts ) 


Itcmus 


1975-76 
(Budget 
Estimates) 


1975 -76 
(Revised 
Estimates ) 


1976 -77 
(Budget 
Estiniates ) 


1 
I. Gross Direct Fixed Capital Formation 
II. Increase in Inventories . . 


823 


887 


964 


405 
(372 ) 


131 
( 140 ) 


323 
( 313 ) 


1092 
32 @ 
6 ) 


III. Net Direct Capital Formation (Gross Direct Fixed Capital Formation minus 

Expenditure on Renewals and Replacements plus increaso in Inventories) . . 
IV . Financial Assistance for Capital Formation (a + b + c) 


1084 


862 


1132 


952 


2449 


2913 


3315 


3781 


. . 


. . 


. . 


1188 


1223 


1386 


1520 


1555 


1783 


2108 


( 41 ) States and Union Territorios . . . . 
(b ) Non -departmental Commercial Undertakings 

1. Financial Concerns .. .. .. 

2. Others . . . . . . 
(c ) Local authorities and other parties 


1115 
156 


.. 


. 


135 


214 


178 


959 


1420 


1569 


1930 


146 


135 


146 


153 


Total (1 + 11 + IV ) . . 


. . 


. 


3677 


3931 


4602 


4905 


Notes: 


1. In this table expenditure on capital formation is shown on a gross basis , 
2 . Figures within brackets indicate changes in inventories of fertilisers and foodgrains. 
I with effect from March 1, 1970 the responsibility for purchase, handling and distribution of imported nitrogenous fer 

tilisers was transferred to the Food Corporation of India . 
Economic and Functional classification of the Central Government Budget issued by the Department of Economic 
Affairs, Ministry of Finance , Government of India . 


Sollice? 


ficant changes in the basic approach to fiscal policy, which 
the budget reflects . The main thrust of the fiscal policy in 
1976 - 77 is towards stimulation of saving and Investment with 
il view to accelerating overall growth . This is for instance , 
reflected inter alia in the rationulisation of the dircct tax 
Structure , 


52 . Both savings of the Government administration and 
che priciation provision of the departmental commercial under 
lahings were higher by 6 . 3 per cent and 3 , 2 per cent , respec 
tively , in 1975 - 76 (rovised calimates ) (Table 8 ). At the same 
timc, current losses of the departmental undertakings were le 
duced from Rs. 80 crores in 1971-75 to Rs 34 crores in 
1975 - 76 . Gross savings of the Central Government thus 
rose over the year by 11. 3 per ceal to Rs. 1021 crores . Net 
savings ( i.c . gross savings minus expenditure on renewals 
and replacements ) did a shade better : they rose by 12 per 
cent to Rs. 866 croics in 1975-76 . 
Approach to Fiscal Policy · 1976 -77 

53. Heľorc proceeding to a discussion of the Centre s 
budget for 1976 - 77 , it is necessary to underline some signi 


54. In the public sector, the annual Plan Outlay for 
1976 - 77 has been raised by 31 ,4 per cent from the original 
plan estimates of the preceding year, Completion of ongoing 
projects has been accorded priority in investment outlays . 
For encouraging larger investment and higher utilisation of 
capacity in the private sector , investment allowances bave 
been introduced for selected industries and concessions in 
excisc dutics are granted to certain industrial products for 
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TABLE 8 :- SAVINGS OF THE CENTRAL GOVERNMENT 


( Amounts in Rupees Crores) 


Percentage varia 
1974- 75 1975- 76 1975- 76 1976 -77 tion of column 
(Accounts ) (Budget ( Revised (Budget -- - 

Estimates) Estimates) Estimates) 4 over 2 5 over 4 


Items 


4 


5 


6 


7 


7239 


6158 
5076 


6687 
5414 
1273 
5887 


75956 
6243 
1352 
6910 


5850 
1389 
6345 


1082 


17 . 6 
15 . 2 
28 . 4 - 
19 .3 

- 
63 


4 ,9 
6 . 7 
-2 . 7 

8 .9 
- 23 . 4 


5317 


841 


800 


894 


685 


13 , 7 


12.0 


12 .3 


20 


12 . 3 


1. Revenue Receipts of the Government Administration 

(i ii ) . . . . . . . . . . . . . . . . 
(i) Tax Revenuç 

( ii) Non - lax Revenue 
2. Current Expenditure .. .. .. .. .. .. 
3. Savings of the Government Administration (1 — 2 ) . 
4 . Administration Savings as percentage of Revenue Receipts 

(3 as % of 1) .. . . .. .. . . .. 
5 . Depreciation Provision and Retained Profits of Departmental 

Commercial Undertakings (i + ii ) 
(i) Depreciation Provision . . . . 

(11) Retained profits . . . 
6 . Gross Savings of the Central Government (3 + 5 ) 
7 . Expenditure on Renewals and Replacements . . 
8. Net Savings (6 _- 7).. .. .. . . .. .. .. 
9. Not Direct Investments * . . .. . . .. .. .. 
10 . Excess ( + ) or Shortfall (-- ) of Not Savings over Net Direct 

Investments * (8 - 9 ). . . . . . . . . 


16 


244 


127 


67 . 1 
3. 2 


196 , 1 

16 . 8 


162 


82 


-80 

1044 

156 
773 888 
712722 


161 
--- 34 
1021 
155 


376 
188 
188 
1061 

172 
889 
952 


11. 3 

7 ,6 
12 .0 
15 , 0 


3. 9 
11 0 

2.7 
16 , 2 


866 


819 


61 


166 


47 


- 63 


a 


Excludo the effects of post-budget lax concessions announced on May 12 , 1976 . 
Excludes increases in inventories of fertilisers and foodgrains. 


+ 


S 


on Economic and Functional Classification of the Central Government Budget 1976 - 77 , issued by Department of Economic Affairs , 

Ministry of Financa, Govornment of India . 


which demand has been slack . Further , incentive to both 
investment and productive effort is provided by the reduction 
in the rates of income and wealth taxes all down the line 
starting from the maximum rates . The rates of these direct 
taxes were lowered in the context of the success of the Scheme 


for Voluntary Disclosure of Income and Wealth so as to 
rationalise the tax structure and promote better tax comp 
liance. At the same time, with a view to containing demand , 
the Government extended by one year, with certain modifi 
cutions , the measure of impounding of additional dearness 
allowances of employees and the Complugory Deposit Scheme 
for income- tax payers . 


New Fconomic Programme 


9 . The Finance Minister also had a detailed review made 
during 1975 -76 of the entire excisc duty structure , and in 
particular of the feasibility of adopting some form of value 
added tux . Since the issues thrown up by the review were 
seen to be highly complex and have far reaching effects, it was 
indicated in the Budget Speech that the existing structure of 
indirect tax system would be reviewed by a Committee he 
proposcd to appoint. Accordingly , the Government of India 
appointed on July 20 , 1976 a seven -member Committeo ( a ) 
to review the existing structure of indirect tareycentral, state 
and local- - in all its aspects ; and (b ) lo examine the role of 
indirect tuxation in promoting economic use of scarce re 
sources ; the impact of excise duties on prices and costs, and 
the cumulative cffect of such duties , their incidence on various 
expendillire groups, the scope of widening the tax basc and 
increasing the clasticity of the system ; the feasibility of 
adopting some form of value -added tax ; and whether and 
how far it would be advisable to assist any particular industry 
or sectors of an industry by grant of concessions in indirect 
taxes ; as well a9 the structure and levels of import duties 
from the view point of import trade control, protection of 
indigenous industry and pricing of indigenous products . 


55 . Another facct, as it were , of the fiscal policy in 1975- 76 , 
Wits that it sought to achicve accelerated growth with greater 
social justice in the context of the 20 -point Economic 
Programme ushered in in the middle of 1975 Anticipated ex 
penditure on the New Economic Programme in 1975- 76 was 
Rs 1970 crores, comprising Rs. 1851 crorcs on account of 
Staics and Union Territories and Rs. 119 crores in the Central 
scctor. The outlay for 1976 - 77 bas been raised to Rs. 2338 
crores, consisting of Rs. 2174 crores on account of States 
and Union Territories und Rs. 164 crores in the Central 
sector . The bulk of the Outlay on the Programme is under 
the States sector, hecalise the majority of the items included 
thercin fall within the responsibility of the States . To enable 
the States to meet these responsibilities , the Centre has stepped 
up its assistance to the States, especially in the field of major 
and mcdium irrigation and power projects. 
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( cntic s Budget 1976 -77 

61. It may be recalled that a significant contribution to the 

Songs of the Govcruncit administiation in 1975- 76 Wils 
56. The Central Budget estimates for 1976 -77 provide for 

made by the profits of Rs. 135 crores ( revised estimates ) 
larger resources amounting to Rs. 4759 crores for the Plan , 

from sugar cxports. Mainly because the budget estimates 
a rise of 16 .6 per cent over the budgetary allocation for Plan tor 1976 - 77 do not include any credit on this account, 
expenditure of Rs. 4080 crores in 1975- 76 (ievised estimates ) . 

savings of administration budgeted for 1976 -77 show a 
In spite of this rise in the allocation for the Plan Outly, the 

cecline over the year by 23 .4 percent 10 Rs. 685 
total expenditure of the Central Government is estimated 10 

ciores , though the Government s current expenditure is 
increase by only 4 . 2 per cent to Rs. 12604 ciorcs in 1976 - 77 

also expected to rise by 8 . 9 percent. Despite the 
as compared to a visc of 23.6 per cent in 1975 - 76 . This has 

near trebling to Rs. 376 crores of the depreciation provi 
becn rendered possible mainly by the following factors. First , 

sion and retained prolits of departmental commercial under 
the maintenance of value payments of Rs. 227 crores to the 

takings following the smart turnround anticipated in their 
lutei national Monctary Fund in 1975- 76 represented the entire 

operating Icsults , net savings of the Central Government are , 
adjustment to the Fund s holilings of ripecs : such payments 

therefore , expected to rise only by 2 .7 per cent or Rs. 23 
would have to be no doubt made during 1976 . 77 also , but 

crores to Rs. 889 crores , us against the rise of 12 per cent 
the value of such adjustment may reasonable be expected to 

10 Rs. 866 crores in 1975 -76 . According to the budget esti 
he of a uninor magnitude . The 1976 -77 budget, therefore , 

mates, the Central Government s net savings would fall short 
makes a nominal provision Rs. 1 crore ) on this account, 

of it, net direct investment by Rs. 63 crores or 6 .6 per cent, 
Secondly , as the financing of imported food and fertilisers is 

215 gainst the surplus of net savings over net Jirect invest 
now the responsibilily of the Fool Corporation of India , no 

ment ( excluding inventorics of fertilisers and food ) amounting 
provision has been deemed nccessary in the 1976 -77 budget 

to Rs. 47 crores in 1975 -76 . 
for financing inventones of fertilisers and food ; in 1975 - 76 
the expenditure on this account amounted to Rs. 313 crorcs . 

62 . Consisting of direct net investment of Rs 952 crores , 
Thirdly , in the context of price stability , additional expenditure 

rel capital transfers of Rs. 305 crorey to the nest of the 
on wages and salaries at Rs . 33 Crores is lower than the 

economy and net ncquisition of financial assets of Rs. 2812 
substantial amount of Rs 214 crores in 1975- 76 , 

crores, the Central Government s total capital expenditure is 
budgeted to amount to Rs. 4069 crores Juring 1976 - 77 . The 

nct savings of the Central Government are anticipated to be 
57 . The Central Government s diect demand for goods 

ut Rs. 889 crores , external assistance receints are estimated at 
and services for consumption and capital formation of 

Rs. 1090 croies and the net increase of Rs. 1770 crores in 
Rs 46 .50 crores constitutes 36 . 9 per cent of its total expendi 

budgeted in its Jomestic financial liabilities consi4ting of 
tuie in 1976 - 77 , as against 38 .6 per cent during 1975-76 . 

market borrowings , special horrowing of Rs. 480 crorcs from 
" The rate of growth of its consumpriun expenditure is expected 

the Reserve Bank against likely addition during the year to 
to drop Shuply to 4. 2 per cent in 1976 - 77 from that of 18 per 

compulsory deposits , small savings and other liabilities but 
cent in 1975- 76 . with consumption expendlture rising very 

excluding treasury bills, the budgetary deficit is therefore 
modestly over the year from Rs. 3383 crorcs 10 Rs 3526 

expected to amount to Rs. 320 crores . 11 
crores. 


Bulgetary Operations : State Governments — 1975 -76 


58. After allowing for the transfer of transactions in forti 
lisers to the Food Corporation of India , the Central Govern 
ment s direct yo s capital formation is estimated to LOW 
from Rs. 974 crores in 1975 - 76 to Rs. 1124 crores in 
1976 - 77 , with the rate of growth rising from 13 . 8 per cent to 
15.4 per cent. Al 1960 -61 prices 10) The clicct gross fixed capital 
formation shows an increase of 14 . 2 per cent in 1975- 76 , 
close on the heels of a decline by 10 . 2 per cent in 1974 -75 : 
in 1976 - 77 such capital formation would show rise of 13. 3 
per cent. Thus, on this basis, although the dircel grosy fixed 
capital formation is expected to grow at a raic somewhat 
lower than in 1975- 76 , with the emphasis, mentioned earlier , 
on investment outlays on on - going projects the anticipateit 
capital formation is likely to result in a larger addition to 
outpuit. 


63. As in the case of the Central Government, only revised 
estimates are at present available in icspect of finances of the 
State Governments for 1975- 76 . These indicate a perceptible 
improvement as compared with the 1974 -75 position 
( \ ccounts ) ; this is reflected in a budgetary surplus of Rs. 22 
ciores in 1975 - 76 , in contrast to a deficit of Rs. 31 crorce in 
1974 -75. The emergence of the surplus was a result of aggre 
gate receipts rising by 18 , 8 per cent to Rs. 10221 crores while 
aggregate disbursements increased at a slightly lower rate of 
18 . 1 per cent to Rs. 10199 crorcs ( Tablo 9 ) . 


59 Financial assistance to the rest of the economy for 
capital formation is cstimated to rise by 14 . 1 per cent, over 
Rs. 3315 crores in 1975-76 to Rs. 3781 crores in 1976 -77 
( sce Table 7 ) : Aggregate gross capital formation out of the 
Cential Government s budgetary resources would total 
Rs. 4905 cioics during 1976 -77, recording an increase of 6 . 6 
per cent over the provision of Rs, 4602 crores in 1975- 76 , 
and would represent about 39 per cent of its total expendi 
tule as against 38 . 1 per cent in 1975 - 76 . 


64 . Aggregate tax recelpts of State Governments consisting 
of taxes directly levied and collected by them and of taxes 
shared by them with the Centre went up by 19 .6 per cent to 
Rs. 4916 crores in 1975 - 76 from Rs. 4109 crores in 1974 -75. 
The increase . Over the year, of Rs. 807 crores - - Rs. 540 crores 
in respect of State s own taxes and Rs. 267 crores in respect 
of shared taxes - largely rellected the additional measures 
adopted during the year for mobilisation of resources , both at 
the time of presentation of the budgets and subsequently , by 
the States and the Centre . Receipts relating to incomey disclos 
ed under the Voluntary Disclosure of Incoine and Wealth 
Scheme are estimated to have been responsible for half of the 
rise in the States ieceipts from shared taxes. States own addi 
tional taxation during 1975 -76 also helped receipts from 
taxes levied and collected by them to rise by 18 .7 per cent 
over the year : those efforts came on top of the substantial 
additional tax effort in 1974 - 75, when such revenues had 
increased by as much as one-fourth , Statcs non - tax revenues 
increased from Rs. 1300 crores in 1974 - 75 to Rs. 1511 crores 
in 1975- 76 or by 16 . 2 per cent. 


60. In the context of a rise of only 4 .2 per cent in 1976 -77 , 
kle against 23 .6 per cent in 1975 - 76 , in the Central Govern 
ment s total expenditure , its developmental expenditure is 
budgeted to vise by 3. 8 per cent from Rs. 6356 croies in 
1975 - 76 to Rs. 6595 crores ; in the preceding year the risc 
amounted to 278 per cent. The trend of the capital formation 
expenditure for devclopinental purposes is expected to be 
hetter than that of the total developmental expenditure ; capi 
tal formation expenditure for developmental purposes is esti 
mated to rise by 6 . 5 per cent from Rs . 1561 crores 10 
Rs. 4858 ciores in 1976 - 77 ; luring the previous year it 
increased by 25.4 per cent. 

— - - - - - - 
10 . Direct gross fixed capital formation figures have been 
deflated by using a modificd wholesale price index . The 
wholesale price index was adjusted to reflect only the changes 
in prices of petroleum products, chemicals and inanufactured 
goods , muchincıy and transport cquipment. Thus the inder 
used for deflation cycludes food articles , liquor and tobacco . 
and industrial raw material . 
25 GI/ 77 — 17 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


65 . States capital receipts excluding loans from the Centre 
aggregated Rs. 1279 crores in 1975. 76 recording a rise of 
Rs. 183 crores over the preceding year The States were 
allowed to raise hy way of open market borrowings an 
additional Rs. 100 crores in 1975- 76 to repay to the Centre 
their share of centralised markel borrowings of 1963 -64 
referred to later : this was a special factor contributing to 
the risc in capital receipts during the year. 

- - 
11. This does not take into account the etfects of the post 
budget tax concessions , announced on May 12 , 1976 , which 
would involve a revenue loss of Rs. 9 . 9 crores in a full year 
ind Rs. 8 . 8 crores in 1976 -77 . 


-- - - 
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TABLE 9 : - OVERALL BUDGETARY POSITION OF STATE GOVERNMENTS 

(Amounts in Rurocs Crores) 
- - - -- - 

- - - - - 
1974 -75 
(Accounts ) ( 1975- 76 (B .F .) 

1975 - 76 ( R . F .) 

1976 -77 (B . E .) 
Ainount Amount Per cent Amount Per cent Amount Per cent 
variations variations 

variations 
over the over the 

over the 
previous previous 

previous 
year усаг 

year 
( Col. 3 ( Col. 5 

( Col. 7 
over over 

over 
(Col 2 .) Col. 2 .) 

Col. 5 .) 


- 


- - 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


1324 


2494 


1022 


1-117 


1. Aggrogate Receipts (A + B ) 

8602 9087 

+ 5 . 6 10221 + 18 8 

10740 15 . 1 
(9266 ) ( -47. 71 

( 10889) ( 1-65) 
A . Revenue Receipts (1 + ii) 

6431 6819 +- 6 , 0 7620 + 18 . 5 8257 - -8 . 4 
(6998 ) ( 188) 

( 8799 ) ( 110 . 2 ) 
(i) Tax Reccipts (a + b ) 

4109 4325 + 5 . 3 4916 + 19 . 6 5343 + 87 
(4498 ) ( + 9 . 5 ) 

( 5466 ) 

+ ( 11 . 2 ) 
(a ) Statos Taxes 

2881 3001 + 4 . 2 3421 + 18 . 7 3740 

9 . 3 
(3133) ( + 8 . 7 ) 

( 3831 ) ( + 12 . 0 ) 
(b ) Share in Central Taxos 

1228 

-+ 78 

1495 121, 6 1603 -172 
(1365) (- 11 . 2 ) 

( 1635 ) ( 194) 
( ii ) Non - Tax Receipts (€ + d ) . . 2322 

+ 7 . 4 2704 |- 16 . 5 2914 -178 
( 2500 ) ( + 7 . 7 ) 

( 2933 ) ( 485) 
(c ) States Non - Tax Receipts 1300 

1406 + 8 . 2 1511 -+- 16 1 1656 

+ 9 . 6 
( 1412 ) ( 18 . 6 ) 

( 1675 ) ( + 10 . 9 ) 
(d ) Grants from the Centre 

1088 + 6 . 5 

1193 116 . 7 

1258 

+ 54 
B . Capital Receipts (i + ii ) . . . . 2171 2268 + 45 2601 + 19 . 8 2483 

1- 

45 

( 2490 ) ( - 4 . 7 ) 
(i) States Capital Receipts . . 

1096 1125 + 2 .6 1279 + 16 . 7 1201 – 6 . 1 

( 1208 ) (- 56) 
Of which : 
(a ) Market Borrowings (Gross ) 306€ 291 

4 . 9 

275 - 10 . 1 306 
(b ) Recovery of Loans and 
Advancos 

288 

348 - 20 . 8 395 + 37 . 2 

360 

-- 8 , 9 
( ii ) Loans from the Centrc (Gross) 1075 

1 /43 -1- 6 . 3 

1322 + 23 . 0 1282 - , 0 
II. Aggregate Disbursements . . 

8633 9255 + 7 . 2 

10199 - - 18 . 1 10910 

1- 7 . 0 
Oj which : 
( 1) Developmental Outlay * (i + il) . 5944 621,3 - - 4 . 5 6934 + 16 , 7 

7466 

+- 7 . 7 
(i) Social and Community Services 2649 2797 1-5 .6 3008 -|- 13 . 6 

+ 6 . 6 
Of which , 
Expenditure on Natural Cola 
mitics , . 

115 

99 – 14 . 7 122 + 5 . 2 

53 

-- 56 . 6 
(ii) Economic Services 

3295 3416 + 3 . 7 

3926 7 - 19 . 2 4260 + 8 . 5 
(b ) Non -developmental Outlay * . . 

1946 22897 

- 17, 0 2344 - - 20 . 5 2642 + -+ 12 . 7 
(c ) Repayment of Loans to the Centre 505 642 7- 27 . ] 

759 |-50 3 

562 - 26 0 
(1 ) Discharge of Internal Debt . . 

124 32 

138 
of which : 
Market Loans . . . . 

105 
III. Overall Surplus ( + ) or Deficit ( - )(I – II) - 31 

- 168 

22 

– 170 
(-1- 11 ) 

1 - 21) 
- - - - - - 
Notes : 1. Figures are provisonal, 

Figures in brackets for 1975 -76 (B .E .) include estimated yield from budget proposals by the States (Rs. 83 crores), their 
share in Centre s not additional taxation (Rs. 41 crores) and revision in Central Sales Tax rate ( Rs. 55 crores). 
Figures in brackets for 1976 -77 ( B .E .) include estimuled yield from budget proposals by the States (Rs. 117 crorçs ) and their 
share in Centro s additional taxation (Rs. 32 crores ). 

Comprises States expenditure on revenue and capital accounts and loans and advances cxtended by States. 
+ Includes in respect of Rajasthan , the entire liability on account of additional deurness allowance granted to State employeos 

which could not be allocated between developniental and non -developmental cxpenditure because the required details arc 

not available. 
£ The figure for Manipur included here is drawn from RBI records, 
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66 . There was a sizeable increase during 1975 -76 in the 
net transfer of resources from the Centre 10 the States con 
sisting of Centie s giants -in - aid and loans to them . The in 
crease over the year amounted to Rs. 164 crores or 10 . 3 per 
cent, ds compared with that of Rs. 36 crores or 2 . 3 per cent 
in 1974 - 75 . Grants accounted for the citive improvement in 
both the years . Grants rose in 1975 -76 by Rs. 171 crores 10 
Rs. 1193 croies and by Ry. 85 crores to Rs. 1022 crores in 
the preceding year. On the other hand , the Centre s loans to 
the States, net of repayments, dcclined during 1975 - 76 by 
Rs. 7 crores. In fact gross loans to the States were higher 
by Rs. 247 croies to Rs. 1322 crores : but States repayments 
increased by Rs. 254 crores 10 Rs. 759 crores during the 
year Rs. 100 cicies of which represented repayment on 
account of centrulised market borrowings of 1903-64 . The net 
resources transferred from the Centre to Statcs (Centre s 
grants and net louns ) as a proportion of their aggregate 
receipts excluding loan repayments to the Centre declined 
from 19 . 7 per cent in 1974 -75 to 18 . 6 per cent in 1975-76 . 


rease over the year. Net transfer of resources from the 
( entre to the States ( Centre s grants and not loans ) would 
be higher by Rs. 222 crores in 1976 - 77 as comparcu to 
Rs. 164 crores in the previous year. The net transfer from 
the Centre would thus amount to 19 . 2 per cent of the 
Statcs aggregate receipts excluding repayments of Central 
loans in 1976 -77 as compared to 18 .6 per cent in 1975- 76 . 

70 . Aggregate disbursements of the States are budgeted 
to increase over the year by Rs. 711 crores or by 7 .0 per 
cent in 1976 -77, as against the rise of Rs. 1566 crorcy or 
18. 1 per cent in the preceding year . Developmental out 
lays are budgeted to risc by Rs, 532 croreg or by 7 .7 
per cent to Rs. 7466 crores, though the expenditure on 
natural calamities is estimated to decline from Rs. 122 
crores in 1975- 76 tu Rs. 53 crores in 1976 - 77. Non 
developmental expenditure which increased by as much 
os 20 . 5 per cent to Rs. 2344 crores in 1975 -76 is bud 
geted to incrcase by Rs. 298 crores or by 12 . 7 per cent. 
In the context of the price stability anticipated in 1976 -77, 
expenditure on additional dearness allowance woull not 
alise as in the preceding year ( Table 10 ). 

71. Finally , in the search for additional revenues, the 
States have not cxploited the potential in the ngricultural 
sçctor, The contribution of thc agricultural sector, which 
had considerably benefited from the massive public invest 
ment over the years , continues to be negligible ! !. Al the 
same time there has been considerable escalation in the 
costs of irrigation and power projects. Considerations of 
cquity suggest that beneficiaries of irrigation and power 
facilitics need to make their contribution to their costs and 
indirectly to finance developmental outlays . 

Monetary and Crçdit Policy 


67 . Aguicgate disbursements ut Rs. 10199 crores of State 
Governments were higher by Rs. 1566 crorey in 1975 - 76 or 
by four- limch the increase in the picvious yeai . States total 
clevelopmental cypendi uic including loans to third parties 
for developmental puupises incitased by 16 7 per cent to 
Rn . 6934 crores. Developmental outlays constituted 74 . 7 
per cent of States * total expenditures in 1975 -76 , roughly 
three - times their non -developmental expenditure and werc 
financed to the extent of 77 . 3 per cent, as compared to 
76 . 7 per cent in 1974 - 75 by their own resources other than 
the net transfers from the Centre after meeting the non 
devolopmental expenditure . 
Budgetaiy Operations : State Governments -- 1976 - 77 

68 . Tuining to budget estimates for 1976 -77 , they appear 
to show a deterioration in the overall budgetary position of 
State Governments as compared to the revised estimates of 
1975 -76 . il Surplus of Rs. 22 crores in 1975 - 76 would give 
way to a deficit of very nearly the same magnitude (Rs, 21 
crorcs ) . In kecping with the high priority accorded to the 
implementation of the 20 -point Economic Programme, the 
overall Plan Outlay in 1976 -77 is proposed to be stepped 
up by Rs. 917 crores or by 33 .8 per cent to Rs. 3628 ciocy ! ! 
as conpared to the original Plan Outlay in previous yeur . 
The increases are concentrated in agriculture , irrigation and 
power , the core sectors of the economy. This impressive 
step - up would be matched by further efforts at raising re 
sources : this is reflected in the States budgets which embody 
proposals for mobilising additional revenues of the order of 
Rs. 117 crores. 18 


72 . Monetary policy continued to operate in thc overall 
framework of restraint : this is for instance , reflected in 
the continuation of the existing structure of interest rates , 
the generally restrictive Reserve Bank accommodation and 
the yicater degree of discipline in the deployment of credit 
by commercial banks. At the same time, the anticipated 
enlargement of supplies, both agricultural and industrial, 
warranted introduction of some degree of flexibility in the 
credit policy. The approach to credit policy formulation in 
1975- 76 was therefore motivated by the objective of facilita 
ting a higher rate of growth in the cconomy, while at the 
same time maintaining the overall Apparatus of monetary 
restraint largely intact. The various measures discussed in 
the following paragraphs bear ample testimony to the degrec 
of flexibility , which it has becn possible to impart to credit 
policy , without cndangering price stability . Financing by com 
mercial banks, with the support of the Reserve Bank , of 
food procurement /stocking on an enormously larger scale , 
selective liberalisation of margin requirements and of inven 
tory norms and prescription of a ceiling on lending rates 
all these are instances in point. 


69. Despite the rise anticipated in States revenues, their 
aggregate receipts ac budgeted to increase by Rs. 668 croies 
or by 6 . 5 per cent to Rs. 10889 crores , marking a deceleration 
in their growth to nearly a third of that recorded in 1975- 76 , 
The deceleration is largely attributable to a declinç in lax 
jovenues shared with the Centre and grants from the Cen 
tre : the growth in shared tax revenues would crop from 
21. 7 per cent in 1975 - 76 to 9 . 4 per cent in 1976 - 77 . In 
1975- 76 , these revenues were materially boosted hy reccipts 
under thọ Voluntary Disclosure of income and Wealth 
Scheme. Further , the Centre s grants to the States would 
1 ise by only 5 . 4 per cent or less than one- third of the 
incieuse of 16 .7 pci cent in the preceding year . Slates capitul 
receipts other than loans from the Centre are expected to 
decline by Rs. 71 crores, compared to the rise of Rs. 183 
crores in 1975- 76 , though market borrowings would inc 

- - - - - - - 
19 . Source : Annual Plan 1976 -77. 

13. Exclusive of the resources raised by State Flectricity 
Boards ind State Road Transport Corporations, 


Credit Policy : Slack Season 1975 

73 . The restrictive credit policy of the busy scayon 1974 - 75 
was continued without any significant change during the 
1975 slack season . Broadly , stress was laid on the banks 
financing credit expansion from their own resources , keeping 
recourse to tho Reserve Bank to the minimum . Thus, all the 
special discretionary refinance limits granted ( other than for 
public food procurement ) were to be withdrawn by the 
end of the season : even in respect of the basic refinance 
limit of 1 per cent of demand and time liabilities; it was 
reiterated that resort to this facility should be restricted to 
unavoidablc and temporary operational needs. An indication 
was also given that, in respect of refinance for food pro 
curement credit, banks may not expect the same level of 
support in the next busy SciRON . Further , banks were asked 
to plan their operations in such a way that for the year 
1975- 76 (May- April) as a whole, their credit expansion 
would be limited to around 63 -64 per cent of acciction to 
deposits . 

- - - 
11. The collections from land revenues and Agricultural 
income-tax together constituted only 6 . 2 per cent of tat 
receipts of State Governments in 1975- 76 . Further , land 
Tevenue and agricultural income-tax accounted for only 3 
per cent of developmental outlay and loans lo third parties 
for developmental purposes in 1975 -76 
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TABLE 10 :- DEVELOPMENTAL AND NON -DEVELOPMENTAL EXPENDITURE OF THE STAIF GOVERNMENTS 

( 4 110 11t in Rupes Crore ) 
- - - - - - - 

- - - - - - - 
1974 . 75 ( Accounts ) 1975 - 76 (Roviscd 

1976-77 (Budget 
timatos ) 

Iustimates ) 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


Items 


Amount 


Amount 


Amount 


Percentage 
Variations 
ovei the 
previous 

year 


Percentage 
vaijalions 
over the 
Previous 

year 


Pe , contage 

Valliations 
over the 
provious 

year 


6 


7 


- 


» - - 
9278 


- -- - - - - - - 

17 . 6 


. 


. 


+ 90 


7890 


1103 


+ 3 . 9 


. 


7466 


1- 7 . 7 


. 
. 


Total Expenditure (A -1 B ) 

. . . 
( A ) Developmental Expenditure 

(i + ti ) . . . . . . 
(1) Social and Coinmunity Services . 

(1 ) Economic Services 
( B ) Non - Dovelopmental Expenditure (111) 

(1) Goneral Services . . . 
(1 ) Others . . . . 


5941 
2649 
3295 


+ 12 . 9 

09,34 
3008 

3926 
+ 06 2344 
- 07 

2283 
+ 74 3 

01 
-- - - - - - - - -- 


+ 167 
+ 136 
+ 19 2 
+ 20 , 5 
+ 21 . 1 


3206 
1260 
264211 
256914 


1946 
1885 


+ 0 . 6 

+ 8 . 5 
+ 12 . 7 
+ 12 . 5 

+ 19 . 7 
- - - - - - - 


. 


, 


01 


73 
- - -- - - 


- - - - - - - - - 


we Includes , in respect of Rajasthan , the cotire liability on account of additional dou ness allowance granted to State employees which 
could not be allocuted betucen developmental and non-dovelopmentul expenditures because the icquired details were not available , 


from April 1, 1976 , a rate of interest not escocling 14 
per cent on teim loans gunlcd for periods of not less than 
seven years. 


Trends in Credit : Slach Season 1975 

74. Against the background of this counciation of policy , 
the actual trends in credit may be briefly reviewed . During 
the slack season , deposits rose by Rs. 1142 croies ( 9 . 5 per 
cent ) as compared with Rs. 912 crores ( 8 .8 per cent ) in 
the preceding slack season ( Table 11 ) . Despite larger ac 
crction to deposits , banks could reduce their borrowings from 
the Relerve Bank by only Rs. 38 ciorca ils compared with 
Rs. 270 crores in the 1974 slach season : this was so becanse 
there took place a sizcable expansion in bank credit. Gross 
bank credit ( including bills icdiscounted ) recorded a ex 
pansion of Rs. 543 crores the highest level of ex 
pansion in any slach season . There will all increase in 
public food procurement ciedit of Rs. 173 LIOLCS , in con 
trast to a decline ot Rs. 169 crores in the 1974 Yach esou . 
The incrcunc in advances to sectors Other than food rio 
curement was also higher at Rs. 450 ciorcs as compared 
with Rs. 298 cioics in the preceding slach scason , Conse 
quently , the credit-deposit ratio at the end of the season at 
70.6 per cent was higher than the level of 68 .9 per cent 
at the end of the preceding slack scason. The incicniental 
credit -ceponit ratio worked out to 55 per cent. 
Credit Policy : Busy Season 1975 - 76 

75. The credit policy for the busy season 1975 70 wind 
at imparting some measure of flexibility in the credit disci . 
pline to sustain growth and stimulate investment, without at 
the same time impairing the basic objective of preventing at 
reciudescence of inflationary pressures. Selective credit con 
trols were operated with some degree of flexibility tahing 
into account the anticipated increase in the Julpuit of agri 
cultural commoditics and the needs of the gio - based inclus 
tiies. 

76 . It was cmphasised that the cicdit cxpansion during 
the busy season would have to be met mainly through banks 
own resources and that the Rescive Bank Support, except 
in respect of food procurement credit would bc minimal 
and essentially of at temporary nature . In the deployment of 
their own lesources , banks were advised to give riimity 
attention to the priority areas indicated . To stimulate in 
vestment, banks were advised to provide larger term loans 
for periods beyond three years at a tale of interest not ex 
cecding 15 per cent including all element of one per cent 
on Account of intcjest tak Subsequently , in view of the 
relief from interest tax which was grantel in Jespect of 
medium -term loans , banks were advised to charge, effective 


Discictiondly Accommodation 

77 . To ensure that bunks recouise to the Reserve Bank 
Is kept to the minimum both in teims of imoun a luura 
lion of utilisation , relinance / rediscount facilities were made 
even inoie discretionary thin in the past. Banks were allowed 
it basic iefinance limit cquul to one per cent ut denuand od 
time liabilities ( 219 on the lagt Friday of September 1975 ) . 
Such refinance as well as relinance for food procurement 
crcdit, attracted a fixed rate of interest of 10 per cent, Such 
reſinance limits aggregated Rs. 139 crores . Further , in the 
Case of food procurement crcdit , change was introduced 
in the formula for jclinance : banks could claim 50 poi 
cent of the increase in public food procurement credit lict 
ween Rs. 450 croies and Rs. 600 crores, as against the range 
of Rs. 300 and Rs. 450 crores earlier and full relinance for 
increase over an outstanding level of Rs. 600 crores as against 
the level of Rs. 450 crores Carlier . If food procurement 
ciedit were to exceed the level of Rs. 900 crores , the 
nature and size of the Reserve Bank Support was to be 
Teviewed . 


78 . Allielinance , other than the two categories specified 
above , were to be provided strictly at the discretion of 
the Reserve Bank in respect of cost as well as availability . 
The l ate of interest on such accommodation WELS to lange 
from 11. 5 per cent to 18 per cent. The operation of 
iefinance faciliticy on the basis of the nel liquidity ratio 
system was discontinued ; the discretionary elinance was 
to be hence-forward provided taking inloccount banks 
general compliance with policy objectives , their credit 
deposit ratio , cxport performance, sectoral priorities in dep . 
loyment of credit, availability of resources from IDBI, 
ARDC and money market and any other special considera 
tions that my he relevant in specific cases. A part of such 
refinance was to be directly linked to the export credit 
performance of banks and was to be made available at 11, 5 
per cent. Expoit vefinance limits aggiegating Rs. 73 croics 
were sanctioned to bunks initially up to end - Apul 1976 but 
luter were permitted to continue upto the end of the 1976 
mlach scaso ). It was also decide to discontinue except 
undel Specul circumstances , all special discretionwy uccuin 
modation provided so far in favour of financing petioleum 
companies and public sector undertakings, 


- 


- 


- 


- 
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irregular accounts and advances ilgainst commoclities Subiect, to 
79. Banhs were also allowed , as before , a basic bill vedis 

selective cicdil controls , wcie kept out of the pui view of 
count limit equal to 10 per cent of total bills purchuscul 

the ceiling on rate of interest. 
and discounted with them ( as on last Friday of September 
1975 ) 111 the Bank Rute . Additional bill icdiscount limits 

Trends in Credit : Busy Season 1975-76 
were available to bunks al the discretion of the Reserve 
Bank , at iates ranging from 10 per cent to 15 per cent. 

84 . During the 1975- 76 busy season , gio s cicdil ( inc 
The basic limits aggregating Rs. 155 crores sanctioned ini luding hills icdiscountail ) rose by Rs. 1802 CTOILS OL 19. 2 
tially till April 30 , 1976 are being continued up to end 

per cent als against Rs. 994 crores oi12 . 7 per cent in the 

The larger credit el 
October 1976 The Bank further sanctioned addition 

previous busy senson (Sce Table 11 ) . 
limits 

pansion in the 1975- 76 busy season , which took place on 
of Rs. 135 crores till cnd -April 1976 , which were tempo 

top of the record expansion in the 1975 black scaron reſcued 
ratily extended till cnd - June 1976 . The cxtent of this to culici, was mainly due to the much higher increase in 
accommodation which was availed of Juring the 1975 - 76 public food procurement credit - - n incic . se of R 870) 
bu y season aggrcgated Rs 181 crores , compared to Rs. 191 

ciores its compared with Rs. 316 crores in the 1974 - 75 busy 

scalson . Fycluding food procurement credit, gloys credit rose 
crores in 1974 - 75 and Rs. 279 crores in 1973- 74 . 

by Rs. 932 crores ( 10 . 8 pei cent ) 215 Cuinpared with an 

increase of Rs. 678 crores ( 8 .9 per cent ) Tecor deal in the 
80 . Anothei source of relinance relates to the Duty Diaw 1974 -75 season . Deposit growth was also higher at 9 . 2 per 
Back Credit Schemc. 197611 inlioduced with cllect from 

cent as compared with 7 . 0 per cent in the last busy season . As 

in the 1974 - 75 busy season , the bulk of deposit growth was 
February 1, 1976 In terms of the Schenc, banks would 

under the Category of time Jeposits . Reflecting the larger 
giant advances to exporters guinst their luy dinu bach credit expansion , the credit deposit ratio at the end of the 
cntitlements as provisionally certified by Customs Authori 1975- 76 busy season at 76 9 per cent was significantly higher 
tics , pending final sanction and payment and such advances 

than 72 . 1 per cent, a year befuc. 
would be sefinanced by the Reserve Bank . 

85. Reserve Biuk accommodulion ( in tenis of both icli 

nuncc ind rediscount) tegistcicu :111 inci case of Rs. 671 
Other Chynges 

CUOC during the busy season, where is in the previous busy 

eason , the increase was only Rs. 242 croies. The langci 
81. Other changes introduced with a view to provjeling 

increase was entirely accounled for by refinance foi food 
some flexibility in the pplication of vicdit iestroint incasui proclcment credit ( R ) 09 crores ) . The peak of total 
cs, muy he ud to forin part of the process of progressive Tecourse to the Reserve Bank cached during the busy 
implementation of the recommendations of the Study Group 

season was Rs. 1063 Croics : of this , iefinance for public 
on Follow - up of Bank Credit. Firstly , the minimuun limit 

food procurement was Rs. 787 croics. Ihc pech in 1975- 76 
in respect of prior cicdit authorisation , under the Credit 

was thus much higher than the rank of Rs. 656 crores 
Authorisation Scheme was raised from the existing level 

I Cached in the 1974 -75 helyon . At the end of the 1975 - 76 
of Rs. 1 crore to Rs, 2 cores foi undcitings in the Cason , the outstanding amount of ccommodation mood at 
private sector . Secondly , the additional murgin 011 book 

Rs. 966 CroLCN , as against Rs. 413 crores El yor before . 
Jebts and inventories imposel in November 1973 were 
withdrawn . Thidly , the system of levying of commitment Overall Assessment : 1975 - 76 
charge of 1 per cent per annum on the unutilised portion 
of cash credit limits was withdrawn . 

86 . Taking the ycui July 1975 to June 1976 as it wholc , 

Expansion in hunk credit was moje than double the incicave 
8.2 . A continuous watch was kept over the developments in 

recorded in the previous year Bank credit showed an in 
various sectors of cconomy and appropriatc libcralisations crease of Rs. 2509 ciores as against Rs. 1097 crores in 
were mude in selective credit contiols, in respect of ground the comparable period of the previous year. Including bills 
nuts, foodgrains and free Sale Sugai . Inventory norins in 
respect of bank 

Tediscounted , the increase was Rs. 2521 crores as com 
advances were also liberalisest loi 
industries such as jute , saner . automobile ancillanes und 

Duled with Rs. 955 croies during last year. Excluding food 
cotton spinning mills in the light of the specific problems procuicment crelit, the incicose in QiOS credit was Rs. 
faced by them . 

1131 cioces while the inciease in the comparable period 

of the previous yeur was relatively much less at Rs 683 
Ceping on Interest Rate 

crores The growth in aggiegate deposits with higher at 

200 per cent ils against 16 .6 per cent and is in the 
83 . Before taking up a review of the trends in ciclit Jur 

pievious year, the bulk of the increase was accounted for 
ing the busy season , a major reform introduced during the by time deposit Resort to the Reserve Bank both cuis 
season , affccting interest rate structure needs to be high count and relinquce logether ) Tecorded o inciease of 
lighted . While the Reserve Bank had stipulated ibc duni 
mum rate of interest to be charged by commuicial banks 

RS. 498 Cioren, whereas in the comparable period of 1974- 75 
on their advances , no ceiling rulc bud been so la prescribd. 

there wils i decline of Rs. 289 crores. The cedit-deposit 
crcent in cases of certain cutegories of export credit. . 15 a 

latio was highei at 76 . 1 per cent on June 25 , 1976 than 
result, banks had been charging very high ratus in some 
cuses , this is, for instance, borne out by the fact 

the ratio of 71 . 4 pei cent a year befoic. 

that 
about 15 per cent of total bank credit wils entende at 
ratcs over 16 per cent. The incidence of such high lates , 

Sectoral Deployment of Credit : Busy Season 1975 - 76 
in nuny cases , fell on small boirowci s also . The situation 
therefore called for a structural change , in order to bring 87 . An analysis of the sectoral deployment of cicuit in 
about a proper alignment of interest rates The maximum 
lending late by scheduled commercial banks was therelore 

the 1975- 76 busy season reveals that food procuienent cre 
prescribed at 16 .5 per cent ( inclusive of the tax on inteest 

dil accounted for 49. 4 per cent of the increase in IOSS 
income) , effective from March 15, 1976 . For bunks with 

bank credit, as against 31 , 2 per cent in the 1974 75 busy 
demand ind time liabilities between Rs. 25 crores and 

scason ( fubles 12 und 13 ) . lxcluding fool procurement 
Rs. 50 crores, the ceiling was fixed ul 17 . 5 per cent. Banks 
with demand und time liabilitics of less than Rs. 25 crores 

Crcdit, almost the entire incicase was accounted for by the 
werç excinpted from the ceiling . However , renal rates on 

privalle sector . Os the non -lood credit , priority sector ad 
vances formed 37 6 per cent ( 28 .7 per cent in the 1974 -75 

busy silson ). I port coil which lud Tecondel : marginal 
15 . The details of the Scheme ille provided in Palt lloj decline in the 1974 75 Scanon loimed 5 much .. 24. 1 per 
this Report. 

cent of the increase in non-food credil . 
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TABLE 11 


SEASONAL VARIATIONS IN SCHEDULED COMMERCIAL BANKS DATA 


( Annat, in Rilles Croros ) 


Slack 


Busy 


Itcns 


Slack Busy 
Scaron Season 
1972 1972 -73 


Slack 
Seuson 

1973 


Buny 
Soason 
1973-74 


Scason 

1974 


Season 
1974 -75 


Slack 
Scaron 

1975 


Busy 
Season 
1975 -76 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1. Aggiogate Deposits 


. 


. 


. 


. 


+ 705 
1 + 9 .7 ) 


+ 811 + 899 
( + 10 . 2 ) ( + 10 . 3 ) 


- 677 
( + 7 .0 ) 


+ 912 
( + 88) 


|- 784 
1 + 7 .0 ) 


+ 1142 
( 1-95) 


+ 1218 
( + 9 . 2 ) 


(u ) Denund Deposits 


+ 262 
( + 83) 


+ 335 
( + 98) 


+ 252 + 407 
( +67) ( +-10 ?) 


+ 298 
1 7-618 ) 


+ 316 
( + 6 . 7) 


+ 434 
( + 8 . 7) 


+-395 
( + 7 .3) 


(1 ) liinc Deposits 

" 


, 
. 


. 


+ 443 
( + 10 .8 ) 


476 
( + 105) 


+ 647 
( 12 . 9 ) 


+ 270 + 614 
( + 48) ( + 10 . 3 ) 


+ 468 + 708 
( + 7 .1 ) 1 + 10 1 ) 


+ 823 
( + 107) 


2 . Bank Credit 


. 


. 


. 


+ 67 +- 897 
( + 13) 1 + 17 1 ) 


+ 346 + 1111 
( +56) ( + 17 . 1) 


+ 129 + 935 
( -17) ( + 12 1) 


+ 623 
( + 72) 


+ 1758 
! 118 9 ) 


3. Bills Rediscounted with RBI 


. 


- -10 


+ 19 


+ 1,5 


244 


- 171 


459 


- 80 


+ 44 


4. Gross B.ink Cicdit (2 + 3) 


: 


57 + 216 
( 1-11) ( + 17, 4 ) 


+ 261 
( + 58) 


+ 1355 
( + 20 7) 


- 42 
( -0 5) 


+ 994 
( - 12 7 ) 


+ 543 
( +61) 


+ 1802 
1 + 19 2 ) 


5. Public Food Procurement Credit 


. 


- 1 


to 


- 58 


- 188 


- 169 


- 316 


- - 173 


+ 870 


6 . Non -Food Bank Credit (2- -5 ) 


. 


. 


8-68 + 891 
( + 14) ( + 17 9 ) 


+ 404 
( + 6 .9 ) 


+ 923 
( + 14 . 7) 


+ 298 
( + 4 1 ) 


+ 619 
( 1-8 3) 


+. 450 
( + 56) 


+ 888 
( + 10 .4 ) 


, 


, 


** 14- 235.00 


7 . Non - Food Gross Bank Credit 

( 4 - - 5 ) 


+ 58 + 910 
( + 1 .2 ) ( +- 18 3) 


+ 419 + 1167 
( +71) 11 18 5) 


+ 127 
(+-17) 


+ 678 
( 789) 


+ 370 
( +45) 


+ 932 
( + 10 8 ) 


+ 619 


- -282 


1- 157 


+ 472 


+ 165 


+ 405 


+ 394 


8. Investments . . . 

(a) Government Securities . 


. 
. 


. 
. 


+ 519 


+ 187 


+- 73 


+ 349 


+- 118 


+ 225 


+ 345 


(1 ) Other Approved Securities 


4 - 100 


+ 93 


+ 47 


+ 180 


--- 49 


+ 95 
+ 444 


+ 60 


+ 84 
- 213 


9 . Cash and Balances with RBI 

with RBI 


+ 57 


+ 444 


- - 213 


+ 123 
-1117 

117 
+ 25 
+ 92 


-79 


663 


- 17 


- 17 


. 


+ 27 


+ 20 


+ 25 


T 


+ 


la) Cash in hand . 
(6 ) Balance with RBI 


. 
. 


. 
. 


+ 30 


+. 40 


+ + 19 


-217 


-- 110 


+ 


+ 118 


10 . Monoy at Call and Short Notice . 


+ 13 


+ 72 


- 41 


-"36 


+ 61 


+ 25 


+ 11 + 


11. Borrowings from RBI . 


. 


. 


. 


- - 16 


1- 56 


+ 253 


- 270 


+ 183 


+ 627 


12 . Credit Deposits Ratio 


. 


. 


. 


66 . 2 


70 3 


67 3 


673 


73 . 7 


68 . 9 


72 I 


70 6 


76 9 


65 . 6 


13 , Credit excluding lood ( rçdit Deposit 
Ratio 

. . . . . 
14 . Investment Deposit Ratio , , 
- - - - - - 


620 
36 3 


67.0 
33 0 


649 
329 


69 6 
322 


066 
33 . 8 


67 4 
330 


650 
33.2 


33 . 1 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 
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TABI E 12 ; --SECTORAL DLPLOYMENT OT GROSS BANK ( PIDIT ( INCLUDING BILS RLDISCOUNTED WITH RESERVE 
BANK ( 1- INDIA ) 

(Amounts in Rupees Crores) 
. -- - - - - - - - 

Variations during 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Itenis 


BUSY SEASON 1974 - 75 


BUSY SEASON 1975 -76 


Total 


Total 


Public 
Sector 


Private 
Sector 


Public 
Sector 


Private 
Sector 


+ 8 


+ 


+ 1 


+ 78 


L 


+ 7 


1 


+ 33 


+ 3 


1 2 

3 4 

5 

- - - - - - - 
1. Public Food Procurement Credit 

+ 306 + 306 + 864 

+ 864 
(680) ( 31 . 2 ) ( 1013) 

( 49 . 4 ) 
2 . Priority Sector ( including oxport credit granted 10 
this Sectoi ) 

+ 186 + 194 

- 1- 332 

+ 333 
(13) ( 147) ( 19 . 7 ) 

( 37 . 0 ) ( 19 .0 ) 
(a ) Small -scale Industries 

+ 77 

- 2 + 124 

---122 
( 7 . 9) 

117. 8 ) (7 .0 ) 
(6 ) Agriculture . . . . . 

+ 76 + 83 

+ 98 

+ 98 
(1 . 0 ) 114 . 2 ) (84) 

( 10 ) ( 5 . 0 ) 
(« ) Other Priority Sectors . . . . 

- + 33 

+ 110 

+ 113 
( 0 . 1 ) 

(0 . 4 ) 

112 . 3 ) (0 . 4 ) 
3 . All Other Sector s 

+ 132 + 350 7- 482 

– 12 + 564 

+ 352 
(including exports credit granted to these Sectors ) . (- 9 . 6 ) (65. 3 ) (491) 

( 31 . 0 ) 
4 . Non - Food Cicdit (2 + 3) . . . . . 

+ 140 + 536 + 676 - 11 + 896 

+ 885 
(31 . 4 ) ( 100. 0 ) (68. 8 ) 

( 1000) 

( 50 6 ) 
5. Of itein 4 - Export Credit . . . . 

+ 9 

- 13 + 6 + 207 

+ 213 
( 2 . 0 ) 

(0 . 7 ) ( 23. 1) ( 122) 
6 . TotalGross Credit (1 + 4 ) . . 

-+- 446 + 536 + 982 + 833 + 896 + 1749 
( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 0 ) 

( 100 . 0 ) 

( 100 . 0) 
Nures : 1. Figures in brackets are proportions to gross bank credit . 

2 . Figures for 1975 -76 aro based on data collected froin banks which account for 92 1 per cent of total bank credit , 

* Includes large and medium industries and wholesale trado. 


- 


- 


- 


- 


www - - - - - 


SECTORAL DEPLOYMENT OF CREDIT 
Busy Sooson voriolion ( 1974 - 75 and 1975 - 76 ) 

( Percentages ) 


GROSS CREDIT 
( including bills rediscounted ) 


XX . 79 


: :: : Food Procuromont Credit 
40: - Small Scale Industrias e 

Prlority 
P - Agriculture 

Socior 
Hihi - Oihor Priority Sectors 

Export Credit 
# All Other Sectors 


XXXXXN 
KXXXXXX 

XXXXXX 
Ky XXX 


20 


31 2 


77 


34 


- 20 


XXXXXXXX 
19XX XXXX 


YXXX 


X - 10 


IS 4 


1 


471 


- 56 


121 


IPUIN 

TI ! 


64 


( C1 74 APRIL 75 


OCT 75 - APRIL 76 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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LABIL 13 : --SI CIORAL. DLPO1MENI OL QUISTANDING GROSS DANK CREDIT ( IN . LUDING DILIS RFOIS 
COUNTED WITH RESERVE BANK OF INDIA ) 

(Anity in Rupesi Crores ) 
IL . . , - , - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- - - - - - - 
45 07 April 25 , 1975 

AS on April 30 , 1976 
Tteins 

- - G G GG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Public Private Total Public Private Total 
Sector Sector 

Sector 

Sector 
- - - - - - -- - 

- - - -- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
6 

7 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
1 . Public Food Procurement Ciedni 

564 1 564 , 1 1572 . 8 

1572 
( 37. 5 ) 

rito) 

(11. 3 ) 
2 . Priority Soctors ( including Fxport Credit granted 
tư this Sector) . . . . . . . 

1498 2000 . 3 2150 1 142 . 6 26301 2772 . 7 
(89) ( 93 . 2 ) (44 . 5 ) ( 4 . 9 ) ( 7 . 7 ) 

( 25 % ) 
(a) Small Scale Industries . . . . . 77 1035. 2 1012 . 9 

8 . 0 1179 . 6 

1179 2 
10 . 5 ) ( 14 . 0 ) ( 11 . 9 ) 14 . 1) 1 / 4 . ) 
(b ) Agriculture . . . . . . 136 . 4 618 . 6 785 , 0 125 1 9126 

1141 . 7 
( 11 . 1 ) 19 . 1 ) ( 1 . 9) 

( 11. 3 ) 

(95) 
(c ) Other Priority Sectors 

5 .7 316 . 5 322 .2 8 . 9 5339 512 . 8 
(0 . 3) ( 4 , 5 ) 

(0 . 3) ( inn) 
3. All Other Sectorst (Including Export Credit granted 
to thcse Sectors ) . . . . . . 

970 . 5 5101 . 8 6072 , 3 11705 5150 6 6621 . 1 
( 57 . 00 ) (71 . 8 ) (09 . 1 ) (41 . 6 ) (67 5 ) 

( 60 + ) 
4. Non -Food Credit (2 + 3) . . . . . 1120 . 3 7102 . 1 8222 , 4 1313 . 1 8080 . 7 9393 . 8 
(005) ( 1000) ( 91. 6 ) ( +55) ( 107 . 1)) 

(85. 7 ) 
5 . Ofitem 4 - -Export Credit . . . . . 

90 . 1 659 . 3 749 . 4 

72 . 4 9 ) 1 . 6 

9810 
( 9 . 3) (77) ( 11 . 2 ) 

( 2 . 9 ) 
6 . Gross Bauk Credit (1 + 4 ) . . . . 1684 . 4 7102, 1 8786 . 5 2885 . 9 8080 . 7 10966 , 6 

( 1000) (100 . 0 ) ( 100 . 0 ) (100 . 0) ( 100 . 0 ) (100 ,0 ) 


Notes : ( 1) Figures for 1976 are based on data collectod from banks which account for 98 0 per cent of total Bank Credit . 

( 2) Figures in brackets are proportions to gross Bank Credit 

† Includes large and medium industries and wholesale trade . 


SCHEDULED COMMERCIAL BANKS CASH , INVESTMENTS AND CREDIT - DEPOSIT RATIOS 
( As on Last Friday ) 

Par cent 
1001 

100 


Credit - deposit rotio 


Investment - doposit ratio 


Cash - doposit ratio 


J 


J 


$ $ D M 
5 1971 – 72 


D M 
1972 - 73 


S D M 
1973 - 74 


$ D M 
1974 - 75 


D M 
1975 - 76 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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"IABLE 17 . - TRENDS IN MONEY SUPPLY AND MONETARY RESOURCES (ANNUAL ) 

( Amounts in Rupecs Croies ) 
- - - - - - - - - - - 

Outstandings at the end of Junc 

Variations 
Itens 

1974 1975 1976£ 1974 - 75 1975- 76 
- - - - - - - 

4 

5 
1 . Money Supply with the Public (1 + 2 ) 

11450 12187 

13562 

-- 737 + 1375 

(- + 0 . 4 ) ( H- 11 . 3 ) 
1. Currency with the Public . . . . . 

6603 6707 7297 -+ 104 

+ 590 

( 1 . 6 ) ( + 8 . 8 ) 
2. Deposit Moneya . . . . . . . . 4847 5480 

-+-633 + 785 

( - 13 1 ) ( +- 14 . 3 ) 
B . Factors AffectingMoney Supply Variations (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
1 . Net Bank Credit to Government ( a + b ) . 

9102 10506 10779 

+ 1404 

+ 273 
(a ) Reserve Bank s Net Credit to Government . 

6570 7515 7256 

+ 945 

— 259 
(6 ) Other Banks Credit to Government . 

2991 3524 

1. 459 

+ 533 
2 . Bank Credit to Commercial Sector ( a + b ) . 

10014 11277 13874 + 1 26 ,3 + 2597 
(a ) Roserve Bank s Credit to Commercial Sector 

625 740 

+ 115 
(6 ) Other Banks Credit to Commercial Sector . 

9362 10652 13134 + 1290 7 - 2482 
3 . Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector 

672 310 

1279 — 362 + 969 
4 . Government s Net Currency Liabilities to the Public . 

521 554 550 1- 33 

- 4 
5. Non -Monetary Liabilities of Banking Sector (athta) 

8859 10460 12921 - |- 1001 

+ 2461 
( a ) Time Deposits with Banks . . . . . 

6459 7682 9411 

-1 1729 

( + 18 . 9 ) ( +- 22 . 5 ) 
(h ) Net Non -Monetary Liabilities of RBI , . 

1957 

+-483 + 494 
( c ) Residual , 

926 821 

1059 - 105 + 238 
C . Aggregate Monetary Resources (A + B 5 (a )} . . 

17909 19869 22972 + 1960 + 3103 

( + 10 9 ) ( + 15 , 6 ) 
Note : Figures within brackets relate to percentage variations. 

* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for Commercial purposes. 
14 Inclusive of Other Deposits with the RBI. 
€ Provisional 


2532 


052 


- 27 


F- 1223 


1474 


2451 


Credit Policy Slack Șcason 1976 

88. The credit policy for the 1976 slack scuson , announc 
ed at the end of the busy Season 1975 - 76 , did not show 
any significant Kleparture from the policy of restraint pur 
sued so far. The emphasis was on relating availability or 
bank credit to actual increases in real output, and to assist 
increase in production without generating any serious pres 
sure on prices . The general features of accommodation 
from the Resçi ve Bank remained unchanged except that 
the food refinance formula was revised . Under the new 
formula , banks are cxpected to finance from their own re 
sourcce public food procurement crcdit upto an outstanding 
level of Rs. 800 crores ; they are entitled to ielinance on 
the basis of two - thirds of the incremental food procure 
ment credit over the level of Rs. 800 crores . Reserve Bunk 
would , as before , continue to provide selective and neces . 
sary suppoit to banks to enable them to meet adequately 
the genuine requirements of public food procurement, ex 
ports and essential needs of production . 
Trends in Credit : 1976 Slack Season 

89. The 1976 slack season ( upto July 16 , 1976 ) wil 
nessed a further cxpansion in public food procurement cic 
dit. Public fool procurement credit rose by Rs. 647 crores (15 
against Rs. 187 crores in the corresponding period of 1975 ; 
outstanding food piocurement credit touched an unprece 
cented level of Rs. 2283 crores on July 9 . In the slack scason 
1976 ( upto July 16 ) non -food bank credit recorded an 
increase of Rs. 132 crores ( as against an increase of Rs. 16 
crores in the lack season 1975 ), gross credit rose by 
Rs. 800 croren is compared with an increase of Rs. 154 
crores in the 1975 slack season. This scale of assistance by the 
commercial banks for food procurement effort, was facilita 
tech by the support provided hy the Reserve Bank . Borrow , 
ings from the Reserve Bank surpassed the earlier reuk of 
Rs. 887 crores on March 19 , 1976 and renched a level of 
Rs. 1104 crores on July 9 ; of this, refinance for public 
food procurement amounted to Rs. 976 crores . Total re 
course to the Rescivc Bank , on July 16 , 1976 stood at 
Rs. 1075 crorça , us compared with the peak of Rs. 1063 
crores in the 1975 - 76 busy season . Aggregate deposits cx 
panded by Rs . 942 crores as compared with Rs. 715 crores 
25 GI /77 — 15 


in the last slack scaşon : the major part of the inciease 
was under the category of the time deposits . The credit 
deposit rutio stood at 77 . 2 per cent, as compared with 
69.7 per cent a year ago . Excluding food procurement cie 
dit , the ratio was lower at 62.4 per cent then that of 
63.7 per cent a year before . 
90 . During the slack season, in view of the rise in prices , 
the situation in respect of sçnsitive commoditics was kept 
Lindei constant review ; selective credit controls on cotton 
and oilseeds were tightened . 
Tiends in Money Supply 

91. The impact of tbis selective liberalisation in credit 
policy was reflected in the trends in money supply : money 
supply with the public during the year 1975 - 76 ( July -June ) 
showed an expansion of Rs. 1375 crorce or 11. 3 per cent 
( Table 14 ) . The order of expansion was substantially higher 
than that of Rs. 737 crores oi 6 .4 per cent registered in 
1974- 75 but it should be noted that it was considerably 
lower than the average annual rate of cxpansion of 15 per 
cent witnessed during the threc-year period 1971 - 72 to 1973 
74. More importantly , there is a qualitative difference in 
the character of money supply expansion during 1975 - 76 
and in earlier years : while expansion during 1975 - 76 was 
accompanied by a growth of 5 . 5 per cent in ical national 
income, during the earlier years , with the exception of 1973 
74 , expansion took place when national Income was practi 
cally stagnant. An even more important qualitative lifference 
lice in the factors responsible for expansion — on aspect which 
is discussed later. 

92 . The growth in reserve money or high powered moneyit 
in 1975 - 76 was also significantly higher at Rs. 681 crores , 
as compared with a much lower expunsion of Rs. 82 crores 
in 1974 -75. Of this, currency with the public accounted for 
Rs. 590 croies while the share of bank reserves was only 
Rs. 110 crores. In the preceding year the rise in cuitency 
was much smaller at Rs. 104 crores and bank reserves had 
registered an actual decline of Rs. 39 crores ( Table 15). 


14 High Powered money comprises currency with the 
public bank reserves and other Deposits with the RBI. 
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TABLE 15 : - MONETARY RATIOS 


Bank Cur- 
Reserves£ roncy 


Year 
( July - June) 


Reservesł romery 


Other Bank 
Deposits Money 
with 


Deposition Money 


Reserve Money 
Money Supply 
(2 + 3 + 4 ) ( 3 -- 4 - - 5 ) 


Time 
Deposits 


Aggre - 
gate 
Mone 
14 ) у 
Resour- 
COS 
( 7 + 8 ) 


Cur 
l ency 

0 
Money 
Supply 


RBI 


Cur 
rency 

to 
Monc 
tary 
Resour 
ces 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


Avorage 


Ratios 


560 


4979 
5829 


5604 


6603 


873 
933 
894 
1004 


3478 
4092 
4800 
5415 
6219 


8523 
9962 
11450 
12187 
13562 


6743 
7584 
7666 
8347 


4476 
5491 
6459 
7682 
9411 


12999 
15454 
17909 
19869 
22972 


36 . 9 


6707 


( Por cent) 
58 . 4 38 . 3 
$ 8 . 5 37 . 7 
57 . 7 
55 . 0 33 . 8 
53 . 8 31 . 8 
Marginal Ratios 

( Per cent ) 


7297 


Outstanding as on last 

Friday 
(Rs. Crores) 

1971 - 72 . 
1972- 73 . 
1973 - 74 , 
1974 - 75 . 

1975 -76 * . . 
Incroase ovor previous 

year 
(Rs. Crores ) 

1971 - 72 . 
1972 - 73 , 
1973 -74 . 
1974 -75 . 

1975 - 76 * . 
Porcentage variations 
over the year 

1971 - 72 
1972 -73 . 
1973- 74 
1974 - 75 
1975- 76 * . . 


388 


34 


148 
313 
60 


- 25 


850 
774 


639 
614 
708 
615 
804 


569 
1139 
841 


1061 
1439 
1488 


36 . 6 
59 . 1 


816 
1015 

968 
1223 
1729 


1877 
2455 
2455 
1960 
3103 


52. 0 


20 . 7 
34 . 6 
31 . 5 

5 . 3 
19 . 0 


- 39 


104 


18 


82 


737 


110 


$ 90 


14 . 1 
42 , 9 


- - 19 


681 


1375 


35 , 9 
55 . 9 

6 . 9 
- 4 . 2 
12 . 3 


8 . 9 
17 . 1 
13 . 3 

1 . 6 
8 . 8 


106 . 3 
-- - 39 . 4 

17. 5 

38 . 3 
- 29 . 2 


22 . 5 
17 . 7 . 
17 . 3 
12. 8 
14 . 8 


11 . 3 
20 . 3 
12 . 5 
1 . 1 
8 . 9 


14 . 2 
16 . 9 
14 . 9 

6 . 4 
11 . 3 


22 . 3 
22. 7 
17 . 6 
18 . 9 
22. 5 


16 . 9 
18 . 9 
15 , 9 
10 , 9 
15 . 6 


* Provisional, 
£ Consist of cash with banks and their deposits with RBI 


93. Rcverting to trends in money supply , of the two 
components , expansion in deposit money amounting to 
Rs. 785 crores or 14 . 3 per cent was considerably larger than 
that of Rs. 633 crores or 13. 1 per cent during the previous 
yeur. So also , currency with the public recorded all increase 
of Rs. 590 ciores or 8 .8 per cent, which was more than five 
times the expansion of Rs. 104 crores or 1.6 per cent in 
1974 - 75. Larger Reserve Bank refinance for food procur 
nient as well as a phenomenal risc in foreign assets of the 
Reserve Bank appear to have induced a higher currency 
growth during the year. 

94 . The behaviour of broud money or aggregate monetary 
resources17 was also characterised by an acceleruted pace of 
oxpansion . The risc in aggregate monetary resources at 
R9, 3103 crores or 15 .6 per cent was larger by Rs. 1143 crores 
than the expansion in 1974 - 75 : such larger expansion was 
a combined esult of a sharp rise in money supply referred to 
earlier and a faster growth in time deposits (see Table 14 ). 

95 . An explanation for the larger expansion in money 
supply in 1975 - 76 has to be sought in the trends in factors 
affecting money supply . An analysis of these factors indi. 
cate that net foreign exchange assets of the banking sector 
and bank credit to commercial sector were the two predomi 
nant causative factors. Net forcign exchange assets of the 
banking sector recorded an unprecedented increase of Rs. 969 
crores ; these assets had actually leclined hy Rs. 362 crores in 
1974 -75. To the extent that foreign exchange asset9 could be re 
garded as a built-in stabiliser of money stock , this factor can 
be taken as a redeeming feature of a much higher rate of 


monetary expansion witnessed in 1975 - 76 . A more gignifi 
cant contributory factor was bank crcdit to commercial sector , 
Bank credit expanded by Rs. 2597 crores , i.e . a level higher 
by Rs, 1334 crorcs than the riso witnessed in 1974 - 75 . Of 
the total expansion , as much as 96 per cent was accounted 
for by the commercial and co -operative banks and the rest by 
The Reserve Bank . Flere again , qualitatively a larger expansion 
could be explained in terms of food credit which uccounted 
for 56 per cent in 1975 - 76 , as against only 21 per cent in 
1974 - 75 , of total bank credit expansion . Significantly , in the 
wake of larger accretion of deposits , 1 A banks were in a posi 
tion to support credit expansion to a considerable extent from 
theu own resourcey rather than by borrowings from the 
Reserve Bank . Consequently , the potential inflationary in 
pact of this factor was moderated somewhat. 


96 . The extent of the impact of niet bank credit to Goverd 
ment on money supply was relatively lower in 1975 - 76 : 
net bank credit to Government rose by Rs. 273 crores AS 
compaied with Rs. 1404 croies in the preceding year. What 
is more important, as a result of larger revenue and foreign 
aid realisations in iclation to Goveinment disbursements, 
Reserve Bank s net credit to Governinent showed an acut 
clecline of Rs. 259 crores in contrast to a marked rice of 
Rs. 945 crorey ju 1974- 75 , 
- - - - - - - - 

— 
11 . With an increase of Rs. 2533 crores during the year , 
total deposits with banks showed 97 per cent increase from 
Rs. 7954 crorcs as at the end of June 1972 to Rs. 13630 
crores by end June 1976 . Of this increase of Rs. 7676 crores 
time deposits accounted for Rs. 4935 crores and demand 
deposits Rs. 2741 crores. 


- - 


- - 


17. Broad money or Aggregate monetary resources com 
prise money supply with public and time deposits held by 
banks. 


- - 


- 


- 
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97 . Among the non -nonetary liubilities which exert a con 

Busy Season : 1975 
tractionary influence , timo deposits with banks showed a 
record increase of Rs. 1729 croiles or 22 . 5 per cent as com 
purad with Rs. 1223 ciores oi 18 . 9 

99. Monctory expansion during the busy scaşon of 1975- 76 

per cent during the 
previous year : these deposits thus acted as the largest amounted to Rs. 924 crores and was Rs. 92 crores larger than 
deployint on money supply . 

the increase in previous busy season . Of this increase, the 
Seasonal Trends 

share of cutiency was Rs. 527 croies and that of de 
Sluch Season : 1975 

posit money Rs. 397 crores. In terms of factors affecting 

moncy supply, rise in bank crodit to the commercial sector 
98 . The trends as they emcıged in the two traditional 
Seasons viz. , slack season and busy scason , may now buefiy 

at Rs. 1926 croies was higher by Rs. 746 crores, than the 
be discussed . The slack season of 1975 witnessed an incieasc 

level of incileasc in the 1974 -75 busy season . Not foreign 
of Rs 286 ciorcs in money supply with the public , in con exchange assets of the banking sector recorded a sizeable in 
trast to it full of Rs. 150 crores registered in the picvious cresc of Rs. 367 cione in contist to a decline of Rs. 118 
slach scuson . This perhaps indicates the iesumption of a lien 

ciores in the 1974 - 75 busy season . Although net bank credit 
of contr. seasonal expansion , in cvidence since 1969 , with the 
sole crccption of 1974 . The inciease is attributuble to deposit 

to Guvei nment also contributed to the monetary expansion , 
money which iose by Rs. 415 ciorcs, while cu rency showed the exransion in this factor (Rs. 207 crores ) was less than one 
* decline of Rs. 129 ciores. The expansion stemmect mainly 

third of that in the p . evious busy season . The cumulative 
from hank credit to commercial sector and net bank creslil 10 
the Govcirment. both of which 

impact of all these factors was offset to a large extent by a 

recorded increases of 
Rs. 627 crores ind Rs. 362 croes , iespectively . A mull risc 

rise in non -monetary liabilities of the banking sector by 
of Rs. 68 crores in pet foreign exchange assets also aided the Rs. 1579 crores ( See Table 16 ). 
expansion in inoney supply ( Table 16 ). 


TABLE 16 ; - TRENDS IN MONEY SUPPLY AND MONETARY RESOURCES 
(SEASONAL ) 

( Amounts in Rupees Crores) 


Variations during 


Itens 


Slack Scason 


Busy Season 


1974 


1975 


1974- 75 


1975 - 76 


2 


3 


4 


5 


- 150 


433 


+ 286 
— 129 
+ 415 


+ 832 
+ 477 
1-355 


+ 924 
+-527 
+ 397 


+ 283 


A . Money Supply with the Public (1 + 2 ) 

1. Currency with the Public 

2. Deposit Money . . . . . . 
B . Factors affecting Money Supply variations (1 + 2 + 3 + 4 - 5) 
1 . Net Bauk credit to Government (a + b ) 

(u ) Reserve Bank s Net Credit to Governmont 
(b ) Other Banks credit to Government 


-|- 362 


+ 527 
-+- 168 
+- 359 


+ 694 
+ 578 
-- 116 


+ 207 
- 141 


+ 129 
+ 234 


t. 347 


2 . Bank credit to Commercial Sector (a + b ) * 


+ 251 


+ 627 


+ 1180 


+ 1926 


( a ) Reserve Bank s credit to commercial sector 


- -- 76 


- 20 


+ 134 


+- 85 


(h ) Other Banks credit to commorcial sector . 


+ 647 


+ 1046 


+ 328 
— 162 


+ 1841 
+ 367 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 68 


- 118 


3. Net Forelgu Exchange Assets of the Banking Sector 
4 . Governnient s Net Currency Llabilities to the Public 


4.8 


+ 12 


+ 20 


5 . Non -monctary Llablities of Bunking Sector (A -+ b7- c) 


. 


+ 774 


+ 783 


-1. 944 


+- 1579 


+ 647 


+ 740 


+ - 482 


+ 823 


+ 64 


-1- 299 


( a ) Timo Deposits with banks . . 
( b ) Net Non-monetary Liabilities ofRBI 
( c) Rcsidual 

, , , , 
C . Aggregate Monetary Resources [A + B 5(a)] 


. 
. 
, 
. 


+ 433 
+ 29 


+ 106 
+ 649 


— 256 


, 
. 


. 


. 


+ 498 


+ 1026 


+ 1313 


+ 1748 


Note : 


Figures within brackets relate to percentage variations. 
* Includes advances made to Public Sector enterprises and State Governments for commercial purposes. 
1 Inclusive of Other Deposits with RBI, 
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The Price Situation 
General Trends und Factors Responsible 

100 . The most icmarkable achievement of the Indian eco 
nomy in 1975 - 76 was in the sphere of prices. Al u period when 
high atcs of inilution continued to affect most countries of 
the world , or at any rate are not showing signs of abatement, 
Indiit has been able to not only contain , but actually bring 
down the prices from the heights to which they had risen 
during the two years 1972- 73 and 1973 - 74 of inflationary 
bout, The General Index of Wholesale Prices (base year 
1961- 62 - 100 ) which had reached an all - time high of 330 . 7 
on September 21, 1974 began to decline steadily thereafter , 
to reuch 311. 0 by end of June 1975 and dipped further 
to a low of 282. 3 on March 20 , 1976 . At this point of time, 
therefore , the price level may be said to have actually slided 
back to the level prevailing two years carlier ; for instance , 
the index had stood at the level of 282 . 1 on March 2 , 1974 . 


101. Between September 1974 and mid -March 1976 , the 
general level of wholesale prices recorded a decline of as 
much als 14 .6 per cent. This phase of consistent decline was, 
however , interrupted on March 20 . 1976 , since when prices 
begun firining up, with the index rising to 301. 8 At end -June 
1976 or by 6 .9 per cent. Notwithstandinng this risc , tho 
general trend of prices during the yoar 1975- 76 (Tuly - June ), 
as a whole , reveals a net decline, whether onc compares the 
level of prices on a point-to - point basis or on the basis of 
monthly averages. For instance , between the end of June 
1975 and end of June 1976 , wholesale prices recorded a de 
clinc of 3 . 0 per cent this trend was in contrast to the 
phenomenal rises of 21 .5 per cent and 27. 8 per cent witnessed 
during the years 1972 - 73 and 1973 -74, respectively and il 
nominal live 01 0 . 7 per cent in 1974 - 75 . A better picture 
would emcige, if one takes into account the monthly average 
levels : during 1975- 76 (July - Juno ) prices recorded a declinc 
of 6 . 0 per cent, in sharp contrast to an actual rise of 16 . 8 
per cent in 1974 -75. 


the month of June 1976 : ( on instance , between June 5 and 
June 26 , ibe rise in wholesale prices wets of the order of 3 .3 
per cent. It may be recalled that prices had actually shown 
i nominal decline in June 1975. One explanation for the 
Substantial rise in puces in June 1976 scems 10 lic in the 
tact that with the delayed monsoon in most parts of the 
County, price cxpectations changed and hence the speculative 
element perhaps gained some ground . This explanation is 
piirticularly time in the case of specific cominodities , such 
as ruw collon und groundnut, where the supply - demand 
balance had not deteriorated to any great extent , 

10 /6 . Paientbetically, it may be added here that it well 
spread public distribution system can provide an effective 
countervailing force to such situations. 

107. laking this phase us a whole , however, il part of the 
rise could be attributed to the upproach of the sluch scuson , 
a more meaningful explanation has to be sought in the speci 
fic commodilies /articles , which witnessed significant riscs 111 
prices. The two main gioups which were responsible for this 
usc were Food Articles ( 8 . 9 per cent) and Industrial Raw 
Materials ( 23. 6 per cent). It may be added that these very 
groups were mainly responsible for keeping down the sencial 
level of prices throughout the financial year 1975- 76 . In the 
Food Articles group the pressure on prices was largely 
reflected in commodities of relatively lower importance such 
as fruits and vegetables , fish , eggs and mel und sugar and 
allied products . The prices of foodgrains howevci recorded 
only a marginal rise of 0 .9 per cent, the rise being more pro 
nounced in the case of jowar and bajid , Edible oil prices too 
recorded 1 risc of 16 . 1 per cent. The prices of pulses 
however , declined significantly . In the Industrial Raw 
Materials group , the main pressurç çmerged from raw cotlon , 
the prices of which rose by as much as 42 per cent. Although 
there was an imbalance between supply and demand in the 
Case of cotton , the extent of the rise docs not seein to have 
been warranted by this imbalance alone. Similarly , prices of 
oilaceds also recorded a rise of about 31 per cent during this 
phase 
Group wie Trends • 1975- 76 

108 . A more detailed analysis of the prico trends during 
1975- 76 as a whole may now be attempted . The decline in 
prices of 3 .0 per cent during 1975 - 76 ( July - Junc) was 
brought about by the following groups : Food Articles 
( 10 .2 per cent), "Chemicals ( 10 .4 per cent) and Machines y 
and Transpoit Equipment ( 1 .6 per cent); together these 
groups account for about 50 per cent of the total weightage 
in the general index . In contrast, the groups Liquor and 
Tobacco ( 1. 7 per cent), Industrial Raw Materials (5 .6 per 
cent ) and Manufactures ( 3 . 1 per cent) firmed ur , the rise 
in the group Fuel, Power, light and Lubricants was subs 
tantial at 13 . 1 per cent ( Table 17 ) . 

109 . The index for the group Food Articles declined to 
331. 0 at end - June 1976 , from a pcak of 368. 7 at end - June 
1975 , or by 10 .2 per cent as against increases of 3 . 2 per 
cent and 26 . 0 per cent recorded in 1974 - 75 and 1973 - 74 , 
respectively . The decline in the prices of food grains was 24 .0 
per cent, us against increases of 4 .6 per cent and 36 .6 per 
cent in 1974- 75 and 1973- 74 . Interestingly enough , among 
"Foodgrains both cercals and pulses iecorded sharp declines 
of 22. 1 per cent and 31. 1 per cent, respectively , as against 
an increase of 6 . 9 per cent in the case of cercals and a fall 
of 3 . 4 per cent in the case of pulses during the previous 
year. Again , among cerculs, all cereals , inajor as well as 
coarse , witnessed declines unique phenomenon noticed 
during the year . Rice and whcat prices declined substantially 
by 23 . 6 peil cent and 9 . 4 per cent, respectively . The prices 
of both jowat and bajra dipped heavily by 12 . 9 per cent 
and 44 . 7 per cent. respectively . Sizcablc imports and the 
decision to build up it substantial buffer stock of foodgrains 
had a favourable impact on foodgrains prices . Edible oils 
prices witnessed a sharper decline of 24 .0 per cent, as com 
pared to a decline of 15 . 9 per cent last year. Among edible 
oils, groundnut oil prices declined steeply by 32. 7 per cent 
followed by van : spati (31. 8 per cent). 


102 . The abiding trend in 1975 - 76 is therefore one of dec 
linc- a decline which cannot be regarded purely as a scagonal 
phenonicnon brought about by the bumper crop of 1975 - 76 , 
ulthough it was undoubtedly assisted by it . The declining 
trend reflects the impact, apart from the good crop , of con 
tinued monctary and fiscal discipline and of the administrative 
measures taken to curb speculative hoarding. Tho experience 
of 1975- 76 hag brought into sharp focus the importance of 
another aspect of price behavior namely , that in the context 
of the Indian economy, the supply -demand balances provide : 
but only a partial explanation of the fluctuations in prices : 
price administration is perhaps as important as the supply 
demand balances hocause of the fact that there is sufficient 
scope for introducing distortions by speculative operations. 
These operations have been largely eliminated by the declara 
tion of internal emergency in June 1975 and by a whole 
range of the measures which included the crackdown on eco 
nomic offenders , black marketeers and smugglers and the 
curbing of the use of unaccounted money . 

103. On the whole , there is sufficient evidence to argue 
that the year 1975- 76 would bequeath a degree of price sta 
bility , of course , given a good agricultural season 1976 - 77. 
At least two reasons could be put forward in support of the 
argument : it has been possible to build sizeable buffer stocks 
of foodgrains, as also to accumulate substantial foreign ci 
change reserves, which could be drawn down to combat 
domestic inflationary forces if they show sings of re -cmerging. 
Decline in Prices June 1975 to Malch 20 , 1976 


104 Reverting to the trend in prices during the year 
1975- 76 . the trend can bo more meaningfully analysed into 
two distinct phases : the first phase between cnd- June 1975 
upto March 20 , 1976 when prices recorded a decline and the 
nccond phase from the third weck of March 1976 till end - Junc 
1976 when puccs actually rose. During the first phase , whole 
sale prices recor lcd a decline of 9 .2 per cent. The bumper 
crop of 1975- 76 , as well sizcable imports of foodgrains in 
two successive years may be said to have set the tone for the 
trend . The influence of these factoß was reinforced by the 
various anti-inflationarty mensures, icferred to earlier. 
Rise in Prices : March 20 to cnd-June 1976 

105 . The second phase witnessed at arise in prices of 69 per 
cent. The bulk of the rise however scems to have occurred in 


110 . The index for the group Industrial Raw Materials 
recorded an increase of 5.6 per cent in contrast to the decline 
of 16 . 5 per cent in 1974- 75. It may be seen from Table 17 
that the prices of this group huweler declined hy 14 5 per 
cent till mid -March 1976 (July -March ) : the decline was 
mainly accounted for by oilscedy ( 30 . 3 per cent). This dec 
lining trend in raw material prices was reversed subsequently 
and an uptrend in prices set in thereafter . The index of 
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TABLE 17 : - - TRENDS IN INDEX NUMBERS OF WHOLESALL PRICES 
( Base : 1961 -62 = 100 ) 

( Percentage Variations) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Group, Sub -Group, Commodity 


Weight * End -Junu 

1975 

Ovci 
End - June 

1974 


End -June 

1976 

ovei 
End -Junc 

1975 


March 
11 , 1975 

Over 
Fod - June 

1974 


End -Junc 

1975 

OVCI 
March 
? ?, 1975 


March 
20 , 1970 

Over 
End - June 

1975 


End - June 

1976 
over 
March 
20 , 1976 


2 


3 


5 


6 


- - 


- - 


- 


- 


| 
ཀ 
༈ 


-1 6 . 9 
+ 8 . 9 


+ 0 . 9 


- 57 


— 53 , 3 


-; 33 . 0 

- 3 . 4 


+ 4 . 4 
+ 5 . 8 

- 3 . 9 
-1 21 . 5 
-1 18 . 5 
- - 12 . 
--- 30 . 4 

14 , 7 
+ 10 . 1 

+ 8 . 3 
+- 22 . 5 

+ 3 . 9 
+ 0 . 9 

- 0 . 6 
- - 23 6 
+ 24 . 9 
+ 42 , 0 
- - 7 . 1 
+ 30 . 9 
+ 36 . 7 


25 


All Commodlțles 

1000 1- 0 . 7 - 3 . 0 - 0 . 2 + 0 . 9 

- 9 . 2 
1. Food Articles 

413 + 3. 2 - 10 . 2 102 -30 - 17 . 6 
I oodgrains 

( 35 . 8 ) 1- 4 .6 - 24 . 0 + 5 . 1 - 0 . 5 - 24 . 7 
(u ) Cereals . 

( 29. 3) 1- 6 . 9 

- - 22 . 1 

+ 7 . 2 

- 0 . 3 - 15 . + 
(1) Rice ( 162) | 10 . 4 23 . 6 

+ 1 . 0 

-797 -- 27 . 8 
(II) Wheat ( 7 . 8 ) - 2 . 3 - 9 . 4 -111 . 9 

- - 12 . 7 
(111 ) Jowar 

(72) 1- 1 . 9 129 + 2 . 9 

- 1 . 0 - - 28 3 
( w ) Bajia 

11 . 1 ) 

- - 44 7 + 46 , 6 

- 8 . 9 
( b ) Pulses 

(6 . 5 ) 

- - 31 

– 2 . 1 - 1 . 3 ---21 . 7 
Fruits and Vegetables 

( 5 . 7 ) - - 13 . 0 

7- 11. 3 

- - 18 , 9 -- 73 - - 14 . 6 
Milk and Milk Products . ( 14 . 7 ) + 67 - 6 , 4 

1- 3 . 0 + 1. 6 

- - 10 . 7 
Edible Oils ( 13 . 0 ) - - 159 - 24 . 0 

- 12 . 7 

-36 - 33 7 
Fish , Eggs and Meat (4 . 9 ) 1- 5 . 0) + 316 - 1 . 2 

+ 6 . 

-1- 12 3 
Sugar and Allied Products 

( 15 . 7 ) + - 16 . 3 74. 8 + 4 . 4 .. t11 . 4 

- - 14 . 7 
Sugar . . 

(8 . 9 ) 1-6 .2 + 52 +- 10 . 3 _ 37 

+ 1 2 
II. Liquor and Tobacco 

1-4 . 2 + 17 

- 2 . 8 +-0 .8 
TII. Fuel, Power, Light und Lubricants 

61 

-|- 13 1 151 --- 0 . 6 + 12 . 4 
IV . Industrial Raw Materials . 

121 — 16 . 5 +56 - 14 . 0 - -3 . 9 - 14 . 5 
Fibrcs , , 

, 114 . 0 ) - 13 . 0 

--- 29 . 5 

- 125 - -12 
(i ) Cotton raw 

( 18 , 5 ) - 24 8 7 - 48 . 2 - - 22 . 3 - 73 - 4 . 3 
(ii ) Jute iaw . . 

( 9 .6 ) * 26 . 7 F75 -+ 16 . 6 

+ 8 . 7 

+ 15 . 6 
Oilsecds . . 

( 43 . 3 ) . - 203 

- - 8 . 3 – 15 . 1 

- 61 

– 303 
(1) Groundnuts . 

( 20 . 8 ) - 5 8 

213 — 6 . 4 - -24 

- 42 ,5 
V . Chemicals 

+ 14 . 9 - 10 . 4 -+ 14 6 -- 0 . 2 

- 5 , 1 
V . Machinery and Transport Equipment 79 7- 11. 4 

- -16 + 12 , 6 

- 11 

- 0 . 1 
VII. Manufactures 

294 + 0 . 6 

-+ 3 : 1 10 . 9 - 0 . 3 

+ 0 . 9 
(u ) Intermediate Products 

( 195) - 12 . 1 

+ 96 ---12. 7 10 . 7 

7- 4 . 0 
(b ) Finished Products 

( 80 . 5 ) + 5 . 1 - - 1 . 2 + 5 . 7 - 0 . 6 - 0 . 1 
Textiles . . . . ( 38 , 0 ) -12 

+ (Neg ) - - 1 . 3 - 0 ,6 
(i) Cotion Manufactures 

(26 . 8 ) 

+ 1 . 4 --- 1 . 6 + 0 .6 - 0 . 3 
( il ) Jule Manufactures 

(81) 

- -8 . 2 + 151 - 1 4 — 7. 0 - 2 .3 
Metal Products 

( 13 . 0 ) + 13 . 5 + 28 7 - 13 , 1 + 0 , 1 
Chemical Products 

( 9 . 2 ) --- 11. 1 

1- 12 . 0 

- 1 . 3 - 1 , 5 
Fertilisers 

( 1 . 8 ) 

F3 . 1 

. .210 -35 + 0 . 4 - - 21 . 0 

- - - -- - - - 
* Uguies in brackets icfer to the percentage distribution of the weight:ige assigned to the icspective main groups 
Source Office of the Economic Adviser, Ministry of Industrial Deyclopment, Governmcat of India . 
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+ 54 
11 . 2 
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respectively . Prices of fertilisers which were successively re 
duced by the Goicinment contributed largely for this decline. 
On the olhu hind , the hike in the prices announced by the 
Government in the case of herosene oil , furnace oil and patio 
Jeuni, pushed up the index of the group Fuel, Power, Light 
11d Lubricants by 13 . 1 per cent. 


industrial Raw Materials rose by 23.6 per cent between March 
20 and end -June 1976 . Such risc was conspicuous in the 
Cinc of raw cottoni (by 42 peicent) incl oilsсeds (by 31 
r cent) The unprecedentcal increase in the price of raw 
colton was attributed to the persistent mill demand , especially 
for the new cion and the absence of selling picSSc, cven at 
higher prices . Further , thc Cotton Advisory Board scaled 
down in June 1976 , the cotton ciop estimates by 2 .5 lakh 
bales tu 66, 5 lahh bulcs. In respect of oilseeds , speculative 
hourligig as well as iestrictions on the inter- Stale movement 
of oilseeds, politicularly of groundnuts and groundnut oil, 
imposed by some States were responsible for the vi. c. Mcasul 
les hive since heen taken for bringing down the prices of these 
commodities . Thus Juring the entire year 1975 - 76 ( July - June) 
rxw collon prices went up by 48 2 per cent and those of oil 
sccds declined only by 8 . 3 per cent. Rw Inte rices. hou 
cvci vhowed line of 75 per cent due to lower output of 
TLU ililu und mestit . 

111. The group Chemicals witnessed a declined of 10 .4 
per cent in 1975 - 76 is against uses of 149 per cent and 364 
per cent recorded during the years 1974 -75 and 1973 - 74 , 


112 . The group Manufactures recorded a marginal in 
crease of 31 per cent. Both the sub - groups viz ., Inteimcdiate 
Products und Finisheit Products were responsible to 110 
rise the former owell 1 Tisc of 9 .6 per cent as against it 
decline of 12 . 1 per cent, witnessed last year, while the later 
rose meginly by 12 per cent. an compared with an in 
crease of 5 . 1 per cent iccolded last year. Among Finished 
Products prices of both cotton od lute manufactures firmed 
up by 1. 4 per cent and 15. 3 per cent, respectively . 
Coosuiner Prices 

11 In consonants with the declining trend in Wuolesale 
prices. iho Consumer Price Indeu ( base 1960 = 100 ) witnessed 
a decline . In fact, such a lemakuble decline was noticed in 


- 
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the index for the first time since 1961, The Consumer Price Rs. 708 crores in the previous year . During 1975 - 76 the Centre 
Index for ladustrial Workers declined by 10 .2 per cent during entered the market on two occasions and raised a net amount 
the year 1975 - 7618 ay against a risc of 5 .5 per cont recorded of Rs. 453 crores as against Rs. 495 crores in 1974 - 75 , Whilo 
during the comparablc period of last yoar . The Index for the first lloatation was cash - cuni- conversion offer, the 
Urban non -Manual Employecs , howover, registered a relatively Second floatation was wholly bused on cash subsciiptions . In 
lower decline of 4 . 6 per cent, 0 in contrast to an increase of addition to these loan floatations , it sum of Rs. 39 crores was 
6 . 1 pei cent witnessed during the corresponding period of invested in Central Government bonds under the Scheme of 
1974 -75. 

Voluntary Disclosure of Income and Wealth , State Govern 

ments iaised Rs. 274 crores in 1975 - 76 on a cash basis in two 
Saving and Investment 

floatations , as against Rs. 213 crores in 1974 - 75 ; in the first 

floatation Rs. 179 crores and in the second, Rs. 95 crores . Out 
Domestic Saving 

of the total amount of Rs. 274 crores they raised from the 

market, the Stales repaid Rs. 100 crores to the Central Gov 
114 . Although compiehensive data regarding saving and 

ernment during 1975- 76 , represcnting their share of ceni. 
inclmcol in the economy in 1975- 76 ure not yet available , 

lised markot borrowings raised in 1963 -64, and retained the 
on the basis of fragmentary data , it is possible to indicate 

balance of Rs. 174 crores . 
ibe broud trends. It is necessary to sound a note of caution 
thut the estimates of saving and investment presented here , External Sectoi 
are tentative and may undergo significant revision when fuller 
Jata become available . 

118 . The performance of the external sector of the Indian 

economy in 1975- 76 shows, in refresbing contrast to the 
115. The data presented in Table 18 show that the ratio of 

earlier years, distinct signs of strength : this strength is 
domestic saving to national income rose sharply from 13 . 1 

reflected in un uupiecedented rise in foreign exchange reserves, 
per cent in 1974 -75 to 14 . 5 per cent in 1975- 76 . Both the 

notwithstanding a sizeable trade deficit for the second year 
public sector as well as the household sector have contributed 

in succession . Although the inilow of external resources has 
Lo the growth in domestic saving. In an environment of relativo 

assisted , the emergence of this strength seems to be pijmarily 
price stability , unlike in the previous yeur, saving in the form 

athubutable to domestic factors. In the absence of detailcc 
of financiu assets rose significantly in 1975- 76 . On the other 

balance of payments data for 1975 - 76 it is diflicult to assess , 
hanı , the share of the privato corporate sector in total domes 

at this stage , whether the tiend in the payments position of 

1975 - 76 is in the nature of a once - for - all phenomenon Ol 
lic saving appears to bave declined . 

whether it fomns part of a long-run trend . All that one can 

infer as a board judgement is that the lony-term balance of pay 
Aggregate Investment 

ments prospects have improved . 
116 . Such a significant rise in domestic saving resulted in 

Trade Deficit and Payments Position 
raising the overall rate of investment in the economy from 
14 .8 per cent of net nutional product in 1974 - 75 , to 16 . 0 

119 . Taking the short-term trend first both imports and 
per cent in 1975- 76 . What is more , the increase in investment exports in 1975- 76 showed much lower iates of growth han 
came about, notwithstanding a decline in tho net inflow of in the previous yeur ; exports rose by only 16 per cent in 
foreign resources, the size of inflow has been estimated to contrast to u growth of as much as 32 per cent in 1974 -75. 
have declined from the record ratio of 1. 7 per cent of net Obviously , the spectacular rise that took place in 1974 - 75 in 
national product in 1974 - 75 to 1 . 5 per cent in 1975 - 76 . Of export earnings of a number of Indian goods / commodities 
course , even at this lovel the contribution of foreign resour could not be sustained owing to the declining trend in 
Les to investment was significant. Domestic saving was thus international prices . Import growth at 11 per cent Wus size 
wble not only to mako up for the decline in inflow but also ably lower than 4 53 per cent growth witnessed in 1974 - 75 
to increase the level of overall investment in the economy. The rise in imports was mainly conlined to food -grains and 

was attributable to a rise in both volume and price , On the 
Murket Borrowings , 

other hand , import payments on account of several other 
117 . At this stage a word aboul Governments market 

items including petroleum were much lower, which in part 
borrowings. The combined net receipts of the Central and 

explains the substantially lowell growth in imports in 1975- 76 . 
State Governments from market borrowing 1 ammounted to 

The net icsult was that the size of the trade deficit remained 
Rs. 728 crores in the financial year 1975- 76 as against 

in 1975- 76 practically unchanged at Rs. 1155 crores , as con 

pored with the deficit of Rs. 1189 crores during the previous 
TABLE 18 : - ESTIMATES OF DOMESTIC SAVING AND 

year . 
INVESTMENT : PER CENT OF NET NATIONAL PRO 

120 . Fortunately , notwithstanding the persistence of a size 
DUCT AT CURRENT PRICES 

able trade deficit, India s foreign exchange reserves recorded , 
(PROVISIONAL ) 

over the financial year 1975- 76 , a phenomenal rise of Rs 881 
Financial Year (April-March ) 

crores . In the absence of detailed balance of payments data , 
it is difficult to piovide a precise explanation of the rise in 

l eserves . However , broad indicators suggest that the rise was 
Items 

1972 - 1973 1974 - 1975 – attributable primurily to two factors , namely , larger inflow of 
73 74 75 76 

aid and increase in invisible earnings . Although fuller data 
negarding inflow of aid are not yet available , it seems that 

gross aid disbursements in 1975- 76 were higher by about 
1 2 3 4 5 

Rs. 400 crores, than the level in 1974 -75. On the other hand, 

transactions with the IMF resulted in a much lower level 
1. Domestic Saving : 13 .0 12 .8 13 .1 14 .5 

oi inflow in 1975- 76 . While India made a drawing in August 

1975 of Rs. 207 crores from the IMF Oil Facility 11979 ) , 
2 . Inflow of foreign 

following the improvement in the reserve position , India re . 
Resources , 0 . 8 0 .8 1.7 1 .5 

purchased the drawing from the Compensatory Financing 
3 . Aggregate Investment 

Facility , made in February 1974 , of Rs. 65 crores. Thus the 
(Net) (1 + 2 ) . . 13. 8 13 .6 14 .8 .. 16 .0 net inflow in 1975- 76 from transactions with the IMF was 

of the order of Rs. 142 crores, whereas in 1974 -75 such tjet 

inflow aggregated as much as Rs. 485 crores. ln a sense there 
19. Junc, 1976 over July , 1975 index , 

foie the increase in gross aid disbursements in 1975- 76 was, 
20. April, 1976 over July , 1975 index. 

Lo a large extent, offset by lower drawals from the IMF. 

Viewed from this perspective , the improvement in the reserves 
Note : Thc ratios for 1972- 73 to 1974 -75 have been revised position could be ascribed largely to domestic factors . 
partly on account of tho rovision of CSO s estimates 

21. I hese figures are drawn from Reserve Bank of India 
of national income and partly owing to the avallability 

records. 
of more recont figures of components of savings and 

22 The incicase is with reference to the foreign exchange 
I t s11 ) lit. 

CIVCS , excluding Gold und SDR , at end March , letos, 
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Improvement in Invisibles 

121. Although data regarding invisibles account are yet to 
bc compilcu , the broad indications are clear : there was a 
jump in net sales of foreign exchange to the Roserve Bank by 
authorised dealers . The size of such salcs which represent the 
net surplus of foreign exchange transactions put through the 
wlithulined dealers was in 1975 - 76 over thiet times that in 
1974 - 75 . in the absence of detailed accounts , it is difficult to 
Slute if the rise in invisibles is a transient situation or likcly to 
be of a permanent nature . It is only reasonable to infer that 
following the strong Governmental action against smugglers 
and forcign exchange offenders, there has taken place a plug 
ging of forcign cxchange leakages, the impact of which has 
begun to reflect itself. Moreover, thọ Government has also ini 
tiated a number of measures towards encouraging remittances 
of funds by non -resident Indians and persons of Indian origin 
abroad and also attracting non - rcsident Indians to invest in 
equity capital in certain specified industries . Taken together , 
these measures sçcms to have had a salutaly impact on India s 
invisibles account. 

122 . Turning to the long-term prospect, the strengthening 
of the payments position in 1975 - 76 appears to be symptomatic 
of i significant change which might take place in India s 
balance of payments . Admittedly , these inspects need to be 
studied in depth to arrive at definitive conclusions but at 
least one indicators of such change may he mentioned 
Higher export capability is being built up in the economy, 
at the samc time as import substitution in the sphere of oil, or 
more generally energy , is taking place at a faster pace. Simi 
larly , the need for imports of foodgrains and fertilisers might 
tend to diminish . Further, the growth in invisible earnings 
experienced in 1975 -76 may hopefully continue in the com 
ing years . If these indicators are any guide , in the long run . 
one can hope for an improvement in India s balance of pay 
ments position . 

A cletailed discussion on the trends in trade follows : 
Trade Deficit 

123 . The trade deficit during the Ascal year 1975- 76 worked 
out to Rs. 1135 crores, a level which was only marginally 
lower than the deficit of Rs. 1189 croros, in the preceding 


ycar. There was a marked slackening in export growth in the 
wahc of the leversal of the international commodity boom 
witnessed in 1973 und 1974 and the persistence of recesional y 
trends in most developed countries which are major buyers of 
primary and processed goods . This was fully reflected in {1 
much smallei magnitude of risc in export cainings of Rs. 533 
crores us compared with a rise of Rs. 807 crores in the pre 
Calling year: the rise in export caroings was 16 per 
cent us compaid with 32 per cent in 1974 - 75. In the case of 
imports, lower prices of raw materials and melals , 10 
doubt, sizeably roduced the import bill; but this Wely more 
than offsel by a substantial increase in import prices of 
foolgruns und fertilisers. The overall risc in inipoits at 
Rs. 498 ciores was less than one -third of that in the preceding 
youi ( viz ., Rs. 1565 crores). The rate of growth in imports 
in 1975 - 76 was thus only 11 per cent as compared with 53 
per cent and 58 per cent rises in 1974 - 75 and 1973 - 74, i espec 
lively . The persistence of a higher rate of incilease in import 
prices in relation to export prices, resulted in a further deterio 
ration of India s terms of trade : reported data for the pelud 
April 1975 to February 1976 showed that the tcims of trade 
worsened by over 15 per cent. 


Fxports 


124 , Exports during the financial year 1975- 76 rose fun 
ther to a record level of Rs. 3863 crores registching it rise of 
Rs. 533 crores over the preceding year as compared to a vise 
of Rs. 807 crores witnessed in 1974-75. Commoditv -wise 
details however , ale uvailable only for the first nine months 
of 1975- 76 (April-December ) during which period exports 
ilggregated Rs. 2690 crores as compared with Rs. 2355 crores 
in the corresponding period of 1974 - 75 ( Table 19 ) The 
changes in the commovlity composition of exports reflected 
fully the inpact of international prices— particularly of agri 
cultural produco and pilocessed goods as well as manufactured 
articles. This was true of major export items such as jute 
goods, cotton textiles , vegetable oils and oilcakes , cashew 
kernel and spices . In the case of sugar and silver , however , 
although prcies were relatively lower , the quantity exported 
was higher with the result, export earnings from these items 
were much larger than in tho corresponding period in 1974 -75, 


TABLE 19 : - INDIA S PRINCIPAL EXPORTS 


( Amounts in Rupees Crores ) 


- 


- - - 


1974 - 75 APRIL -DECEMBER 


Commodities 


Incresase ( + )/of 
Decreaso ( - ) 
(4 ) over ( 3 ) 


1974 - - 75 


1975 - 76 


Actual Per cent 

5 6 


2 


3 


4 


12413 


1013 


669 


842 


+- 173 


65 


47 


93 


+ 46 


- 26 
+ 98 
- 13 


118 


81 


I. Food and Livo Animals 

1. Fish and fish preparations 
2 . Cashew kornels . 
3 . Coffee . 
4 . Tea ( Black ) 
5 . Spices 
6 . Oilcakes . 
7 . Sugar 


51 


- 12 
+ 14 


58 


+- 32 


221 


157 


178 


4 . 21 


+ 13 


38 


96 


- 
- 11 


66 


55 


339 


175 


-- 17 
+-70 


+ 122 


II. Beverages and Tobacco 

Tobacco unmanufactured 


88 
84 


+ 22 


+ 33 
+ 29 


330 


+ 14 


19 


15 


III. Crude Materials, Inedible except fuels . 

1 . Cotton (rau and waste ) 
2. Mica 
3. Iron orc (including concentrates) . 
4 . Crude, animal and vegetable materials n .e.s. 


17 
18 
160 


10 


- 29 


1 46 
- 26 


+ 49 


17 


– 30 


IV. Mineral Fucls, Lubricants and Related Materials . 


-1- 12 


+ 92 


V . Animal and Vegetable Oils and Fats 

Vegetable oils . . . 


. 
. 


. 
. 


VI. Chemicalg . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


104 


ܢܟܩܫܕܟ 
ܙ 


1158 


11 
20 


+- 22 
– 49 


296 


189 


05 


134 


+ 56 


91 


+ 21 


+ 


65 


+ 8 
+ 25 


+ 


+ 71 
+ 17 
+ 28 


124 


+ 27 


20 


- 
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1 2 3 

5 6 
VI. Manufactured Goods . 

896 

908 + 12 
1 . Leather and Leather manufactures 

145 111 133 
2 . Cotton textiles 

233 138 

- 26 
3 , Jute manufacturosci . 

- 69 - 27 
4. Pearls and precious and somi-precious stones , unworked or worked 

7 - 13 + 20 
5 . Iron and Steel , 

86 

69 + 11 + 19 
6 . Silver ( bullion bar ) , 

+ 82 + 158 
VIII, Machinery and Transport Equipment , 

133 189 

+ 42 
1 . Machinery other than electric 

59 

+ 23 -|- 39 
2 . Electrical machinery, apparatus and appliances 

3 . Transport equipment . . . 
IX . Miscellaneous Manufactured Articles , . 

240 

202 + 29 
1 . Clothing , . 

136 

97 
2 . Footwear . . 

14 14 

- 
Total Exports (Including others ) 

3304 * 

2690 +- 335 
Includes yarn and thread , 
* Subsequontly revised to Rs. 3331 crores for which commodity -wiso details are not yet available . 

Source : D . G . C . I. & S . 
125. Direction -wise , the data available for the first nine 

Imports 
months of the year (April-December 1973 ) showed that, of 
the rise in total exports during this period of Rs. 335 crores, 

126 . Imports during the Arst ning months (Aprial-Decem 
exports to the Economic and Social Commission for Asia and 

ber) of fiscal year 1975- 76 for which conmmodity details are 

available , amounted to Rs. 3900 crores recording an increase 
pacific (ESCAP ) countries excluding Japan rose by Rs. 109 

of Rs. 810 crores or 26 per cent over the corresponding period 
croieg : within this group , the rise in exports to Iran was of of the previous year ( Table 20 ) . The two major items which 
the order of nearly Rs. 73 crores. Exports to Japan also rose contributed to the increase were foodgrains (wheat ) and ferti 
by nearly Rs. 82 crores . The share of all ESCAP countries lisçrs. Besides , imports of machinery and transport equipment 

219 well as petroleum cruce were noticeably higher. On the 
rose from 25 per cent to 29 rei cent of the total. On the other 

other hand , the value of imports of steel and non - ferrous me 
hand , the shares of ECM countries , North America ( particu 

tals was lower , on account of reduction in the volume of im 
larly the U . S . A . ) and the Fast European countries were mar 

ports in the case of steel and on account of lower prices in 
ginully lower than in the coniesponding period in 1974 . 

caes of non -ferrous metals . 
TABLE 20 : - INDIA S PRINCIPAL IMPORTS 

(Amounts in Rupees Crores ) 

1974 - 75 APRIL -DECEMBER Increasc ( -1 ) /Decrease ( — ) 
Commodities 

of (4 ) over ( 3 ) 
1974– 75 1975 – 76 Actual Per cent 


AN 


542 


855 
698 


1017 
887 


- 88 


415 


+ 475 
+ 472 


37 


30 


IL 


219 


164 
25 


-19 


19 


+ 


0 


++ 


27 
1157 
955 
202 


881 


912 


7 - 31 


+ 


727 


772 


+ 45 


+ 


154 


139 


35 


16 


I. Food and live Animals 

1. Wheat . 

2 . Cashewnuts . 
II . Beverages and Tobacco . . . . . 
in . Crude Materials , Inedible except Fucls . 

Colton raw , other than linters . 
IV . Mineral Fuels, Lubricants and Related Materials . 

1. Petroleum , crude and partly refined 

2 . Petroleum products . . . . 
V . Animal and Vegetable Olls and Fats , . 
VI. Chemicals 

1. Chemical elements and compounds 
2 . Medicinal and pharmaceutical products 

3 . Fertiliser manufactures 
VII. Manufactured Goods . 

1 . Tron and Steel , . 

2 . Non - ferrous metals , . 
VII), Machinery and Transport Equipment . . 

1. Machinery other than electrical 
2 . Electricalmachinery, apparatus and appliances 

3 . Transport cquipment . . . . 
IX . Miscellaneous Manufactured Articles 

Total Imports . . . . 


+ 


31 
402 
120 


712 
179 

34 
425 


+ 13 


627 
135 

27 
4076 
464 
236 


- 15 
+ 225 
115 

1- 3 
1199 
- 85 
- 61 


7- 13 


- 


763 


I 


417 


i 


72 


63 


I 


178 
670 


297 
135 
495 
301 
101 
93 


+ 


649 
406 


-1- 154 
| 105 


+ 


146 


+ 45 


397 
150 
123 

46 
4468 * 


98 


+ 5 


31 


+ 7 


38 
3900 


3090 


+ 810 


-1- 23 
+ 26 


- 


- 


- 


- 


- 


* Subsequently revised to Rs. 4520 crores for which commodity -wise details are not yet avallable . 
Source : D . G . C . I. & S . 
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127. Imports from the USA and LCM countries lose con 
siderably during the period, while those from the USSR ind 
Trauere lower than in the vinc perind in 1974 


Trude Policy 


rol the consideiable scope for drawing on foreign exchange 
Teserves morc freely than in the past. In addition , the Gov 
Cuvient has tuhen l ecently a number of mcasures to boost pri 
vate sector investnient which include the icform of licensing , 
initially easing of restrictions on the declaration of dividends 
and finally removing the restriction altogether and on the 
issue of bonus shares, the liberalisation of import policy and 
provision of tax incentives for increasing production in sclected 
industries. Further, the Central budget for 1976 - 77 has laid 
greater emphasis on rationalising the direct tax structure and 
increasing incentives for savings and investment, Although , 
there is it time-lag between stimulation by the Government 
and response to it by the private sector, it is reasonable to 
expect that private sector investment will tend to pick -up in 
1976 - 77, even is public investment is stepped - lip . 


128 . The need for slupping up esport earnuigs was brought 
in Warp relief by the persistence of a large trace deficit for the 
vond year in succession . The re -opening of the Suez Canil 
might facilitate fastor realisation of export proceeds as also 
some saying in freigh cost. Further, the country s trade policy 
has beon greared towards intensifying export efforts both in 
terms of expansion and diversification . Recently a number of 
measures have been taken to provide incentives to the privato 
sector with a view to achieving these objectives. These mca 
sures, inter alia include provision of incentives for stepping up 
production for exports , incentives for promotion of exports of 
growth items like engineering goods, widening of the scope 
of the scheme of case compensatory support , grant of id 
vances by scheduled banks to exporters nyuinst duty drawback 
entitlements , relaxation in the terms of export credit , stream 
lining procedures of export of capital and engineering goods 
on dcfcrred payment terms and of release of foreign exchange 
to consultancy engineering services and to eligible export 
houses, 28 


133. Although the capital market continucs to remain 
sluggish , it is showing signs of ievival ; for instance , new 
capitul issues by non -Government public limited companies 
in 1975 - 76 ( April-March ) at Rs. 93 crores were substantially 
larger than the level of Rs. 52 crores in 1974 -75. Further , 
the size of the support from tcrm -lending institutions was also 
larger : both sanctions and disbursements of IDBI, ICICT and 
IRCI, which generally account for about two- thirds of the 
total financial assistance by term - lending institutions, were 
higher in 1975- 76 by 33 per cent and 24 per cent respectively , 
Es compared with the levels in 1974 -75. 


Outlook for Growth s 1976 - 77 

129. On the whole , the picture that emerges from this bijef 
assessment of the performance of the economy in 1975- 76 is 
that the economy has resumed its normal growth in an envis 
jonment of reasonable price stability . The validity of this 
theme would be established if growth of a similar Order is 
Sustained in the coming years . It 18 gainst this 
background that the outlook for growth in 1976 -77 has to be 
sketched . In effect this exeicise is tantamount to indicating 
broadly the opportunities open to the economy in the next 
year . 


134. Reverting to the last two planks of policy, some in 
dustics allected hy slackness of domestic demand might 
stage recovery , the textile industry being a case in point. 
Thanks to a sizeable increase in agricultural incomes in 
1975-76 , the rural demand for textiles may risc , Similarly , 
the reduction in rates of tax on inconie and wealth in the 
1976 - 77 budget and the adjustments made recently in exciso 
duties might perhaps resuscitate the demand for consumer 
durables. The appointment recently , by the Government of 
India , of a Committee to conduct a comprehensive examina 
tion of the existing structure of indirect taxes in it further 
move towards rationalisation of indirect taxes , particularly 
cycine duties. Lastly , since there is expected to be a recovery , 
at any rate moderate from the world recession , export 
demand for Indian industrial pioducts might tend to pick -up. 
Recently , an attempt has also been made to strengthen the 
existing framework of cxport incentives : measures taken in 
this context include additional cash incentives to many en 
gineering goods and to some traditional products , increased 
import entitlements , reduction in export duty , faster payment 
of cash assistance and duty drawback . 


130 . The agricultural sector , which in a way sets the tone 
for overall growth , continues to be vulnerable to weather over 
a wide area and it does not lend itself to a precise assessment 
of growth prospects. One thing seems obvious that a growth 
rate of the agricultural sector of around 8 per cent in 1975- 76 
is attributable to uniformly favourable wheather conditions, 
Accordingly even though the production potential in the sector 
is being raised to new heights, it would not be uniealistic to ex 
pect growth of a similar order in the coming year , However , 
with the likelihood of weather conditions being favourable , 
it seems reasonuble to expect a relatively moderate growth in 
agricultural production ; the factors taken into account in this 
context arc , among othecs , the general improvement in the 
supply of inputs like fertilisers , power and quality seeds, the 
emphasis on irrigation in the 20- point Fconomic programme 
and an anticipated rise in private investment in view of the 
rise in agricultural incomes in 1975 -76 . 


135 . The picture of industrial growth prospects for 1976 -77 
is thus clear. On the one hand it may not be possible to re 
pent the unusually high rales of increase in production achie 
ved in 1975- 76 by some core sector industries : on the 
other , the declining trend in production witnessed by some 
other industries might be reversed. Already there are indica 
tions that the pace of industrial growth has picked up : for 
instance , the index of industrial production during the first 
four months of 1976 was higher by as much as 11. 5 per cent, 
than the corresponding figure of 1975 . If this is any indica 
tion of the overall trend one could expect to achieve a growth 
rate of 6 to 7 per cent in 1976 . 


131 . A major preoccuption of economic policy in the co 
ming year would be the question of revival of industrial 
growth . Thiee planks of policy have been visualised for attain 
ing this objective namely , i sizeable ster -up in investment, 
correction of recessionary trends in sub - sectors affected by 
slackness of demand , and promoting fuller capacity utilisation , 
Admittedly , the impact of all these measures may not be reflec 
tęd immediately in the rate of industrial growth in 1976 - 77 
itself, but what is important is to ensure greater cxpansion 
of the potential for industrial growth over a period . 


132 . The present state of the economy appears to pro 
vide suitable conditions for the absorption of higher doses of 
investment, without impairing price stability . The sizeable stocks 
of foodgrains already built-up and the existing potential for 
increasing the production of lextiles, seem to guarantee ade 
quate availability of wage - goods. The climute for ensuring lar 
ger investment in both the public and private sectors has alieudy 
heen created with the Central Government taking the lead to 
stop -up the Plan Outlay in 1976 - 77 by as much as 31.4 per 
cent . The ability of the public sector to step ur investment has 
greatly improved both hecause of the tightening of the tax ad 
ministration which might boost tax receipts and also because 


136 . At this stage , it may be appropriute to draw attention 
to the potential demand pressures which are likely to cmerge 
in 1976 - 77 and their implications for monetary and credit 
policies . Of course, the objective of demand management 
continues to dominate both fiscal and monetary policies. This 
is reflected in the fact that the restrictionary credit policies, 
including interest rate policies, initiated in 1974 -75 are being 
continued . Similarly , in the fiscal sphere the existing scheme of 
impounding of additional incomes through compulsory depo 
sits both in relation to income-tax payers in higher brackets 
and to additional D . A . have been extended for another yoar , 
Further, it has been indicated that the amounts deposited 
after Vuly 1976 would be credited alongwith interest of 12 . 5 
per cent to the Provident Fund of the subscribers rather than 
paid in cash , after the stipulated period . Notwithstanding the 
continuation of these demand management measures, there 
are threc clearly identifiable sources which may generate 
demand pressures : thcsc are , investment, de- impounding 
of deposits and the banking system . If investment, both pub 
lic and private , records a jump in 1976 - 77 ug anticipated , the 
gupply -demand balance in terms of real resuorces would be 


? ?, Details of some of these export promotion mcasures 

are indicated in Part II of this Report . 
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under pressure . The second factor arises from the fact that 
the Centre is expected to borrow from the RBI, besides the 
projected hudget delicit of Rs. 320 crores , a sum of Rs. 480 
crorcs against the impounded deposits referred to ubove. Al 
the same time, cash repayments of deposits impounded in 
1974 -75 will commence from July 1976 and the total amount 
of such repayments in 1976 -77 would add up to the tune of 
Rs. 270 crores. This process of repayment would add to the 
expenditure stream . Thirdly , the resources position of the 
banking system , which is at present comfortable , may im 
prove further with the acceleration of deposit growth . On the 
other side , given the risc in investment, there may take place 
a rise in the demand for credit. 


witnessed further rise in commercial banks profits. The other 
important developments during the year included , the setting 
up of 19 Regional Rural Banks in the country and the imple 
mentation of the recommendations of the Study Group for 
Follow -up of Bank Credit. Arrangements were also initiated 
10 gear bunks to extend appropriate support to the implemen 
tation of the 20 -point Economic Programmie . These develop 
mcnls may now be taken up for detailed discussion . 


137 . No doubt the present supply -demand balance in rcs 
rect of hasic commodities like foodgraing is comfortable in 
the sense of being able to tide over the contingency of a bad 
agricultural yean. However, the vulnerability of price stabi 
lity should not be overlooked and there is, need for continu 
ous vigilance. Moreover , there is also a need for cstublishing 
a system which would , on the one hand , detect and monitor 
signs of emergence of imbalances of supply and demand in 
isolated pockets sectors commodities and on the other, ensure 
effective management for correcting such imbalances without 
delay . In this context, administrative skills and capability for 
the purpose of maintaining adequate stocks of sensitive com 
modities from domestic procurement and oi imports and eli 
minating imperfections in the distribution mechanism have to 
be further developed . Similarly , while there would be certain 
ly room for flexibillty , the basic monetary and fiscal discipline. 
which has been in operation since the Inst two years needs to 
he effectively maintained , 


Branch Expansion Programme 

141. The policy of planned and systematic branch expan 
sion by commcicial banks was intensified during the period 
lindor review . In order to ensure continuity in the matter of 
brunch expansiun , all scheduled commcicial banks and three 
non -scheduled banks were advised in September 1975 to sub 
mit their perspective plans for branch expansion for the next 
three years viz ., 1976 to 1978 . The continuing need to mini 
mise regional disparities in the provision of commercial bank 
ing facilities was kept in view and banks were asked to in 
clude as many unbankedſunderbanhed centres as possible in 
their respective plans and pay particular attention to the Eas 
lenn and North l- astern Regions as also to dist, icts where tho 
population per bank office was 75, 000 and above. 

142 . In response to this policy , branch expansion by com 
mercial banks witnessed futher intensification during the 
period under review . During the calendar year 1975, com 
mercial banks opened 2 ,329 offices, as compared to 1,693 in 
the previous year. Following this, the national average popu 
lation per bank office , which was 30, 000 at the end of Decem 
her 1974 , declince to 27 ,000 at the end of December 1975 
and further to 26 ,000 at the end of June 1976 . In 6 out of 
thc 30 States Union Territories, the population per bank office , 
however , continued to he above 50 , 000 ( 1971 census ) and in 
the case of Mizoram it exceeded 1 luh. 

143 . Taking thc yeai 1975 - 76 ( July - June ) , as a whole , 
commerciul banks opened 2 ,554 offices as against 1, 803 off 
ccs opened in the previous year ( July - June ) . Of the new 
offices opened during the year, 556 were opened by the State 
Bank of India and its subsidiaries, 1, 156 by the nationaliscd 
banks, 730 by private sector Indian banks and 112 by Re 
gional Rural Banks . 


138. Finally , from a longer term point of vicw , what is 
important is that the rates of gaving and investment achieved 
in 1975- 76 , need to be at least maintained , if not improved 
liron. The recent economic policies of the Government have 
been reoriented in such a manner that sustaining higher rates 
of saving and investment becomes possible . The emergency 
and the 20 -point economic Programme have created an environ 
ment in which the public sector s performance , on the whole , 
has risen to greater levels of cfficiency. A wide range of in 
centives , referred to in the Report have also been provided to 
the private sector to enable it to raise investment and to 
improve productivity . The response of the private sector to 
these measures may manifest itself after a time-lag . Given the 
concerted efforts by both the public and private sectory , It 
should be possible to sustain growth rates of national income 
stipulated in the Fifth Plan in an environment of price stabi 


lity . 


139 . Before concluding It must be recognised that the eco 
nomy on the eve of 1976 -77 has inherited a degree of capa 
bility for attaining and sustaining higher rates of growth . This 
capability stems from inter alia , high rates of saving and in 
vestment, the availability of foodgrains buffer, as well as 
from the cushion implicit in the level of foreign exchange 
reserves. The experience gained in the management of tho 
economy since mid - 1975, both in terms of administrative skills 
and in terms of instruments of management, should stand in 
good stead for moving the economy to higher levels of capital 
accumulation and growh. 


II. PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING 
140 . The progressive trends in commercial hanking - in 
respect of brunch expansion , deposit mobilisation and exten 
sion of credit to sectors of social and economic priority 
were sustained during 1975 - 76 . In fact, the pace of deposit 
accretion, which had slowed down in the previous year , pick 
ed up again to reach a tale of 20 ,0 per cent which was 3 .4 
percentage points higher than in 1974 - 75 . The composition 
of the deposit growth was more or less similar to the pre 
vious year, with around two -thirds of the incremental deposits 
being accounted for by time (leposits. Creclit expansion dur 
ing 1975 - 76 at 28 .0 per cent was double the rate of expansion 
in 1974- 75. More than half of the total incrcase in credit 
was, however, on account of public sector food procurement 
and distribution which followed from the record harvest of 
the yeur, as also the policy decision to transfer from the bud 
get to the commercial banking syster the task of financing 
tho malntenance of food stocks . Even so , the rate of expli 
sion in non - food credit was also higher than in the previous 
year ( 13. 7 per cent as against 11. 2 per cent) . The year al o 


Unbanked Centres 

144. The expansion achieved during the year also marked 
further progress in the geographic spiead of banking. Out of 
thc 2 ,554 offices opened during the year under review , 859 
were opened at the hitherto unbanked centres ( Table 21) , 
Assessing the progress in this regard , it may be noted that 
of tho 13, 035 offices opened since nationalisation , i.e ., from 
July 19 , 1969 to the end of June 1976 , nearly half ( 6 , 061 or 
46 . 5 per cent ) were in unbanhed centres. The under -banked 
States of Assam , Bihar, Tammu & Kashmir , Madhya Pradesh , 
Manipur , Maghalaya , Nagoland , Orissa , Tripura , Uttar Pradesh , 
and West Bengal accounted for 33. 7 per cent of these new 
offices ( Table 22 ). 
Rural Bronch Expansion 

145 . Dati regarding the spiend of commercial bank onlices 
according to population groups are set out in Table 23. It 
will be observed that the proportion of bank offices in rural 
areas to total, which was 36 .2 per cent at the end of June 
1973, 36 . 4 per cent at the end of June 1974 and 36 . 3 pet 
cent at the end of June 1975 , slightly declined to 36 .2 per 
cent at the end of June 1976. This decline is attributable 
mainly to the fact thitt a large number of rural centres with 
leasonable banking potential were already covered by the 
banks branches . However , the banks have been asked to in 
clude in their plans for future bank expansion , as many aurat 
centres as possible, particularly unbanhed community develop 
ment blocks. 
Offices Abroad 

146 . The question of opening offices of the Indian banks 
in foreign countries in a planned and co - ordinated manner has 
been engaging the attention of the Government and the Ro 
serve Bank for same time. The raining of foreign exchange , 
furtherance of India s trade with other countries and marks 
tance to Indian entrepreneurs in the setting up of joint ventu 
ręs abroad , are some of the main considerations taken into 
account in framing the branch expansion programme of Indian 
banks aluoad . During the year , priority continued to be 
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assigned to the West Asian region and international financial 34 offices, followed by Bank of India ( 14 offices ). Country 
centres. 

wisc , the largest concentration of Indian banks offices was in 

the U .K . (20 ) , followed by Fiji Islands ( 10 ) , Kenya and 
147. Thc number of Indian banks offices abroad2+ (cx 
cluding Pakistan and Bangladesh ) increased from 54 at the 

Hong Kong ( 9 cach ), Singapore (6 ) and Mauritius ( 5 ), Dur 
end of 1973 to 62 at the encl of 1974 and further to 75 at ing January -May 1976 , six more offices were opened abroad , 
the end of 1975. Out of the 13 offices opened during 1975, 5 on each in the U . K ., U .S . A ., Hong Kong, Mauritius , UAE 
were in the U . k ., 4 in Hong Kong 2 in Fiji Islands and one 

un Oman . Besides these offices, the State Bank of India had 
each in Bahamas und Dubai, Among the 8 Indian bunks hav 
ing their offices abioad , Bank of Baroda alonc accounted for 

onc office in Bangladesh and the foreign subsidiaries of Bank 

of India und Bank of Baroda had a total of 5 offices in 
2 + T xcluding Sikhim , which forms a part of India . 

Nigeria and Uganda, 


TABLE 21 NEW OFFICES OPENED BY COMMERCIAL BANKS DURING 


1974 -75 AND 1975 -76 


Bank offices as on 


Bank Group 


New Offices opened by Commercial Banks 
1974– 75 

1975 - 76 


July 


July 


Dec. 


Jan , 
June 
1975 


July 
June 
1974 – 75 


Dec . 


Jan . 
June 
1976 


July 
June 
1975 - 76 


30th 
Junc 
1975 


31st 
Dec . 
1975 


30th 
June 
1976 


1974 


1975 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


M 


1, State Bank of India 


. 


311 


93 
(49) 


404 
(177 ) 


326 
( 169 ) 


12 
( 56 ) 


447 
( 225) 


3475 


3 801 


( 128 ) 


3922 


2 . Subsidiaries of State 

of lodia 


Bank 


88 


63 


46 


1739 


1802 


1848 


( 27 ) 


3. 14 Nationalised Banks . 


58 
(21) 
607 
( 187 ) 


109 
( 26 ) 
1156 
( 349 ) 


. 


( 15 ) 

859 
( 257 ) 


851 
(242 ) 


9863 


10718 


11010 


4 , Regional Rural Banks . 


(11 ) 
297 
(92 ) 
103 
(71 ) 
206 


. 


112 


9 


112 


( 8 ) 


5 . Other Scheduled Banks . 


264 


180 


504 


444 
( 88 ) 


(79) 
710 
( 172 ) 


3385 


3841 


4047 


OS 


( 127) 


(45 ) 


131 


130 


130 


( - ) 


1241 


547 


18593 


1761 
( 576 ) 


6 . Foreign Banks . . . 
7 . All Scheduled Commercial 

Banks . . . . 
8 . Non -Scheduled Commercial 

Banks . . . . . 
9 . All Commercial Banks , . 


773 
(275 ) 


20301 


1788 
(534 ) 


2534 
(851) 


21069 


( 391) 


( 143 ) 


( 1 ) 


(6 ) 
1249 
(397 ) 


(0 ) 
354 


( 8 ) 


15 
(13) 
1803 
( 547) 


14 

(6 ) 
1775 
(582) 


20 
2554 
(859 ) 


137 
18730 


145 
20446 


151 
21220 


(150 ) 


(277) 


Note : - Figures in brackets relate to unbanked centies . 


TABLE 22 :- - STATE -WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THE END OF JUNE 1974 , JUNE 1975 DECEMBER 1975 

AND JUNE 1976 


No. of offices as at the end of 


State/ Union Territory 


June 
1974 


June 
1975 


Decem - June 
ber 1976 
1975 


Opened Of Oponcd Of Population per bank 
during which during which office (in thousands) as 
1974 - 75 un - 1975- 76 un - at the end of 
( July banked (July banked - - - 
1974 to centics 1975 to centres June Decem - Juno 
June June 

1975 ber 
1975) 1976 ) 

1975 


1976 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Andhra Pradesh , 
Assam 
Bihar . . 
Gujarat . . 
Haryana 


1234 
184 
672 
1436 
390 


1373 
214 
796 
1552 
438 


1494 
253 
890 
1666 
491 


1550 
263 
953 
1711 
530 


142 

28 
126 
117 
48 


42 
10 
66 
18 
21 


177 

57 
157 
161 
9 2 


9 10 11 
60 32 29 
17 68 58 
72 71 63 
45 17 1 6 
42 23 2 0 


12 
28 
56 
59 
16 
19 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


- 


- - 
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TABLE 22 : - - STATE -WISE DISTRIBUTION OF BANK OFFICES AS AT THL LND OF JUNE 1974 , JUNF 1975 , DE CLMBER 1975 


AND JUNE 1976 - ( Concld ) 


Ny of offices as at the end of 


Statc /Union Territory 


June 
1974 


Juno 
1975 


w 
Decenn . June 
bor 1976 
1975 


Opened Of Opinid Of Population per bank 
during which during wlich office ( in thousands ) as 
1974 75 un 1975 – 76 un 

at the end of 
(July banked (July banked – 
1974 to centies 1975 tu centres Junc Duccm - June 
June luno 

1975 bal 1976 
1975 ) ( 1976 ) 

1975 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


. 


22 
26 
130 
133 


9 
7 

26 
46 


17 
20 
16 
15 
42 


16 
20 
15 


16 


28 1719 
43 20 24 
183 59 17 
177 71 16 
137 37 46 
210 
31 107 
94 


95 


181 
181 
1750 
1296 

914 
2188 

10 
21 

8 
301 


159 
164 
1621 
1163 
829 
2005 

9 
18 

7 
255 
869 

743 
1784 


183 


98 


3 


46 


209 
232 
1905 
1473 
1050 
2381 

13 
30 
14 
382 
1107 

877 
2093 

24 
2218 
1317 


26 


67 


Himachal Pradesh . . 
Jammu & Kashmir 
Karnataka 
Kerala 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Manipur 
Meghalaya 
Nagaland 
Orissa 
Punjab 
Rajasthan 
Tamil Nadu 
Tripura 
Uttar Pradesh 
West Bengal 
Andaman & Nicobar Island 
Arunachal Pradesh 
Chandigarh 

. 
Dadia and Nagar Haveli 
Delhi 
Goa , Daman and Dių 
Lakshadweep 
Mizoram 
Pondicherry 


961 


93 


198 
227 
1857 
1435 
999 
2335 

11 
26 
13 
356 
1062 
852 
2058 

22 
2095 
1241 

5 
9 
57 

4 
604 
149 

4 
1 
30 


4914 
152 35 


1461 

87 
161 


14 
33 
21 


13 
30 
20 


18 


103 


6 


792 
1935 

20 
1896 
1090 

5 
7 
53 

4 
563 
140 

4 
1 
28 


1673 
987 

5 
6 

44 
- 4 

502 
139 

4 
1 
26 


--itwhenwewantt 


. 


10 
57 

4 
619 
153 

4 
2 
332 


9 
61 
7 
. 
.. 


19 
7 
6 


19 
7 
6 


14 


6 


2 

. 


377 


1 
5 


1 
1 


332 
16 


332 
16 


166 
14 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Total 


16,936 


18 , 730 


20 ,446 21,220 


1, 803 


547 


2,554 


859 


29 


27 


26 


TABLL 23 - CENTRE -WISE DISTRIBUTION OF COMMERCIAL BANK OFFICES 


Numbor of offlces as at the end of 


Centro 


June 
1969 


% to 
Total 


Junc * 
1972 


" . lo 
rotal 


June 
1973 


% 10 
Total 


June 
1974 


% to 
Total 


June 
1975 


% 10 
Total 


June 
1976 


% to 
Total 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1832 
3322 
1447 


22 . 

4 
40 1 
17 5 


4814 35 3 
4385322 
2323 171 


5561 
4723 
2573 


36 2 
308 
167 


6165 36 4 6806 
50893005569 
2899 171 3267 


36 3 
29 7 
17 5 


7687 
6387 
3739 


36 2 
30 . 1 
17 . 6 


1 . Rural 
2 Şemi-Urban 
3 Urban 
4 . Metropolitan /Port 

Towns 
Total 


1661 200 2 100 
8262100013622 


15 4 
100 , 

0 


2505 
15362 


16 3 
1000 


2783 
16936 


16 5 
100 0 


3088 
18730 


16 5 
100 0 


3407 16 1 
21220 100 0 


, 


Note 


Rural Centros Places with population upto 10 ,000 . 
Scmi-Urban Centres Places with population over 10, 000 and upto 1, 00, 000 
Urban Centres · Places with population over 1,00 ,000 and upto 10 ,00, 000 
Metropolitan Centies Places with population over 10 ,00,000 
* Re-wlassified on the basis of 1971 censuis population figures 


- - 


- - 


- - 


- 


- 
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148 . The aggregate deposits of the Indian banks offices Advances to Priority Sectors 
abroud increased from Rs. 427 crores at the end of Decem 
bei 1974 to Rs. 651 ciores at the end of December 1975 . 

150 . Scheduled commeicial banks advances to the priority 
The bulk of the deposit expansion was on Ccount of time 

sectors l ose from Rs. 2112 VOLCS at the end of December 
deposits, which tosc by Rs. 157 crores , whilo demand deposits 

1974 to Rs. 2597 4101cs at the end of December 1975 ; the 
registered it rise of Rs. 67 ucres. Credit extended by foreign 

proportion of priority sector advancey to total bank credit 
officcs of the Indian banks, at Rs. 396 crores at cnd-Decem 

uso registered a smal rise over the year from 26 , 4 per cent 
ber 1975 , expanded over the year by R . 145 crores. How 

to 26 . 6 per ceni ( Table 24). The shaic of public sector 
avcı , their credit deposit ratio increased slurply from 58 .9 

bunks in the total priority sector advancey improved further 
per cent in December 1974 to 64 .4 per cent al thc çnd of 

from 88 .7 per cent at the end of December 1974 to 89 . 7 per 
December 1975. 

cent at the end of Decembul 1975. This improvement was 

entirely attributable to 14 nationalised banks whose share in 
Lending to Priority Sectors and Weaker Sections of the all banky advances to priority sectors improved from 58 .0 
Society 

per cent in December 1974 to 59 . 3 per cent in December 

1975. The shares of individual priority sectors in total 
149 Besides expanding their branch network in hitherto priority sector advances underwent further changes between 
unbankce / underbanked centies , the commercial banks conti cnd-December 1974 and end December 1975. Though small 
nued to cxtend liberal crcdit facilities to the priority anci scale industries continued to account for a large proportion 
neglected sectors of the economy which include : agriculture , of total priority sector advances , their share in such advances 
small- scale industries, exports, voud and water transport ope further dropped ſiom 48 . 2 per cent lo 44, 2 per cent. Ou the 
nators, self -employed persons, professionals, etc . Banks also other hand , ihe shines of direct agricultual finance ind road 
look vigorolly measures to step -up their lending to the weaker and water transport operators improved from 25. 5 per cent 
Sections of the population under the Scheme of Differential ind 5. 7 per cent in December 1974 to 27 .9 per cent and 
Rates of interest. 

7 .4 per cent, respectively . in December 1975 . 
TABLE 24 . SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ADVANCES TO PRIORITY SECTORS 

(Amounts in Rupees Crores ) 


- - - - 


- - - 


- 


- 


December 1974 ( Provisional) 


December 1975 ( Provisional) 


Itcm 


- 


, 


- 


- 


- 


w 


State 
Bank 
Group 


Fourtcen Public 
Nationa- Sector 
lised Banks 
Banks ( 2 + 3 ) 


Statc 
Bank 
Group 


All 
Schedu - 
led 
Comic 
cial 
Banks 


Fourteen Public 
Nationa - Soctor 
lised Banks 
Banks (6 + 7 ) 


All 
Schedu 
lcd 
Commor 
cial 
Banks 


23 


6 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


6736 


7993 


2884 


5445 


8329 


9769 


73 


479 
227 
910 


539 
142 
1017 


228 

86 
410 


430 
193 
625 


658 
279 
1035 


725 
299 
1147 


540 


95 


121 


131 
118 


93 


125 


149 


37 


154 
155 


191 
179 


40 


5 


43 


51 


1. Total Bank Credit . . 

2230 4506 
11. Advances to Priority Seclois 
( a ) Agriculture 
(1) Direct Finance , 

156 323 
( il ) Indirect Financo . 

154 
(1 ) Small-Scale Industries 

370 
(c) Road and Water Transport 

Operators . . . . 
(d ) Retail Trade and Small Business . 
(e) Professional and Self -employed 

Persons . . . . . 
(f ) Education . . . . . 
Total of (a ) to (f) . . . . 

1224 
Percentage share of the bank group in 
all banks advances to Priority Sectors 30 . 8 58 . 0 
Percentage of advances lo priority 
sectors in totalbank credit . . 

29 . 1 27 . 2 

- - - - 
Assistance to the Agricultural Sector 

151. Commercial banks participation in financing agricul 
lure in other witys also increascd during the ycui . They 
continued to assist the identificd participants in SFDA / 
M AL Hels . Besides, banks also provided short- teim and 
term linance to agriculturists under the Scheme of Financing 
Primary Agricultural Credit Sociсtics intioduced in June 1970 
( for details please see paragraphs 305 und 306 under the head 
devclopments in Co - operativ Banking ). 


4 
1874 


38 
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1 00 . 0 
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89 . 7 


100 . 00 


27 . 8 


26 . 4 


27 . 4 


28 . 2 


28 , 3 


26 . 6 


- - 


involving total financial assistance to the extent of Rs. 382. 8 
Clores , The Corporation s disbursements to the commercial 
banky mounted to Rs. 106 . 3 crores till the end of May 1976 , 
as against Rs. 46 . 4 ciores it year ago . Minor irrigation and 
fum mechanisation schemes claimed a major share of there 
disbusements (79 per cent). 
IDA Assistance 

153. Further, commercial banks continucd to participate 
in projects sanctioned with assistance from IBRD / IDA for 
financing programmcs in various Stales. Their shaic in the 
IBRD / IDA disbursement routed through Uc ARDC increas 
ud from Rs. 15 crores at the end of Junc 1975 10 Rs. 43 
Cotes on May 31, 1976 . During the year , International De 

lopoical Issociation ( IDA ) Sunctioned thiec more projects 
viz ., the Integrated Cotton Development Project, National 


152 . Scheduled commercial banks contajul 10 actively 
participate in 111ncing sulien 101 which lufinance facili k 3 
are available from Agriculuun Kelinance and Developmønt 
Corporation ( RDC ). Jis at the end of Alany 1976 , the Cor 
poration had sunctioned 1, 699 schemes to commercial banks 
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Standing Committee on Export Finance 


Seed Project and Nagarjunasagar Commind Area Develop 
ment Project, involving IDA assistance of Rs. 32 crores lo 
be routed through the ARDC . 


154. In puisuance of the recommendations of the National 
Comnussion on Agriculture , Farmers Service Sociсties are 
being organised and financed by central co -operative banks 
and commercial banks. As at the end of June 1976 , 101 such 
sociclics had been set up in 12 States by 17 commercial 
banks 


161. The Standing Committee on Export Finance, set up 
in the Reserve Bank , continued to discuss the problems of 
expoit finance . In the light of its deliberations, several mea 
sures were introduced during thç year to cisure the availabj. 
lity of adequate and timely micdit to the export sector. These 
are briclly described below . 


Duty Drawback Credit Scheme, 1976 

162. As an export promotion mcaşure , a credit scheme was 
diawn up by the Reserve Rank for giant of advances by 
banks to exporters aguinst their duty drawback cntitlements 
ng provisionally certified by Customs Authorities , pending 
final sanction and payment. 


Recovery of Agricultural Advances 

155 . The total demand for agricultural advances (duect 
finance ) of thc public sector banks (i.e . overdue amount as 
on the last Friday of previous June plus current demand 
during July 1974 – - Junç 1975 ) increased sharply. At the same 
time, the amount of recovery by these banks also increased 
substantially . The All-India percentage of recovery 10 de 
mand , which had increased by 0 . 2 percentage point during 
1973 - 74 , showed further improvement during 1974 - 75 . rising 
from 48 .2 per cent ( reviseci) to 50 . 2 per cent as at the end 
of June 1975, 


156 . All the regions, excepting the Central and Western 
regions, reported improvement in the recoveries . States , which 
showed remarkable improvement in recoveries included Tri 
purn , Andhra Pradesh , West Bengal, Maharashtra , Punjab and 
Bihar. In the Western region , though the ovçrull proportion 
of recoveries remained unchanged over the year at 39.7 per 
cent, Gujarat showed a deterioration in recoveries position , 
which was, however , offset by a significant improvement re 
ported by other , constituents of this region . The recovery 
position deteriorated also in the case of Junimu & Kashmir , 
Meghalay.1, Tamil Nadu and the Union Territories of Pondi 
cherry and Chandigarh . 


163 . Under the Scheme, which come into force from Feb . 
ruary 1, 1976 , such advances are eligible for refinance from 
the Reserve Bank upto a maximum period of 90 days from 
the date of advance . The Reserve Bank will give refinance 
to all scheduled banks, which are authorised dealers in foreign 
exchange , against their promissory notes repayable on demand 
on the basis of their declarations in respect of advances made 
by them to exporters against their duty drawback entitlements 
ay provisionaly cerified by Customs Authorities . At present, 
such refinance facility is available at the Reserve Bank offices 
in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras. The banks will 
sanction sultable limits to individual exporters for advances 
taking into account their export performance, eligibility for 
the drawback and other relevant factors . The advances and 
the corresponding refinance by the Reserve Bank will be in 
terest- free. Banks may, however, charge a reasonable amount 
towards administrative expenses or costs relating to trans 
iniysion of funds between the centres where reſinance is ob 
tained from thc Reserve Bank and the centres where advances 
ale made to exporters. Banks may sometimes consider it 
necessary to stipulate on a selective basis a margin not ex 
ceeding 10 per cent between the amount of duty drawback 
provisionaly certified by Customs Authorities and tho advances 
to be granted . The advances will be exempt from the Reserve 
Bank s directive stipulating minimum lending rates. The 
amounts paid to exporters by way of advances under this 
Scheme are not eligible for subsidies under the Export Credit 
(Interest Subsidy ) Scheme. 
Liberalisation of Export Credit Scbemes 


Village Adoption Scheme 


157 . During the year, banky continued to adopt villages 
under the “ Village Adoption Scheme . Under this Scheme 
banks after conducting a detailed techno- economic survey of 
the villages in the area of operation of their branches , select 
a village or a cluster of villages , formulate suitable program 
mcs of financing of bankable proposals and extend need 
bagcd credit to all the viablo or protentialy viablo furiers. 
This leads to integrated and harmonious development of the 
agricultural economy of thal arca and at the same time avoids 
tho possibility of overlapping of efforts and resources in the 
sume area by two or more commercial banks. 


Scheme of Differential Ratos of Interest 

158 . During the year under review , additional dist, ict werc 
notificd by the planning Commission as industrially backward 
and hencc eligible for concessional finance from the financial 
institutions. Consequently banks were asked to extend the 
Schcmc of Differential Interest Rates to these district viz . 
Aurangabad, Begusarai, Gaya , Monghyr and Nawadh ( all 
from Binar), pudukkottai ( T mil Nadu ) and Lalitpur and 
Ram pur (Uttar Pradesh ). Including these districts , the Scheme 
now cover s 275 backward and SFDA /MFAL districts and 
Union Torritories in the country . 


164. The terms of various export credit schemes were 
liberalised further. To begin with thc list of specified medium 
und heavy enginecring goods and overseas construction con 
tracts, in respect of which ceiling on the rate of interest to 
be charged by banks is stipulated , was enlarged to cover 55 
items as against 44 items included originally . In the case of 
turn key projects, it was agreed to extend the concessionary 
pre -shipment credit up to a maximum period of one year , 
depending upon the merits of individual cases. 

165. Secondly , in the case of consultancy firms cxporting 
consultancy services only , banks were advised to consider 
granting suitable pre -shipment credit facilities against consul 
tancy agreements for meeting the expense of the technical 
and other staft employed for the project and purchase of any 
materials required for the purpose . Computer systems and 
programmes produced for export purposes by the manage 
nient consultancy films are also to be considered us cover 
for packing credit advances granled to them . 


159. Public sector banks made further progress in lending 
under the Scheme during 1975 (January -December ). Over the 
year , the number of borrowal accounts increased by 1 , 50 , 146 
to 4 ,64,811 and the amount of loans outstunding rose by 
Rs. 7. 5 crores to Rs. 21. 0 crores. The average amount of 
loun per account , also increased from Rs. 426 at the end of 
December 1974 to Rs. 452 at the end of December 1975 , in 
dicating the vigorous efforts made by the banks to step up 
their lending to the weaker section of the society . 


166 . Thirdly , sugar mills were made eligible for conces 
sional pre -shipment credit facilities up to a maximum period 
of 60 days, in respect of sugar to be supplied by them for 
cxport to Indian Sugar Industries Export Corporation Ltd ., 
( ISIEC ) op production of the contracts entered into with the 
ISIEC or despatch instructions received from ISIĘC . The 
ISIFC will be eligible for concessional pre - shipinent credit for 
the remaining period for which ceiling rates arc stipulated , 

167. Fourthly, in the case of carpet exporters , banks were 
advised to consider granting packing credit advances to a 
reasonable cutent not only against finished goods ready for 
(lespatch , but also to cover cost of raw materjals and manu 
facturing expenses and for slocking of carpets, in anticipation 
of expoils , subject to the condition that letters of credit / 
export order are lodged within a reasonable time. Banks were 


Export Sector 


160. The d \ poil sector continued to receive high priority 
in 1lic provision of bank credit , During the year under review , 
banks were specifically asked to look into their procedure for 
providing export ciedit and take steps 10 Temoyc the bottle 
necks, if any, in the way of speedy decisions . 
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advised to extend packing credit facilities to jute mills on the Consortlum /Participation Arrangements 
basis of cable advices from forcign buyers , subject to the 

Consortium Banking 
locigement of expoil orleis a letters of credit in duc couinc 

173 . In the last yeau s Annual Repoil a reference was 
168 Fifthly , banks were ad ined to provide finance against made to the instuctions issued by the Restle Bank to the 
soods for exhibition and ule ubroad in thi normal ( UN ! commercial banks on the basis of recommendations made 
m the first instance and after the ciport ul : was completed , ly the Study Group on Flension of credit liniils on con 
allow the benefit of the concessional rate of interest on such sonumi/ participation basis . , \mong other things, the banks 
advinces by way of u rehate covering both the pre - shipnient were advised to initiate a vilogue with other banks with a 
and post shipment stages un to stipulated periods. Further , view to evolving an appropriate procedure for co -ordination 
with a view to imparting fizxibility in operaion of packing on the line alieilly suggested to them , As the action taken 
credit advances , the Reserve Bank waived the stipulation that by some of the banks in this rcgad way found inadequatc , 
the goods financed hy a packing credit advance should be the Reserve Bank advised it , regional offices that they should 
cxported to the same country , if substitution of contract is to instruct their inspecting officers to examin . this aspect in the 
be permitted Con - equent upon the relaxation , packing credits 

course of financial inspections of banks and cpoil their 
are allowed to be adjusted lexibly ly negotiating export bills 19sessment. 

elating to another contract, provided the goods covered by 
The Advance are ctpoited under the substituted contract with 

174 . Further , with a view to eliminating certain unhealthy 
in a reasonable time. In cases where suh - suppliers are involved , features in the working of consortium lending, bunky were 
both the export house / agency and the concerned sub -supplier advised to ensure that drawings in the participation advances 
are permitted to take advantage of the concessionáry pre wcre, as far as possible , proportionale to the respective shares 
shipment credit, on an agreed basis, within the stipulated of the banks in the aggregate credit linic granted by the 
periodis. 

consortium . Financing banks were further advised that it was 
desirable to arrive at un arrangement for equitably shuning 

ancillary business of the borrower , such as, collection of bills , 
Export Credit (Interest Subsidy ) Scheme. 1968 

issule of letters of guarantee , foreign exchange business , etc . 
169 . During the yoar , the Govommont of India agreed , in 

Working Group for Public Food Procurement Credit 
principle , to amend the Export Credit ( interest Subsidy ) 
Scheme. 1968 , on the following lines : (i) Advances in respect 

175. The Rescrve Bank constituted . Working Group for 
of third -country purchases relating to turn key projects under evolving procedures and model consoitia documents for 
taken abroad by Iudian exporters, muy be considered as eligi meeting the credit needs of public food procurement agencies 
ble for concessional rate of interest and interest guhsidy. Such and also of various public and private sector honowe s under 
advances will be treated as post- shipment credit . 

consortiuni arrangements . The Working Group was consti 

tuted following a review of the existing arrangements for 
( ii ) The requirement that the Reserve Bank s Approval 

financing of food procurement, which revealed that the State 
should he obtained for cxtending pie -shipment credits beyond 

Bank as leader of the consortium for public food procure 
180 days, may he waived , 

ment operations was experiencing certain operational pro 
blems in periodically allocating shares among its 36 member 

banks , The Working Group is expected to submit its report 
(ili) Interest subsidy payable to banks on post-shipment 

shortly . 
crcdit on Jeferred payment terms may be increased to 4 per 
cent . 

Participation Certificates Schenic 
(iv ) Interest subsidy may be provided also on buyers cie 

176 . The Participation Certificates Scheme, which was in 
dits so as to give the participoting commercial banks the same 

troduced on an experimental basis in March 1970 , mude 
return as in the case of post - shipment (sellers ) credit on notable progress during the period under review . The terms 
deferred payment terms. 

and conditions governing the issue of participation certificates 

remained unchanged during the year. The pumber of banks 
170 . In the meantime, the banks continued to receive sub 

approved by the Reserve Bank under the Scheme increased 
sidy under the cuisting schemc at the rate of 1. 5 per cent per 

from 37 at the end of June 1975 to 43 (including 9 foreign 
annum in respect of export credits granical hy them at the 

banks) and the amount of participation certificates issued and 
stipulated rate of interest. During 1975.76 ( July to June), 

outstanding an ilt the end of December 1975 stood at 
claims for interest subsidy amounting to Rs. 89 crores re 

Rs. 113. 5 crores. The Scheme, which has been extended 
ceived from 47 eligible banks were settled , Out of the above, 

from time lo time, was further extended till the end of June 
pie -shipment credit accounted for Rs. 4 . 7 crores and post 

1977 and a review of the Scheme is being undertaken with 
shipment credit foi Rs. 4 . 2 crores . Total amount of subsidy 

a view to considering its further extension . 
disbursed since the inception of the schemc up 10 June 30 , 
1976 comes to Rs. 39 .9 crores . 

Term Lending : Coinmercial Banks 

177 . It will be recalled thut the Reserve Bank has been 
171 . Interest subsidy at the iate of 15 per cent per annum 

issuing guidelines from time to time to the commercial banks, 
from the Market Development Fund of the Commerce 

urging them to increase their torm -lending for projects of 
Ministry and at the rate of 3 per cent per annum from the 

high priority judicated specifically . During November 1975 , 
funds allotted by the Ministry of External Affairs , is also 

the Reserve Bank again impressed on the commercial banks 
being paid to the Industrial Development Bank of Judia , 

the need to provide larger term loans for periods beyond 
United Commercial Bank in United Bank of India on a 

three years at a reduced cost. In the context of the need to 
special bank credit of Rs. 25 crorcs cxtended by them to cer 

provide further stimulation to long -term investment in the 
tain financial institutions in Bangladesh for import of specified 

economy, banks were uged to charge a rate of interest not 
capital goods from India . The total interest subsidy disbursed 

more than 15 per cent on term loans for periods beyond thrce 
10 the three banks during the period under review amounted 

years. Subsequently , banks were advised to chaige , with effect 
to Rs 24 ,7 lakhs ( Rs. 64 Julhs at 1. 5 per cent and Rs. 18 . 3 

from April 1 , 1976 , a rate of interest not exceeding 14 per 
lakhs at 3 per cent). 

cent on term loans granted to industry for a period of not 

less than seven years in view of the exemption given from 
172 With a view to reducing the interest burden on ex 

interest tax for interest income on such term loans . The rate 
poilers to Sucku . On account of foreign exchange (lilliculties 

on term loans between three and seven years will , however. 

continue to be 15 per cent (inclusive 
in that country , the Reserve Bank advised the banks on July 

of interest tax on 
14 , 1976 to charge interest at a rate not exceeding the ceiling 

advances) 
rate of 115 per cent per nom upto the date of receipt of 
proceeds in India , subject to the maximum period of 90 days , 

Credit Planning and Credit Authorisation Scheine 
provided the bill was paid by the importer in the local cur Credit Planning 
Tency This relaxation will be available till the end of 
December 1976 and banks will be eligible for interest subsidy 178 . During the year under review , the Reserve Bank held 
of 15 per cent into the maximum period of 90 days. 

discussions with the bankers about the mcthods and measures 
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of more effective credit planning with a view to bringing 
thout a more meaningful co -relation between the demand for 
and supply of cedit . In terms of the new framework cvoly 
ed by the Reseivo Bank to improve the credit planning exer 
cise , banks are now required to prepare a quarterly credit 
budget, instçad of the earlier practice of preparing an annual 
budget. While preparing projections of demand for ciedit 
from various sectors, banks have been asked to hold discus 
siong with their borrowers so that these projections reflect 
thçir business intentions accurately . The Reserve Bank would 
follow this up and devise measures to monitor the flow of 
credit among sectors with eference to the projected and 
actual increasc in output. For this purpose, the Reserve Bank 
Whas since introduced a monthly reporting system on sectoral 
flow of credit as a further dimension to its Basic Statistical 
Returns System . 


commercial banks in August 1973 , emphasising the importanco 
of gcaring up banks organisational set- up for carly imple 
nientation of thc Study Group s recommendntions. A Com 
mittee of Direction , comprising representatives from the 
Reserve Bank and some major banks, for an on - going review 
of the problems arising in the course of the implementation 
of the Study Group s recommendations was set up in the 
Reserve Bank . The desirability of banks conducting banker 
borrower seminars to create an understanding between the 
operating officials of bunks and the customers for appreciat 
ing each other s problems and points of vicw was also stressed , 
Further, for an in -depth study of the recommendations of 
the Group , a series of seminars on the neport of the Group 
were organised . 


Credit Authorisation Scheme 


184. The Credit Authorisation Scheme (CAS ) which was 
introduced over a decade ago , continued to play a useful iole 
in implementing the Bank s credit policy . Thus , the additional 
credit limits authorised during the year broadly conformed 
to the basic objectives of credit policy viz ., providing adc 
quate credit for sustaining Investment, augmenting production , 
financing procurement of foodgruins, facilitating better distri 
bution of essential commodities and assisting export promo 
tion . While scrutinising the proposals received under the 
Scheme, the Reserve Bank kept in vicw the recommendations 
made by the Study Group on Follow - up of Credit with regard 
to inventory norms and the new approach to lending . In the 
light of the Study Group s recommendations, the Bank also 
modified certain proformae of statements prescribed under the 
Scheme with a view to obtaining comprehensive data from 
the banks. 


Report of Study Group on Follow - up of Credit 

179 . A major development having an impact on the work 
ing of the Credit Authorisation Scheme (CAS) was the sub 
mission of the final report in August 1975 by the Study 
Group which was set up by the Reserve Bank in July 1974 
to frame guidelines for follow - up of bank credit. The main 
recommendations of the Group relate to the approach to 
lending, normg for inventory and receivables , information 
system , style of credit , follow - up and supervision of credit 
and financial structure of borrowing companics. 

180. As regards the approuch to lending, the Group has 
visualised that the majn function of a bank us a lender is to 
supplement the borrower s resources in carrying a reasonablo 
level of current Assets in relation to his production require 
monts. In the light of this, the Group has suggested three 
methods for working out the maximum permissible bank 
borrowings to meet the working Capital gap (excess of current 
assels over current liabilities other than short-term bank 
horrowings ). Each successive method increases tho 
support of long -terin funds — comprising borrowers own 
funds and term horrowings — to the current assets . 
To avoid hardship to the borrowers , the Group has recom 
mended thut a beginning may be made by placing all 
borrowers on the first method of lending within a year and 
then moving to the second and third methods in stages in 
the light of the Reserve Bank s assessment of the situation 
then prevailing. The Reserve Bank has accepted for the time 
being the first method of lending under which borrowe18 
have to contribute 25 per cent of the working capital gap 
from long- term funds. Placing the borrower on the first 
method means that banks would work out the excess of 
bank borrowings over the short -term finance to which the 
borrower would be eligible under the new formula 
und convert such cxcess amount into a termi loun , the period 
of anoitisation of which would depend on the borrower s 
cash generating capacity , ctc . Further, additional credit faci 
Sities to a borrower already having excesa borrowings could 
also be provided, subject to certain conditions. 


185. A major development affecting the CAS was the step 
ping up in November 1975 of the minimuri limit for prior 
authorisation from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores for borrowers 
in the private sector . To Impart further flexibility in the ope 
ration of the Scheme, banks were advised that they could 
grant without Reservo Bank s prior authorisation , interim 
finance / bridge loans against their own share of the 
term loans sanctioned on a consortium basis with 
IDBIJARDC , provided such bridge loans are released only 
after these institutions have made a firm commitment and 
banks share therein has been determined . Such loans could 
also be given against the committed financial assistance from 
the all - India financial institutions . It was clarified to hanhs 
that the exemptions from prior authorisation available for 
advances supported by Central and State Government guaran 
tees in respect of borrowers enioying credit limits below Rs. 3 
crores from the entire banking system werc confined to work 
ing capital requirements only and not for the provision of 
interim finance or bridge loans relating to capital expenditure. 


181. According to the Study Group s report, there is no 
sufficient uniformity in the approach of banks in judging the 
reasonability of the current assets levels for the purpose of 
assessing working capital requirements, especially in regard 
to inventories and receivables. The Group has, therefoic , sug 
gested norms for inventory and receivables in respect to 15 
major industiies These norms are to be kept constantly under 
review , the idea being that if there is a change in the environ 
ment, justifying a modification of any norm , it should be 
appropriately changed . 


186 . Having regard to changes in the economy since the 
submission of the Study Group report, the inventory norms 
stipulated by the Group in respect of certain industries viz .. 
Spinning mills , Jutc mills and fertiliser units weic libenlised . 
It was also decided to withdraw the idvice given to banks 
in November 1973 to impose additional margius on books debts 
and inventories, 19 several meuşurcs had wready been initia 
ted by the hanks to enforce discipline among the borrowers . 


182 The Group has also suggested a change in the style 
of cxtending bank credit ; instead of making available the 
entire credit limit in a cash ciedit account for a year , it may 
be bifurcated into a 12-month loan representing the minimum 
level of borrowings which the borrower expects to use through 
out the year and a demanci cash credit account which will 
take care of his Buctuating requirements. As a part of the 
integrated systemi, 1hc Group has made comprehensive sug 
gestions for follow - up and supervision of credit for ensuring 
its pioner end -use 


187. Due to the raising of the minimum limit of Rs. 1 crore 
to Rs. 2 crores for the purpose of Bank s prior authorisation 
for undertakings in the private sector referred to above, the 
number of parties covered by the Scheme decreased from 
1, 786 at the end of June 1975 to 851 at the end of June 1976 , 
inclusive of public sector undertakings numbering 154 . How 
ever, the niher of applications received incieased over the 
same period from 1, 058 to 1, 181 and the amount involved 
from Rs. 1022 crores to Rs. 2646 crores. Of the total niim 
ber of applicalions received during 1975 - 76 , 216 helonged to 
the public sector, involving an amount of Rs, 1781 crores . 
The total number of cases authorised and the corresponding 
amount involved showed an increase during 1975- 76 The 
number of cases authorised increased from 528 in 1974 - 75 
lo 716 in 1975 - 76 and the amount from Rs 128 crores to 
Rs. 1962 crores (a major portion of this credit is utilised for 
food procurement operations). 


183 . The main recommend lions of the Study Groun , al 
ready accepted by the Reserve Bank , were conveyed to the 
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188. Total limits in force relating to the cases covered by 
CAS at Rs. 8476 crores at the end of June 1976 showed an 
increase of 17 per cent over the limits obtained at the end 
of June 1975 . Of this, limits in force in respect of public 
sector undertakings amounted to Rs. 4440 crores or 68 per 
cent higher than the previous year s level. The pattern of 
purpose -wise distribution of the total limits in forco as at tho 
end of June 1976 remained more or less unchanged , that is 
about 90 per cent were for working capital purposes, 7 per 
cent for term finance and 3 per cent for sale of machinery 
on deferred payment basis . Industry -wise , of the total limits 
in force as at the end of June 1976 , trading accounted for 
about 33 per cent (of which , food procurement operations 
claimed 28 per cent), engineering industry accounted for 
about 21 per cent (of which transport equipment s share was 
4 per cent) and cotton textile about 7 per cent. Of the credit 
limits in force relating to public sector, trading accounted for 
about 30 per cent, engineering industry for 6 per cent ( of 
which , transport equipment s share was 1 per cent ) and elec 
tricity undertakings for 3 per cent. 


Sugar Industry 

194 . After reviewing the prospects of sugar production 
during the 1975 - 76 season, the Reserve Bank advised banks 
in November 1975 that they might sanction credit limits, 
on merits to individual sugar mills to the extent of the maxi 
mum outstanding under regular limits ( exclųsive of drawings . 
if any, over and above the regular limits , as also limits gran 
ted on 4 temporary basis ) sanctioned to them for the last 
two crushing scagons ( 1973- 74 and 1974 -75 seasons ) , with 
out obtaining prior authorisation under the Credit Autho 
nisation Scheme. Further, banks were advise once again to 
ensure prompt payment of cane dues to the sugarcano 
glowers. 
Other Industries 


Advances to Certain Industries 


195. Having regard to the difficulties faced hy the paper 
industry and automobile ancillaries . the existing norms were 
modified for a temporary period of 6 months (i.c., till end 
September 1976 ) . In the case of paper industry , a measure 
of flexibility was imparted by prescribing a combined norm 
for finished goods and receivables at 11 months cost of 
sales and sales respectively , instead of previous norm of one 
month s cost of sales for finished goods (controlled sales ) 
und 1 month s sale ( goods meant for free sales ) and month s 
sale for receivables. In the case of automobile ancillary 
units , the existing combined norms for finished goods and 
1eceivables were relaxed from 24 months to 3 months 
cost of sales and sales , respectively . 


189 . In view of the special problems faced by certain 
industries , commercial banks were permitted to meet their 
crcdit requirements on relatively liberal terms. 


Jute Iuldustry 


190 . It may be recalled that last year , banks were allowed 
to extend credit to individual jute mills on the basis of maxi 
mum inventory of finished goods intended for exports equal 
10 9 weeks production for a temporary period till end - June 
1975. In view of thc continued slackness in both domestic 
and external demand and the uncertain outlook facing the 
industry , the relaxation in respect of jute goods for exports 
was extended until further advice, and the norms for inven 
tory of finished goods intended for domestic sales was also 
relaxed upto 6 weeks cost of sales until further advice, Banks 
were also advised that in cases where tho increase io credit 
made available for financing the additional inventory referred 
to above did not cxcocd 10 per cent of the existing credit 
limits against inventorics , prior authorisation of the Reserve 
Bank would not be required . 


Sick Industrial Undertakings 

196 . A seminar on Sick Industrial Undertakings was or 
ganised by the Reserve Bank at Bombay in April 1976 to 
discuss the various problems relating to sick industrial un 
dertakings, particularly from the viewpoint of banks and 
financial institutions . As a follow - up measuie , banks were 
advised to set up specific Cells to tackle the various pro 
blems associated with sick industrial undertakings . The im 
mediate task to such Cells would be to undertake a quick 
icview of the position of the existing borrowers and try to 
identify units which are already sick or prone to sickness , so 
that Increased attention could be focussed on the problems 
of such units and fcasible corrective action taken . In this 
connection the need for establishing a comprehensive in 
formation system in the Bank , on the lines suggested by 
the Tandon Committee , was also stressed . Within the Re 
serve Bank also , 4 Cell was established to function as a 
clearing house of information relating to sick units and to 
act as a co -ordinating agency on behalf of the Government, 
banks, financial institutions and other agencies . 


Textile Industry 


191. Last year , banks were permitted to grant reasonable 
ad hoc limits to the mills taken over by the National Textile 
Corporation (NTC ) in relation to their production plans upto 
the end of June 1975 without Reserve Bank s prior authoriya 
tion. On representations made by the NTC regarding the 
difficultios in finalisation of the accounts of individual mills 
taken over by it , this concession was extended in stages upto 
end -September 1976 . 


Selective Credit Controls 


192 . In the context of the large accumulation of cotton yarn , 
particularly hank yarn , reflecting the depressed condition in the 
handloom industry , banks were advised in November 1975 
that they might consider some interchangeability within the 
overall cxisiting norms applicable to cotton spinning mills . 
Thus , if ll part of the maximum credit limit against Taw 
cotton remained unutilised , the credit limit against finished 
goods might be enhanced to an equivalent extent over and 
above the present maximum permissible limit of 24 months 
for a temporary period upto end -March 1976 . It was also 
clarified that such enhancements should be restricted to a 
maximum of 3 weeks . In other words , the level of inventory 
of finished goods and receivables should not in any case be 
in excess of 3 months. This relaxation was subsequently ex 
tended in stages upto end - July 1976 . 


197 . Taking into account the anticipated increase in the 
output of agricultural commodities and the iceds of agro 
based industries , the selective credit controls were operated 
with some flexibility essentially through a reduction in the mini 
mum margin requirement in respect of advances against a 
number of commodities, the most important being ground nut 
and sugar. The prescribed margin for advances against gro 
undnut in the States of Gujarat and Maharaghtra was 75 per 
cent. In November 1975, this regional distinction was done 
away with and a uniform margin of 60 per cent wag specified 
for the whole country . In March 1976 , this minimum margin 
was further lowered to 50 per cent while the margin for 
aclvances against warehouse receipts covering stocks of 
groundnut was fixed at 45 per cent. In respect of sugar , in 
place of different margins for levy and frce sale sugar , a 
uniform margin of 15 per cent was prescribed . The margin 
on advances against cotton textiles (including yarn of man 
made fibres ) to traders was also reduced from 40 per cent 
to 30 per cent, 


Fertiliser Industry 


193. In the light of the problems arising out of accumu 
lation of finished fertiliser stocks, the existing norms on the 
level of holdings of inventory of raw materials and packing 
materials were relaxed from 2 to 3 months consumption 
and that of finished goods and of receivables from 24 to 4 
months sales , as a temporary measure till the period ended 
March 1976 . This period was subsequently extended in sta 
ges upto end-October 1976 . 
25 GI / 77 – 17 


198. The ceiling limits for advances continued to be fixed 
on a party -wise basis, The base for fixing the permissible level, 
however, related to 100 per cent of the peak level of advances 
outstanding in any of the three preceding yeats (November 
October ) viz ., 1974 - 75 , 1973 - 74 and 1972-73. Taking into 
account the proposal of Credit Guarantee Corporation of 
India Ltd . to enhance the limit of its liability pertaining to 
claims in respect of advances granted to traders, the exemp 
tion limit in respect of advances covered by a guarantee 
scheme of the Corporation was raised from Rs. 20 , 000 to 
Rs. 25, 000 . Similar relaxations were provided in the case of 
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advances covered by the Credit Guarantee Organisation and 
thosc granted to processing /manufacturing units coming 
under Rural Industries Projects . 


199 In the case of essential consumer goods other than 
fooigrains, banks were advised to maintain a margin of 
10 per cent on stocks relating to advances to State / Central 
Government agencies as also to consumer co - operatives, un 
dertaking distribution of such commodities, subject to the 
availability of Government guarantee . Suitable exemptions 
were accorded on account of both margin and level of credit 
to advances against vegetable oils and sugar granted to con 
sumer co - operatives for stocks held under the Centrally -spon 
sored Scheme for distribution of essential consumer articles. 


Study Groups on the Working of the Scheine 

204 In pursuance of this decision , the Reserve Bank cons 
tituted in August 1975 two Study Groups ; their terms of 
reference included : the examination of the constitution and 
working of the district level consultative committees , the 
nu ure and extent of liaison betweco financial institutions and 
the State Governments and the extent of involvcmcat of 
banks in the formulation and implementation of arca deve 
lopment programmes, The Study Groups submitted their 
report in December 1975 . 


200 . Advances against foodgrains to foodgiain processing 
units in all centres were exempted from the level of credit 
stipulation ; the additional level of credit for new parties 
seeking facilities from new branches of banks opened on or 
alter January 1, 1970 al centres with a population of 1 lakh 
or below was made uniform at Rs. 1 lakh for all States and 
Union Territories. Advances against paddy and rice to rise 
millers acting as Government agents were completely exempt 
ed from credit control directives to the extent that the stocks 
were held separately on producers levy account. A distinc 
tion was made between edible and non -edible oilseeds and 
oils thereof and lower margins were stipulated for non -edible 
oilseeds and oils. Somo additional varloties of cotton wore made 
eligible for exemption from level of credit requirement and 
cntitlement to lower margin . Banks were also permitted to 
discount bills of exchange arising out of sales of cotton textiles 
having usance not exceeding 60 days. 

201. In view of the untrend in the prices of raw cotton 
in the last quarter of 1975- 76 , the Bank tightened selective 
credit controls relating to advances against cotton and kapas, 
effective July 8 , 1976 , bearing in mind the action taken by the 
Textile Commissioner regarding tho maximum stocks that can 
be held by mills, Inventory levels in respect of which lower 
margins are applicable were substantially reduced . Thus, in 
the case of mills in Bomoay and Ahmedabad , as against tho 
cxisting margins of 25 per cent for stocks of 12 weeks corr 
sumption and 50 per cent for excess stocks, the margins 
were refixed at 25 per cent for stocks of 4 weeks consump 
tion and 45 per cent for excess stocks. Similar changes were 
made in respect of mills under the National Textile Corpora 
tion and othex mills in areas other than Bombay and Ahme 
dabad In the case of parties Other than mills , margins were 
ralsed from 25 per cent to 45 per cent in respect of new and / 
or longstaple cotton , from 50 per cent to 60 per cent for 
other varieties of indigenous cotton , and from 40 per cent to 
50 per cent for stocks covered by warehouse receipts . 


205. In their common report, the Study Groups came to 
the conclusion that while the first phase of the lead bank 
prograinme, consisting of the identification of centres holding 
potential for bank Operations and the opening of bank 
branches therein , had been a success both in terms of the 
number of new offices and in the emergence of a new pattern 
of collaborative effort, the progress in the formulation and 
implementatiton of area development programme was slow . 
The Study Groups observed that the credit plans drawn by 
somc banks for their districts varied in methodology and 
coverage . Though the Groups did not recommend a uniform 
approach in this regard , they laid emphasis on the expedi 
tíous preparation of technologically feasible and economi 
cally viable schemes and their collective implementation by 
all financial institutions. They suggested that banks should 
set about the task of formulation of such schemes in the 
broad area of the priority sectors which could be immediately 
implemented and completed within a span of 3 to 5 years . 
The Study Groups have provided certain guidelines for the 
more effective operation of the Lead Bank Scheme covering 
the formulation and implementation of bankablo schemca 
and the constitution and functioning of the District Con . 
sultative Committees . The Study Groups have also suggested 
the constitution of a standing committee in the Reserve Bank 
foi the purpose of keeping the overall progress of the Lead 
Bank Scheme under review , 


elrecht controlartehoren 


High Power Committee 


206 . Following this recommendat on , a high power com 
mittee for the Lead Bank Scheme was constituted by the 
Reserve Bank . The Committee will , inter alia issue rolicy 
yuidelines for the effective functioning of the Lead Bank 
Scheme, examine specific problems in the implementation of 
the Scheme and those referred by the State Governments and 
regional offices of the Reserve Bank and act as a reviewing 
authority for matters relating to non -compliance of the accept 
el commitments. The guidelines formulated by the Study 
Groups, referred to above , on the working of the Scheme 
in Gujarat and Maharashtra have been circulated among all 
the banks. 


207. The Government of India convened a meeting of the 
Chief Executives of Public Sector Banks on February 24 , 1976 . 
wherein the role of banks in the implementation of the 20 
point Fconomic Programme was fiscussed . 


Public Sector Banks Orientation to Twenty-Point Economic 

Programme 


202. On a review of the supply and price situation relating 
to oilseeds and vegetable oils, the Bank stepped up minimum 
margins , with effect from July 14 , 1976 , by 10 percentage 
points — from 50 per cent to 60 per cent with regard to ad 
yances against groundnut, castorseed and linseed - - and by 15 
percentage points from 60 per cent to 75 per cent in respect 
of castor oil and linseed oil. Advances against cottongeed and 
cotton seed oil wero also brought under selective credit con 
trols , the relative minimum margins being 60 per cent and 
75 per cent, respectively . They were also subjected to celling 
level of credit and minimum rate of interest of 15 per cent. 
As regards rapeseed / mustard seed , the increase in minimum 
margin was by 10 percentage points - from 25 per cent to 35 
per cent for registered oil mills in Rajasthan , Uttar Pradesh , 
Madhya Pradesh , Bihar and West Bengal and from 40 per cent 
to 50 per cent for registered oil mills in other States. The 
minimum marging for advances against warehouse receipts 
were also fixed suitably . No changes were, however , made 
in the existing minimum margin of 7 .5 per cent for advances 
against groundnut oil , rapeseed oil / mustard oil and vanas 
pati, The existing margins for advances to vanaspati manu 
facturers against vegetable oils also remained unchanged . 
The stipulation of minimum morgin for cottonseed oil did 
not apply to Vanaspati manufacturers . 


208. The principal areas in which banks can assist in 
the implementation of the 20 -noint Economic Programme 
are a ) procurement and distribution of essential commodi 
ties, ( b ) assistance to the landless labourers and other weaker 
sections of the community , who are being allotted land and 
house sites, ( c ) assistance to those released from bonded 
labour for undertaking viable productive ventures , ( d ) in 
creased flow of credit to rural areas to take care of the 
credit RAP crcated by the moratorium on recovery of debt 
from landless labourers, small farmers and artisans and pro 
gressive implementation of the programme for liquidation of 
rural indebtedness , ( c ) increased assistance to the agricultural 
sector for minor irrigation schemes and for better use of 
underground water resourcea , ( f ) assistance to handloom 
weavers , Yg ) assistance to those who are granted national 
permits for road transport, ( h ) support to programme for 
supply of essential commoclities to students in hostels and 
hooks and stationery at controlled prices and (1 ) schemes for 
apprentices for enlarging employment and training opportuni 
ties, especially for weaker sections. 


Lead Bank Scheme 

203 The Lead Bank Scheme ushered in by the Reserve 
Rank in December 1969 completed six years of its existence . 
It was therefore , decided to undertake an intensive study of 
the working of the Scherm in the two States of Gujarat and 
Maharashtra . 
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Business 


209 . According to the preliminary reports received irom 
the banks , they have recognised the importance of the Pro 
gramme and have taken the necessary steps to evolve schemcy 
for providing assistance to the various weaker sections of the 
community . The Reserve Bank , Jil ils part, has also issued 
necessary guidelines to the banks from time to time, the latest 
one hcing in regard to the provision of finance for housing 
schemcs meant for weaker sections of the society . In addi 
tion , the Reserve Bank organised in June 1976 á Seminar on 
the role of banks in the implementation of the 20 - point Eco 
nomic Programme. During the Seminar , various schemes for 
mulated by the banks for implementing the progiumme were 
discussed . Banks on their part also organised workshop / 
camps / seminars to cducate their own staff in the field of this 
innovative banking. 


214 . Every RRB is authorised to carry on and transact tho 
business of banking as defincd in Section 5 ( b ) of the Banking 
Regulation Act , 1949 and may also engage in other business 
Specified in Section 6 ( 1 ) of the said Act. In particular , a 
RRB is required to undertake the business of (a ) granting 
lours and advances to small and marginal farmers and agri 
cultural labourers , whether individually or in groups and to 
co - operative societies, including agricultural marketing 
societies, agricultural processing societies, co -operative farm 
ing sociсtics , primary agricultural credit societies or farmers 
service sociсties, foi agricultural puposes or agricultural ope 
rations or for other related purposes and ( b ) granting of 
loans and advances to artisans, small cntrepreneurs and per 
scns of small means engaged in trade , commerce , industry 
or other productive activities , within its area of operation , 


Reserve Bank Assistance and Tax Concessions 


210). While each bank is expected to display the necessary 
initiative for extending assistance to the beneficiaries under 
the Programme, the Lead Banks by virtue of their position 
are expected to give a lead to others in this direction. There 
fore , on June 3 , 1976 , the Govçinment of India directed 
these banks to reorient their Scheincs to achieve the objec 
tives of the 20 - point Economic Programme. In this connec 
tion , the hands were asked to icview from time to time their 
organizational machinery , delegation of loan sanctioning 
powers, loan procedures and the terms and conditions of 
loans so its lo cnsure prompt Jisbursement of credit to rural 
poor. Public sector banks were also advised to make periodi 
cally quantitative and qualitative a4sessment of the work donc 
hy them in the implementation of the 20 -pojat Economic 
Programme, 


Reglonal Rural Banks 


215 . All tfic RRBs set up so far have been included in 
the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 , 
The amendments made to the Reserve Bank of India Act, 
1934 cnable the Reseve Bank to grant assistance to RRBs, 
by way of loans and advances from the National Agricultural 
Credit (Long -term Operations) Fund and the National Agri 
cultural Credit (Stabilisation ) Fund under Sections 46A and 
46B . Further, by an amendment made to the Banking Regu 
lation Act, 1949, the Reserve Bank is empowered to vary , in 
respect of RRBs , the percentage governing maintenance of 
liquid assets in relation to demand and time llabilities of a 
banking company referred to in sub -section 2 ( A ) of Section 
24 . Thus, the statutory liquid assets required to be malo 
tained by the RRBs have been fixed at only 25 per cent as 
against the present requirement of 33 per cent in the case of 
other scheduled coinnicrcial banks, By a notification issued 
by the Reserve Bank , for a period of one year with effect from 
October 2 , 1975 , the RRBs are required to maintain a cash 
reserve at the rate of 3 per cent of their total demand and 
time liabilities (as specified in Sub - Section ( 1 ) of Section 42 
of the R . B . I. Act, 1934 ) as against 4 per cent currently 
maintained by other scheduled commercial banks . Moreover , 
for the purpose of income tax Act, 1961 or any other act 
relating to tax on income, profits or gains, a RRB is 
deemed to be a co-operative society . As such , a 
RRB is not liable to pay tax under the Interest Tax Act, 1974 , 


Operational Procedures 


211. A significant development in the field of banking 
during the vear was the establishment of 19 Regional Rural 
Banks (RRBs ) under the Regional Rural Banks Ordinance , 
1975, promulgated by the Government of India on Sep 
temhor 26 , 1965 and subsequently replaced by the Regional 
Rural Banks Act, 1976 . This followed the recommendations 
made by the Working Group constituted by the Government 
of India on July 1 , 1975 to study , in depth , the problem of 
devising alternative agencies to provide institutional credit 
to jural people in the context of the steps being initiated 
under the 20 -point Economic Programme. The main objec 
tives of RRBs, their capital structure , organization , business 
and other aspects of working are discussed below : 
Objective , Establishment and Capital 

212 . The main ohjective of setting up the Regional Rural 
Banks is to provide credit and other facilities , especially to 
the small and marginal farmers , agricultui al labourers , artisans 
and small entrepreneurs in rural areas , Each RRB will ope 
rate within the local limits to be specified by a notification , 
If necessary , a RRB might also establish branches or agencies 
at any place notified by the Government. Each RRB is 
sponsored by a public sector bank , which provides assistance 
in several wavy , viz ., Subscription to its share capital, provi 
sion of such monagerial and financial assistance as may be 
mutually agreed upon and help in ihe recruitment and training 
of personnel during the initial period of its functioning. The 
authorised capital of each RRB is Rs. 1 crorc and the issued 
capital is Rs, 25 lakhs. Of the issued capital, 50 per cent is 
subscribed by the Government of India , 15 per cent by the 
concerned State Goverament and the balance viz , 35 per cent 
by the sponsor bank . 


216 . In order to minimise the procedural delays in making / 
withdrawing deposits , submitting loan applications, executing 
loan documents , etc ., the Reserve Bank have constituted a 
Committee to suggest accounting and operational procedures , 
etc . to be followed by the RRBs, so that their rural clients 
feel at home in dealing with these banks . The Reserve Bank 
have also undertaken the task of providing training facilities 
to the Chairmen and Branch Managers of the RRBs, os carly 
as possible . 


Performance of RRBs 

217 . By the end of June 30 , 1976 , 19 Regional Rural Banks 
had been cstablished in different States of tho country . The 
first such bank was established on October 2 , 1975 and tho 
19th bank on April 30 , 1976 ( Table 25 ) . Within the short 
span of their working, the RRB , have opened 112 offices, 
mobilised deposits amounting to Rs. 1. 2 crores and extended 
advances of the order of Rs. 1. 5 crores 


Banking Legislation 


Management 

213. The management of cach RRB is vested in a nine 
member Board of Directors, headed by a Chairman who is 
appointed by the Government of India . In discharging its 
functions, the Board of Directors is required to act on business 
principles and in accordance with the directives issued by the 
Government of India , after consultations with the Reserve 
Bank . While a RRB is cnipowered to appoint officers and 
other employees, which it may consider necessary . their re 
niunciation is prescribed by the Government of India in 
accordance with the salary structure of the employees of thọ 
State Government and local authorities of comparable level 
and status in the area of operation of the RRB . 


Amendments to Banking Regulation Companles Rules, 1949 

218 . It was mentioned in the last Annual Report that the 
Government s notification regarding amendments to the Bank 
ing Regulation ( Companies ) Rules , 1949 was awaited . Follow 
ing the issue of this notification , the Reserve Bank logued a 
circular 10 all banks advising them of the amendments, which 
cumc into foscc from December 13 , 1975 
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State Legislations 

219 . It may be recalled that the Expert Group on State 
Enactments had recommended , in 1971 , the adoption of a 
model bill by the various Ştates to facilitatc quicker and timely 
disbursements of agricultural credit. So far 10 States viz ., 
Haryana, Himachal Pradesh , Karnataka , Madhya Pradesh , 
Maharashtra , Orissa , Rajasthan , Tripura , Uttar Pradesh and 
West Bengal have enacted the legislations . During the year , 
6 more States viz., Andhra Pradesh , Assam , Bihar , Jammu & 
Kashmir , Manipur und Meghalaya prepared the draft bills. 
Inspections,Mergers and Related Organisational Matters 
Inspection 


221. In pursuance of the Reserve Bank s programmo of 
periodicul inspections of commercial banks to asses their 
financial position , 30 scheduled banks and 1 non -scheduled 
bunk were inspected / taken up for inspection under Section 35 
of the Banking Regulation Act, 1949 during the year under 
review . Besides these , the inspection of branches of the 
Indian banks in the U . K . and Fiji Islands was also completed 
during the period . 


220 . The comparative position in regard to inspection of 
banks and bank offices carried out during the last three years 
( July — June ) is indicated below : 


222 . Centre-wise inspections were conducted at 1, 492 
centres covered by 2 , 328 officça . The programme of study of 
individual banks for examining their systems and procedures 
and suggesting improvements , wheiever necessary , was con 
tinued during the year. Studies in respect of two banks viz ., 
United Bank of India and Bank of Madura Ltd . were comp 
Icted during the year, while the study reports on Bank of 
Maharashtra and United Bank of India were finalised and 
sent to the respective banks. Since the introduction of this 
programme in 1971 , the Reserve Bank has completed the 
study of systems and procedures of 8 banks . The study reports 
arc sent to the concerned banks with a view to ensuring recti 
fication of the defects pointed out and for implementing the 
suggestions made therçin . 


- - - - 


- - 


- - - 


1973 - 74 


1974 - 75 


1975 - 76 


24 


31 


Financial Inspection 

No. of banks inspected / 
takon up for inspoction . 

No. of officos inspected . 
Centre-wise Inspection 

No. of centres 
No. of officos . 


28 
506 


Bank Mergers and Liquidations 


752 


787 


614 
2218 


1217 
2362 


1492 
2328 


223 . Efforts to consolidate the banking system through the 
process of voluntary amalgamations , transfer of liabilities and 
assets and participation arrangements continued during the year. 
During 1975 - 76 Gauhati Bank Ltd . was amalgamated with 
Purbanchal Bank Ltd . This scheme of amalgamation under 
Section 44A of the Banking Regulation Act, 1949 was sanc 
titoned in July 1975 and came into force on August 1, 1975. 


Systems Inspection 

No . of banks inspected 


TABLE 25 : - LIST OF REGIONAL RURAL BANKS 


Name of Bank and its Head Office 


Sponsor Bank 


State 


Date of 
ostablish 
ment 


Jurisdiction (within local 
limits of Districts) 


No. of 
bran 

ches 
opened 


6 


- 


- 


- 


- 


2 . Go 


1 . Prathama Bank , Morada 
bad . . . . 02- 10 - 1975 Syndicate Bank 

Uttar Pradesh Moradabad 
Gorakhpur Kshetriya Gramin 
Bank , Gorakhpur 

02- 10 - 1975 State Bank of India Uttar Pradesh Gorakhpur and Deoria 
Haryana Kshetriya Gramin 
Bank , Bhiwani . . . 02- 10 -1975 Punjab National Bank Haryana 

Bhiwani 
4 . Jaipur-Nagaur Aanchalik 
Gramin Bank , Jaipur . : 02 - 10 - 1975 United Commercial Rajasthan 

Jaipur and Nagaur 

Bank 
5 . Gaur Granin Bank , Malda , 02- 10 -1975 United Bank of India West Bengal Malda , West Dinajpur and 

Murshidabad 
6 . Bhojpur Rohtas Gramin 
Bank , Arrah . . . . 26 - 12 - 1975 Punjab National Bank Bihar 

Bhojpur and Rohtas 
Şamyut Kshotriya Gramın 
Bank , Azamgarh , , , 06 -01 - 1976 Union Bank of India 
06 -01- 1976 Union Bank of India 

Utta 

Uttar Pradesh Azamgarh & Ghazipur 
8 . Kshetriya Gramin Bank , 

Hoshangabad . . . 20-01- 1976 Contral Bank of India Madhya Pradesh Hoshangabad & Raisen 
9 . Tungabhadra Gramin Bank , 
Bellary . . . . 25-01 - 1976 Canara Bank 

Karnataka Bollary & Raichur 
10 . Puri Gramya Bank , Pipli . 25 -02 -1976 Indian Ovorscas Bank Orissa 

Puri 
11. Jammu Rural Bank , Jammu , 12-03- 1976 Jammu & Kashmir Jammu & Kashmir Jammu 

Bank Ltd . 
12 . Champaran Kslictriya Gra 
inin Bank , Champaran . , 21 -03 -1976 Central Bank of India Biliar 

East & West Champaran 
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27-03- 1976 Bank of India 


Uttar Pradesh 


Bara Banki 


14 . 


28 -03- 1976 Syndicate Bank 


Haryana 


Gurgaon 


13 . Bara Banki Gramin Bank , 

Bara Banki , 
Gurgaon Gramin Bank , 
Gurgaon , . , . 
Rae Bareli Kshetriya Gramin 
Bank , Rae Bareli 
Farrukhabad Gramin Bank , 
Farrukhabad 
Mallabhum Gramin Bank , 
Bankura . . . . 


29 -03- 1976 Bank of Baroda 


Ultar Pradesh 


Rae Bareli 


16 . 


29 -03- 1976 


Bank of India 


Uitar Pradesh 


Farrukhabad 


17 . 


09 -04- 1976 United Bank of India 


West Bengal 


Bankura 


and 


Purulia , 
Midnapur 


18 . Bolangir Aanchalik Gramya 

Bank, Molangir . . 
19 , Nagarjuna Gramin Bank , 

Khammam . . . . 


10 -04 - 1976 State Bank of India 


Orissa 


Bolangir 


JU30 -04 -1976 State Bank of India 


Andhra Pradesh 


Khammam and Nalgonda 


- 


- - 


- 


- 


224 . It was mentioned in thc last Annual Report that Gov 
ernment of India had sanctioned schemes of amalgamation 
under Section 45 of the Banking Regulation Act 1949 in 
respect of 49 banks. Under these schemes the transferee banks 
were required to make a final valuation of the ussets of the 
transfcror banks after a period of 6 / 12 years or such carlier 
periods as might be sancioned by the Government of India 
in consultation with the Reserve Bank . The final valuation of 
the assets of 20 banks has been completed and neports in res 
pect of 11 other banks are under consideration . 


while the licence granted to the Belgaum Bank Ltd . was can 
celled consequent upon its business being taken over by Union 
Bank of India referred to carlier. Following this, the name of 
the Belgaum Bank Ltd . was excluded from 
the second Schedule to the Reserve Bank 
of India Act, 1934 . Thus , the number of licensed com 
mercial banks stood reduced to 45 ( including National Bank 
of Pakistan which is under the Custodian of Enemy Property ) . 
whilc the number of banks in whose cases the licences have 
been cancelled increased to 55 as at the end of June 1976 . 
It may be reiterated that the 22 public sector banks do not 
rcquirc licence . 


225 . During the year, one bank 1.e ., the Belgaum Bank Ltd . 
transferred its selected assets and liabilities to Union Bank of 
India linder Section 293 of the Companies Act, 1956 , from 
the close of thc business on November 29, 1975. Another bank 
viz., Jharia Industrial Bank ( Pvt. ) Ltd ., a non -scheduled bank , 
agrecd to transfer its liabilities and insects to United Com 
mercial Bank . Since the transfer did not materialisc , the 
former bank was advised to take immediate steps to go into 
voluntary liquidation . The bank s request for allowing further 
time for going into liquidation was rejected . Besides this , the 
proposal for tiansfer of assets and liabilities of the Narang 
Bank of India Ltd ., a scheduled bank , to United Bank of India 
under Section 293 of the Companies Act, 1956 is in the stage 
of negotiation . 


229. During the period under review , no licenco under 
Secrion 22 of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on 
banking business in India was refused to any existing bank. 
Thus the total number of banha to whom licences have been 
reſused remains unchanged at 283 is at the end of Juno 1976 . 
Clearing House Facultles 


226 . During the year, Bank of Baroda was allowed to par 
ticipate in the share capital of Nuini Tal Bank Ltd . (a non 
scheduled bank ) and Bareilly Corporation ( Bank ) Ltd . ( a 
scheduled bank ) . Further the Government of India approved 
United Bank of India s participation in the share capital of 
the United Industrial Bank Ltd . It may be added that Union 
Bank of India is alicady participating in the sharc capital of 
the Benures State Bank Ltd 


230 . During 1975 -76 (July - Juno ), 31 clearing houses were 
established , bringing the total number of clearing houses in 
the country to 243. Of this, 9 are managed by the Rescrve 
Bank of India , 199 by the State Bank of India and 35 by 
the subsidiaries of the State Bank of India . 
Standardisation of Codlog of Cheques 

231, Duing the year , a circular was issued to all schedulod 
commercial banky instructing them to incorporato in their 
chequiey new uniforin code numbers in two boxes pertaining 
to the banks and branches concerned. It may be observed 
that uniform cocling is intended to enable the collecting 
banks to sort out the instruments bank -wise promptly and 
efficiently and save considerable time and labour in proces 
sing outward / inward clearing and collection . 


Credit Information and Statistics 


227 . During the period linder review , four non -scheduled 
banks were dissolved and reports on 4 non - scheduled banks ( 3 
of which were stated to have been dissolved during the last 
year and one in 1965) were received . No bank was issued a 
certificate to go into voluntary liquidation under Section 
44 ( 1 ) of the Banking Regulation Act, 1949. After obtaining 
the necessary directive from the Government of India , the 
inspection of books and accounts of five banks under liqui 
dation viz ., Central Calcutta Bank Ltd ., Calcutta , Commercial 
Bank Ltd ., Bank of Calcutta Ltd ., Nath Bank Ltd . and 
Bengal Bank Ltd . under Section + 5 of the Banking Regula 
tion Act, 1949 was taken up and completed during the year 
under review . While the inspection report in respect of the 
first three banks were examined and forwarded to the Gov 
ernment of India , the other reports are still under considera - . 
tion . Inspection under Section 45 of the Banking Regulation 
Act, 1949 of the Associated Banking Coronation of India 
Ltd ., referred to in the last Annual Report, could not be 
resumed during the year under review also , as the relevant 
records were still not being made available for the purpose 
of inspection . 


232. During the year, the Reserve Bank introduced a new 
procedure under which its Regional Offices were entrusted 
with the job of collecting, on a quarterly basis, district-wise 
Jalu on deposits and advances (including to the priority 
sectors ) in respoct of cach State /Union Territory separately 
from the regional offices of the commercial banks. The in 
formation so collected is consolidated and made availablo 
to the conceined dead banks and State Governments . The new 
procedure attempts to collect quickly the basic information 
lor euch district so as to facilitate meaningful discussions at 
the meetings of the District Consultative Committees, 


233 . During the ycar , the Reserve Bank set up a Steering 
Committee on Management Information System in Banks ( a ) 
to cvolve proper guidelines for the introduction of manage 
ment information system in bunks and to oversee its imple 
mentation ; ( b ) to provide cxpert guidance to banks on various 
aspects like banking costs , piofitability of branches , business 
planning and performance budgeting; (c ) to deal with matters 
iclating to specdier and more efficient ways of data 
processing and ( d ) to consider other recomendationg of the 
Banking Commission on information system in banks and 
suitable follow -uip action , 


Licensing of Banks 


228 During the period under review , no new licence to 
carry on banking business in India was granted to any bank, 


- 


- - - - 


- 
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234 . The Department of Banking Operations and Develop 

on a quarterly basis, this would provide broad sectoral break 
mcnt of the Bank continued to assist commercial banks and up of credit on a monthly basis covering 90 per cent of total 
other notificd financial institutions by furnishing to them , on 

credit. 
request, information of credit facilities allowed to individual 
borrowers . During 1975 - 76 , credit information in respect of 

Working Results of Scheduled Commercial Banks 
1 , 184 applications was furnished to the applicant banks and 
financial institutions as compared to 953 applications during 

237. The published working results of 22 public sector banks 
the previous year . 

(the State Bank Group and the 14 nationalised banks and 25 

other Indian scheduled commercial banks , each with deposits 
Basic Statistical Returns Schenc (BSR ) 

of Rs. 10 crores and above) show a further improvement in 

profits25 during the calender year 1975. The profits of public 
235 . The fourth volume of Banking Statistics under the 

sector Banks recorded a marked increase of 46 per cent in 
series Basic Statistical Returns presenting comprehensive 

1975, while those of the 25 Indian scheduled commercial 
data on deposits and advances as on June 1974 was pub 

banks in the private sector showed a marginal increase of 11 
lished during the year. A brochure giving the provisional 

per cent. On the other hand, the profits of 12 foreign 
quick results upto December 1974 in respect of important 

banks registered a decline of 16 per cent in 1975 , as against 
items was also brought out in April 1976 . 

an incicase of 50 per cent in 1974 ( Table 26 ), 

- - - - - - 
236 . A monthly reporting system in respect of large borto 

25 . Profits after provision for taxation and for bonus / ex 
wal accounts, iepresenting about two- thirds of the total bank gratia payment to staff , Profits for tho ycar 1975 are not 
credit, was introduced from Jime 1976 . Together with the strictly comparable with those of 1974 in vicw of the chango 
dala on priority sector advances , which are called from banks in procedure in the case of somo banks in arriving ut profits , 


TABLE 26 - WORKING RESULTS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 


( Amounts in Rupees Crores) 


State Bank 
Group 


Nationalised 

Banks 


Total Public 
Şector Banks 


Other Indian 

Scheduled 
Commercial Banksca 


Foreign 
Banks 


Jtcms 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


1974 


1975 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


1, Total Earnings , 


358 . 57 
(34 .9 ) 


451 . 61 
(25 .9) 


682 . 55 
(39 . 7) 


852 . 28 
(24 . 8) 


1041. 12 
( 38 .0 ) 


1303 . 89 
( 25 .2 ) 


101 , 44 
(43 .8 ) 


139 , 28 
(37 .3 ) 


105. 05 
(38 .8) 


119 . 51 
(13 ,8 ) 


Of which : 


(w ) Intorcst and . 

Discount , 


297 . 69 
( 37 . 3 ) 


370 . 26 

( 24 . 4 ) 


601. 58 
( 39 . 9 ) 


760 . 81 
(26 . 5 ) 


899, 27 
(39 . 0 ) 


1131 . 07 

(25 . 8 ) 


8 6 . 94 
(41. 0 ) 


119 . 90 
( 37 , 9 ) 


82 . 10 
( 39 , 7 ) 


96 , 72 
( 17 . 8 ) 


II. Total Expenditure 


353 . 35 
( 35 . 3 ) 


444 . 16 
( 25 7 ) 


672 17 
( 39 . 7 ) 


837 . 0 . 

3 
( 24 . 5 ) 


1025 . 52 

( 38 . 2 ) 


1281. 19 
( 24 . 9 ) 


9 8 , 55 
( 42 . 6 ) 


136 . 06 
(38 , 0 ) 


98 . 75 
(38 . 1 ) 


114 . 23 
( 15 . 7 ) 


Of which : 
(b ) Interest paid on 

Horrowings , 
Deposits, etc 


173 . 60 
(48 .0 ) 


231 . 08 
(33 . 1) 


388 . 72 
(50 . 8) 


495 . 95 
(276) 


562 . 32 
(49. 9) 


727 . 03 
(29. 3) 


5 1 . 35 
(41. 4 ) 


73 .73 
(43.6 ) 


45 . 27 
(48.2 ) 


49 . 51 
(9. 4) 


(c ) Salarics , Allow . 

ances , Piovi 
dent Fund and 
Bonus /Ex 
grutia 
payment to 
Staff . 


145. 12 
(26 .9) 


169 .97 
(19 .1) 


218 . 17 
(28 .7) 


261 20 
(197) 


363.29 
( 28 .0) 


431. 17 
( 18 .7) 


33 .96 
(41.4) 


42 .86 
(26.2) 


22.8.2 
( 22 .9) 


23 .48 
(2.9) 


Ill. Profits after provi 

sion for taxation 
and Bonus/ Ex 
gratid 
paynient to Staft . 


5 . 22 
(122) 


7 . 45 
(42. 7 ) 


10 . 38 
(35 7 ) 


15 . 25 
(46 . 9 ) 


15. 60 
(26 7) 


22 . 70 
(45 . 5 ) 


2 . 89 
(109 .4 ) 


3 . 22 
(11 . 4 ) 


6 . 30 5 . 28 
( 50 . 0 ) ( - 16 . 2 ) 


Note · Figures in brackets indicate peicentuge variation over the previous year ; figures for 1974 are revised . 
a figures relate to 25 Indian Scheduled Commercial Banks in the private sector with deposits of Rs. 10 crores and over . 

Source : Profit and Loss Accounts of banks . 
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Public Soctor Banks 


242 . Out of their profits, the 14 nationalised banks trans 
ferred Rs. 9 . 2 crorcs to the statutory reserves and Rs. 4 . 3 
crores to the Government under section 10 ( 7 ) of the Bank 
ing Companics ( Aquisition and Transfer of Undertakings ) 
Act, 1970. The surplus amount transferred to Government 
of India during 1975 represents 5 , 0 per cent of the aggregate 
conipensation paid for the acquisition of these banks as com 
pared to 4 . 5 per cent in 1974 , 


Otlier Indian Scheduled Comercial Banks 


238. An analysis of the working results of the 22 public 
sector banks (the State Bank Group and the 14 nationalised 
banks) for 1975, shows that their profis increased from 
Rs. 15 .6 crores in 1974 to Rs. 22 . 7 crores in 1975 despite 
a smaller rise in incomc as compared to last year. The higher 
profi s were due to a larger spread between total earnings and 
expenses in 1975 . The total income of these banks rose by 
Rs. 262 . 8 crores (25 . 2 per cent ) during 1975 , as compared 
to an increase of Rs. 286 . 7 crores ( 38 .0 per cent) in 1974 , 
Tho bulk of the increase in earnings was from interest and 
discount which rose by Rs. 231. 8 crorcs (25 . 8 per cent) dur 
ing 1975 as compared with the rise of Rs. 252 . 3 crores (39. 0 
per cent) in 1974. The increase in the volume of credit in 
1975 as also the hike in the minimum lending rate of banks 
from 11 per cent to 12 .3 per cent since July 23 , 1974 contri 
buted to the improvement in the banks income from this 
source . Income earned from commission , cxchange and bro 
kerage was also higher in 1975 than in 1974 . Total cxpendi 
ture of these banks also showed an increase , but the rise in 
exponditure was at a much lower rate during, 1975 than in 
1974 . Thus, the total expenses of these banks increased by 
Rs. 255,7 crores (24 . 9 per cent) in 1975 as compared with 
Rs. 283. 4 crores ( 38 . 2 per cent) in 1974 . An important 
component contributing to the increase in banks expenses 
was interest paid on deposits and borrowings . It increased 
hy Rs. 164 .7 crores in 1975 as compared to a rise of Rg. 187. 3 
crores during 1974. Another major item of expenditure viz ., 
salaries, allowances, provident fund and bonus / ex - gratiæ pay 
ment recorded an increase of Rs. 67. 9 crores as compared to 
Rs. 79. 5 crores in 1974 . 


243. The working results of 25 private sector Indian 
scheduled commercial banks each with deposits of Rs. 10 
crores and over reveal a smaller rise in the level of their 
profits . During 1975, these banks total income increased by 
Rs. 37. 8 crores to Rs. 139 , 3 crores (37. 3 per cent ) and 
expenditure by Rs. 37. 5 crores to Rs. 136 1 crores ( 38 .0 per 
cent). Consequently , these banks showed profit of Rs. 3 . 2 
crores as compared with Rs. 2. 9 crores in 1974 . Out of the 
proſits of Rs. 3 . 2 crorcs in 1975, these banks transferred 
Rs. 1 .2 crores to statutory reserves and Rs. 1 . 0 crore to other 
rescives. 


Foreigo Banks 


244. During 1995 , the income of the 12 foreign banks in 
creased by Rs. 14 . 5 crorcs or by 13 . 8 per cent and their ox 
penditure rose by Rs. 15 . 5 crores or by 15 .7 per cent. Reflect 
ing this, their profits at Rs. 5 .3 crores recorded a decline of 
Rs. 1.0 crore ( 16 . 2 per cent) during 1975 as compared to a 
rise of Rs. 2 . 1 crores ( 50 per cent ) in 1974 , 


Committees and Working Groups 


State Bank of India 


245. Besides the Committees and Working Groupy / Study 
Groups referred to carlier, the Reserve Bank /the Government 
appointed / constituted the following committees and study / 
Working Groups during the year under review , 


Commutee on Penal Rates and Service Charges 


239 . Total çarnings of the State Bank of India recorded 
an increase of Rs. 75 . 3 crores during 1975 as compared to a 
rise of Rs. 74 . 7 crores in 1974 . The increase of Rs 73 . 4 
crores in the total expenditure during 1975 was lowor as 
compared to the increase of Rs. 74. 2 crores in 1974. As a 
result, the profits of the State Bank of India at Rs. 6 . 5 crores 
in 1975 recorded a marked increase of Rs, 1 .9 crores as 
compared to an increase of only Rs. 49 lakhs in 1974 . Out 
of the profits for 1975 , the bank transferred Rs. 5 crorey to 
reserve fund and provided Rs. 1 . 5 crores for dividend to 
shareholders . 


Subsidiarles of State Bank of India 


240. Thc seven subsidiaries of tho State Bank showed an in 
creasc in their income of Rs. 17 . 7 crores in 1975 es com 
pared to that of Rs. 18 . 2 crores in 1974 . Their total expenses 
rocorded a smaller rise ( Rs. 17 . 4 crores ) during 1975 than 
in 1974 ( R . 18 . 1 crores ). Consequontly their profits rose 
from Rs. 61 lakhs in 1974 to Rs. 92 lakhs in 1975 , 
Out of the profits for 1975, theso banks transferred an 
amount of Rs. 61 lakhs to reserves as against Rs. 49 lakhs 
last year and made provision for payment of divided to State 
Bank of Rs. 31 lakhs against Rs. 12 lakhs in 1974 , 


246 . Following discussions with the Chief Executives of the 
commercial banks on March 12 , 1976 , tho Reserve Bank , in 
consultation with the Chairman of the Indian Banks Asso 
ciation , constituted a Committee on Penal Rates and Service 
Charges. The Committee submitted its report in April 1976 . 
In its réport, the Committee has recommended that the sys 
tem of penal rates has to be accepted as a justifiable part of 
the interest rates policy of banks as long as they are applied 
with selectivity and discrimination . Penal rates should be re 
garded not as a rovenue raising measure but ans an instrument 
to enforce discipline among the borrowers . A bank may be 
justfied in charging penal rates in the following cases viz ., (1) 
default in repayment of loans, (ii) irregularities in cash credit 
accounts, ( iii) non -submission of stock statements and other 
financial data , (iv ) default in borrowing convenants, (v ) non 
paymçnt / non -acceptance of demand / usanco bills of exchange 
on due date and / or ( vi) excess current assets. The Committee 
has recommended that penal rates may vary from 1 per cent 
to 2 . 5 per cent over and above the normal rates applicable to 
advances , but in no circumstance , the penal rate should cxcced 
2 per cent over the ceiling rates prescribed by the Reserve 
Bank on advances. As regards service charges on bortowal 
accounts , the Committco has observed that there could be no 
objection to banks recovering from the borrowers actual out 
of-pocket expenses incurred by them such as godown keeper s 
salary, legal charges and stamp duties. In regard to other 
service charges, the question is still being examined by the 
Committee and therefore until the Committeo submits and its 
final report , no hank should increase the scale of such ser 
vice charges prevailing before the ceiling on interest rates 
was prescribed by the Reserve Bank . The Bank has accepted 
these recommendations and issued appropriate guidelines to 
the banks . 


Nationalised Banks 


241. The total income of the 14 nationalised banks at 
R3. 852.3 crorse in 1975 registered an increase of Rs. 169.7 
ciores ( 24 , 8 per cent) as compared to a rise of Rs. 193 . 8 
crores ( 39 . 7 per cent) in 1974. The bulk of the increase in ear 
nings during 1975 was from interest and discount which re 
corded a rise of Rs. 159. 2 crores ( 26 .5 per cent) as compared 
to a rise of Rs, 171. 4 crores ( 39. 9 per cont) in 1974 . Total ex 
penses of these banks rose by Rs. 164 . 9 crores in 1975 ( 24 . 5 
per cent) as compared to the rise of Rs. 191. 2 crores ( 39 . 7 
per cent) in 1974 . The two important items of expenditure, 
viz ., interest paid on deposits and borrowings and salaries 
allowances, provident fund and bonus / ex - gratia payment etc. , 
increased during the year by Rs. 107. 2 crorts and Rs. 43 . 0 
crores , respectively , as compared to the increase of Rs. 130 .9 
crores and Rs. 48 . 7 crores in 1974. Reflecting these trends 
in income and expenses, the profits of 14 nationalised banks 
recorded a rise of Rs. 4 , 9 crores in 1975, as compared to 
Rs 2 .7 crores in 1974 . 


Working Group on Operational Effickency and Profitablilty of 
Banks 


247 , The Working Group on Operational Efficiency and Pro 
ſtability of Banks, which was appointed by the Reserve Bank 
in April 1976 , has been asked to (i) suggest practical and realls 
tic criteria for the evaluation of the performance of individual 


1812 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21, 1977 /VAISAKHA 31, 1899 


[PART 11 -- Sec . 3 (ii)] 


- 


- - 


- 


- - 


- 


banks , (ii ) determino the basis for assessment of cost of various 
banking services , ( ii ) plan and organise a systomatic survey 
to provide calimates of average cost and income in respect 
of different functions undertaken , (iv ) provide guidelines on 
the pricing policy of banks in relation to the services rende 
ied to the constituents. (V ) recommend internal systems and 
procedures to control banking costs, improve operational effi 
ciency, productivity and profitability of banks and ( vi ) adviso 
the nature of cost studies which should be undertaken by in 
on the nature of cost studies which should be unxertaken by 
individual of service charges and evolving suitable methods 
for profitability analysis of branches . 


Worktng Group on Custoner Service in Banko 

248. The Working Group on Customer Service in Banks , 
which was appointed by the Government of India , submitted 
its interim report on the critical scrvice areas of banks. The 
Group identified the following arcas as critical for customer 
service viz , (i) deposit accounts , remittances and collections, 
encashment of cheques issuance of receipts , statements of 
accounts , collection of cheques and bills and remittances in 
cluding issuc and encashment of drafts , ( ii ) loans and (ii) 
staff attitudes . The Government of India have accepted tho 
major recommendations of the Group and advised the banks 
to implement them . Most of the rocommendations, which call 
for specific and urgent action , havo been implemented by tho 
banks. Other recommendations, which require legislative 
action /measures on the part of the Government /Reserve Bank 
are being considered by the appropriate authorities. 


Committee on Transfer of Loan Accounts 


249. With a view to discouraging unhealthy competition 
among the banks for big loan accounts, the Reserve Bank 
constituted on March 15 , 1976 a Committee on Transfer of 
Loan Accounts . Tho Committee was a kod to work out norms 
for regulating the transfer of loan accounts among banks so 
as to develop a mutually acceptable system in this regard . 


tenement / house . Further, banks have been advised that the 
rate of interest on loans for housing schemes and hostels 
intended for scheduled castes and scheduled tribes should 
not exceed the rate piescribed under the Diſfciential Interest 
Rates Scheme. In respect of housing schemes for othci cate 
gories, the rate of interest should be moderate and in keep 
ing with the priority assigned to this activity . The Bank bas 
clarified that the minimum lending rate directive will not 
apply to thc aforesaid types of loons. 
Credit Guarantee Corporation and deposit Insurance Corpo 
ration 

253 . Finally , the activities of the Credit Guarantee Corpo 
ration of India and the Deposit Insurance Corporation dur 
ing the year under review may be briefly reviewed . 
Credk Guarantee Corporation of India (CGCT) 

254 . During 1975, there was a notable increase in the covci 
age of advances guaranteed under the threc Schemes of the 
Credit Guarantee Corporation , The total loans and other 
Credit facilities extended to small borrowers by banks, state 
linancial corporations and service co - operative societies covered 
by the Guarantec Schemes as on the last Friday of December 
1975 amounted to Rs. 799 ,6 ciores, as compared to Rs. 529 .6 
cioccg a year before . Bulk of this amount (Rs. 796 . 1 crores , 
was under the Small Loans Guarantee Scheme 
alone 0 . Of the total advances granted linder this 
Scheme, farmers and agriculturists alone accounted for 
Rs. 538 . 7 crores , followed by transport operators (Rs. 104 . 8 
crores ), traders (Rs. 80 . 5 crores) and professionals and self 
employed (Rs. 40.7 crores ) . The sum of advances guaranteed 
under other two schemes, viz ., Financial Corporation Guaran 
lce Scheme and Service Co -operative Societies Guarantec 
Scheme, amounted to Rs. 2 .6 27 crores and Rs. 0 . 928 crore , 
respectively . As at the end of April 1976 , the Credit Guaran 
tee Corporation had ieceived 3 ,497 claim applications for 
a total of Rs. 127 .5 lakhs , of these farmers and agriculturists 
alone accounted for 2 ,314 claims involving an amount of 
Rs. 84.8 lakha, followed by transport operators for 212 
claims involving Rs. 25. 0 lakhs, Out of the total claims 
received upto the end of April 1976 , 2 , 272 claims for Rs. 88 .0 
lakhs were notified to credit institutions, 514 claims for an 
agg : cgate amount of Rs. 13 .0 lakhs were discharged , 111 
claims of Rs. 4 . 3 lakhs were rejected , and 159 claims for 
Rs. 3 , 3 lakhs were withdrawn by the credit institutions then 
Gelves for one or the other reason . The remaining claims werc 
being examined by the Corporation . The piesent procedure 
for dealing with claim applications is being reviewed by the 
Corporation with a view to setling the claims more speedily 
in future , 

255 . The Corporation further liberalised the conditions on 
which the benefit of protection was made available to credit 
institutions in regard to the credit facilities granted by them 
to certain categories of borrowers . Thus, with effect film 
January 1 , 1976 , the ceiling limit for the eligible credit faci 
lities to transport operators was raised from Rs. 1 lakh to 
Rs. 1 . 5 lakhs : foil traders in goods other than fertilisers or 
mineral oils. the ceiling limit on annual sales turnover was 
raised from Rs, 1 lakh to Rs. 2 lakhs and in respect of 
traders in fertilisers or mineral oils it was increased from 
Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs. Further , the Corporation s liabi 
lity in respect of claims was cnhanced from 75 per cent of 
the amount in default or Ra, 37 , 500 whichover is lower to 
75 per cent of the amount in default or Rs. 50 , 000 whichever 
is lower. The Regional Rural Banks , set up during the year , 
were also made eligible to join the Corporation s Credit 
Guarantee Schemes : so far , three Regional Rural Banks have 
executed the necessary Agreements . 
Deposit Insurance Corporation (DIC ) 

256 . Duiing the year under review , the number of insured 
commercial banks came down from 81 to 79 conscqucnt upon 
the amalgamation of the Gauhati Bank Ltd , with the 
Purbhanchal Bank Ltd , and transfer of liabilities and assets 


250 . The Committee in its report, submitted to the Reserve 
Bank , has suggested the establishment of a high level com 
mitte in each bank to consider the genuine grievances of the 
customers . The procedure suggested by the Committee for tak 
jag over of accounts provides for consultations between the 
transferor and transferee banks. The procedure also provides 
for safeguards to ensure that the borrowers do not transfer 
accounts to avoid financial discipline. Under the procedure re 
commended by the Committee , the transferee bank will not 
be able to give concessions in the rate of interest. Further , 
with the intervention of Reserve Bank , banks would not be 
able to block transfer of accounts for unjustifiable reasons , 
The Committee s recommendations have been accepted by the 
Reserve Bank and certain guidelines are being issued to banks 
in this regard . 


Worklng Group on Jousing Finance 


251. On May 7 , 1976 , the Governor of the Reserve Bank 
announced that a Working Group will be constituted shortly 
to examine the role of the banking system in providing 
finance for housing schemes. However, pending an in - depth 
study of the subject by the proposed Working Group and in 
view of the importance assigned to housing for the weaker 
Sections of the community under the 20 -point Economic Pro 
gramme, the Reserve Bank issued certain tentative guidelines 
to the commercial banks. Housing Schemes eligible for bank 
finance would be rural housing schemos , housing as well as 
hostels for scheduled castes and Scheduled tribes, slum clea 
rance schemes, family planning clinics and rural health cen 
tres covered under public health programmes and urban hou 
sing schemes for low income group . 


- - - - - 


252 . Banks have been advised that bulk of the cost of each 
housing project should be financed from sources other than 
bank finance and bank credit should only supplement such 
resources . Generally , bank credit should not exceed 40 per 
cent of the total cost of each project : and in the case of 
direct loans to the beneficiaries under the Schemes , individual 
loan should not exceed 80 per cent of the total cost of each 


20 . Figures relate to 74 out of 75 banks, which have join 
ed the Scheme. 

27 . Figures relate to 11 out of 18 financial corporations, 
28 Figures relate to 6 commercial banks only . 

29 . The Section on Finance of Non -Banking Companies 
appears in Part IV (Developments in Industrial Finance) of 
this Report. 
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of this Tilgaum Dank i td to the ID01 }}unk of India 11 achieved hyftorganising thc primaiy agricultural credit 
1her , 19 Kip0ml Rial ( 

Inhs istillishedw ithic Resin Socies into Table / l utentially viable oncs and by organis 
11 21 kuu Bunks Icl . 1976 in the 10 % olub . Miches , iny now Societies like the tumers Service Societics ( FSS ) 
Bihar, Hany . nn. Jummu ind hushmil, Kamalakın, Michy. and Luigc - sized Multipurpose Societies (LAMPS ) , particularly 
Piadesh , Orissa , Rajasthan . Uita Pradesh and West Beng: ) in the tribal arcas. Apart from undertaking measures for 
were registered as insured banks dwing the car 

iehabilitating and strengthening centrul co -operative banks in 

States whcic the co - opciative movement has so fur been 
257. The number of insured co -operative banks went up 

Weah , special stress will also placed on gearing the move 
liom 513 10 536 including one co -opedive banks in the Suite 

ment to meet the needs of the weaker sections of the com 
uf Tupuru to which the insurance scheme was ( llended . 

munity. The Twenty - point Economic Programme has imparted 
The Scheme now covers co - operative bonks in the States of 

a new sense of urgency to the attainment of these objectives . 
Andha Prudesh . Madhya Pradesh , Maharashtra , Janimu and 
Kashmir, Kerala and Tupura and the Union Icnlories of 
Delhi, Gol Daman and Diu und Pondicheuy The question 
of extending the Scheme to the icmuning States , Union Temi 

Twenty -point Economlc Programme 
tones is under active consideration . 


- 


- 


- 


26 


20 


..... 


546 


246 


1244 


258 , With a view to providing : l eatei mesure of pro 

260 . Special attention was being paid to the implementation 
tection to bank depositors the DIC laused the limit of of the 20 -point Economic Programme. As the measures taken 
insurance cover for « crosits in Tegistered insured banks lioni for the liquidation of the rural indebtedness were likely to 
Rs 10 ,000 rei depositor to Rs. 20 . 000 with effect on July dry up the credit line from non - institutional sources such as 
1, 1976 . The previoity liniit of Rs 10 , 000 per depositor came money -lenders , consumption loans were permitted to be given 
into fo ce on Ipiil 1 , 1970 . 

by socicties 10 members of the weaker sections. Individuals 

could also get loans either directly from the central co 
III. DEVELOPMENTS IN CO - OPERATIVE BANKING 

operative banks or from their own societies against the 
security of gold or silver ornaments . Certain relaxations hayo 

been made in the matter of eligibility of primary agricultural 
259 . The main emphasis in the sphere of co - operative bank credit societies for share capital contribution from out of 
ing continued to be on the reduction of regional imbalances the Bank s long -term Operations Fund : these would enable 
in co - operative development and the narrowing down of the them to augment their owned funds and their lendings for 
cxisting credit gaps. The latter objective was sought to be consumption purposes . 
TABLE 27 - PROGRESS OF COOPERATIVE CREDIT MOVEMENT IN INDIA 

( Amounts in Rupecs Crores ) 
- - - 

Co - operative year 
Type of institutions 

1972- 73 1973-74 1974 -75* 
- - - - I - - - - - - 

? 

31 
(a ) State Co-operative Banks 

(i) Number 1 
(ii ) Owned funds 

117 

129 142 
(ill ) Deposius 

106 

489 
(iv ) Borrowings from the RBI 

276 

377 
(1 ) Or which , short -term agricultural . 

155 154 

212 
TV Working capital . 

849 942 

1187 
( vi ) Loans issued 

1135 

1162 
( wil ) Louns outstanding . 

706 720 
(a ) Of which , short- term agricultural . 

400) 

381 
( viii ) Percentage of ( iv a ) lo (vii a ) , . 

19 
(1 ) Central Co-operative Banks 
( 1) Number , , , , , 

344 

341 341 
( ii) Owned lunds , . 

254 

314 
(ii) Deposits i 

647 

802 
(iv ) Borrowings from the RBL/urex bank 

398 448 

537 
(v ) Working capital 

1595 

1838 

1246 
(vi) Loans issued . 

1249 

1520 
(vii ) Loans outstanding , 

1028 1107 
( c ) State/Centre Land Development Banks 
(i ) Number : 

19 
(ii ) Owned funds . , 

98 118 

134 

1015 
( iu ) Debentures outstanding 

1157 
( iv ) Working capital 

1202 1368 

1502 
( 1 ) Loans issued 

171 
. . 

147 

184 
( vi) Louns outstanding : 

819 

993 
(d ) Primary Agricultural Credit Societies 
(1) Number (in thousands ) 

155 154 

153 

33528 
( ii ) Membership (in thousands) 

14956 35851 
(lt) Owned funds , 

323 

391 
( iv ) Deposits . 

84 
(1 ) Boirowings 

858 

1035 
(11) Louny Issued . . 

762 

889 
979 

1165 
( vii ) Loans outstanding _ : : _ - 

1055 
- _ - . - . : - _ 

- - . ? 
* Provisional. 
25 ( 11 / 77 - - 18 


..... 


635 
367 


42 


281 
719 


....... 


1412 


1344 


19 


19 


. 


1254 


.. 


.. 


914 


..... 


353 
89 


97 


918 


776 
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TABI. E 28 :- RESERVF BANK CREDIT TO CO -OPERATIVFS 1974 - 75 AND 1975 - 76 

(Amounts in Rupees Cores ) 
- - 

- - - - - 
1974 - 75 (July - June ) 

1975-76 (July -June ) 
Items 

- - - - - - - - 
Limits Drawals Repay . Outstan - Limits Drawals Repay - Outsta 
Sanc ments dings Sanc 

menty ndings 
tioned 

tioned 


- - - 


- 


- 


- 


34 


5 


10 25; 


37 37 


0 04 


I. Short- term 
(1) Seasonal agricultural operations 
( ai 1 % below Bank Rate ) 

489 .52 811 . 79 751. 15 212 15 611. 89 899 . 73 965 28 146 .00 
( ii ) Marketing of crops other than ) 

18 13 19 . 58 0 49 

. 049 Nil 
cotton and kapas $ 40 30 

37 37 
(iii) Marketing of cotton and kapas . ] 

46 . 94 37 54 1025 ) 

21 89 31 97 017 
liv ) Purchase and distribution of ferti 
lyers (at 3 % above Bank Ratc ) . 28 . 20 22 . 45 

47 05 62.92 61 81 19 .91 
(1 ) Production and marketing of hand 

loom products (at 14 . below 
Bank Rate ) , , , , 

15.69 29,43 23 . 37 11 09 20 . 03 34 , 25 33. 94 11 40 
( vi ) Financing other cottage and small 
scale industries . . . 

252 1 . 33 0 .28 1. 33 4 . 75 2 .53 | 55 2 . 11 . 
(ul ) Purchase and sale of yarn (at Bank 
Rate ) 065 0 . 47 0 . 43 

0 . 65 0 .13 0 .11 0. 06 
( viii ) Loans to ARDC (at Bank Rate ) . 15 00 

11 60 

15 . 00 1. 70 

1 70 
(10) Against pledge of sugar . . 22 00 67. 12 45 . 12 

14 50 10 50 32 . 50 

Nil 
II . Medium - term 

(1) Agricultural purposes (at 11 % 
below Bank Rate ) 

9. 87 4 58 8.83 15 .65 11. 59 7. 18 748 15 35 
( ii ) Conversion of short-term loans 

into medium - term loans in scarcity 
affected areas (at 14 % below 
Bank Rate ) , , . 

106 .926 55.036 25 366 82 556 50 486 41 816 45 606 78. 7609 
( iii ) Purchase of shares in co - opcrative 

sugar factories/processing socioties 
( at Bank Rate ) . 

053 0. 16 0. 34 1.01 3.04 . 0 .38 063 
IlI. Long- term 

( 1) Loans to State Governments for 

contribution to share capital of co 
operative credit institutions 

8 37 837 637 70 00 13, 54 17. 52 753 75 70 
( II) Loans to ARDC (at 41 % / 40 " 

per annum )7 . . . . 40 . 00 40 . 00 5 . 80 88 . 20 60 . 00 60 . 00 9 . 80 138 . 40 
- - - - - 

1. At 1 % below Bank Rate from 1973 -74 subject to robate of 1 - as per Rebate Scheme excepting under Section 17 (4 )(0 ) which 
continued to be at 2 % below Bank Rute . A12 " Below Bank Rate from 1975- 76 subject to recovery of an additional interest of I - 
as per Linking Scheme. 

2 . Including monopoly procurement of cotton 

3. Prior to 1972 , pruchasc and distribution of fertilisers was financed at Bank Rate by the Bank. However , from Junuary 1972, 
the interest rate was raised by 20% above the Bank Ratc with a view to aligning it to the lending rates of commercial banks Again it 
was further raiscd to 3 % above Bank Rute for 1974 , Data relate to calendar year 1974 and 1975 . 

4 . Data relate to financial ycars . 
5 . Data relate to calendar year 1974 and 1975 . 
6 . Including rephasement and reschedulement 
7 . The interest was raised from 4 - 4° . to 6º , from September 1974 . 


261. Further , under the 20 - point Economic Programme, 
the consumer co - operatives were assigned an important role 
in the public distribution system for supply of essential goods 
such as controlled cloth clc , at reasonable pricts While the 
statc level consumers federations, wholesale co -operatives and 
the primary consumer co -operatives will seive the ban arcus, 
tho reorganised primary agricultural credit societics, the FSS 
and the LAMPS would attend to the distribution work in 
rural arcus . These societies were made eligible for additional 
share capital contribution in excess of the normal limit of 
Rs. 10 ,000 from the Bank s Long- Term Operations Fund . 
Besides , the Bank had agreed to consider the involvement 
of the funds of the central co - operative banks in financing 


these societies for this purpose 15 a legitimate charge on their 
funds and giant larger financial accommodation for eligible 
purposes. To meet the growing working capital needs of 
lisban consumer stores in this context, the Bank agreed lo 
their being financed by the urban co -oporative banks. Fur 
ther , in order to ensure flow of increased volume of working 
capital finance from commercial and co -operative banks for 
this activity , the Central Government s Guarantec Scheme 
which was so far confined to national and state lovel co 
operative consumers federations and wholesale stores was 
libcralised to cover good working primary societies having 
large tunover, 


WITH FITTATH : 621, 1977 /478 31, 1899 


1815 


TATTII - - 13 ( 1 ) 1 
- - - - - - - - - 
Co -operative Credit Policy 


---- - - -- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


Rs. 1. 9 crores as special limits for cotton and kapas coverccl by 
Bank s directives , Rs, 15 .4 crores for cotton not covered by 
these directives and Rs. 20 . 0 crores to the Maharashtra State 
Co -operative Bank Ltd . for financing marketing of cotton and 
kapas under the monopoly procurement scheme of the Maha 
rashtra Government. 


262 . The muin aim of the co -operative credit policy Juring 
the year 1975 - 76 continued to be to subscrve the national 
objectives of development within the framework of monetary 
discipline. For this purpose , ſunds were provided , on rational 
nouns , to co -operative institutions on short-term , medium 
leim and long-term basis for inancing agriculture and cottage 
and small- scale industries largely on a supplementary basis. 
An overall view of progress of co-operative credit movement 
diuing the thiec years cndcd 1974-75 and of the Reserve 
Bunk credit to co -operatives in 1974 -75 and 1975 -76 can be 
had from the data in Tables 27 and 28 . 


Distribution of Fertilisers 

268. The Bank continued to provide short- teıın ciedit limits 
to the state co - operative banks at 3 per cent above the Bank 
Rate for purchase , stocking and distributing fertilisers whero 
ver the commercial banks were not able to meet the require 
ments in full, 
Accommodation to Industrial Societieg und Units 

269. The Bank continued to provide financial accommoda 
tion to stale co - operative banks at Bank Rate for financing 
industrial units outside the co -operative sector and industrial co 
operative societies (other than weavers ) . During the year , 
cicdit limits to the tune of Rs. 475. 5 lakhs were sanctioned 
10 4 state co - operative banks on behalf of 22 district central 
and 13 primary (urban ) co - operative banks . 


Short-term Finance 
Textsnel llgricultural Operations 
Concessional Finance 

263. The Bank continued its policy of sanctioning short 
teim credit limits during 1975 - 76 ( under Section 17 ( 2 ) ( b ) 
re : d with Section 17 ( 4 ) ( c ) / Section 17 ( 4 ) ( c ) of the Reserve 
Blink of India Act) for financing seasonal agricultural upei . 
tions to state co -operative banks at 2 per cent below the Bunk 
Rite. As mentioned in the last year s Report this concessional 
rate was ivailable to banky, only to the cxtent of their borrow 
ungs within an aggregate level fixed separately for cach bank 
in this rogaid under the scheme of linking borrowings from 
the Bank with efforts at deposit mobilisation . During the 
year 1974 -75, only 24 central co - operative banks did not 
get full ebatc from the Bank under the Scheme. 


Unwarranted Drawals 


264. During the year 1975 -76 , credit limits sanctioned by 
the Bank for financing ugricultural Operations 10 state co 
opeiatic banky increased to Rs. 612 crores from Rs. 490 
crores in 1974 -75. The increase of Rs. 122 crores in the 
short- erm crcdit limits may be attributed mainly to the in 
creased demand for fertilisers and other inputs in both the 
haril and rubi scasons of 1975-76 and the newly introduced 
scheme of financing sugarcane cultivation of members of cano 
tions in U . ) , by the primary credit societies , 


270 . Unwarranted drawals on short-leim agricultui al limits 
by state co -operative banks continued to be discouraged dur 
ing the year 1975 -76 . Suitable ceilings were fixed for cach 
Stutc co - operative bank for the call deposits it may maintain 
with other bunks, and penal jates of interest were charged 
by the Reserve Bank wherever these ceilings were exceeded . 
Selective Credit Controls 

271. The restruints imposed during 1974 - 75 on advances 
against the security of cotton and hapas by the state and cen 
tial co -operative banks and certain selected primaiy ( urban ) 
Co -operative banks were continued during the period under 
review . In addition to the 14 urban co -operative banks in 
Gujarat and 8 in Karnataka coveicd last year, the dircctives 
in this regard covered 4 more banks in Gujarat. 


265. As in the previous years, separate kharif and rabi 
limits were sanctioned in certain States where rabl was an 
important scason . Supplementary credit limity sanctioned to 
13 state co -operative banks on behalf of 152 central co 
operative banks for the rabi season 1975- 76 aggregated Rs. 
87. 4 ciores. Additional credit limits were also sanctioned to 
the Uttar Pradesh State Co -operative Bank for Rs. 19 . 2 crores 
on behalf of 28 central co -operative banks exclusively for 
financing sugarcane cultivation , 


Credit Authorisation Scheme 
Block Capital 

272 . The Schcme jequiring the state and central co -opera 
tive hanks to obtain the Bank s prior authorisation for grant 
ing advances above Rs. 25 lakhs for meeting block capital 
requirements of manufacturing processing units was continued 
during the year 1975 - 76 . Under tho Scheme, 11 state and 5 
cential co-operative banks had approached the Bank for prior 
iluthorisation , as gainst 5 state and 4 central co - operitive 
banks in the preceding year , for an amount of Rs. 2628 .0 
lakhs on behalf of 31 manufacturing / processing units . Autho 
risation , however, was granted to 10 state and 7 central 
co -operative banks involving an amount of Rs. 1752 , 7 lakhs 
on behalf of 24 manufacturing /processing units during the 
year, as compared to 4 state and 2 central co -operative banks 
for the previous ycar. 


Working Capital 


Seasonality 

266 . Undor tho # Oasonality disciplino Airst Introduced lo 
1973, the banks were to some extent able to recover a major 
part of their advances made in the convention marketing 
period . This resulted in a perceptible fall in the level 
of their louns outstanding at the end of June 1976 . 

Ul! The statt Co -operative banks were advised that 
none of the central co -operative banks should be 
peimittel after April 1 , 1976 to diaw on the credit limits 
Sanctioned to theni , unless thc concerned central co -operative 
banks had recovered from societies at least a stipulated per 
centage , generally 40 per cent of the demand as on March 
31, 1976 and passed on that amount to the state co -operative 
bank. For this purpose , all the recoveries from July 1 , 1975 
till March 31, 1976 as well as conversions of short-lcım 
into medium -term loans granted , if any, were reckoned as 
I ÇCoveries. Wherever Jarge supplementary ciedit limits were 
sanctioned , the druwals on short-term limits fatei July 1 , 
1976 were to be regulated by a similar discipline of a 
minimum recovery performance . 


273 . In order to ensure that working capital advances to 
the non - agricultural sector are not granted indiscriminately , 
all the state and central co -operative banks were advised to 
obtain the Bank s prior authorisation in respect of advances 
to any single party in cxcess of Rs, 100 lakhs and Rs. 50 
lakhs. respectively . These amounts were subsequently raised 
to Rs. 200 lakhs and Rs. 100 lakhs , reypectively in the con 
text of the gencral credit control policy announced by the 
Bank at the beginning of the busy season in November 1975 . 
Specific norms in relation to the minimum margips and the 
cate of interest had also been prescribed for such loaning. 
During the year , 9 state and 25 central co - operative banks 
had ushed for prior authorisation for an amount of Rs. 202.4 
ciorcs on behalf of 81 co -operative marketing , processing 
societies and consumer stores / societies, Authorisations, were 
granted to 9 state and 25 central co - operative banks involving 
in amount of Rs. 174 . 3 crores on behalf of 77 co -operative 
marketing, processing and consumer stores /societics , 


Marketing of Crops 

267. The Bank also anctioned short-lerm crcdit limits for 
marketing of con during the year 1975 - 76 at 3 per cent 
chuve the Bank Rate . The sanction of these limits, however , 
was subject to the stipulations under the selective ciedit con 
trol measures of the Bank , Tho limits to sanctionod during 
1975- 76 negregated Rs. 37.4 crores as against Rs, 40 . 3 crores 
during the year 1974 -75. The marketing limits comprised 


274 . In respect of the lendings of the state and central 
co - opciative banks to co - operative sugar factories , advance 
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payments were to be confined to cune growers in respect of Financing of Sericulturists 
their cane being purchased by the factories only at the mini 

281. The institutional arrangements for (inancing the Clash 
mum prices fixed by the Government of India . This restriction 

Programme for the Development of Scriculture in Karnataka 
was imposed to eliminate unhealthy competition for purchas 

envisaged by the Bank provide for formation / icorganisation 
ing cane by factorics particularly in Maharashtra and to mini 

of 125 to 150 sen cultuusts Societies, in five districts in the 
mise diversion of cune from the area of weak factories . For 

Sluite to provide thc enine vangi of vedit facilities ( i. c. short 
sanctioning short- tern advances to co - operative sugar factoriey 

term , medium and long - teim ) and technical assistance to their 
against the security of stocks of sugar, the minimum margin 

scuiculturists as well as other agriculturist members . The State 
had been reduced from 25 pci cent for pledge and 40 per 

Government had , however, decided to organise 125 societics 
cent for hypothecation for free sale sugar and 15 per cent 

only for financing the programme, of which 64 societies had 
for pledge and 25 per cent for hypothecation for levy sugar 

been icgistered . Sericulturists Socielles numberiny 33 werd 
to a uniform minimum margin of 15 per cent. For this pur 

allotted to the commeicial banks and 12 societies to the co 
pose , thc stocks of levy sugar were to be valued at the levy 

opciative banks for providing credit facilities to them "The 
price and stocks of free sale sugar at the tarifl value fixed by 

Igricultural Relinance and Development Corporation had also 
the Government or at the market value , whichever Wils 

piepaced guidelines for financing the programme through the 
lower. 

commercial binky, The Bank sunctioned a medium -term credit 

limit of Rs 17. 0 lakhs to the Karnataka State Co-operative 
Financing of ( onsumer Stores 

Bank Ltd , on behalf of the Mysore District Co -operative 

Bank for finnncing the sericulturists societies, 
275. ln view of the significant role assigned to the con ; 
sumers co - operative in the distribution of essential commodi 

Mediuin -term Finance 
ties and controlled cloth in rural areas under thc 20 - point 
Economic Programme, the Government enlargeul the scope 

282. During the year 1975 - 76 , it was decided to treat the 
of the Centrally Sponsored Scheme for consumer co - opera Pliichase of camels as an approved agricultural purpose for 
tives under which funds were made availahle to the State mcdium -term finance from the central financing agencies si 
Governments for stiengthening the share capital of the con tuated in the arid and semi-arid zonen of Rajasthan where 
sumcr co -operatives to enable them to provide the margins Camels were heing used its a substitute for bullocks for agr 
prescribed on bunk credit, 

cultural opcialios . It was also decided that medium -term 

loans for animal husbandry to non- agriculturist members of 
276 . The Central Governinent also advised the State Gov. 

co -operative societies would he eligible for refinanse Crom 

Reserve Bank of India . Hitherto , this facility was available 
crnments to provide gliarantee to the banks extending credit 
fucilities to the consumer co -operatives , 

only in respect of loan to agriculturist members. Further , the 
condition relating o sculty for medium - erm loan for Sheep 

rearing, milch cattle and poultry farming were liberalished . 
277 . In view of the modified Centially Sponsored Scheme, 
the Bank advised Registrars of Co -operative Societies to allow 

283. For the calendar year 1976 , a tentative allocation of 
The state / central co - operative banks to provide credit facilities Rs. 20 cioles was made for making medium -teim agricultural 
to congumer Co -operatives covered under the Scheme at a Advances out of the National Agricultural Credit ( Long -term 
reduced margin oť 10 per cent on the security of goods, on Operations ) Fund . The total medium - term credit limits han1c 
the condition that the State Government would fully guarantec tioned during the year 1975 ilmounted to only Rs. 11. 6 
the repayment of principal and payment of interest on the crores . However , actual diawals by the tale co -operative 
Jouns . 

banhs weic Rs. 7 . 2 crores , thc short-fall in the utilisation 

of the limits being mainly due to ( i ) over estimation of 
278 . The Conference of State Ministery for Co- operation 

lening programmes by the banks and ( b ) i high level of 
held in September 1975 1ccommended that thc u ban co 

Overdues. The medium -term cieJit lumits sanctioned to various 
operative banks which had surplus resources might finance 

Stute co -operative banks for the year 1976 aggregated Rs. 9 . 0 

crores us on June 30 , 1976 . 
consumer co - operative stores. The arrangements in this regard 
were finalised by the Bank in consultation with the Govern 
nient of India . Although consumer co - operatives cannot be 

284 . During the co -operative year 1975 -76 , 01 cliun -tem 
come members of urban banks, the latter have been allowed 

loans aggregating Rs. 30 crores were sanctioned to 2 state 
to finance these as non -members with the permission of the 

vo -operative banks for the purpose of purchase of hures in 
Register of Co - operative Societies granted under the relative Lo- operative sugar factories and other processing units . 
provisions of the State Co -operative Socicties Act, 

Handloom Finance 

285. Thc Bunk continued to provide financial meconinioda 
Credit Guarantee Scheme for Small - scale Industries 

tion to stule co -operative bunks for financing the production 
279 . The Credit Guarantee Scheme for Small-scale Incun 

in marketing activities of landloom ( cotton Silk und 
ties was accepted by only 9 state co -operative banks , 4 

woollen ) wçuvers wocietics anal the powerloom weavers so 
industrial co- operative banks, 59 cential co -operative banks 

cieties at a concessional late of 1. 5 per cent per annum 
and 40 primary ( urban ) Co -operative banks till the end of 

below the Bank Rate with the tipulation that the late of 
November 1974 . The working group constituted by the Credit 

interest charged to the hudloom Weavers Societies should not 
Guarantcc Corporation of India ( February 1975 ) had suig 

reeed 7 . 5 per cent or such othei fute of interest us inity 

bc lixed by the Govcament of India from time to time 
gested that the Credit Guarantec Organization should induce 
all banks , the eligible banks ( nilimbering 25 state co - operative 

tin view of the interest subsidy of 3 per cent posided by 

the Government of India ) . 
banks , 5 industrial co - operative banks , 343 central co -opera 
tive banks and 134 primary ( urban ) co -opciative banks) 10 

286 . The recommendation of the High Powerul Sluchy I cam 
join the Scheme. The Bank accordingly took up the matter 

( 1974 ) 01 the problems of Handloom Industry that credit 
with tho concerned central co -operative banks directly as well 

limits 10 new handloom Weavers societies on a res loom basis 
as thiough the Registrars of Co -operative Sociсties with a 

should be raised , in view of the cost inciças , was ugrccu 
vicw to pursuading them to join the Schemc carly . Till June 

upon . Consequently , the limits stand at present at Rs. 1 ,000 
30 , 1976 , 9 state co -operative banks, 68 central co - operative 

in lespect of cotton handloom and Rs. 2 ,000 1 14 .11 10 
banks, 4 industrial co -operative bunks and 57 primary (urban ) 

woollen handloom and silk handloon . The youlc pci loomi 
co -operative banks have joined the scheme by crecuting the for financing the new powerloom WC. VCIS 1dormant socicties 
necessary agrecmcnts . 

to be reilctiviscd was also raised to Rs. 5 ,000 . Tho limity 

foi Societies already operating contined to be assessed at 
Cofr Co -operatives 

25 per cent of the estimated production on the amount work 

ed out on per loon basis whichever was less. 
280 . During the financial year 1975 -76 credit liniis amount 

Loans for Shares in Co -operative Spinning Mills 
ing to Rs. 1569 lakhs conipusing Rs. 45 . 9 lukly for 9 . 
cing 22 primary coin societies . R $ 87 lukas lost cenlial coin 287. The High Powered Study Teom on the problems of 
marketing Societics and Rs. 27 tahhs foi financing 8 manu Handloom Industry also recommended that th . Bunk should 
facturing societies were sanctionech by the Bank . 

give facilities for medium -teun finance to woulcis in order 
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to couble them to contibute to the share capital of co - operit 293. With a view to mitigating the difficulties cxperienced 
tive Spinning mills. Accordingly , the Bank conducted studies hy CIDBs in the regulation of advances to primaries / bunnch 
to find out the technical and economic fccisibility of the es in accordance with the levised recovery norms, the 
proro ition from the point of view of iepaying capacity of Bink and the ARDC , after considering the recommendations 
inclividual weavers - handloom as well as poucilooms and made by the Standing Committee on Debenture Norms ( cons 
primay welvers Societies The Bink extended thus lucility luted by the Governor) permitted the banks to fulfil their 
on the basis of these studics only to individual powciloom coinmitments under second and subsequeut installments, in 
owners / powerloom wcveis Sociсtics in January 1975. 

respect of loans granted between January 1 1974 und Ser 
tember 1 , 75 in cicers of then loan eligibility , subject to the 

condition that disbursements of the second ind subsequent in 
Loans from Long -terin Operations (LTO ) Fund 

Ilments were completed before 10), 1976 In the cascot 

loans for minor irrigation works given prior to January 1, 
288 . The Bank continued sanctioning loans lo Stole (Jov 

1974 , the second and subsequent instalments on account of 
ernments from thc National Agricultural Credit ( 1 ) luud 

the cost of clectric pumpset and its mstallation w e allowed 
foi contributing to the shore capital of Villons types of 

To be disbursed lip 10 lune 30 , 1976 , provided the original 
co -operative credit institutions . The special relations in the 

sanction was for a composite purpose , i.c . tor well and elec 
101ms laid down by the Bank for this purpose in respect 

111c pumpset and the bank Was Cully multi- lied that the loan 
oſ institutions, operating in the SFDA, MFAL luhall nicas 

for pumpset could not be availed or because of non - Valability 
and in urcats where the commcicial banks finuncel primuiy 

of clectic connection , 
agricultural cicdit societies and in the case of centual co 
operative banks under rehabilitation , were continued . During 

29.4. As a micasure of iclilf, the Bank and the ARDC 
the year , certain additional relaxations were made in ley 

allowed certain claxitions 111 the nullei of llyulid on or 

tribal 
rect of primary agricultural crcdit socictics in the 
areas. Small-sized agricultural credit societies in the c 

advances where there was crop filure on Jccount of mutual 
11CS 

calamitics . 
were considered for share capiial contıibution even if they 
had attained a loan business of only Rs. 30 ,000 and hact 

295. The other important policy development, cuing the 
a coverage of 100 borrowing members, provilled the other 

your weic as under : 
csscntial conditions like the pointment of full- time puid 
Qecretaulcs, were satisfied Nummul , a scoicly to be eligible 

( i ) The entire scheine for floatation of nucal Jchentuces 
for share capital contribution is required to have a minimiini by CIDBs first introduced in 1957 Wall Teviewed by the Age 
loan business of Rs. 50 , 000 and coverage of at least 150 

vicultural Ciedit Board of the Bank of its meeting on August 
borrowing members . Where the primary agricultural credit 

7 , 1975 ind it was decided that the floutation of Turul leben 
sociclics were under taking supply of consumer 1cquisites , ad 

ture might, in future , he undertaken on a volantus basis 
ditional share capital contribution in excess of the normal 

instead of being mandatory Under the new scheme, rural 
lunit of Rs, 10 .000 was sanctioned to enable thu Ocictics debentures would be issued without State Government gul 
to undertake this business . 

Tantce but it it higher late of inleest and without any con 

tribution thereto from the Bank. 
289. Loans aggregating Rs . 13 . 5 cioies were advanced to 
the State Governments for contribution to the white capital ( 10 As per the pattern of investment of sokung funds 
of 7 state co -operative banks, 95 cential co -operative banks, prescribed by the Banh , CLDBS should invest not less than 
2 centrul lund development banks, 55 primary land develop 20 per cent of their sinking tunds in Government and trustee 
ment banks, 19 uban co - operative banks, 4 , 176 pumuiy Sccurities including a minimum inventinent of 10 per cent 
agricultural credit Societies , 65 ESS ind 20 LAMI S and the in Government Securities The banks hay been pcimitted 
outstandings on this account as on March 31 , 1976 amounted to invest then sinking funds in the units of the Unit Trust 
to Rs. 76 . 1 crores . 

of India on the condition that investment in the units should 

not exceed 5 per cent of the total investinents of the sink 
290 . I he Bunk also sanctioned to the Agricultural Relinance 

ing fund . 
and Development Corporation ( ARDC ) , a long-teun luan 
of Rs 40 crore from the Fund dwing 1974 -75 and another 

wi) the last Report i reference was made to the ini 
Rs. 60 ciores during 1975- 76 . Repayments and diwwals Jur poitunt recommendations contined in the Report of the 
ing the year were Rs. 9 . 8 ciorcy and Rs. 60 crore , Jespectively 

Committee on Co -operative Land Development Banks . These 
The Olitstandings als on June 30 , 1976 were Rs. 133 1 uures. 

recommendations were placed for consideration of the Agri 
cultuual Credit Boud ol the Bank at its meeting held on 

August 7 , 1975 . The State Governments have been advised 
Land Development Banks 

to initiate action on the general and specific ioconumendi 

tions of the Committee. Further , the Government of India 
291. The total lending programme of the could und 214 the Bunk s lcqucst have also addressed the Stille Goy 
levelopnicnt bonhs ( CIDB ) for the financial Veill 1975 - 76 

onments impressing on them the need to implement the 
will fixed it Rs 229. 5 CLOICs out of which Rs. 26 6 Loris recommendations curly in order to improve the operational 
were to be provided by the banks from their own resouices and financial eficiency of the land development hunks . 
and the balance by issuing debentures . The banks were to 
ISSLC special development Jebuntures under ARDO - - Tunnecu 
schemes to the extent of Rs 1198 crores, ordinary debentui 

TV ) 1 Stunding Committee on Dehentue Nornis under 
cs for Rs. 79. 7 CIOICs and illud debentures collection of fixed 

the Chairmanship of the Bank s Executive Director was also 
deposits to Rs. 3. 4 croies . As algainst the total uppruitd 

C 01 -titute for Colving uniform procedures for the floata 
onclinary debenture lloatation programme of Rs. 797 CROCS 

tion of ordinary and special debunties 
banks uctually coated to the tune of only Rs. 75, 5 Civics. 
Of the total subscriptions , Rs. 12 6 croics were subscribe ! 

Reorganisation at the Primary Level 
by the Central and State Governments , Rs. 15 . 4 croies by 
institutional investors like the LIC and commercial banks 

296 . During the year, clforts wic contrucal 10 quicken 
R $ 19 2 ( SOLCs by the land development banks and Rs. 82 

the pace of reviganisation of the co - operative cicxlit struc 
cloves by way of self-help . 

luc at the base level. Most of the State Governments had 

Jrawn up plans of action to bring ubout viuola primary 
292 , lor 1976 - 77 , the total lending program 

agricultura ciedit societies . 

of the 
CIDB , Hen placed at Rs. 284 . 4 crores . I he oriindy lending 
programme was envisaged to involve RS. 121 2 ciores, which 

297 . 4 meeting of the Registrals of Co - operative Societies 
was to be financed upto Rs. 33 2 croes by the banks loom of omc Stutes iud the representatives of the Government of 
out of their internal icsources and the reminder by way of India and the commeicial bunks was convened on May 4 . 
llocution of ordinauy Jehentures. Asuming that thc ( LDBS 1976 to discuss the procedual and other problems iclating 
would raise IESOLUCCS tu the client of Rs 6 0 ; he way to the Conisation of primary 
or self -help , the balance of Rs. 82 COILS WIS IYil lo 

gitcularul credit und 

maly . 
he subscribed by the other agencies (mult . Suppilobiny 

Mon of 101 vubli Suciities with the cognised 
liud investment Rn. 40 crores, TIC Rs. 15 JULY ( undial 

illics on win the newly founcil l any Service Sucretia 
and State Governments Rs 12 croies wid Commercial Banks 

of TaleSe Multipurpose Societies organised in libal 

JICUS Following the decisions taken at this meeting , the 
Rs. 15 crores ) . 

State Governments were adyised to ensure that ordinarily 


- 


- 
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every teorganised piinary agricullural credit society should legislation passed by Visious States and hals, theieforc , yug 
cover it gloss cropped area of 2 ,000 hectard , and within gested that the consumption credit requirements of this group 
ut radius of 10 kmis . Certain norms weiculo indicated for of borrowers might be provided by institutional agencies. 
the existing Sociсties which might be amalgam .llel with the The other recommendations of the Committee 110 : 
Teorganised Sociсty or for those that might by liquidated . 
The state co -operative societies acts weic , however , it quiled 

(1) The institutional agency best suited for purveying 
to be amended with a view to empowering th : Registrel 10 

consumption credit is the primary agricultural credit society , 
Curry out the process of analgamation of non -vluble societies 

fumers service society and lage -sized multi-pu pore society 
expeclitiously . 

in tribal areas, cach having a full- time paiu ecrctary on 
Unification of Short-term and I ong-term Structures 

managing director. 
298 . The Agricultural Cicuit Board which convicd ji 

(11 ) The l e -organisation of priinary credit societies, ap 
its Seventh inccting the question of integralion of short -term pointment of secretaries, toning up of loan recovery system 
and long -term ciedit structures in the co -operative credit should be pushed through and introduction of universal mcm 
movement was of the view that in smaller Stuten sich in bership introduced so that the co - operatives at the village 
integration at all levels could be donc hut in Olhei Sharles level serve as cffective agencies for this purpose . 
the unification atlcust at the primary level could be codyl 
dered . The icnction of the State Govements had been 
lavourable so far as Integration at the prim .1V level on a 

Till The central co -operative banks would finance the re 
selective busis was concerned . The issue of inhgrution of 

organised ocicties /LAMPS for the purpose of issuing con 
the two structures would , however, be considerell in all its 

sumption toany. In arcas where farmers service ocieties or 
als poets by the Committee on Integration of Co -operative 

reorganised societies were financed by commercial banks or 
Creilit Institutions consituted by the Governor in September 

Tegional illal banks, the latter would provide consumption 
1975 with i Deputy Governor Lis Chalman , The Commillee 

finance also through such societics . 
I expected to submit its report shortly . 

( iv ) In are not covered by 1c - organised Sociclies , far 
Hinancing of Weaker Sections 

nici sei vice societies or large sized multi- purpose focicties 

The State Governments thenselves should take Step 10 pro 
299 . Dung the year 1975 - 76 , the stalc cu opcitive hanhs 

vide consiimption credit to individuals directly through their 
were advjwed to insure that not lºss than 20 141 cent of 

icvenue or other administrative departments , 
the central co -orciative banks advance to jumJIY credit 
societies weic issued for financing small cronomically weak 
farmers Diawals on the credit limits in cices of the five 

( vt of the estimated consumption credit requirements of 
portion ( generally 60 to 70 per cent of the limit welc the order of Rs, 170 crores for the first VCAL ol operations , 
requijal tu le matched by couesponding advances issued to ruiny co -operatives would provide R $ 70) COLCS , while 
Sociсtics for financing such farmers . 

the State Governments would provide RS. 100 CIOIES. 


Debt Relief and Consumption Loans 


303 Steps are being taken by the Government of Tudid , 
the Buuck and the State Governments to implement the re 
commendauons of the Committee . 


SFDA /MEAL Schemes 


300 In pursuance of the 20 -point - Economic llogie , 
many State Governments have passed legislation foi moia 
torium , discharge or scaling down of debts inculc hy mall 
farmeis , marginal farmers, agricultural labolilor , 110 Tural 
artisans fiom private money lenders . These meisies were 
cxpected to iesult in drying up the credit line from 2011 
institutional sources. The Inter -Ministerial Group , which was 
appointed by the Government of India to nicpues plan 
for liquidation of rural indebtedness and mudel legislation 
in this behalf, had estimated that the çiedit gup leguiled 
to be filled in as a result of the debt relieſ measures would 
be of the order of Rs. 300 crores per year for a period 
of 3 years , 


304. Till the end of November 1975 as many as 12 . 5 lakhs 
of small in marginal fameis und Agricultural /lxndless 
Tuhoureis were identified as eligible for benefits under the 
Scheme, Of these 6 . 1 lakhs were enrollel as members of 
co -operatives. During the period July 1975 to November 1975 , 
short-term lojny to the extent of Rs. 19.3 crores were dis 
bursed to these members through co -operatives whilc Rs. 2 .0 
Llojes were disbursed through commercial banks (luring 
the period April 1, 1975 to November 1, 1975. In addition, 
medium -teim and long-term loans to the tune of Rs. 8 . 4 
ciores have been issued to them hy co- operative banks since 
the inception of the projects . The tcrm -loans sanctioned by 
commercial banks cluing the same period „mourel 10 Rs 4 .3 


стогCS , 


Commerciul Banks Finance for Credit Societies 


301 With a view to making uiteinate sources of mstilu 
tional credit available to the borrowers allected ly debt 
relief Deasures , the Bank s policy in legard to piousion 
of accommolation by co -operative busha foi Conmption 
pui poses was modilied iccently . Accordingly , 10 ,114 for 
consumption purposes were allowed along with production 
credit to famer-meinbers of primary credit sociistica belong . 
ing to the weaker sections for specified puu puses like medical 
aid , education , death ceremonies . manuages ( escluiny 
Gowry ) etc The quantum of such loan was, however, lini 
ted to 10 per cent of the totul short-term advances or 
Rs 250 per mom her whichever was less. The Bank had also 
reviewed its policy in regard to the central co -operatii hanks 
giunting clicct loans to individuals against the security (if 
yold and silver ornamenty ( or consumption and such othei pilt 
poses and they were permitted to grant such lonns not 
excceding Rs. 1000 per borrower . The aggregate of the 
loans and advances of all types gainst indivimals should 
however , not crccel 10 per cent of the bank s total time 
and demand liabilitics . 


305. The Scheme of financing primary agricultural credit 
Societies by commercial banks, introduced in 1970 was in 
operation in 11 Stales at the end of December 1975 , viz ., 

Andhra Pradesh , Bihar , llaiyunal , Jammu & hushmis , kurni 
tiska . Madhya Pradesh , Maharashtra , Orissa , Uttar Pradesh , 
West Bengal and Assn. 11 his heer decided to introduce 
1hc Scheme in Rajasthan algo . 


302. Consequent lipon the rural delt relief measures then 
biri the State Governments , the Government of India had 
constituted all Expert Committee with Shri B . Sivaraman , 
Member , Planning Commission , as Chairman and the Ic 
cutive Director, Reserve Bank of India , in charge f jeji 
culturn credit is one of its members . The Cunnittce his 
come to the conclusion that by and Inge non - stitutional 
SOLICI S of Credit for W her Sections of the 11011 
dried up substantially in the vilke of thic licent delit jellet 


306 As at the end of December 1975 , 22 commercial banks 
participating in the Scheme thiough their 462 bianches , in 11 
States, had taken over 3, 266 primary agricultural credit socic 
tics . The average number of societies per brunch , taken as 
a whole , worked out to 7 as against the norm of 10 societies 
per branch covisagedd for operational viability and optimum 
rise of the field stull at branch level. The commeicial banks 
had riovided short- term louns to 1 ,813 societies to the cxtent 
of RS 12 .6 crores in hlarif 1975 and Rs. 2 .4 crores for rabi 
1975 - 76 till Deccinber 31, 1975 . Besides, the banks hud Jis 
bursed metuun -lem Louny glicing Rs 709 lakhs 10 2,59 
hucielies uplo December 1975 . 
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Weuk Co - operative Bauks : Roltabilitation of 

Cloic by all the units put togethcı was possible , Ihc co opera 

Hiyos envinced by the Içum will he multi- purpose ui character 
307. During the year, under the Cential Sector Scheme for 

The Team also iecommended that four of the 35 units at 
rehabilitation of weak co -operative banks, the Government of 

the rate of one in cach district, with a relatively larger poten 
India had sanctiores instance of Rs. 502 lakhs to 11 ventil til, should be developed into fullfledged [ limcıs service 
co - operative banks. Till Junc 30 , 1976 , the Government o ; societies 
India had released to the State Governments al sum of Rs. 222 
lakhs us their share of the assistanse on behalf of the con 

315 As for the banking institution at the sale level, its 
cerned centrul co - operative banks . The Manipur, Tripula and 

jole of functions, and the manner in which it should be 
Himachal Pradesh State Co- operative Bank s functioning in 

brought into being, the Team Iciommended the setting up of 
the area served by two ticr crcdit structure were also approved 

aylate co - operative bank of a somc-whal unorthodox charac 
for assistance under the Scheme and an amount of Rs. 92 

ter. The state co -operative bank would, unlike its counterparts 
lakhs was released during the year, 

in the rest of the country, provide all types of credit for 

griculture through co-operatives and ducctly for trade, com 
308 The programme of rehabilitation of primary Co -operate 

merce und industry , hesides transacting Government business 
tive hanks, primary land development banks and hranches of 

The Team futher recommended that it would be appropriate 
state land development banks continued during the period un 

if the undertaking of the State Bank of Sikkim was transferrell 
der revicw i. e ., 1975- 76 . Based on their financial positions als on 

to the proposed Sikkim State Co -operative Bank . 
June 30, 1974 , 46 primary co - operative banks, 130 primary 
Innd development banks and 124 branches of central land 

316 . The Study Team had also recommended that a small 
development banks were under the rehabilitation programme. 

committee might be set up to draft legislation for the transfer 

of the undertaking of the State Bank of Sikkim to the Sikkim 
Removal of Regional Imbalances 

State Co -operative Bank and also for drafting a comprehen 

sive Co- operative Societies Act as well as the by-laws of the 
309. The Central Government continued to grant assistance 

proponed Stute co -operative hunh. "The implementation of its 
during 1975- 76 to the cential co - operative anks in grour 

l ecommendations WES Also to be supervised continuously for 
C States ( co -operatively weak States) for meeting the arrected 

some time by a state level committee constituted for the pur 
deficits in their resonces required to cover the Overdues 

pose by the State Government with representation of the 
During the year under review , a sum of Rs. 175 lakhs was 

Govenicnt of India and the Reserve Bank of India , 
provided by the Central Government under this Scheme 10 
23 central and one statc co - operative banks in 5 States . Mitch 
ing contributions were made by the concerned State Govern 

317. The Study Teum s report was considered by the Agri; 
niente 

cultural Cicuit Boud in its ninth meeting held on April 20 , 

1976 . The iecommendations of the Team were broadly acccp 
Study Teams 

ted by the Agricultural Credit Board except the recommenda 
On Overdues 

lion icgarding the banking arrangement at the state level. The 

Hoard had referred the issue to he revicwed by a small com 
310 As mentioned in the last year s Report, the aviolis mittee . 
recommendations of the Study Team on Overdues were com 
municated o the State Government and state co - operative banks On Staffing Pattern of State and Central Co - operative Banks 
for necessary action . Most of the States have generally rccen 
tell the recommendations, 

318 The ACD conducted a study of the staffing pattern 

of West Bengal State Co - operative Bank and the pattern ob 
On Rajasthan 

laining in the state and ccrtial co -operative banks in Andhra 

Pradesh and Madhya Pradesh . The reports on thesc studies 
311. A rcfcrence was made in the previous Report to the indicating the deficiencies in the existing staffing pattern and 
Study Tean on Agricultural Credit Institutions in Rajasthan iccommending the remedial measures covering various as 
giving the main findings of the Team . The implementation of pects such is the appropriate staffing pattern at different levels , 
the various rcconimendations was followed up with the ic iccruitment and training etc . had been forwarded to the banks 
presentatives of the State Government, statc /central co -opera and to the concerned State Governments . 
tive hank and the commercial banks by the Bank s Executive 
Director in January 1976 . The State Government had initiated 

Co-operative Banking Regulation 
action on the various recommenitalions . The tiile co -oncia 
tive bank had accepted the recommendations concerning it 

319 . Dwing the year, licences weic granted to one cun 
with certain amendments . 

tial co -operative bank and twenty -four primary co -operal 

livc banks under Section 22 of the Banking Regulation 
On Madhya Pradesh 

1ct, 1949 authorising them to carry on banking business 

in India . The total numbei of licensed statc , central and 
312 . The Study Team on Institutional Arrangements for 

piimary ( urban ) co -operative banks stood at 98 as at the 
Agricultural Credit in Madhya Pradesh finalised its report on 

end of the year as against 73 in the picvious yeur, Licences 
April 24 , 1976 . 

weic Tefused 10 7 primary ( luban ) co - operative hanks as 

they were organised in hcavily banked centres and as such 
On Agricultural Credit in Sikkim 

were not likely to be viable units. 


320) The number of offices of co - operative bunks in the 
country which stood at 6 , 102 as on September 30 , 1973 
increased to 7,091 AS on June 30 , 1975 und 7, 288 [293 
ollices of state co - operative banks , 5 , 376 of central co - opera 
live banks and 1, 406 primaiy ( urban ) co -operative hanks 
and 213 piimavy ( salary Cuneis type ) ] as on Pune 30 , 1976 . 


313 . Consequent or Sikkimi becoming the twenty -- econut 
State of the Indian Union on April 26 , 1975, the Government 
of India , in the Ministry of Agriculture and Irrigntion consti 
tuted in August 1975 a Teom under the Chairmanship of 
Executive Director of the Bank in chance of Agricultusu 
Credit Department to study the agricultural credit situation and 
institutions in the State and to make recommendations on 
various related aspects. The Team was also advised to look 
into the possibility of conversion uf tie Stille Bink of Sik 
kim - - which was functioning in Sikkim sincc 1968 - into it 
Regional Rural Bank . The Chairman submitted the Team s 
unanimous report to the Government of India ir February 
1976 . 


321 . During the year , 73 licences were issued in state 
co - operative banks and primary co - operative banks for 
opening new offices as against 59 licences granted during 
the previous year, 


314. The primary concern of the Team was the set -11p of 
institutions at the grassroot level which could proviçle banking 
and credit facilities throughout the territory of Sikkim . The 
Team has evolved il plan of lowering th : unline Suate with 
35 primary agricultural credit societies with membership of 
Whoul 20 ,000 Taking a live yell view . thc Tem felt that 
the development of a loan business of at least aboul Rs. 1 


322 . As on June 30 , 1976 , there weic 1,531 co -operative 
bunks 128 state 370 cential and 1 133 primary co - operative 
binh ) coming under the purview of the Banking Regu 
lation Tul, 1949 ay gainst 1 .494 co -operative hanks as at 
thie heeinning of the year . 

733 There were 10 central Co -userative harhs not coni 
plying with the riovisions of section 1 ( 1 ) of the B . R . 
Act. 1949. Of these , 7 central co -operative banks were in 
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Assam and the State Government has taken I decision to 

Calil21) and the Txecutive Lector of the RBI as 
merge thoni 11tli ilet 

h erelatie ipex Rank I td . non lle meubers to l 111.le the function of ile . c lanks . 
The Tennung { contul operative both HUIL induit Specull wley 1 ULU wondeleted by Hic lliculiwal 
programmc ol Ichabilitation . Of the 2 , 2many co -opeu Cicdit Department of the Bullk with 11 vlev. to making 
live banks, which fuiled to comply with Section 11 ( 1 ) ot clValuble to the Steering Committee as well as the Govern 
the soild B . R . Act, 3 banks huve heen subsequently placed men ! of India dati on ( i ) the les propriate for setting 
under liquidation in 3 banks hulle been lefused licence . lip the Regional Rural Binky-lii) the cconomics of such 

hinks willi reference to credit polential especially in respect 
324 . During the year, 802 Co - operative banks 123 stule , 

of weaker Sections and ( iii) the scope for 
225 central, 527 primary ( urban ) , 14 stato land develop 

organising 

I minen . Sei vice Societies in the areas of the Regional 
ment banks und 13 apex weavers /marketing Societies were 

Rural Banks. In all , reticulars in lespect of 97 districts 
inspected . Of these , 108 inspecrigns of primary ( liban ) 

hule so far beci funished to the ( rovement of Podia with 
co -operative banks were conducted by the ullices of state 

al vjew to enabling the selection of appropunte arcas foi 
co -opeiative banks on behalí of the Bank finder Section 

Setting up Regional Rural Banks. The Committee has so 
3511 ) of the Banking Regulation Act, 1949, Repoits le lu identified 39 centics for sctting up Regional Rural 
lating to inspection of 23 stale Co -opei live banks, 292 

Banks. 
central co -operative banks , 623 primaiy ( urban ) co - operative 
banks, 10 state land development banks and 9 apex weavers , 
marketing Socielies were issued during the year . Many pri Commitee on Co- operative Statistics 
mary co -operative hanks had applicd for licences to open 
branches at places outside their district of even State . In 

330 , A committee foi reviewing the collection and pro 
such caves the banks were equired to ( i) provide in the hy Cering of statistics relating to the Co- operative Movement 
laws for iepresentation for the branches on the board of direc in Indiil, was constituted by the Government of India . The 
tors , ( ii) renove qualification shares for directors , ( iii) do touith meeling of the Committee on Co -operative Statistics 
away with the practice of admitting regular borrowers as 10 Has held in the Agricultural Cicdit Department, on July 29 , 
minal members and (iv ) pravide for the linking of share hol 1975 were fun ther suggestions for revision /modification of 
Ling by a riember to his borrowings at the prescribed ration the cisting proformu tables prescribed for the statistical 

Sulemen s, inclusion of new proform . tables, hringing out 
Doubtful Debts 

of the publication in time, cle ., were consideied . 
325 . A mccring of some of the Registars of Co- operative 
Societies was convened in the Sgricultural Credit Depart 

Agrkultural Relinance and Development Corporation (ARDC ) 
ment of the Bunch in November 1975 to consider modifica 
tions to the existing guidelines for the assessment of bud 331. The Agricultural Refinance Corporation changed its 
und doubtful clcbls and other vissets of primary agricultural name to Agricultural Refinance and Development Corporal 
cieclit Societies un central co - operative hanks hy the depull tion when the Limendments to the Agricultural Refinance 
mental auditors . On the basis of the conclusions reached at Corporation Act as passed by Parliament were put into 
the meeting and ad hoc studies subsequently coducted by some ellect from Novembei 15 , 1975 . With this change , the 
of the Regional Offices of the Bank , the guidelines have been promotional and developmental roles already being under 
revised and are being issued to the Registrars of Co -operative taken by the Corporation were put on a formal basis , 
Societies. 
Deposit Tusurance Scheme 

Operations 


332 During the year 1975-76 ( luly - June ) the Corpora 
lion disburscd refinance of Rs. 171 . 2 crores as against 
Rs. 106. 4 ciores disquscd in 1971- 75. Gross lisbursement 
of relinance of the Corporation since inception and upto 
the end of June 1976 almounted 10 Rs. 54 .1 2 Ciorcs . Of 
this , dibutscment under the IDA Projects Wets Rs. 320 . 8 
crores or nearly 54 per cent. Increase in isbursement was 
mainly due to brisk lending under the farm incchanisation 
component ( both under IDA Project and outside ) and 
Jiround inciease in the disbursement for other diversificd 
purposes. Disbursement during the car under IDA - aided 
Projects was Rs . 132 . 4 crores is against R . 61, 9 crocs in 
1974 -75. 


326 . During the yell , the Deposit Insurance Scheme was 
cxtended to co -operative banks in the State of Tripura with 
eflect from Novemlei 1 , 1975. With the introduction of 
the Schemcin liipuril the number of States indl Union 
Tcuitories where the Scheme has been extended love to 
6 and 3 , respectively ily at the end of Tune 1976 . The 
States of West Bengal, Rajasthan ud Kainataka had passed 
The necessary amendments to theil Co -operative Societies 
Acts vesting in the Bush , powers , among others, in regard 
to supersession , winding up , amalgamation , reconstruction 
cte . Steps weic being taken to Calend Deposit Insurance 
Schemes lo co -operative banks in these States . The question 
of amending the Co - operative Societies Act in the remain 
ing States to facilitate the extension of Deposit Insurance 
Scheme was being pursued with the State Governments 
concerned . 

327. As on June 30 , 1976 , there werc 537 icgistered in 
sured co - operative banks comprising 9 state co -operative 
banks, 11l central co - operative banks , 375 il bun banks and 
42 salary eljners societies, 
Other Items 
Co- operative lovement in Individual States 

328 . The Agricultural Credit Department of the Bank 
continued the practice of holding annual discussions with 
the repicsentatives of the State Governments regarding dit 
ferent problems facing the co- operative movement in the 
individual States and for suggesting suitable alleviating 
measures / lincs of action . During the year 1975 - 76 , vis 
cussions were held with the representatives of the States / 
Union Territories of Assam , Gujarat, Ilaiyalı , Mabaroshtri . 
Manipur Nagaland , Rajasthan . Tiripura , West Bengal, Meghel 
Jaya , Arunachal Pradesh , Delhi and Mizoram . 


333 During 1975 - 76 , the Coiro ation sanctioned 909 
schemes with a commitment of Rs. 296 . 9 cloves , 115 uguiast 
623 schemes with a commitment of Rs 204. 4 ciores Yanc 
110ned in the previous yeur The ticnd in favour of diversi 
fication of business of the Corporation from minor irriga 
tion to other purposes witnessed in the last year was conti 
nued , with furin mechanisation schemes nccounting for a 
substantial portion of the relinance Sanctioned by the Cor 
poration during the year. Daily development, fisheries , 
roultry anil sheer breeding , plantation and horticulture , and 
storug and market yards also accounted for at size : hle 
riumber of schemes As muy S 499 scherres with a com 
milment of Rs. 130 ciojes were sanctioned for purnoses 
other Thin minor irrigation , ils . gainst 320 schemes with i 
commitment of R 56 croies Yanctioned during the previous 
vear 11 the end of June 1976 , the Corporation his wanc 
tioned 2 905 schenes involving jetinance of Rs. 1147 crores . 


Rexional Rural Banks 


334 . During 1975-76 , Uttar Pradesh availel of the largest 
mount of refinance ( Rs. 260 crores , Maharash !ra come 
next (Rs. 22 5 crores ) followed by Karnataka und Madhya 
Pradesh ( Rs. 19 crores cach ). Areawisc , thc Sonthern region 

counted foi 302 nei cent of the gross disbursement of 
rulinance , followed by the Centr, il icgion ( 216 per cent ) , 
Northern region 121,0 ner cent) , Western region 120 . 2 ner 
cent ) and Custern und North -Fayton regions ( 7 .0 per cent) . 


329 . Reference has urcacly heen made in Part II 10 the 
setting up of Regional Rural Banks So fa , 19 Regional 
Rural Banks were set up . A Steering Committee has been 
set up by the Government of Indial with Shri B . Sivaraman 
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Reglonal Imbulances 

complete tho entire progiamme by the end of June 1977. 
335. For its revievy purposes . ilic Corporation had catc 

Financing of tractors by AKDC amounted 10 Rs. 35 . 7 

CIUS s 
goused the Slules of Uttar Pradesh , Madhya Pradesh , Bihai, 

In addition, Gulusat and Maharashtrit Agricultural 

Cicil Projects have beçu fully implenicntcıl , 
West Bengal, Oussa , Ilimuchal Pradesh , Jammu & Kashmir , 
Assun and the other Stutes in the North -Eastern region as 
relatively less developed areas which requile special atten 

Important Polley Decisions 
tion . Due to Special efforts , tho States of Uttar Pradesh , 
Madhya Pradesh und Bihar could avail of 34. 1 per cent of 

141. The Corporation took a decision to allow the member 
the lott ) Telin .ince from the ARDC during the year . Subs 

banky to pioville lunds for energisation of wells directly to 
1xotiul amounts were committed in West Bengul both under 

the vuious State Flectricity Boards (SEB ) ). relating the 
ID 4 Schçmes and outside. In Orissa , with ARDC s com 

quantum to the number of pumpsets energisel by the STB8 
mitment of Rs. 39 crores , progiess is expected to be faster . 

under the finoi irrigation schencg approved by it , thus 
Fastern loodgiains Project now being formulated by the 

excluding in the process, Dreas covered by the schemes of 
World Bank contemplites substantial investments in West 

the Rural Electiilication Corporation Ltd ., and other agencies . 
Bengal, Oussa , Assam and Bihar in felis such as ground 

This is in modification of the earlier procedure by which 
water exploitation , command area development and research 

Illinnce was made vailable by the Corporation to the 
and extension . At the end of June 1976 , 1 ,083 schemes in 

Gnancing institutions in respect of loans granted by them 
volving Corporation s commitment of Rs. 493 crores had 

to cultivators to enable them to keep deposits with the 
been Sunctioned in the less developed arcu . Of these , the 

SEBs for cnergisation , 
financing institutions have so far dritwn Rs. 186 .6 crores . 

342. As an incentive , the Corporation bus agreed 10 a 
336 . The ARDC Act, has been extended to Sihkim also icduced contribution of 10 per cent by the respective State 
and the State Government has been advised of the refinanco Governments in regard to special development debentures 
facilities availahle from tho Corporation . 

floated linder minor irrigation schemes sanctionel to state 

lind clevelopment banks ( SLDB ) as against 25 per cent 
SFD 4 /MFAL Schemes 

contribution stipulated for other types of schemes. This 

concession which was made availablc from August 1967 
337 . At the end of June 1976 , schemes sanctioned under has since been cxtcndect upto the end of the Fifth Five Year 
the regis of SFD /MFAL, Agencics totalled 158 with the Man period i.e ., 1978 - 79 , in view of the importance of 
Corporation s commitincnt of Rs. 50 crores. The Corporation minor irrigation programmes in agricultural development. 
has so far disbursed Rs. 20 crorcs under thesc schemes . 
However , the Corporation recently reviewed its policy of 

343. One of the problems cncountered in command area 
granting 100 per cent reliance in icrard to these schemes . 

development will financing farmers who were not having 
Taking into account its own resources position and other 

valid titles to lands or who were protected tenants or illegal 
relevant factors , the Corporation has decided to grant only 

Occupants . Under the command area programme the entire 
90 per cent ieſinance under these schemes beginning from 

real has to be developed and no portion is to he left out 
April 1, 1976 

if full heneſit is to be derived . The Government of India 

and the ARDC have therefore evolved a system by which 
Disbursement of Refinance by Agency 

such incligible farmers could be provided funds for de 
338 . Agency-wise , the land development banks continued 

velopment. Detailed guidelines have been issued by the 
to account for the major portion of the refinanco availed of 

ARDC in this regard . 
from the Corporation at Rs. 991 crores during 1975 - 76 , 
Commercial banks availed of Rs. 70 .8 crores (41. 3 per cent Amendments to ARC Act 
of total during the year. This increased participation is a 
combined iesult of the delilcralc attempts by commercial 344. The various amendments to the ARC Act, 1963 
banks to provide larger term -credit for agricultural develor which were passed by Parliament in July - August 1975 , came 
mont and the Corporation s own efforts to provide laiger into effect from November 15 , 1975. The important amend 
iefinance facilities. 

ments related to enlargement of the definition of an eligi 

bile institution , provision for raising the authorised share 
IDA / IBRD Projects 

capital to Rs. 100 crores , an enabling provision for recciy 

iny gifts, grants , donations, amendment to the existing pro 
339. During the year the World Bank Group sanctioned 

vision for purchase and sale of bonds, guarantccing deferred 
three more projects viz ., Integrated Cottun Devclopment 

Command 

payınents for purchase of capital goods from 

Area 
Project, Andhra Pradesh Irrigation and 

inside and 

outside India and waiver of security for rennance . In terms 
Developnient Composite Project in the National Seed Project 

of one of the mendments , the Corporation can provide 
for igricultural development. The Integrated Cotton De 

icfinance against working capital funds also . The ARDC 
velopmnet Project envisages an integrated development in 

has since decided to provide refinince againyt working capi 
cluding production of improved varieties of cotton and pro 

lal funds in selected integrated schemes of development such 
cessing, production of improved foundation seeds and re 

14 thc Integrated Cotton Development Project and serícul 
scarch . A seasonal credit fund will be set up in ARDC 

ture schemcs, 
for providing short-term credit to the farmeis in the selec 
ted areas for growing improved variety of cotton through 

Training 
coinmcicial / co -operative banks . So far, the World Bank 
Group has sanctioned 25 projects under which funds for on 

345 , in order to advise the ARDC on vorious aspocts of 
larm investinents are being routed through the ARDC . 

1hc training programmes , Committee has been set up , 
These comprise 11 agricultural crcdit projects , 4 command 

headed by the Chairman , IRDC and comprising represen 
arca development projects , 3 dairy development projects , 2 

tatives of the Goveinment of India , National Institute of 
market varis projects , 2 seuls projects, an apple processing 

Bank Management, National Co- operative Union of India , 
and marketing project, an integrated cotton development 

LDBS I odciation and commerciul lanks. As part of the 

Four 
project and a yencial line of credit to the ARDC . 

ARDC Credit Project, training programmes of tour wechs 
projects nimely . Tani Sceds Project, National Seed Project , 

duration are being conducted at the College of Agricultural 
Chambal Command Aica Development Project ( Rajasthan ) 

Banking, Punc, for the senior and middle level staff of 
and Andhra Pradesh Trrigation and Command Arca De 

I DBS and other agencies connected with project implemen 
velopment Composite Project me being financed by the JBRD , 

tation , So far , 10 agricultural project courses have been 
while the remaining projects are being assisted by thc IDA . 

conducted giving benefit to 305 participants . 
340 . Mention was made in the last Report about the 

346 . The ARDC has also . with the help of representatives 
sanctioning of it general line of credit ( $ 75 million ) to 

of the state land development banks , completed a study of 
the ARDC by the ID 4 covering investments in minor irri 

Of the 

the training requirements of the junior level LDB staff . 
sation and other approved diversified purposes . 
sanctioned amount, the Corporation had commitments to the Workshops 
extent of Rs. 264 crores. Dishusements pto the end of 

347 . Short -term training programes were conducted in 
June 1976 amounted to Rs. 47 crores us aguinst the ex 

Jaipur, Bhopal and Bangalore for officers of participating 
nected level of Rs. 74 croics , and the Corporation hopes to 
25 GI/ 77 - 19 


1822 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21, 1977/ VAISAKHA 31, 1899 


[PART IS - SEC , 3 (ii)] 


banks and others on procedural and operational matters 
relating to dairy development projects being implemented in 
the States of Rajasthan , Madhya Pradesh and Karnataka . 
A familiarisation workshop was also conducted in Jaipur 
during (be first week of Decconber 1975 to acquaint the 
officials with the role of the Corporation in linancing agri 
cultural development programmes . 


356 . Consequent on restructuring of the IDBI and its 
organisational setur . IDBI is undeitaking jcveral new lines 
of activities . State Industrial Development Corporations 
( SIDCS ) were brought under the purview of IDBI s acti 
Tities 50 y 10 promote through these agencic , balanced 
regional development, especially by encouraging location of 
projects in backward areas . With a view to enabling tech 
nicians and new entrepreneurs to secure funds for contri 
buting minimum level of cquity expected of them , IDBI is 
giving consideration to introduce a schemo of this type 
in respect of directly assisted projects. A new scheme for 
providing financial facilities at concessional rates to stato 
level agencies which are supplying machinery on hire-pur 
chase basis , is being initiated . Liberalisation of ussistance 
tu road transport Operators under refinance and bills redig 
counting schemes is also being cffected . 


Committeo for Studlog Feasibility of Integration or Short- Term 
and Long - Term Co- operative Crudk Institutions . 


348 . A Committee under the Chairmanship of Deputy 
Governor was set up by RBI to examine the feasibility of 
integrating the short-term and long- term co -operative credit 
institutions. The secretariat is in the ARDC and the work 
of the committee is in progress . 


Foreign Lines of Credit 


Norms for LDB Dehertures 

349 . A Standing Committee has been set up by the RBI 
for the purpose of monitoring LDBs financial performance 
and the issuance of all LDB debentures . The Committee 
will also make a study of the requirements for the issuance 
of all LDB dcbentures as well as the most efficient ways of 
implementing such requirements. On the basis of ihe 
deliberations of this Committee , certain relaxations in the 
overdues criteria prescribed for regulating the lending pro 
grumme of land development banks have been given to the 
SLDBs for covering the undisburned instalments of com 
mitted loans during 1975 -76 . 

IV . DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE 


357. The first line of credit of US $ 25 million from IDA 
for on -londing to SFC , which became effective in June 
1973, was fully committed by March 1976 . Encouraged 
by the performance , the World Bank has agreed to grant 
Another line of credit for $ 40 million and negotiations in 
this behalf have already been completed . Thus, IDBI would 
now be in a better position to meet the foreign exchange 
1equirements of small and medium -sized niojects , through 
the State Financial Corporations , 


350 . In the sphere of industrial finance , the year 1973 - 76 
witnessed a further rise in the financial assistance provided 
by thc term - lending institutions, which was reflected in both 
sanctions and disbursements . Total sanctions during the 
linancial year 1975- 76 rose to Rs. 589 .8 crores from 
Rs. 498. 8 crores in 1974 -75, while total disbursements rose 
froni Rr . 363. 3 crorcs in 1974 -75 to Rs. 400 .6 crores in 
1975- 76 ( Table 29 ) . The Industrial Development Bank of 
India ( IDBI) and State Financial Corporation , (SFCs ) 
accounted for bulk of the increase in total assistance both 
in terms of sanctions and disbursements. 


358 . IDA has also granted to IDBI another line of credit 
in December 1975 for $ 24 million for assisting specific 
private sector fertiliser projects for thelr modernisation , 
purchase of balancing equipment, etc . The negotiations are 
also under progress with the IDA for a separato line of credit 
to moet the foreign exchange requirements of medium -sized 
projects (i.c. those with fixed usgets upto Rs. 20 crores ) in the 
public and joint sectors , 


Promotional Activities 


351. In the following pages , the trends in lending of insti 
tutions like the IDBI, SFC , and the UTI are discussed . At 
the end of this part, finances of non -banking companies are 
discussed . 


359. Another jmportant aspect of the recognised got -up 
of the IDBI is the creation of a Regional Development Wing 
with sells in all the four regional offices to help promoto 
industrial development of backward areas. The Develop 
ment Wing has taken on hand the task of setting up con 
sultancy organisations in Andhra Pradesh , Gujarat, Hima 
chal Pradesh , Jammu and Kaslimii, Olissa , Rajasthan and 
Uttar Pradesh . 


Industrial Development Bank of India 

352 . In order to enlarge the role of the IDBI as the 
opex financial institution and to achieve more effective co 
ordination among all financial institutions in the country , 
IDBI was delinked from the Reserve Bank of India with 
effect from February 16 , 1976 and made an autonomous 
Corporation owned by the Government of India . 

353. The emphasis of the IDBI in the immediate future 
would be on the programmes designed to extend assistance 
to small and new entrepreneurs and to enterprises located 
in relatively underdeveloped regions in the country , projects 
which use indigenous technology and have greater employ 
ment potential, projects which earn or save foreign exchange 
and all other projects accorded priority in the national 
programmes for economic development . 


360 . During the period under review , the survey report 
on Andaman and Nicobar Islands was published . Thus the 
surveys of all the 18 notified backward States Union Terri 
tories have been completed and the survey reports published . 
It has also been decided to undertake an industrial potential 
survey of Sikkim and preliminary discussions with the offi 
cials of the State Govercment are scheduled to be held 
shortly. 


361, With the formation of Inter- Institutional Group ( LIG ) 
in Maharashtra in June 1975, IGS now function in 17 
States in the country . Most of the ITGs have succeeded in 
creating effective machinery for co -ordirating and fortifying 
efforts of various state level organisations. 


354. In order to expedite assistance to these priority archs, 
the IDBI Board at its first meeting after delinking, effected 
substantial decentralisation of the bank s operations. With 
these changes and delegation of power , regional and branch 
offices of IDBI will be fully cmpowered to meet the re 
quirements of small and small -medium units. 


355 The organisational structure of the IDBI at the Head 
Odlice has also been revamped. IDBI has benefited consi 
derably in this regard from the recommendations of the 
Narasimham Committee on IDBI procedures and of the 
Kumar Committee on term export financing. The principal 
functions and operations of the bank have been entrusted 
to two separate wings - the Domestic Finance Wing and 
the International Finance Wing. 


362 . Joint institutional study teams had identified in all 
483 projects involving an aggregate investment of about 
Rs. 2 ,800 crores. Of these , as at the end of December 
1975, 78 projects involving capital investment of about 
Rs. 285 crores have either been implemented or are under 
implementation . IDBI continued to watch the performance 
of state level agencies / State Governments in regard to the 
implementation of identified projects recommended by the 
joint institutional study teams and the State IIGs and the 
offices are advised to pursue these projects . 
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TABLE 29 :- ASSISTANCE SANCTIONED AND DISBURSED BY TERM FINANCING 
INSTITUTIONS DURING 1974 -75 AND 1975-76 (APRIL -MARCH ) 

(Amounts in Rupoos Crores ) 


Sanctions 


Total 


Foreign currency 

Loans 


Underwriting and 
Direct Subscriptions + + 


Rupee Loans 


Institutions 


1974- 75 


1975-76 


1974 -75 


1975 -76 


Ordinary & Prefe- 
rence Shares 


Debentures 


1974-75 


1975-76 


1975 - 76 

7 


1974-75 

8 


1975-76 

9 


2 


1974- 75 

6 
6 .00 


3 


4 


5 


10 


11 


I. D . B .I . 


, 


200 


. 


7 . 25 


3. 00 


. . 


214 . 83 * 
(62 . 85 ) 
22 . 22 
16 . 00 

7 . 59 
132 .61 
21 . 34 


253 . 76 * 
(110 . 41 ) 

42 . 94 
20 . 43 

5 . 27 
142 . 87 
28 . 00 


3 . 52 
41 . 29 $ 


4 . 95 
45 . 20 $ 


3 . 50 
3 . 77 


3 .61 
6 .05 


I. F . C .I. , 
I. C .I. C .I. 
I. R . C .I.* * 
S . FCS* * * 
S . I. D . Cs* * * 


1. 00 
6 . 87 


1 . 80 


223 . 83 * 261. 01* 
(62 .85) (110 .41) 
29 . 24 52 . 50 
62 . 86 78 . 55 

7 .595 . 27 
141 . 79 155 . 50 
33 . 50 37 . 00 


8 . 63 

. 


0 . 55 
12 . 16 


0 . 29 
9 . 00 


. . 


Total 


. 


. 


53 . 44 


62 .49 


25 . 98 


26 .20 


4 .80 


7 


. 87 


414 . 59 
(62 . 85 ) 


493. 27 
( 110 .41) 


498 . 81 
(62 . 85 ) 


589 . 83 
( 110 .41) 


U . T . I. 


. 


. . 


. 
. 


30 . 53 


3 . 18 
5.57 


2 . 04 
. 79 


5 


3 . 78 
17 .01 


5 . 75 
27 .65 


6 . 96 
43 . 80 


L . I. C .* * * 


7 . 79 
63. 97 


Disbursements 


Foreign currency 

loans 


Underwriting and 
Direct Subscriptions 


Rupec 


Loans to 


Total 


1974-75 


1975-76 


1974- 75 


1975- 76 


Ordinary & Pre- 
ference Shares 


Debentures 


1974 - 75 


1975 -76 


1974 - 75 


1975 - 76 


1974 -75 


1975- 76 


I. D . B . I. 


, 


. 


. . 


. . 


1 . 72 


5 . 24 


0 . 99 


0 . 24 


1 . 99 


163. 85* 
( 35 . 09 ) 

32 . 50 
13 .71 

8 . 05 
77 . 40 
19 . 85 


169 ,49 * 
(59 . 48) 

30 . 18 
16 . 31 

4 . 73 
93 . 90 
21 . 84 


3 , 38 
29 . 09 $ 


2 .47 
39 . 95 $ 


0 . 83 
1 . 82 


3 . 54 


I . F . C . I 
I . C . I. C . I. , 
I. R . C .I.* * 
S . F ,Cs* * * 
S . I. D .Cs* * * 


0 . 77 


1 . 32 


166 . 56 * 
(35 .09 ) 

36 . 95 
45 . 39 

8 . 05 
79 . 63 
26 . 72 


174 .97 
(59 . 48 ) 

34 . 64 
61 . 12 

4 . 73 
98 . 80 
26 . 40 


0 , 28 


2 . 02 

. 


4 . 59 
r 


0 .21 
. 87 


6 


4 . 56 


Total . 


. 


315 . 36 
(35 . 09 ) 


336 .45 
( 59 . 48 ) 


34 .59 


47.01 


11 ,45 


15 .61 


1 


.90 


1.59 


363. 30 
( 35 . 09 ) 


400 .66 
( 59 . 48 ) 


U . T . I. , 
L .I. C . * * * . 


2 


. 
. 


. 
. 


. .. 
. 


1 .69 
4 , 63 


. 71 
4 .52 


5 . 87 
. 69 


2 . 20 
0 . 15 


7 . 58 
54 . 11 


4 . 91 
27 . 49 


43. 79 


22 . 82 


5 


+ Comprising direct loans (including foreign lines of credit ), refinance to banks and rediscounts . Refinance to SFCs, indicate ! 

separately within brackets , is excluded to avoid double counting since this is covered under loans of SFCs. Since incep 

figures, however, are inclusive of relinance to SFCs. 
* * Including the amount of guarantees sanctioned . 
* * * Data are provisional . 

+ Including disbursements , if any, on account of guarantees. 
+ + Including firm allotments and right issues. 

$ Foreign currency figures for 1974 -75 are covered at the Central rates of exchange prevailing on Docember 31, 1971. 
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TABLE 30 :- ASSISTANCE SANCTIONED BY THE IDBLAND UTILISED BY THE ASSISTED 
CONCERNS DURING 1974-75 AND 1975-76 (JULY -JUNE) AND SINCE ÎNCEPTION 

(Amounts in Rupes Crores ) 


- - 


- 


- - 


- 


Assistance Sanctioned 


Assistanco Utilised 


Type of Assistance 


1974 -75 


1975 - 76 


July 1964 to 
June 1976 


1974- 75 


1975 -76 


July 1967 

to 
June 1976 


No. 


Amount 


No . 


Amount 


No. 


Ain unt Amount Amount Amount 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


403 


48 . 7 


260 . 3 


97 
(96 ) 


51 
(51) 

39 
( 39) 


69 . 6 
(67 . 1) 

11 . 2 
(11 . 2) 


105. 6 
(104 . 3 ) 

12 . 2 
(12 . 1) 


1 . Direct loans to industrial con 

cerns ( other than for exports ) 
2 . Underwriting of and direct 

subscriptions to shares and dc 

bentures of industrial concerns 
3 . Rofinance of industrial loans 


410 
( 376 ) 

286 
( 265) 


530 . 1 
(636 . 9 ) 

98 . 0 
( 76 . 9 ) 


53 


2.3 


68 


40 . 2 


(52 ) 


52 .4 


102 5 


349 . 7 


6453 
( 5777) 

1062 
(1062) 


4 . Rediscounting of bills , 


91 . 9 


91 . 7 


401, 4 


107 . 9 
(96 .4 ) 

114 . 4 
(114 . 4 ) 

6 . 6 
(6 .6 ) 


9255 
( 8932) 

951 
(951) 

21 
(21) 


180 . 7 
(174. 4) 

120 . 8 
(120 . 8 ) 
16 , 4 

1 
(16 .4 ) 


268 12 
(23947) 

2819 
( 2819 ) 

24 
(24 ) 


537 4 
(482 .8) 
496 , 5 
(496 . 5 ) 

71.7 
(71 . 7) 


10 


- 


7.3 


14 .2 


68 . 9 


Subscription to shares and 
bonds of financial institutions 


(10 ) 


Total Project Assistance (1 to 5 ) 


194 1 


263 . 8 


1124 . 0 


7615 
(6939) 


309 6 
( 295 . 6 ) 


10377 
(10052 ) 


435 . 7 
(427 . 9 ) 


30381 
(27431 ) 


1 733 .6 
( 1564. 8 ) 


6 . Direct loans for cxports 


4 . 5 


13 . 7 


54 . 0 


(1 ) 


7 . Refinance of export credits . 


15 


9 . 9 


8 .6 


47, 2 


15 . 9 
( 15 . 6 ) 

17 . 9 
(13 . 9 ) 

5 . 0 
(4. 5) 

8. 0 
(8 . 0 ) 


17 30 . 4 
( 16 ) (29 . 8 ) 

5 . 3 
(15 ) (5 . 3) 
38. 6 

(3) (7 .7) 


(26 ) 


77 
(73 ) 
103 
( 96 ) 

5 
(5) 

6 
(6 ) 


105 . 4 
( 938) 

54 . 6 
(47. 9 ) 

136 
(12. 2) 
25 .5 
( 20 . 5 ) 


8 . Overseas buyers Credit 


.. 


0 , 3 


0 . 3 


9 . Foreign lines of credit . 


مبيابه 


. . 


3. 1 


5 . 2 


Total ( 1 to 9 ) 


. 


. 


. 


211 . 7 


291, 6 


1229 , 7 


7656 
(6777 ) 


356 . 

4 
(339 .6) 


1 0412 
( 10086 ) 


480 . 0 
(470 . 7) 


30672 1932 . 7 
(27611) (1739. 2 ) 


10 . Guarai tecs for luans un di 

ferred paynients . . 


. 


. 
.. 


. 
2 .9* 


19 .5* 
4 .7* 


1964 . 6 
( 15 ) (26 , 7 ) 
8 4 .7 
( 8 ) (4 . 7 ) 


11. Export guarantees 


. 


. 


1 
( 1 ) 


0. 4 
(0 .4 ) 


4 
(4 ) 


2 .4 
(2 .4 ) 


- 


5 to the 


Notes :- - (1) Figures relate to gross sanctions : figuros of cffectivo sanctions are indicated within brackets. 

(2 ) The number of applications in ruspect of item 4 relates to the number of purchaser-users and in respect of item 

number of financial institutions. 
* Guarantees executed . 


IDBI s Operations 

363. The perlorance of the IDBI was quite impressive 
during 1975- 76 as judged by the growth in its sanctions 
and disbursements . The total cffcctive sanctions during 
1975- 76 amounted to Rs. 470 .7 crores us against Rs. 339.6 
crores in 1974 -75 ( Table 30 ). The number of applications 
sanctioned increased substantially from 6 , 977 in 1974 - 75 to 
10 , 086 in 1975 - 76 . The assistance utilised 11 1975 - 76 way 
Rs. 291 .6 crores, as against Rs. 211. 7 crores showing us 
increase of about 38 per cent. Sanctions under refinance 
of industrial loans went up by 81 per cent from Rs. 96 . 4 
crores ir respect of 5 , 777 applications in 1974 -75 lo 


Rs. 174 .4 ciorcs in regard to 8 ,932 applications in 1975 - 76 . 
About 64 per cent of the refinance sanctioned in terms of 
value and 92 per cent in terms of number of applications 
was in respect of small- scale industries and small Toad 
transport operators, The amount sanctioned for rediscount 
ing of bills by the IDBI at Rs. 120 . 8 crores during 1975 - 76 
Was higher by 6 per cent covering 951 purchase -users as 
against Rs. 114 . 4 crores covoring 1,062 purchaser -users 
during 1974 - 75. Sanctions under export finance schemes 
Wuto marginally lower ut R 428 Crores is og inst Rs. 44 . 0 
ciores in 1974 -75 , whereas Jisbuisements have gone up 
from Rs. 17 . 5 croics in 1974 - 75 to Rs 27. 8 crores in 
1975- 76 . Total effective Sunctions since the inception of 
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IDB } upto the end of Jure 1976 amounted to Rs. 1739 .2 March 1976 amounted to , Rs. 363. 8 cruies showing a risc 
crores excluding guarantees for Rs. 31. 4 crores while the of Rs. 84 .6 crores over the level a year ago . A majui pro 
utlisation of assistance aggregated Rs. 1229.7 crores . 

portion of ſiçancial assistance continued to be granted 10 

small -scalç secior und such assistance sanctioned at RS, 4025 
364. The duect assistance Sinctioned by the IDBI for crores accounted for 54 . 5 per cent of the total amount of 

loans Sanctioned (Rs. 738 , 5 ciores ). 
projects during 1975- 76 was markedly higher at Rs. 116 . 4 
crores in respect of 108 projects compared to Rs. 78. 3 crores 
for 66 projects in 1974 - 75 Eighty -seven per cent of the 
sanctioned assistance was for setticg up fresh capacities by 
way of new projects or expansion / diversification of exist 

FINANCING OF SMALL -SCALE INDUSTRIES 
ing units. Around 61 per cent of the assistance was in 
respect of projects in the public , joint or co -operative sec LiberaMsation of the Credit Guaruptee Scheme 
tor. Industry -wise , 45 per cent of the assistacce was in 
respect of 5 high priority industries viz ., fertilisers , cement, 

370 . The period under review witnessed a significant 
paper, sugar and textiles . Further , 8 of the 108 projects 

widering of the coverage of the Credit Guarantee Scheme 
assisted were promoted by technician entrepreneurs and 

for small-scale industries administered by the Reserve Bank 
58 projects helonged to hackward arcus. The direct project 

of ladia on behalf of the Government of India . With cffect 
assistance for Rs. 55 . 9 crores Well Sanctioned on corcessional 

fiom Scptember 10 , 1975 , the definition of a sinall -scale 
terms to cits in specified backward districts . 

industrial unit was moulified by enhancing the ceiling on 

irvestment in plant and machinery from Rs. 7 . 5 lakhs to 
Assistance to Backward Areas 

Rs. 10 lakhs for the purpose of the Credit Guarantee 

Scheme. The benefits of the Scheme were further criended 
365 . The IDBI assistance lo units in specified buckwarel 

with cffect from April 1, 1976 to ancillaiy industrial units 
disliicis / arcas has also shown a significant increase in 1975 

having investment in plant and machinery upto Rs. 15 
76 . The total assistance both direct and refinance, of ir 

lakhs und engaged in (a ) thợ manufacture of parts, compo 
dustial loans sanctioned on concessional terms during the 

ments , sub - assetublies, toolings or intermediates or ( b ) the 
year amounted to Rs. 119 . 5 Crocs as compared to Rs. 59 . 7 

rendering of services and supplying or rendeiing Ol pro 
crores in 1974 -75, raising the total assistance sanctioned or 

posing to supply or render 50 per cent of their production 
concessional terms to Rs. 257. 9 crores upto the end of 

or the total scrvices, as the case may be, to other units for 
June 1976 . 

production of other articles ; provided that no such under 

taking shall be a subsidiary of or owned or controlled by 
Subscriptions to Shares and Bonds 

any other undertaking. An incillary industiial uit having 
366 . During the year , the IDBI contributed Rs. 4 . 7 crojes 

investment in plant and machinery exceeding Rs. 10 lakhs 

and upto Rs. 15 lakhs is , however, required to obtain a 
to the special issue of debentures of the ICICI. With this 

certificate from the appropriate Goveinnicnt authoritics re 
the total assistance of tho IDBI to the ICICI sin c incep 

garding its status as an ancillary unit . 
tion amounted to Rs. 32. 7 crores upto the end of June 
1976 . With icpayment of Rs. 6 . 4 Civics being the instnil 
ment of loans taken by the ICICI earlier, the IDBI y hold 

Eligible Institutions 
ings of the ICICI debertures amounted to Rs 26 3 crores 
at the cnd of June 1976 . Besides , thc IDB ) Subscribed 
Rs. 3 . 8 crores to the share capital of SFC , during the ycar , 

371. The number of credit institutions cligible for laci 
Further, the shacholdings of the Reserve Bank (including 

litics under the Scheme increased from 609 at the end of 
special capital) in SH- Cs amounting to Rs. 31 crores uero 

June 1975 to 628 at the end of June 1976 mainly duc to 
taken over by (DBI on February 16 , 1976 . Reserve Bank 

inclusion of 17 unlicensed primary ( urban ) co -operative 
of India s shaicholding of Rs. 2 . 5 crores in the initial unit 

banks in the approved list. The tolal number of institu 
capital of the Unit Trust of India was also taken over by 

tions participating in the Scheme had gonc up from 217 lo 
the IDBI on February 16 , 1976 . 

233 Suring the period . The Government have since ip 

proved the inclusion of Regional Rural Banks in the list of 
IDBI s Structure of Interest Rates 

credit institutions specified under clause 2 (c ) of the 

Scheme. 
367. During the year under review the structure of the 
IDBI s interest rates was revised . The revised rutes which 
came into effect from December 1, 1975 are presented in Progress of Credit Guarantee Scheme 
the Annexurc . 

372 . The amount of outstandirig glaranices which stood 

at Rs. 1497 crores at the end of Junc 1974 increased to 
Public Financial Institutions Laws (Amendment ) Act, 1975 

Rs. 1726 crores at the end of June 1975 and further 10 

Rs. 1950 crores at the end of June 1976 , sellecting a steady 
368. Pusuant to the Public Financial Institutions Laws 

inciease in the flow of institutional credit to the all -scale 
( Amendment) Act, 1975 coming into force with cffect from 

industrial sector. An industry -wise analysis of the mount 
February 16 , 1976, the holdings of the Reserve Bank of of guarantees outstanding as at the end of June 1975 shows 
India in the capital of SFCs have been transferied to the 

that the food manufacturing industry Accounted for the 
IDBI. While the slipcrvisory funcliors over the SFCS laigest share ( 12 . 7 per cent) followed by textiles ( 109 per 
hitherto excrcised by the Reserve Bank would now bę pei cent), metal products ( 10 .8 per cent) , chemical products 
forined by IDBI, the coie functions of the Reserve Bank (8 . 4 per cent), electrical machinery and equipments (6 .8 per 
as a central banking authority with vegard to borrowing, cent), manufacture of machinery except electrical machiney 
etc . of SFCS will continue to be crerciscd by the Reserve (6 .5 per cent) and basic metal industries (5 . 3 
Bank in consultation with IDBI 

per cent . 
The Reserve Bank will Since the inception of the Scheme till the end of June 1976 , 
also keep itself irformed of the progress and functioning of claims aggregating Rs. 170 . 1 lakhs have beer paid in rey 
these Corporations through its nominees on their boards and pect of 1 ,201 units ; of these, the payments made 
through various stututory returns submitted by them . 

douing 
July 1975 — June 1976 amounted to Rs. 42 . 2 lakhs in res 

pect of 280 units . Out of the ill gicgate amount of Rs. 170 . 1 
Operations of SFC 

lakhs paid as claims a sum of Rs. 34 . 3 lakhs has since 

hcen recovered placing the net amount of claims puid 
369 The operations of 18 SFCs, including 

at 
Tamil Nicu Rs. 135. 9 lakhs as at the cnd of June 1976 The number 
Industrial Investment Corporation ( TIIC ), showed further of urits in default Ely at the end of May 1976 was 12 , 264 
improvement during 1975- 76 (Apul -March ) The total involving Rs. 57. 8 ctuies which formed 3 . 0 per cent of the 
loans sarctioned by these Corporations dwing the year end aggregate amount of outstanding gurintees as acunst 
cd March 1976 were higher at Rs 152 . 1 Volanus cum 

8 , 749 units involving Rs 399 vores which formed 2 . 3 
pared to Rs. 137.6 CIOICs dwing the preceding vedr. Diq 

per cent of the aggregate amount of outstanding 91 . iniccs 
bursements during the financial year 1975-76 at Rs. 99 . 5 ay at the end of May 1975 . Durirg the period July 1975 
crores were substantiully higher than in the pevious year 

Tunc 1976 a sum of Rs 19 crores was received as guaran 
(Rs. 79 . 9 crores ). The loans outstanding as at the end of lec fees and transferred to the Central Government, 
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Scheduled Commercial Banks Assistance 


373 . Data on scheduled commercial banks credit from 
September 1975 onwards cover small- scale industrial units 
having investment in plant and machircry up to Rs, 10 
lakhs. During the first three quarters of 1975 - 76 (Apiil- - 
March ), the total credit cxtended by the scheduled commer 
cial banks to small-scale industries showed a risc of Rs. 107 . 3 
crorey to Rs. 1147 . 4 crores . The increase in the out 
standing credit to small - scale industries during the period 
under review was slightly lower than the increase ( Rs. 113, 5 
crores ) during the correspondirg period of the previous 
year . The sbare of small-scale industries in the total bunk 
credit ( excluding advances for food procurement operal 
tions), therefore, declined marginally from 13 .2 per cent as 
at the end of December 1974 to 13 .0 per cent as at the 
end - December 1975 . The increase in the rumber of units 
assisted ( 36 ,252 ) during the period under review was, how 
over , significantly higher than that in the comparablo period 
of 1974 - 75 ( 19 ,512 ). The deceleration in the rate of growth 
of bank advances to small-scale industrica may partly be 
attributed to the impact of the slackness in demand ir. 
industries such as automobiles and consumer durable goods. 


to this sector for an aggregate amount of Rs. 410 . 2 crores 
showing a rise of Rs. 38 .6 crores over March 1975 level 
as compared to an increase of Rs, 31. 3 crores in the cor 
Iesponding period of 1974 . The credit extended by the 
14- nationalised barks to small-scale industries showed an 
increase of Rs. 63. 7 ciorcs during March - December 1975 
as against Rs. 71. 4 crorcs during March - - December 1974 . 

377. During the nine-month period ended December 1975, 
the term - loans ( including instalment credits) sanctiored by 
banks to small- scale industries recorded a lise of Rs. 20 .3 
crores to Rs. 239. 2 crores . The outstandings increased from 
Rs. 178. 1 crores covering 30 , 724 units at the end of Maich 
1975 to Rs. 192 . 4 crores spread over $ 7 , 396 linits us at 
the end of December 1975 , The proportion of torm - loars 
(outstandings ) to total bank credit extended to small-scale 
industries had gonc down from 17 . 2 per cent in December 
1974 to 16 . 8 per cent in December 1975. 


378 . The credit limits sanctioned to craftsmen and other qua 
lified entrepreneurs as at the erd of Docember 1975 totalled 
Rs. 60. 2 crores covering 24 ,745 units showing a rise of 
Rs. 11. 5 crores over the nine-month period , which com 
pares favourably with a risc of Rs. 8 .2 crores in the corres 
ponding period of the previous year. Outstanding credit 
stood at Rs. 42 .5 crores; 48 per cent of which was account 
ed for by State Bank of India Group . 


374 . The average amount of credit limits sanctioned per 
unit has conie down further from Rs. 68,000 in December 
1974 to Rs. 64,000 in December 1975 indicating a trend 
towards finurcing smaller units by the banks. 


375. Over the year ended December 1975, the share of 
advances to small - scale industries in some of the backward 
States such as Bihar , Orissa and Uttar Pradesh had gone 
up . 


379 . As at the end of December 1975 , the cred {t limits 
sanctiored to small road and water transport operators 
amounted to Rs. 238 . 5 crores spread over 93 , 837 units . 
The amount outstanding at Rs. 191. 2 crores recorded an 
increase of Rs. 57 . 7 crores over the March 1975 level 
which showed a three- fold increase as compared to the in 
crease during the corresponding period of 1974 (Rs. 19 . 7 
crores ). 


376 . The State Bank of India Group and the 14 nationa 
lised banks together accounted for 90, 2 per cent (Rs. 1034 ,6 
crores ) of the total outstanding bark credit (Rs. 1147.4 
crores ) to the small scale industries sector as at the end of 
December 1975. The State Bank Group extended credit 


380 . Credit limits sanctioned by 17 scheduled commercial 
banks for setting up of irdustrial estates amounted to 
Rs. 18 .6 crores as at the cnd of December 1975 covering 
37 units. The balance outstanding was Rs. 12 . 4 crores as 
against Rs. 9 . 5 crores as at the end of March 1975 . 


ANNEXURE 
INTEREST RATE STRUCTURE -- IDBI s ASSISTANCE 
Ralo prevailing bofore December 1, Revised rates effective from December 1 , 
1975 

1975 


1 


% p .a . 


% p .a . 


1 . Direct assistance to Industrlal concerns 

(other than for exports ) 
( a ) Norial rate 

. . 
(6) To units in the specified buckward 

districts 
2 . Reflnance 
( a ) Normal ralo 

. . . 


10 . 25 

8 . 50 


11 . 00 
9 . 50 


(b ) Special rato for sall-scale industrial 

units covered under tho CGS 

and technician entrepreneur schemes 
(c ) Spacial ratc for units in the specificd 

backward districts 


8 , 50 Coiling on the rato to by charged 

by the financial institutions at 

12 por cent 
7 . 00 — Ceiling on the ratc to be charged 

by the financial institutions at 

10 , 50 per cent 
5 . 50 — Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 
9 . 00 per cent 


9 , 00.- - Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 

12 . 50 per cent 
7 . 50 — Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 

11 .00 per cent 
6 , 00 — - Ceiling on the rate to be charged 

by the financial institutions at 
9 . 50 per cont 


8 . 00 — 


8 . 50 — 


Under IDA lino of Credit (Foreign currency 

component) 
(a ) To smull-scale industries covered 

under CGS, technician entrepreneur 
schemos and units in specified back 

ward districts . 
(1 ) Other cascs 

. . , 


Ceiling on tho rate to be charged 
by thc financial institutions at 
10 . 50 per cent 


Ceiling on the rate to be charged 
by the financial institutions at 
11 . 00 per cent 


9 . 00 


8 . 25 – Ceiling on the rate to be chargod 

by the financial institutions at 
11 00 per cent 


Ceiling on the rate to be charged 
by the financial institutions at 
11 . 50 per cent 
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p . a . 


3 . Export credit 


( a ) Refinance against inedium torm export 

credits 


6 . 50 - Provided the bank does not charge No change 

inore than 8 . 00 per cent 


(b ) Participaticn cxpuri Anance scheme 


(« ) Buyers credit schenie 


The rate on IDBỊ s portion of the credit is No change 

such that after taking into account the 
participating Bank s rate , the 
averago rate to the cxporter on the entire 
credit will generally bo 7 . 50 per cent 


4. Bills Rediscounting Schedio 

Unexpired lisanco of bills /promissory 
notes 


(0 ) 6 


36 months 


. 


. 


9 . 00 — The maximum discount rate by 10 . 00 — The maximum discount rate by 
bank is 10 . 75 per cent 

bank is 11 . 75 per cent 


9 . 50 — 


(6 ) Ovor 36 months and upto 84 m3nths 8 . 50 — The maximum discount rate by 

bank is 10 . 25 per cent 


The maximum discount rale by 

bank is 11 . 25 per cent 


Unit Trust of India 

381. There was a distinct improvement in the operations 
of the Unit Trust duirg 1975 - 76 as reflected in sales and 
repurchases of Units . Total sales amounted to Rs. 29 . 0 
Crores in 1975 - 76 compared with Rs. 17. 2 crores during the 
previous year; repurchases during the period at Rs. 11 .0 
croro8 , were only about one - half of those in the pievious 
year . The improvement during 1975- 76 can be attributed 
to the following factors. Firstly , the exclusive income and 
Woalth tax concession380 grarted by the Government in 
January 1975 in respect of investment in Units considerably 
improved their attractiveness. Socondly , the increase in the 


dividend for 1974- 75 to 8.6 per cent from 8. 5 per cent for 
1973 - 74 , though only margiral, went & long way in streng 
thening further the confidence of the investors in tho Trust. 
Thirdly , the distinct improvement in the economic situa 
tion of the country during the year and the relaxations of 
the dividend restrictiors in 1975 had also a favourablc im 
pact on the investment climate. Further , in January 1976 , 
the Trust introduced a new Scheme, namely , the Unit 
Schemc 1976 , which offered a new type of unit primarily 
Oriented towards capital growth and this Scheme was able 
to mobilise additional savings . The Trust raised the rate 
of dividend for 1975 - 76 urder the Unit Scheme 1964 to 
8 . 75 per cent from 8 .60 per cent for 1974 -75. 


- 


- 


30 . Income from units upto Rs. 2 ,000 and investment in 
units upto Rs. 25 , 000 were granted excmption from income 
tax and wealth tax respectively . These exemptions are in ad 
dition to the existing exemption of Rs. 3 , 000 from income tax 
and of Rs. 1 .5 lakhs from wealth tax available 10 units along 
with certain other specified assets. 


382. At the end of June 1976 , units sold and outstand 
inga amounted to Rs. 166 .9 crores under more than 6.3 
lakhs applications. Table 31 gives the Scheme-wise sales, 
repurchases and outstandings till June 30 , 1976 , 


TABLE 31 - SALES, REPURCHASES AND OUTSTANDINGS OF UNITS : SCHEME-WISE ANALYSIS 


(Amounts in Rupees Crores) 


Sales 


Scheme 


Outstandings 
R -purchases As on 

- June 30 , 
1974 -75 1975-76 1976 


1974- 75 


1975-76 


2 


5 


Unit Schomc 1964 


. 


. 


. 


16 . 74 


20 . 77 


157 65 


20 , 36 
0 . 01 


10 95 
0 .02 


Unil Scheme 1971 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


0 . 49 


0 .79 


1 . 75 


Unit Scheme 1976 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


7. 47 
- - - - - 


. 
- - - 


. . 
- - - 


7 . 47 
- - - - 


- - - -- - 


- - 


- - 


- - 


- 


Total 


. 


. 


. 


166 . 87 


. . 
- - 


. 
- 


. 
- 


. 17 .23 
- - - - 


29. 03 
- - 


20 . 37 

- 


10 . 97 
- 


- 


- 


- 


- 
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Unit Scheme 1976 

them a reasonable chance of profitable working and enable 

them to become viable units, While in regard to hiic - pur 
383. The Trust intioduced the Unit Scheme 1976 , on 

chase finance comparies, which are at present excmpt from 
Janiny 1, 1976 , undei which Cipital Units were offered 

Ceiling restrictions, it ceiling tot cececiling 10 times their 
for sale to the general public . Unlike the Unit Scheme net owned Tunds ) us in the case of loun companies 
1964 and the Unit Scheme 1971, which aim at regular and 

has been proposed , housing finarce companies , however, will 
growing income to the unit-holders , the new Scheme is 

continue to be excmpled from the ceiling restrictions. Since 
primarily oriented towards capital giowth . This objective is Such special considerations will not le relevant in respect 
sought to be achieved by ir. vesting the funds of the Scheme of investment companies , the cxisting composite ceiling of 
in the cquity shares ol companies having good growth pios 40 per cent of the nct owned funds is proposed to be re 
pects . The Trust expects that, barring extra - ordinary and duced to 25 per cent in two stages. The Group had not 
unforescen situations , the unit -holders investment the recommended any ceilings on deposits with ndhis which 
capital units would double in about 5 yetirs. The face deal only with their members. Apart from the restrictions 
value of ench unit of this Scheme is Rs. 100 and the urits on the quantum of deposits that may be accepted by the 
aic sold in multiples of five. The popularity of the Capi companies, thc Group has recommended minimum capital 
tal Unit Scheme can be gulged from the amount of their requirements for starting new financial companies and also 
palcs . During the short period ( January 19 April 21, 1976 ) in respect of existing companies other thun nihis. Some 
sales of such units amounted to Rs. 7 . 5 crores . Sales have of the other recommendations inade by it relate to the crea 
been tcmporarily suispended with ellect from April 22 , 1976 tion of reserve fund, maintenance of liquid assets , prohibi 
with a view to enabling the Trust to invest uppropriately tion of grant of loans and advances to the directors and 
thc funds of the Scheme in growth orierted shares. 

lisms and companies in which they are interested and tho 

enactment of provisions on the lines of certain sections of 
lavestinents 

the Banking Regulation Act, 1949. In view of the sub 
384. The investiblc funds of the Trust incieased by 8 .6 

stantive nature of the recommendations made by it for the 

purpose of tightening the contiol over the deposit accept 
per cent to Rs. 184. 5 crores as at the end of June 1976 , 

ance activities of financial companies as also the opciational 
Of thesc , Ordinary shares accounted for Rs. 91. 5 croies 

aspects relating to their working, it has been decided 

( 8 . 8 
(49.6 per cent) preference shares for Rs. 16 .2 croies 

to 
per cent) and debentures for Rs. 55.8 crorca (30 . 2 per cert). 

cnact a separate comprehensive legislation in place of Chap 

ter IIB of the Reserve Bank of India Act, 1934 . The 
Thọ balance of Rs. 21. 0 croies ( 11. 4 per cent ) represented 

drafting of the legislation is in progress and in the mean 
advance deposits against underwriting commitments, bridg 

time, steps are also being taken to implement such of the 
ing finance , other deposits, money at call and short notive , 

recommendations as could be given effect to by invoking 
the power Vested in the Reserve Bank order the existing 

provisions of Chapter MB of the said act by suitable 
Delinking from Reserve Bank 

amendinents to the directiors now in force. The aimond 
385 . The Trust which was hitherto 

ments to the directions have been finalised but the issue of 
an associatç insti 

tho Notification has been deferred for the time being as 
tution of the Reserve Bank , became an associate institu 

it has been decided to brirg them into force simultaneously 
tion of the Industrial Development Bank of India with effect 
from 

with the corresponding amendments to be made to tho Com 
February 16 , 1976 in terms of the Public Financial 

panies (Acceptance of Deposits ) Rules, 1975 by tho Cov 
Institutions Laws (Amendmect) Act, 1975 . AS Tesult, 

cinment of India for implementing the recommendations of 
the initial capital (Rs. 2 . 5 crores ) of the Trust held by the 

the Group as may be applicable to non - financial com 
Reserve Bank , has been transferred to thc Industrial Deve 

panies . 
lopment Bank of India . 


etc. 


NON - BANKING COMPANIES 
Study Group on Non - Banking Companies 

386 . Reference was made in the last year s Repost about 
the submission of the report by the Study Group on Non 
Banking Companica . The main recommendations of the 
Sludy Group cover non - financial companies , financial com 
paries and companies conducting prize chits and /or con 
ventional chits. These recommendations have been accept 
ed in principle by the Resei ve Bank and the Government of 
India . 


389. As regarda companies conducting prize chits, hone 
fits / savings schemes etc., the Group has come to the con 
clusion that such schemes benefit primaily the promoters 
and do not serve any social purpose . Such schemes 310 
prejudicial to public interest and also adversely affect the 
efficacy of fiscal an monetary policy . It has, thereforc , suggested 
that the corduct of such schemes should be totally banned 
in the larger interests of the public and that suitable legis 
lative measures should be taken for the purpose , if the po 
visions of the existing cnactments are considered inadequate . 
The draft legislation prçpared in this regard by the Reserve 
Bank is under consideration of the Governmert, 


387. With iegard to non - financial companies the Study 
Group observed that the acceptarce of deposits by such 
companies may not be prohibited altogether but the inea 
sures should be so designed as to ensure the efficacy of 
monetary policy and to avoid disruption of the productive 
process consistent with the need to safeguard the depositors 
interests . At the same time, the ultimate objective hould 
lre to discourage further growth of these deposits and to 
10 || them back yradually so that they would cease to be a 
significant source of finance for irdustry and tracle The 
question of amending thc Companies (Acceptance of De 
posits ) Rules, 1975 suitably , to give effect to the recom 
mendations is under the cxamination of the Department of 
Company Affairs. 


390 . In the case of companies conducting conventional 
chit fund business , the subscriptions reçoived by them from 
the members of the chits are excluded from the scope of 
thc term deposits for the purpose of the directions issued 
by the Reserve Bank , while deposits accepted outside such 
schemes fall withir the purvicw of the directions. Chit 
fund business , however, is regulated under Statc enactments 
in certain States /Union Territories. In the absence of any 
regulatory measures in the other parts of the country and 
also in view of the diversity in these provisions, it is 
rot unlikely that unscrupulous promoters or chit 
companies may exploit the situation by conducting chits 
in such of the States 9 have no such legislation or in 
States where the provisions are less rigorous . It may be 
added that in the context of the recommen «lation of the 
Banking Commissior for regulating the activities of non 
banking financial intermediaries , the Central Government 
had , inter alia , decided that a model law to regulate the 
activities of conventional chit funds may be formulated for 
adoption by all the States which have no such lcgislation . 
Pursuant to the abovc decision , a Bill was drafted by the 
Reserve Bank to he enacted as Central legislation and was 
1cferred to the Stuly Group for its comments . The Bill, 
As suitably modified in the light of the recommendations 
of the Study Group, is under examination of the Govern 
mert of India . 


388 . Ir thc case of non -banking financial companies, the 
Study Group iecommended effective regulation of their 
activities considering the large number of depositor s in 
volved as well as the incidence of mulpiactices in these 
companies. The Study Group Suggested that such com 
panies should be subjecte l, by and large , to the same type 
or controls as banks under the Bankicy Regulation Act, 
1949. As the operations of loan companies are analogou , 
to those of banks, the Study Group recommended a ceiling 
of 10 times the net owned funds. In the opinior of the 
Study Group , availability of funds to that extent would give 
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Accepunce of Deposits by Unincorporated Bodles 


391 The Government, while considering ucitain recon 
mcndalons made by the Banking Commission in regard to 
the retructuring of the existing scheme of control over ron 
banking financial intermediaries , decided in principle that 
statutoy rowers should be assumed to prohibit acceptance 
of deposits by all unincorporated bodies Necessary amend 
mens to the Rescive Bank of India Act, 1934 , proposed by 
the Back in this connection , are under examination of the 
Govrnmont 


395 As observed 11 1971-72, the concentration of out 
standing deposits and excmpted loans with a small number 
of large non -bankırg companies was also noticed in the 
year 1972- 73 Out of 2 ,841 reporting companies at the end 
of March 1973, 464 companies ( 16 3 per cent) holding de 
posits and exempted loans aggregating Rs 25 lakhs account 
ed for 838 per cent of the total This feature was more 
pronounced in the case of firancial companies where 85 
per cent of tho reporting companies accounted for 78 8 per 
Por 
cent of the deposits and 906 per cent of the deposits and 

amata oni na 
cxempted loans taken together 


Amodments to Directions issued to Non - Banking Companles 


396 The reporting companics were malnly concertiated 
in threc States viz , Maharashtra , Tamil Nadu and West Ben 
gal These thrco States taken together accounted for 639 
per cent of the reporting companies and 718 per cent of 
the total outsanding deposits and exempted loans at the 
end of March 1973 , 


39 Thc directions issued to non - banking financial com 
panlı were further amerded on November 29 , 1975 ex 
tendig thư time allowed to such companies by six months 
(1c ,up to the end of June 1976 ) for reducing the aggrc 
gate imount of deposits in the form of loans guaranteed by 
Julecors , deposits received from shareholders, etc to 15 
per ent of the net owned funds This extension of timo 
was sequel to tho repicsentations made by companies that 
thoutstanding amount of such deposits was quite substan 
tial and that under the cxisting conditions they were firding 
# voy difficult to liquidate the deposits held in excess of 
the phacribed calling y DocumBT 31 1975 


V . DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL 


397 In the sphere of Exchange Control, tho man develop 
ments during the year related to tho dalinking of the Indian 

info pound sterling, simplification of procodures for 
Caportach dofárad peymonts terms, introduction of a new 
facility to portrament Indians and persons of Indian origin 
resident abroad by allowing bett - to open and mentabr Tor 
eign currency (non -resident) accounts was to encourage thorn 
to invest in the equity capital of specified industries in 
India 


393 A similar extension of time in the case of non 
bankin non - finarcial companies was allowed by the De 
partmat of Company Affairs , Government of India by 
Amendug the Companies ( Acceptance of Deposits) Rules. 
1975 mdo under Section 58A of the Companics Act, 1956 
These wompanies have been allowed further extension of 
time uto the end of September 1976 Besides , in the light 
of conuin suggestions made by the Reserve Bank , the 
Rules fere amended on September 18 , 1975 , the amended 
Rules roadly follow the pattern of the directions to non 
financial companies as weic in foice prior to their with 
drawal 1 Juro 1975 It will be recalled that companies 
conductie prize chits /lucky diaws /saving schemes etc have 
already ten allowed time up to the end of December 1976 
to bring down the above type of deposits within the re 
duced cong of 15 per cent 


Delinking of the Rupee from Pound Sterling 


Deposits xb Non -banking Compantos , 1972- 73 


394 Th total number of reporting comparles under the 
Survey ofDeposits with Non -banking Companies for the 
year endedMarch 31 , 1973 declined duung the year by 
314 to 2 ,84 Despite a rediction in the number of report 
ing company, the total amount of deposits and exempted 
loans record ar increase of Rs 56 crores from Rs 691 8 
ciores at thend of March 1972 to Rs 747 8 crores at the 
end of March 973 Of this , deposits amounted to Rs 373 7 
crores and empted loans Rs 374 1 crores While the 
number of resting financial companies declined by 42 to 
879, the num - of reporting non - finarcial companies de 
clined by 272 , 1962 of the total of Rs 747 8 crores 
of deposits a exempled loans, non - financial companies 
accounted for F 517 4 crores and financial comparıcs foi 
the balance (R 104 crores ) 
25 G1 / 77 - 20 


398 The Government of India , in consultation with the 
Reserve Bank of India , revicwed the arrangement under 
which the Indian rupee was linked to the pound sterling , its 
value vis- a- vis the other major international currencies wr 
the Special Drawing Rights (SDRs) being changed every 
day automatically with changes in the value of the pound 
Effective July 2 1975 the Bank had fixed its spot rates for 
sterling at £51907 buying and 53619 selling both por 
Rs 100 in place of the rates of £5,3333 and £ 5, 3050 
respectively , which were in force since July 4 , 1972 How 
ever, in the context of the international monetary situation 
and having regard to the fact that a multi-currency peg is 
likely to be much more suitable and satisfactory than a link 
with any singlo reserve curiency , so long as the major inter 
tutional currencies are floating, it was decided that the rupee 
should be delinked with effect from Soptember 25, 1975 
from sterling and its value should be determined in future 
with reference to a selected numbei of major International 
Currency units , which are India s major trading partners The 
pound sterling continues us the cuirency of intervention 
Accordingly the Bank revised its rates for the purchase and 
sale of round sterling for spot delivery from time to time 
as per details given below : 
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Dati 

Buying 

Selling 

Middlo rato 
25 -9 - 1975 , . . . . 

£5 .4769 pcr Rs. 100 

£5. 4471 for Rs . 100 Rs. 18 , 3084 por £1 
( corresponding to 

(roresponding to 

Rs. 18 . 2583 per £ 1 ) Rs. 18 . 3584 per £ 1) 
05-12-1975 . . . . . £ 5 .5315 per Rs. 100 £5 . 5010 per Rs. 100 

Rs. 18 . 1284 par £ 1 
(corresponding to 

(corresponding to 

Rs. 18 . 0784 pcr £ 1 ) Rs, 18 . 1784 per £ 1) 
08 -03-1976 . . . . . . £5 . 6497 per Rs. 100 

£5 . 6180 per Rs. 100 Rs, 17 .75 per £ 1 
( corrosponding to 

(corresponding to 
Rs. 17 . 70 per £ 1 ) 

Rs. 17 . 80 pºr £ 1) 
11 - 03 - 1976 

£ 5 . 8140 por Rs. 100 

£5. 7803 per Rs. 100 Rs. 17 . 2 % per £ 1 
(corresponding to 

( corresponding to 
Rs. 17 . 20 per £ 1) 

Rs. 17 , 30 per £ 1 ) 
03-04 - 1976 

£ 5 . 9347 per Rs. 100 

£ 5 . 8997 per Rs. 100 Ry, 16 . 90 per £ 1 
(corresponding to 

( corresponding to 
(Rs. 16 . 85 per £ 1 ) 

Rs. 16 . 95 per £ 1) 
23 -04- 1976 

£ 6 . 0790 por Rs. 100 £ 6 . 0423 por Rs. 100 Rs. 16 .50 per £ 1 
( corrosponding to 

(corresponding to 
(Rs. 16 .45 per £ 1 ) 

Rs. 16 . 55 per £ 1) 
29 -05-1976 . . . . . 

£ 6 . 2696 per Rs. 100 

£ 6 . 2305 per Rs, 100 RS. 16 .00 per £1 
(corresponding to 

(cosit sponding 10 
Rs. 15 . 95 per £ 1) 

Rs. 16 . 05 per £ 1 ) 
On all these occasions , there was no change in the margin Working Group and packago clearance granted for the offer 
of £ 0 . 0125 por Rs. 100 per quartor or part thereof to be or bld . 
added to the spot buying rato whilc buying sterling forward , 

Foreign Currency (Non - resident) Accounts 
nor in the charge of £ 0 .0125 per Rs. 100 per quarted 

400 . To encourage private remittances from abroad , I now 
or part thereof on one or more cxtensions of forward pur 

facility came into existence from November 1, 1973 , Inder 
chase contracts. Likewise the margin to be added to the 

the Schemo, non - resident Indians and persons of Indian prigin 
spot rate for storling for calculating the Bank s rates for for 

resident abroad are permitted to open and maintain brolgin 
ward purchases of sterling for periods upto 10 years under 

Currency (non- resident) accounts in designed foreign urren 
the scheme for providing long term forward exchange cover to 

cies ( for tho ting buih U . S . dollars and pound strling ) 
exportors in respect of exports under deferred payments terms 

with the Initat Teinittances received from abroad or by con 
remained unchanged as indicated below : 

vusion of existing non - resident ( external) accounts maltained 
Period of forwarded contract 

Percontarit o n trupoos with banks authorised to deal in foreign echango 

" Bank s in India . Under this arrangement, the exchange risk to tho 
yor buying rato non - resident account holders has been completely cliplaated. 

The accounts would be maintained in the form of prm de 
For 18 monthsat Daerodut not 

posits for periods of 91 days or more but not oxceding 61 
exceeding 5- year . . 

1 .25 

months. The interest rates payable would be nodod by 

the Reserve Bank of India , For 
2 . Above 5 years but not exceeding 7 

the present Interst ratos 

vary from 
yoars . 

5. 5 per cent per annum on deposits of 91 days 
. . . . 

1 . 75 
. 

but less than 6 months to 10 per cent per annum on de 
3. Abovo 7 years but not oxcooding 10 - 

posits of 61 months. The interest accruing on thes balan 
ycars , . . . . . 

2 . 50 

cos is free of Indian income tax . The balance inclying the 

interest accrued are freely repatriable in the designied for 
Esports under Deferred Payments 

eign currencies without reference to tho Roserve Bank of 
399. On July 1, 1975, the Reserve Bank simplified tho pro India . Balances held in non - resident ( external) acounts in 
cedures relating to exposts on cleferred payments . According rupees or in designated foreign currencies are excrpt from 
to the earlier procedurc , exporters of capital goods and engin wealth tax . They are , however , not exempt from ente duty , 
cering goorle On deferred payment basis had to seek the nor are the gifts made from such accounts excipt from 
Reserve Bank s prior approval in two stages, viz ., once for gift tax. 
approval in principle before participating in foreign bids or 
tendors or initiating negotiations for exports on deferred pay 

Investments in Equity Capital 
Ocht terms, and for a second time, for Reserve Bank s 

401. Non - resident Indians and persons of Indon origin 
final approval before finalising the terms of the contract in 

resident abroad were permitted from October 197 onwards 
the event of their securing the order. In addition , in some 

to invest in the equity capital of permitted industes (other 
cases simultaneous but separate applications were required 

than those given in the annexure to the Import True Control 
to be made by the exporter to the Industrial Development 

Public Notice No 23- ITC (PN ) - 74 Jated Februar 8 , 1974 ) 
Bank of India ( IDBI) and the Export Credit Guarantee Cor 

upto a maximum of 20 poil cent of the new ised equity 
poration ( ECGC ), if IDBI finance and ECGC cover were 

capital of new companies . Repatriation of such ivestments 
also required . This inconvenient and time- consuming pro 

along with the income accrued thereon woulc be freely 
cedure has been simplified and liberalised by granting general 

allowed , subject to the applicable taxes, providi such in 
permission to exporters subject to certain conditions to make 

vestments wero made by remittances from abroa or out of 
offers abroad / enter into negotiations / contracts and / or suh 

funds held in non -resident ( external) accounts . ncse invest 
mit tenders and to obtain post- facto Exchange Control clear 

ments would be in addition to any foreign equit investments 
ance subsequently . The most important of these conditions 

permitted by the Government in the company incerned , 
are : ( 1 ) the value of the contract should not exceed rupees Export of Consultancy /Design Engineering Servis 
fifty lakhs, ( 2 ) tho credit period should not exceed five years 
for specified types of goods, ( 3 ) IDBI finance is not required 

402. The Reserve Bank of India has libersed in June, 
and (4 ) the advances and down payment should be a minimum 

1975 its existing procedure regarding export Indian con 
of 15 per cent of the total contract value and should also 

sultancy / design engineering services , India , consultancy / 
cover forcign exchange outgo by way of import replenishment, 

desiun engineering firms are now being allopt to avail of 
agency commission and freight. Within 15 days of signing 

blanket travel permit facility if their foreign change earn 
the contract, applications are , however , requed to be made 

ings in the previous year were not lese in rupecs five 
in these casos to the Reserve Bank for post- facto exchange 

lakhy . Application foi travel abroad or fomeeting initial 
control clearance and to the ECGC for necessary insurance 

expenses / commitments abroad wie now beingonsidered more 
cover . The procedure ilegarding cases not covered by the 

liberally depending on merits of each case . 
general permission has been considerably streamlined by mak 

Aslan Clearing Unlon 
ing the IDBI tbe focal point for grant of approvats . Such 

403 . The Asian Cleaning Union ( ACU ) hich was estab 
applications in a composito form submitted to the IDBI, are lished on December 9 , 1974 , with the olt of facilitating 
now processed by R Working Group which includes RBI payments for current international transtons within the 
IDBI and ECGC . The exporters with their bankers, are also member countries of Economic and Soc Commission for 
being associated , where necessary , in the discussions of the Asia and Pacific (ESCAP ) on a inultilaterbasis, commenced 
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issue of blanket permits i.e ., Runeos filftoen lakhs for non 
traditional goods and Rupees seventy - five lakhg for traditional 
goods, 


Use of Foreign Trade Marky 


tho clcarius operations from November 1, 1973 . The Cen 
tral Bank of six countrics - Bangladesh , India , Iran , Nepal , 
Pakistan and Sri Lank & are its present members. Barilog 
certain transactions such as payments for petroleum , natural 
gas and their proclucts, payments between Nepal and India , 
inter- governmental and non -current transactions, all trans 
actions between India and members of the ACU may be 
channelised through clearing mechanism of ACU . Twenty 
ninc authorised dealers in foreign exchange have been de 
signated fa handling transactions through ĄCU . The in 
struments eligible for clearance may be denominated in the 
members currency or the Asian Monctary Unit which is 
the common unit of account of ACU and which is cquivalent 
to one $DR as valued by the IMF from time to time. The 
Reserve Bank of India will makc spot and forward pur 
chase of AMU for delivery upto three , six and nine months 
(extendable upto 12 months in all) from the designated autho 
red dcalers and spot sales to them on the basis of exchange 
Pute between the rupee and AMU announced by the ACU 
from time to time. 


406 . Persons resident outside India , foreign citizens resi 
dent in India , companies incorporated abroad and companies 
in which the non -resident interest is more than 40 per cent 
as well as branches of such companies have been rermitted 
to allow the use of their trade marks by any person or 
company for direct or indirect consideration in cases whero 
the trade marks are uscil in respect of (i) goods which are 
intended to be wholly exported to countries other than Nepal 
und Bhutan and (ii) certain life saving and cssential drugs 
and pesticides and other chemicals used for plant protection , 
General permission to this effect for item (i) above and for 
jiem (li) covering 17 types of drugs and more than 25 types 
of pesticides and other chemicals used for plant protection , 
has been given by the Reserve Bank in April, 1973 and March , 
1976 , respectively. 


Forward purchase of Deutsche Marks and Japanese Yen 


Indo-Mauritius Credit Agreement 1975 


407. The Government of India entered into a crcdit agtee 
ment with Government of Mauritius on January 9 , 1975 
whereby a line of ciccit up to Indian Rupees five crores 
has been made available to Government of Mauritius for 
purchase and import of listed Indian goods aod for agreed 
projects in Mauritius . 


404. With etlect from Septembei 1, 1975, in addition to 
the spol, one months , two months and three months for 
wurd purchases , the Reserve Bank cominenced purchasing 
Deutsche Marks ( DM ) and Japanese Yen forward for delivery 
on completion of six months The rates for the Reserve 
Bank s purchases of six months foiwaid Deutsche Marks and 
Japanese Yen would be the respective cross rates between the 
London market s buying rates foi Deutsche Marks and Jan . 
anese Yen for six months forward delivery at the close 
of the preceding working day and the Reserve Bank s buying 
rato for forward sterling for six months delivery ruling on 
the day of purchase . The purchases would for the present 
be made only at the Bombay Office of the Bank . It was 
also decided that with effect from August 27, 1975 and until 
further notice , all offers of forward Deutsche Marks and 
Japanese Yen to thc Reserve Bank by authorised dealers 
foi amounts of DM 800 ,000 or Yen 100 million or over in 
dividually , should be accompanied by authenticated copies 
of the firm export ordery against which tho Deutsche Mark . 
or Japanese Yen have been purchased by the authorised dealer 
from his customer / s. 


National Defence Remittance Scheme (NDRS) 


408 . Holders of the NDRS (National Defenco Remittance 
Scheme) Special Accounts with banks in India , irrespective 
of the size of balances, have now boon (from Juno 23, 1976 
onwards ) allowed to use the amount freely for local dig 
bursements except for invostments in India and payment of 
passage fare for travel to / from Initia . The restrictions hither 
to in force on withdrawals if balances in accounts exceeding 
Rs. 50, 000 have beep withdrawn . The balances can also 
now be used freely for (1) opening fixed deposit accounts, 
(ii) investing in Indian Govornment securities or units of the 
Unit Trust of India and (iil) purchasing shares of Indian 
companies with the prior approval of the Resorve Bank , 
The sale of maturity proceeds of these investments are , how 
over, required to be credited back to the NDRS Special 
Accounts Payment of passago fare from out of tho Accounts 
for travel to / from India wiū be authorised by the Reserva 
Bank on application by the account holders or their dopen 
dants provided travel is undertaken on Air India or Indian 
Airlines services . 


Blanket Foreign Exchange Permits 


Other Developments 


405. The procedure for issue of blanket exchange permits 
to eligiblo export houses and other export units and the fac 
ility for drawal of amounts thereunder have been strtamlined 
and simplificd from July , 1975 so as to enable the eligible 
export units to avail of the facilities expeditiously . The 
questionnaire for blanket permit has also been suitably amen 
ded . Under the revised procedure , the names of persons 
who may ail of the blanket exchangc permit are not en 
dorsed therein . The export units are free to depute any 
employee of their choice or their consultants directly a960 
ciated with export promotions. The rolease of exchange 
under the blanket pormit is suitably increased to tako caro 
of the genuine needs of exporters. Persons travelling itbrond 
against blanket or other permits on crrort promotion grounds 
are oligible to draw additional exchange unto 20 ner rent 
of tho por diam rates for mosting the cost of rurface travel 
and incidental expenditure abroad . Fxchange upto 10 ner 
cent of the value of the blanket permit can be uvailed of foi 
entertainment expenses provider the team led by the Chai - 
man or the Director docs not spend more than £ 100 ner 
trip and £ 50 ip case the negotiating team is led hy other 
senio ;} executives. The concerns cxporting non - traditional 
goods for valuc cxceeding Rupces one lakh but less than 
Rupccs fiftcen lakhs and traditional goods for value cxceeding 
Rupees five lakhs but less than Rupees seventy - five lakhs 
are alºo released exchango for two tipa a year on 
export promotion gounds. While the exporters registered 
A4 Expoit House within tho Ministry of Commerce would 
continue to be cligible to get blanket exchango pormits irres 
poctive of thoir past export performance, there would be no 
change in the presont criteria regarding the minimum annual 
export realisations for other exporters for heing eligible for 


409 , Other developments in this area include : ( 1 ) exemp 
rion fioni Aruil 23 , 1976 of air travel between THvendrum 
and Male (Hululc ) , Maldive Islands from the requiremente 
of prior apoioval of the Reserve Bank of India on for P . 
Visits to Maldives will not be treated as a visit abroad for 
The purpose of travel under the Foreign Travel Scheme. 
1970 ( 2 ) Certain changes have been made with effert from 
Tehru : ry 11, 1976 with regard to the banking arrangement 
for servicing of mayments between India and Czechoslovakia 
prising out of the Trade and Payments Agreement cated 
December 4 , 1974 between the two countries . The gold 
C17115e will no longer be permitted to be incornorated in 
relative contracts , nor the balance in the Central account 
of the Czechoslovakia Obchodni Banka. A . S . Proha (CSOB ) 
with Reserve Bank of India , Bombay will be covered by the 
gold clause . Tho contracts (involving payment boyond ono 
vcar ) As also the balance in CSOB s contral account will be 
protected on the basis of SDR - rupee rates ( 3 ) view of 
the Auctuations in foreign currency, Reserve Bank decided 
to lay down the limits in terms of ruręcs, for the amount 
of foreign currency notes and coins that can he gold by 
full- fledged money -changer onerating at the airports and 
dochs to various categories of travellers i proceeding out of 
Indiil, as follows : 
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(a ) All travellers , other than deck passengers and travellers proxe. Any foreign currency notes and coins upto the equivalent of 

cding to Bangladesh , Bhutan , Nepal, Pakistan or Sri Lanka. Indian Rs. 60 per person . 
(b ) Travellors proccoding to Pakistan in transit to some other 

country on an international Passport. 
( c ) Travellers proceeding to Pakistan 

Pakistan currency notes and coins uplo the equivalent of Indian 

Rs. 30 per person . 
( d ) Travellers proceeding to Sri Lanka and deck passengers proce - Any foreign currency notes and coins upto the equivalent of 

eding to Burina, East Africa , Malaysia , Persian Gulf Ports or Indian Rs. 30 per person . 

Singapore . 
(c ) Travellers proceeding to Bangladesh 

Any foreign currency notes and couns upto the equivalent of 

Indian Rs. 20 por person . 
-- - - - - - - - - - - - - 


(4 ) Commencing from June 1, 1976 , all permits for remitt 
ances of foreign exchange / credits to non - resident bank acc 
ounts will be issued by the Reserve Bank of India inder 
the signatures of two officials of the Reserve Bank irres 
pective of value in order to simplify and streamline the pro 


cedure. The banks which were hitherto required to verify 
the signature on the permits would not do so in jutuic and 
( 5 ) The Vysya Bank itd ., South Indian Bank Ltd . and Catho 
lic Syrian Bank Ltd , have been granted licences to deal in 
foreign exchange in India initially for it period of wo years . 


TABLE 32 : - STATISTICAL DATA FOR THE PERIOD FROM JULY 1975 TO JUNE 1976 

1. Fresh Exchange Permits issued for Study/ Training Abroad 


* 


- 


-- 


- - 


- 


- - w 


w 


Technical Coursos 


Non - lechnical Courses 


Country 


Number of 
Students / 
Trainees 


Amount of 
Exchange 

rçlçased 
(Rs. 000s) 


Number of 
Students / 
Trainees 


Amount of 
Exchange 

relcased 
(Rs. 000s) 


UL 


2 


U .K . and Europe 
U .S .A . and Canada 
Other Countries . 

Total . 


499 
922 
179 
1600 


8106 
24298 

1785 
34189 


520 
648 
118 
1286 


2201 
12673 

420 
15294 


. 


II. Travel Permits issued for purposes other than Study / Training 


Purpose 


Number of persons Amount of exchange 
covered by permits released (Rs. 1000s) 

issued 


1. Business . . 
2 . Medical Treatment . 
3 . Study Tours , 
4 , Attendance at Conferencos . 
5 . Miscellaneous , 

Total , . 


15596 

380 
636 
1476 
13429 
31517 


151034 

7077 
5392 


4634 


23848 
191985 


III . P Form Applications 


Purpose 


No. of persons covered 
by approvals granted 


42L 


1. Joining head of family , 
2 . Visits to Relatives 
3 . Export Pronotion 
4. Employment Abroad . . 
5. Emigration for Perinancnt Settlement 
6 . Students /Trainces . . 
7 . Miscellaneous . . . . . . 

Total , 
*No foreign exchange is released in such cases. 


16958 
18009 

1167 
37023 
12412 

2697 
19128 
107394 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 
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VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE Seminars 

416 . The Agricultural Refinance and Development Corpo 
RESERVE BANK 

ration conducted a seminar on Development Banking for 
Agriculture at the College of Agricultural Banking, Pune in 

which Chicf Executives of state and development banks and 
Surveys 

heads of agricultural finance departments of commercial banks 
took part. Seminars on project formulation and guidelines 

for implementation of schemes were also arranged for the 
410 . During the year under review , considerable progress 

district level officers of Rajasthan and Nagaland during the 
was made in regard to the work of the All-India Debt and 

ycar. 
Investment Survey 1971 - 72 conducted by the Bank in collabo 
ration with the National Sample Survey Organisation of the 

VII. EDUCATION AND TRAINING 
Government of India and Statistical Burcaux of the State 
Governments. 

417 . During the year under review . various categories of 
personnel - junior, supervisory and senior cxecutive — from tho 

Bank as well as from commercial banks , co -operative institu 
411. The Steering Committee appointed by the Bank to 

tions and Government Depaitments continued to reccive both 
oveisce the conduct of the Survey met twice during the year general and intensive training through the various training 
and assessed the progress of the Survey and consilered institutions of the Reserve Bank . The progress mude in this 
various background papeis prepared in this regard . On the field is briefly reviewed . 
supply side investigation , scrutiny of different mini-surveys 
conducted in the field of co -operative sector was completed 

Bankers Training College , Bombay 
and substantial progress was made in respect of their tabula 
tion . State -wisc background papers on the progiess of co 

418 Many of the training programme, organiscd by the 
Operative movement Juring the period 1961- 62 to 1971- 72 Banhei s Training College ( BTC ) weic no designed as to meet 
are under preparation . Further, the tabulation of the data on the specific requirements of the sponsoring institutions. With 
the Survey of Financing of Primary Agricultural Credit this end in vicw . while continuing its accent on the usual 
Societies ly Commercial Banks , neferred to in the last year courses in credit analysis, the College held a wide variety 
Annual Report was completed and a drift report was prc of specialised programmes such as on Development Banking , 
pared . On the demand side , a Monograph on the Assets of Demand Projections, Inspection Orientation /Inspection - Adv 
Rural Households as on June 30 . 1971 has been finalised and anced , Personnel Management and Organisation and Methods 
is under print and another Monograph on the Liabilities of ctc . In addition as many as ſve new cow ses on areas of 
the Rural Households on Tunc 30 , 1971 is under Project Appraisal and follow -up Finance for Priority Sectors , 
prepaiation . 

Statistics for Bankers . Lending for Working Capital and Social 

Cost-Bencfil Analysis, were instituted by the College. The 
412 . The processing of the first schedulc pertining to the 

BTC continued to pay uttention to the training needs of the 
All-India Debt Investment Survey 1971- 72 is completed and 

Bank s own officers in Central Banking /Central Banking 
volume IT presenting data on assets and liabilities of rural 

Advanced aud Faculty Courses. A special feature of the 
households as on Junc 30 , 1971 and state -wisc "tatistical activity of the College was its collaboration with the National 
pamphelts presenting similar information aic uso publishedi. 

Institute of Bank Management in the conduct of u seminar 

on the Tandon Study Group Report for trainers of banks 
113 . The Division of Rural Surveys , Economic Department 

colleges and a Programme on Managemont of Lending. The 
rolcased to the public in August 1975, thc Rcpoit of the 

BTC also conducted a series of programmes to acquaint the 
Seventh Follow - up Survey on " The Small Farmers ( 1967 

henior officials of the Department of Banking Opciations and 
69) " and in November 1975 , the report on the operations of 

Development (DBO & D ) with the rationale of tho recommen 
selected Small Fumers Development Agencies (SFDA ), 

dations of the Tandon Study Group and to enable them to 
1972 - 73 , referred to in the last year s Annual Report The 

discuss the problems in their implementation 
Report on the Operations of the Marginal Farmers and 
Agricultural labourers Agencies (MFAL 1 ), 1973 , has been 

419 . In all, 1 , 949 officers from thc Reserve Bank , com - - 
finalised and le under print. The Quarterly Survey of (Sule mercial rind development banks and the Government, received 
and Central) Co-operative Banks Advances , continues to be training during the year raising the total number of personnel 
conducted in the Division and a lcvicw of the co -operative 

trained to 10 , 367 since the inception of the College. 
bank advances during 1974 based on the quarteily surveys 
was published .81 The data on the field study of Savings College of Agricultural Banking , Pune 
Potential of Farmers (1969-70 ) are being processed . 

420 . The activities of the College of Agricultural Banking 

(CAB ) were characterised by a murkcd shift in emphasis 
414 . The Division of Trade conducted the Survey of from co - operative banking to a wider spectrum of agricultural 
Foreign Collaboration in Indian Industı y for the period hanking / finance . As a corollary , the Collcge has undertaken a 
1970-71 to 1972 -73. About three - fourths of the returns have series of special programmes on Agricultural Projects in the 
been ieceived and data are being processed . 

context of sanctioning of a general line of credit to the Agri 
cultural Refinance and Development Corporation by the 

IDA /World Bank . To begin with , a Seminar on Development 
415. The Division of International Finance of the Econo 

Banking for Agriculture wos held in August 1975 , followed 
mic Department continued to call for quarterly reports froni 

by the conduct of Agricultural Projects Courses including a 
hranches of foreign companies and Indian Toint Stock Com 

condensed one. There was a remarkable increase in the 
punies for the Foreign Investment Survey and the results of 

number of outstation courses organised by the College for 
this survey were publishedo ? in an article on India s Inter 

banks in different regions /States during the year. The subjects 
national Investment Position 1968 -72 and for 1972 - 73 a 

covered included Crop loon System , Deposit Mobilisation , 
similar article was published . ? ? The Survey of unclassified 

Banking Regulation Act and Lending for Minor Irrigation . 
receipts , covering inward receipts of foreign exchange in 

The College also continued to conduct courses for the benefit 
amounts below Rs 10 ,000 or equivalent for which to pur 

of commercial and co - operative / land development banks, etc. 
rose -wisc details are available , was initiated for the quarter 
January March 1976 , and the data for the Survey pertaining 421. Measures for enlarging the facilities at the campus in 
to quarter April -Juinc 1975 incheing processed while the pursuance of the Daley Committee s ruceminendations, to 
report based on returns for July -September 1974 Survey is which a reference was made in the last year s Report, are 
being finalised . 

already under way. As it first step , faculty strength of the 

College hus hecn augmented . 
- - - - - - --- - - - - - - - - 
31. R . B . J. Bulletin , December 1975. 

422. Since its inception . the College has so far imported 
12. R . B , I. Bulletin , July 1975 . 

training to 3.291 personnel of co -operativc . land develop 
R . R I Bulletin , May 1976 . 

ment and commercial banks, is also tho RBT including 1, 527 
Iruined during the your under review . 
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Staff Training College , Madras 


423. The College continuul to conduct the Staff Officers 
Development Programme, the Mobility Courses, the Inspecting 
Officers Programmes, and the Credit Management Programme 
for Bank s own officers with the recruitment of a fresh batch 
of officers in Grades A /B , the College beld a number of 
sessions of the Induction Programmes for their benefit. In 
an attempt to make their training more purposive and need 
hased , the entire scheme of two - year training for such directly 
reci liited officers has been revised so as to place greater 
emphasis on institutional training at the Staff Trining College 
(STC ) and actual iob performance in supervisory desks. The 
new programmes instituted during the year at the STC were : 
a Foreign Exchange Programme aimed at equipping the Stall 
Officers Specifically with the knowledge of this subject and 
seminars on Follow - up of Bank Credit intended to expose the 
Officers in Grades 1 and B to the new approach to hank 
lending. 


and financial ussets, (ii) influence of bank activities in cortain 
Key financial variables such as savings, demand for money , 
estimation of inventory and formulating ciedit plon for the 
cconomy of a region , ( iii) financo for ruiul electrification 
programme, (iv ) organisation of credit operations for small 
farmers in a compact arca and (v ) the tanking services in 
the north - eastern iegion of the country . One of the impor 
tant surveys carried out related to the quality of customer 
service offered by the banks in a city . 

429 . Another important project assigned to the NIBM 
relates to the recruitment and training of Members of Spear 
head Teams for organising Farmers Service Societies for 
Regional Rural Banks. A beginning was made in this direc 
tion by organising two camps , one each in the northern and 
caster parts of the country, to select members for this 
programme, 

430 . During the year . 50 truining programmes , conferences , 
seminars and workshong were held at which over 1, 000 execu 
tives participated . NIBM also organised a training programmo 
for credit planning officers of DPAP in collaboration with the 
Agricultural Finance Corporation . NIBM is collaborating with 
the Asian Development Institute of the United Nations, in 
the area of rural development. In 1975 & conference of 
Chairman of Agricultural Development Banks and a course 
for the Senior Executives were organised . 


424 . An important development during tho year was the 
setting up of an Advisory Committee for the STC for direct 
ing its activities and providing necessary guidance. The neeil 
for such a Committee was felt in view of the iccent diversi 
fication of the STC iole and activities and undertaking of 
constant review of its course obiectives / contents . The Deputy 
Governor in -charge of Training is the Chairman of the Com 
mittee which includes Chief Officers of DBOD and ACD , 
Adviser ( Administration ) of Economic Department. Manager 
( Training) and Manager, Madras as members and Principal 
of STC as Memher Secretary . 


Promotion of Hindi in RBI 


425 . The total number of employees who have so far 
received training at the College is 5, 193 . 


Zonal Training Centres 

426. The 7oval Truining Centres (ZTCs) at Bombay , 
Calcutta . Madras and New Delhi continued to conduct 
courses for Clerks Grade 1 and Clerks Grade II, The contents 
of these courses were closely reviewed whereby they have 
now been mado more compact and their duration reduced 
from 10 to 8 weoks in respect of Clerks Grade I course and 
from 5 to 4 weeks in the case of Clerks Grade II course. As 
an expcrimont in making the training at the ZTCs more func 
tional, two separate courses, one for clerical staff from specia 
lised departments and the other for clerical staff from the 
general side dopartments woro held at Byculla Centre . In 
the light of the experience gained , it is proposed to introducc 
these courses at all the Centies . The total number of clerical 
staff who have so fur received training at the ZTCs stood 
at 11,603. 


431. During the year under review , the Bank took further 
measures to promote the LISC of Hindi. These include : 
(i) Use of bilingual badges i.e . badges with the Bank s name 
in both Hindi and English by the Clas IV staff wearing uni 
forms in the Bank s offices in Hindi sneaking areas and in 
the States of Maharashtra , Gujarat and Punjab ; ( ii ) Bilingua 
lisation of the name plates on the Bank s staff cars in the 
above offices; (ili ) Purchase of telephonc directory in Hindi 
by cach Department in the above offices and (iv ) Permission 
for use of Hindi hy the officers and employees as a medium 
in official discussions and conversations, if they 90 desire , 
subject to certain conditions / limitations. Hindi libraries were 
Set up in the Bank s officcz / training institutions to enable 
tho mombers of the staff to develop and sustain their know 
ledge of Hindi, 

432 . In compliance with the provisions of the Official 
Languages Act, 1963, licences for opening branches in Hindi 
speaking areas and in the States of Maharashtra . Gujarat and 
Punjab continued to be issued by the Department of Banking 
Operations and Development in Hindi and English . The 
Exchange Control Department printed one more permit 
forms in both Hindi and Fnglish . 


Deputation of Staff 


433. The Official I anguages Implementation Committco 
(OJ () of the Bank continued to review the progress made in 
the use of Hindi in the Bank and its associate institutions, 
In pursuance of the decision taken last year, local OLI Com 
mittees were set up in the Bank s offices ut Kanpur and New 
Delhi ( uring the year with a view to watching the implementa 
tion of various instructions issued by the Bank from time to 
timo regarding progressive use of Hindi. 


427 . The Bank continued to depute its officers 10 short 
term courses on management development, etc ., organiscat 
by the All India / State level Associations , Management Insti 
tutes and a few othei similar institutes . Besides , officery weie 
also sent for training abroad to participate in the programmes 
conducted by the Economic Development Institute , Washing 
ton , the Bank of England , the Asian Institute of Economic 
Development and Planning, Bangkok , etc . Study facilities 
offered by the bunking and financial institutions in the U . K ., 
West Germany, Rome, etc . were also availed of for the 
Bank s officers, The Bank wbtinued to end observation / 
training facilities to the officials / senior exccutives of foreign 
banking /central banking institutions. Particular mention nay 
be made of 10 nominces of Da Afghaniston Bank whose 
Training has been ananged under the Technical Co - operation 
Scheme ( TCS) of the Colombo Plan . 


434. As in the previous years, the Bank brought out Hindi 
versions of its Annual Report and those of Associate institu 
tions and the Report on Currency and Finance ( abridged ). 
The RBI monthly Bulletin and its quarterly housc journal 
Without Reserve continued to be published with ser rate 
Hindi Sections as before . Two publications viz . RBI ( Note 
Refund ) Rules, 1973 and a summary thereof ucre brought out 
in Hindi for the bencfit of the public A Hindi version of 
RBI Remittance Facilities Schemes, 1975 was prepared and 
published in the RBI Bulletin . 84 The preparution of a Hindi 
glossary of banking terms initiated last year , is in progress. 


Nutlonul Iustitute of Bank Alunggedient 


128, la 1975 - 76 , the Nazional Institute of Bank Mange 
ment ( NIBM ) initiated a number of new activities especially 
in the context of the cuphasis on mural developnient and 
introducing discipue in credit managenicol. Some of the 
icsearch projects iniljated and completed during the year 
1975- 76 pertained to subjects such as ( i) household savings 


435 The Hindi Adhyayan Mandal (Hindi classes ) and the 
scheme of payment of honorarium to th : Bank s employees 
for passing the recognised Hindi examinations were continued . 
The facilities of the correspondence courses in Hindi con 
chacted hy the Central Hindi Directorate, Niniytry of Educa 
tion were also hailed of hy some of the employees . The 

— — - 
of December 1975 (salie . 
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440 The Hindi Cell of the DBO & D will work as the 
Secrelariat for the above committco This Committee will 
also act as a Central Coordinating Committee for all the 
Official Languages Implementation Cominttecs functioning 
in 22 public sector banks 


VIII . ACCOUNTS AND OTHER MATTERS 


441 Dunng the accounting year ended Juno 30 , 1976 the 
Bank y income, uftçi making adjustment to various plovi 
sony, mounted to Rs. 516 00 crores as compared with last 
yeni s income of Rs 448 01 ciores The detaily of the in 
come from Vall Tolls Onices vels ( ollows 


( Amounts in 
rupoes croros ) 


Compulsory Hindi Teaching Schemo for the others of the 
Bank which was put into operation in 1974 , was extcoded to 
seven more centres during the year , under review The last 
incentive scheme applicablo to the Bank s Typists for passing 
Hindi typewriting cxamination was extended to Stenographers 
and Personal Assistants of the Buok . 

436 The Bonk participated in the convention organised by 
Hindi Sahitya Sammelana Prayag from December 6 to 8 , 
1975 At this convention the Bank ustanged un exhibition 
entitled Hindi in Banks depicting the progress made in the 
use of Hindi in the Reserve Bank and public sector banks , A 
similar exhibition was also arranged by the Bank on the 
occasion ol the second convcntion on Official Language 
organised at New Delhi from Muy 14 to 16 , 1976 under the 
Joint auspices of Akhila Bh4jatiya Hindi Sanstha Sangh , New 
Delhi and Hindi Vidyapith , Devghar ( Bihur ) 
Promotion of Hindi in Public Sector Banks 

437 During the year , etfective steps have been taken to 
ensure compliance with the provisions of the Official Languagcs 
Act, 1963 by all the public sector bank The important 
decisions taken in the mcetings of the Official Languages 
Implementation Committee of the Department of Revenue 
and Banking (Banking Wing) were continued to be conveyed 
to all thc public sector banks for their guidance and compli 
ance and the Government iſ India is being apprised of the 
progross mude by the banks on the basis of the information 
furnished hy them in their vinoug reports , viz ( a ) quarterly 
progrts reports , ( b ) assesment reports , (c ) parliamentiay 
committee reports , (d ) rerorts on the follow - up action on the 
Various circulars issued by the Department of Banking 
Operations and Development (DBO & D ) and ( e ) reports on 
the follow -up action on the decisions of the Official Languages 
Tiptonogtanon Committee of the Department of Rovenue 
and Banking 


Year 


1975- 76 


1974 - 75 


11 80 


13 01 


98 81 


65 51 


(1) Interost on Ways and Means Ad 

vances to Stato Governinonts 
( 11 ) Intorest on Loans and Advances to 

the State Governments (other than 
01 Ways and Means Advances re 
ferred to at item (1) above ) aad Com 

mercial and Co-operative Banks 
(ill ) Intorost on Rupee Securities and Dis 

count on Rupee Treasury Bills 
(iv ) Intorost and Discount on Foreign 

Securities, Investments and Troasury 

Bills , 
(v) Commission and Profit or gain hy 

сxchango 
(vi) Other inomno 


306 61 


290 35 


80 26 


59 81 


438 To study the progress mau p ublic sector banks 
and to discuss the problems, if any , in Implementing the 
instructions regarding inti oduction of Hindi in themeals , 
tho DBO & D had convened an informal meeting in Bombay 
of tho senior executives of the banks, on August 29 , 1975 
The banks with headquarters in Bombay and Bank of 
Maharashtra were invited to attend the mecting The parti 
cipating banks expressed their desire that sich meetings should 
be held frequently so that instructions issued by Government 
foi implementing the Official language Programme could be 
discussed and on the spot decisions taken for solving the 
problems 


12 76 
13 30 


413 
18 98 


523 54 


451 82 


Less 


Interest 


Intcrost paid to the Schedulod 
Banks on the additional average 
daily balances maintained by 
them with the Reserve Bank 


7 54 


3 81 


516 00 


448 01 


Less · Transfers to Funds as stated in 

paragraph 442 below 


221 00 


220 00 


295 00 


229 01 


439 In view of the above and in order to co -ordinate the 
efforts of all tho public sector banks for the piogressive lise 
of Hindi, decision has been taken to constitutc an Official 
Languages Implementation Committee in the DBO & D of 
RBT with the following members 

Chief Officer, DBO & D , 
Roserve Bank of India , 
Bombay 

Chairman 
Manager, ( Training) , 
Department of Administration 
and Personnel, 
Roserve Bank of India , 
Bombay 

Member 
11 Ono representative each of 
the nationalised banks 

Member 
Reprosentative of State 
Bank of India , (He will 
represent 7 Subsidiary 
Banks of SBI also ) 

Meniher 
Assistant Manager , 
Hindi Division , 
Roserve Bank of India , 
Bombay 

Volher 
Sudari 


442 The contributions to the National Igucultural Credit 
( I ong Teim Operations) Fund , the National Agricultural 
Credit (Stabilisation ) Fund and the Than Industiial Credit 
( I ong Term Operations ) Fund were Rs 66 tror 
and Rs 150 croies , during the year 19 , 5 -76 crores 
Rs 50 croies, Rs 45 crores und Rs 125 croics , respec 
tively , during the year 1974 -75 


443 Out of the balance of income amounting to 
R $ 295 00 cioies after allowing for total expenditure of 
Rs 10500 cioies during the year (as against the balance of 
income amounting to Rs 228 01 crores and expenditure of 
Rs 78 01 crores in the picuouy year) the sur plus of profit 
set aside foi payment to Central Government was R $ 190 
crores in compa) ison with Rs 150 crores puid last year 


444 The 115€ of Rs 67 99 crores in the total income from 
the level of Rs 448 01 ( 10109 last year to Rs 51600 ciores 
Wis largely due to ( 1) highei interest cained on loans and 
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451 . Soven meetings of the Central Board were held 
during the year, two of which wero held in Bombay and 
one cach in Madras , Pauaji (Goa ) , Calcutta , Gauhati and 
New Delhi, The Committee of the Central Board held fifty 
two mcetings, two of which were held in New Delhi. 


advances to State Governments and commercial and co 
operative banks; (ii) higher interest earned due to increase ini 
forcign exchange reserves during the yeuul: and ( iii ) higher 
discount camed on treasury bills . The rise of Rs, 26 . 99 crores 
in the expenditure was mainly due to ( i) Errçars of commis 
sion paid to the State Bank of India and its Subsidiaries on 
Government turnover transactions during the period 1970 – 75 
on the basis of the recommendations made by the Committee 
for determining the cost of conducting Government business 
by State Bank of India ; (ii) an increase in the manufacturing 
cost of note forms; and ( iii ) increase in contribution to the 
Gratuity and Superannuation Fund on account of accried 
gratuity liability . 


452 . Shri J. C . Luther, Ollicer on Special Duty , was 
appointed as Exccutive Director of the Bank with effect from 
Decembor 24, 1975. 


Local Boards 


433 . There was no chango cither in the composition or in 
the membership of the Local Boards during the year under 
review , 


Auditors 


445. The Accounts of the Bank have been audited by 
Messrs C . C . Chokshi & Co., Bombay, Messrs Lovelock 
and Lewes, Calcutta , Messrs Raghu Nath Rai & Co ., New 
Delhi and Messrs M . K . Dandekar & Co., Madras, who 
were appointed by the Government of India by notifications 
Nos. F . 1 ( 12 ) / 76 / Accis, I Il both duted May 15 , 1976 , 
issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of 
the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934). Messrs 
C . C . Chokshi & Co . and Messrs Lovelock and Lewes were 
appointed by the Government in place of Messrs Dalal & 
Shah and Messrs P . K . Mitra & Co ., Icepectively , while 
Messrs Raghu Nath Rai & Co. and Messi s M . K . 
Dandekur & Co . have been rappointed by the Government. In 
addition to the Bombay, Calcutta , Madras and New Delhi 
offices , books of accounts of the Bhopal and Bhubaneswar 
offices of the Bank were also audited by the Bank s statutory 
auditors this year. The remuneration of the auditors 
for the audit of accounts of Bonibay , Calcutta , 
Madras and New Delhi Ofices remained unchanged at 
Rs. 15, 000 per offico . In the case of Bhopal and Bhu 
baneswar Offices the remuneration was Rs. 10 ,000 per 
office . 


Press Relations 

454 . The Press Relations Section continued its activities 
of disseminating information to the public about the work 
ing of the Bank and its affliates. The Section also con 
tinuedi to issue a fortnightly newsletter to keep the staff 
informed about matters concerning current developments in 
the economic financial and banking sectors, besides providing 
the staff with up - to - date information on important func 
tional as well as internal matters concerning the Bank s 
departments / offices and associate institutions . During the 
year, the Section brought out two informative brochures : 
" Facilities for Non - residents of Indian Nationality or Origin 
for Remittance of Funds to India " and " Exchange Control 
Regulations as Applicable to Indians Abroad ." 


Bank s Premises 


Central Board 


446. Shri N . C . Sen Gupta relinquished charge of the 
office of Governor of the Bank as from the closc of business 
on August 19 , 1975 , and was nominated to a Director of 
the Control Word of the Bank under Section 8 ( 1 ) ( d ) of 
the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from Octo 
ber 9 , 1975 . 


455. The construction programme of the 

various 
projects continued to be affected du u r year under review 
as the ban imposed by Government in 1973 on cons 
truction of nam u onal buildings was extended initially for 
the fiscal year 1975- 76 but was later withdrawn in Janu 
HTY 1976 . The Bank hud , however , obtained cxomption for 
going ahead with the construction of office building projects 
At Bhubaneswar , Gauhati and Trivandrum and residential 
projects at Bhubaneswar, Hyderabad and Chandigarh in vicw 
of the pressing need for early construction of these projects. 
The progress of work in respect of the Bank s building pro 
jects , which had slackened due to shortage of cement, 
gained momentum consequent on withdrawal of the restric 
tion on use of cement earlier imposed by the Government 
under the Cement (Conservation and Regulation of Use ) 
Order , 1974 . The present position of the new projects under 
construction is given in the following paragraphs. 


447. Shri K . R . Puri was appointed as the Governor of 
thc Bank for a period of one year with effect from the 
close of business on August 19 , 1975 vide Government of 
India notification No. F 7 / 11 / 73 -BO . I dated August 18 , 
1975 and he assumed charge of office of the Governor of 
the Bank with effect from thic forenoon of August 20 , 1975. 
His term has since been extended by two years. 


New Office Promises 


448 . Shri V . V . Chari, whose term of appointment as 
Deputy Governor of the Bank expired on November 16 , 1975 , 
was granted an extension by the Central Government till 
the end of November 1975 . Shri Chari rclinquished pharge 
of office as Deputy Governor of the Bank from . . close of 
business on November 30 , 1975. Shri S 3. Shiralkar re 
linguished charge of office as Deputy Governor of the Bunk 
on expiry of his term on Novulber 17, 1973. The Board 
wishes to place on record its high appreciation of the valuable 
services rendered by Deputy Governors Sarvashri Chasi and 
Shiralkar duripomóc Association with the Bank 


456 . During the year under review , the construction work 
of the Bank s multi-storeyed office building in the compound 
of the Mint, Bombay, progressed satisfactorily and has rea 
ched the first floor . The R . C . C . frame work of the Bank s 
office building at Hyderabad is practically complete and 
finishing items of work are in progress. The contracts for 
civil works in respect of Bank s office buildings at Bhubanes 
war , Gauhati and Trivandrum have heen awarded and the 
constructions are in progress . 


449 . Dr. K . S . Krishnaswamy and Shri P . R . Nangia the 
Executive Directors of the Bank , were appointed by the 
Government of India as Deputy Governors of the Bank for 
a period of five years, commencing on December 29 , 1975 
and ending with December 28 , 1980 . 

450 . Dr. D . P . Singh and Shri Akbar Hydari were appoin 
ted as Directors of the Central Board of the Bank under 
sub -section ( 4 ) of Section 12 read with sub -section ( 5 ) 
thereof and clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of Section 8 of 
the RBI Act. 1934 with effcet from November 13 , 1975 . 
Shri Akbar Hydari was renominated by the Central Govern 
ment under clause ( c ) of sub - section ( 1 ) read with sub 
section ( 7 ) of Section 8 of the RBI Act, 1934 for a period 
of four years from April 22 , 1976 . 


Residential Quarters 

457. The construction of 152 quarters for the Bank s 
officers at Bombay and 283 quarters for clerical and suburdi 
nate staff at Calcutta and Madras has been completed during 
the period under review . With this , the total number of 
quarters provided hy the Bank for its staff has risen from 
3 , 890 to 4 , 323 . In addition , 326 quarters for clerical and 
subordinate staff viz ., 140 at Kodambakkam , Pudur, Madras 
and 186 at Osborne Road , Bangalore are in final stages of 
completion . The contracts for the civil work in respect of 
305 staff quarters at Hyderabad and Bhubaneswar have been 
awarded recently and are in progress . 


Purchase of Land for Office Buildings / Staff Quarters 


458 . Possession of the plots of land for office building 
and staff quarters at Cochin und for additional staff quarters 
at Patna has been taken . 
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· 467. During the year under eport Housing Loans were 
sanctioned as under : 

No. of Amouat 
Societies Rs. 


20 ,61,061 . 00 


New Co- operative Housing 
Societies . . . . 
Additional loans to Co 
operative Housing Societjes 
already formed . . . 


4 


31,73, 133. 00 


52 , 34 , 194 .00 


No. of 
Emplo 
yoes 


Amount 
Rs. 


B . 


218 


64 ,66 ,502 00 


Individual niombers of Staff 
Additional Loans to Emplo 
yees who had already availed 
of loans earlier , , , 


17, 17 , 426 . 00 


81 , 83 ,928 . 00 


Representation of Schedoled Castes and Scheduled Tribes în 
the Bank s Service 


Employer -Employee Relations 

459. Two important events took place during the year 
under review having il duect impact on employ - I -employee 
relations in the Bank , The first was the declaration of national 
emergency by the Government of India on June 25 , 1975 
and the second was the declaration by the ( uvement of 
Indra on March 19 , 197n making employnient in the RuscrYC 
Kank an essential sei vice under the provisions of the Defence 
and Internal Security of India Rules, 1971 

460 . Soon iller the declaration of national cincigency , 
the Banh, in line with the Government Departments and 
other public sector organisations , took several steps to 11 
prove cfficiency and discipline in the Bunk ittention will 
particularly given to certain mitters like punumity , tien 
dance , devotion to duty , economy in cxpenditure , icduction 
of ovei time work , ctc . The Governor also met the heads 
of departments in Bombay in July 1975 in pursuance cf 
which , several instructions were issued to regulate the acti 
vities of all categories of the staff of the Bank. Laler, the 
Governor convencd a Managers Conference in Bombay in 
April 1976 which was attended by the Managers of all 
RBI offices as well as the heads of departments in Bombay , 
The progiess made so far as well as further ep Hhich 
need to be tuken for improving clliciency 2014 Discipline . 
weic discussed in the conference . 

461. The Bank also appointed a High Power Committee 
under the Chairmanship of Shii V . l . Ruu , former 1101 
cłecutive of the Bank , to study and make iccummcılutions 
for improvements in the customer service , izvoiding wasteful 
and restrictive practices etc . in the Bank . The recommendu 
tions made by the Committee were discussed at the Managers 
Conference with a view to implementing them as expeditiously 
as possible . In the context of the measures taken by the 
Bank in the wake of the cmcrgency and the declaration of 
scrvice in the Bank is essential, an improved climate of 
elliciency and discipline has been ushered in the Bank . 

462. Concurrently with the above steps taken by the Bank 
to bring about an atmosphere of improved efficiency and 
disciplinc in the Bank . the Bank continued ils eſlot 10 min 
tuin harmonious relations with the employee-organisations . 
Discussions on various 1950es raised by there were held at 
the Central Office level az 74 . c : 
August 1975 . . . (i) With the All India Reserve Bak 

Employocs Association representing 

the clerical stall of the Bank . 
( 11) With the All India Reserve Bank 

Workers Federation representing the 

subordinate staff of the Bank . 
January 1976 - With the All India Reserve Bank 

Stall Officers Association , 
April 1976 – 

With the Reserve Bank of India 

Olliers Association . 
463. 11 the bunch level, the Managers / Officer - in -Charge 
of the offices held conclusion mcetings / discussions with the 
icpresentatives of the units of the local Employees Is - 
ciation /Workers Union at their repective lenles , 

464. As in the previous yer during 1975 . 76 Ls , the 
Bank continued to extend pallon . ge / finncm. assistance 10 
Various Wella10 ctivities such as stall Spoil , cluby . Sluth 
cinteens, wellare organisations in various stall quarters, 
1 

465, The Bank Hou C Magazinc, published quarterly , 
continues to provide a very popular toum f » 1h 5 .11 of 
the Bank to give expression 10 ihe literary, cultural academic 
and othei tulents as well as to publicise the c ities in the 
Social and domestic spheres. Is in the previous out the 
Soul Suugestion Scheme introduced by the 8 .114 turned 
S18 gestions from various members of the stuff. 
Employees Housing Loan Scieme 

466 . The lotul amount of society and initivism lor 17h 
Sunctioned since the introduction of the Schume in 1991 
amounts to Rs. 6 .21, 92 , 99. 300 und Rs. 3 , 94 28 .06800 :19 
pectively . In ull. 3. 885 employecs buvę voiled hemselves 
of this faciliti 
25. 01. 77 - 21 


468. As mentioned in the last Report the special measLires, 
such a relaxations in the basic eligibility standards and quali 
fying norms, wider publicity of jescived posts in the Bank s 
service and where necessary , special necruitnient confined 
lo Scheduled Castes and Scheduled Tribes , coupled with ad 
ministrative instructions issued from time to time, have resul 
led in incicasing the representation of Scheduled Castes in 
various cadres is also in clearing the back - log to a consi 
derable extent. The above special measures were continued 
during this ycar also and as a result, the representation of 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of 
the Bank registered a further increase . Compaied to the 
position as on January 1 , 1975, the representation of Schc 
Juled Castes and Scheduled Tubes employees has increased 
from 1, 043 in Class IV , 1 ,412 in Class IT and 48 in Classes 
I and I to 1 ,217 , 1,750 and 53 jespectively as on January 
I , 1976 . Besides the bach -log in the recilutment of Sche 
duled Castes and Scheduled Tribes in Clasy III cudies could 
be cleared to the extent of 69 per cent and 18 per cent, jes 
pectively , by the end of June 1976 , in adulition to filling the 
prescribed current quota . 


469. As in earlier years, the Bank has been anxious to 
increase the representation of Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes in the Officers cadre . Accordingly . 


( 1 ) thc Reserve Bank of India Services Board were 

Odlised to recommend Scheduled Castes /Scheduled 
Tribe Candidates for recruitment ag Staff Officers 
Grade A (Direct Recruits ) by relaxing the stan 
dards where necessary having regard to the main 
tenance of efficiency in administration . The Board 
could , thercfore , ecommend 34 Scheduled Casto 
and Scheduled "Tribe candidates for ppointment as 
Staff Officers ( l ade A ( Direct Recruits ) , ay against 
27 posts reserved in their favour, in the selection 
finalised by them in the year under review . 


( 2 ) the Scheduled Caste /Scheduled Tribe enployeey who 

appeared for the qualifying examination for pin 
motion to the cadre of Staff Officers Grude A 
held in September 1975 were also given certain re 
laxations as a result of which 31 .4 pei cent of those 
who took the test were declared successful in the 
test as against only 17 . 8 per cent qualified in the 
preceding test, 


1838 

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 21, 1977 /VAISAKHA 31, 1899 [PART II — SEC . 3 (ii)] 
- - - G R 

- - - - 
470 The above policy of judging the Scheduled Caste / 472 An Onicer in the Scheduled Caste / Scheduled Tribo 
Scheduled Tribe candidates by a relaxed standard has been ( cl) in Central Office visited during the year some more 
cxtended to the cudit of Staff Officers Grade 8 also . 

offlccs of the Bank 1.C ., Calcuttu , Gauhati, Nagpur, Patna , 

Kanpur , Ahmedabad and Jaipur to check the rosters main 
471, During thọ year under review , the Bank decided to 

tained for recruitment of Scheduled Caste , and Scheduled 
provide for 10 per cent reservations for Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes employees in allotment of residential 

Tribes and the implementation of Cential Office instructions 
accommodation in the Bank s colonies meant for its Class 

regarding various other concessions to be extended to ( 11 
III and IV employees . 

ployecs belonging to these communities. 


RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1976 


ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


ASSETS 


Rs. 


P. 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P. 


Notes held in the Banking 

Department . . 


24 ,67,21,372 . 00 


Gold Coin and Bullion ; - - 
(a ) Held in India . . 
( b ) Held outside India . 
Foreign Securities . . 


182,52 ,50 ,617 , 44 


Notes in circulation 


: 


7150,33, 90, 123.50 


546 ,73,97.234 . 21 


Total Notes issued 


7175, 01, 11, 495 . 50 


729 , 26 ,47,851.65 
15 , 30 ,04,388 . 73 


Total . . 
Rupee Coin . . 
Government of India 

Rupee Securities . . 
Internal Bills of Exchange 
and other Commercial 
Paper . . . . 


6430, 44 ,59,255 . 12 


Total Llabilities 


7175,01,11, 495. 50 


Total Assets 


. 


. 


7175,01, 11,495 . 50 


BANKING DEPARTMENT 


LIABILITIES 


ASSETS 


Rs. P . 
5,00,00,000 .00 
150,00 ,00 ,000 . 00 


Rs. P . 
24 ,67, 21, 372 . 00 

4 ,01 , 936 . 00) 
2 ,41,964 . 15 


400 ,00 ,00 ,000 . 00 


Capital Paid -up 
Reserve Fund , . 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Operations) Fund . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund , , , , 
National Industrial Credit (Long -Terin 

Operations) Fund . . . 


138,07,60 , 341 . 67 


145, 00 ,00 ,000 . 00 


540,00,00 , 000 . 00 


275 , 57, 89 ,222 . 34 
1196 ,05,88,818 . 82 
565,41, 66 ,698 .86 


Deposits : 
(a ) Government 

(i) Central Government . 
( ii ) State Governments . 


, 
. 


. 
. 


63 ,12 ,38 , 550 . 20 
138 ,78,48 , 015 . 79 


130 ,06 ,06 ,000 . 00 


Notes 
Rupee Coin 
Small Coin 
Bills Purchased and Discounted :- - 

(a ) Internal , 
( b ) External 
( c ) Government Treasury Bills 
Balances Held Abroad * 
Investments * * , , 

. 
Loans and Advancos to : 

(i) Central Government 

( ii ) Stato Governmenta . . . 
Loans and Advances to : 

(i) Scheduled Commercial Bankst 
(ii) State Co -operativo Bankas 

( iii) Others . . . . . . 
Loans, Advances and Investments from 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Operations) Fund 
( a ) Loans and Advances to : 

(i) State Governments 
(ii ) State Co -operative Banks . . 
( iii) Central Land Mortgage Banks 
( iv ) Agricultural Refinance and Develop 

ment Corporation : : : 


941, 98,48 ,796 . 30 


( b ) Banks 


156 , 18 ,63,494 . 00 
68,61 , 55, 000 00 


758 ,54 ,09,484 . 28 


60 ,98, 94,643. 18 


(i) Scheduled Commercial Banks , 
( ii ) Scheduled State Co -operative 

Banks . . . . . 
(iii ) Non -Scheduled State Co-operative 

Banks : 
(iv ) Other Banks . . . . 
(c ) Others . . . . . . 


1, 69, 82 , 005 . 95 

4 , 18 ,42,239 . 38 
2130 ,62,82, 282 , 95 


75 , 70 , 25 , 217 . 55 
12 ,59 ,04 ,003. 33 


138 ,40 ,00 ,000 . 00 
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- 


- 


- 


- - 


- - - 


LIABILITIES 

. . . 


Bills Payable 


. 


. 


. 


9 ,82,07 , 720 . 00 


Other Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


ASSETS 
79 , 91, 90 ,407. 09 (b ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures . . 

Loans and Advances from National Agricul 
549,59,08 ,322,22 tural Credit (Stabilisation ) Fund . . 

Loans and Advances to State Co -oporativo 

Banks , , , , , , 
Loans , Advances and Investments from 

National Industrial Credit (Long- Term 

Operations) Fund , , 
( a ) Loans and Advances to the Develop 

ment Bank . . . . . . 
(b ) Invostment in bonds/debonturos issued by 

the Development Bank . . 
Other Assets £ . . . . . . 


78,74,60,968. 00 


388 ,17, 55 ,619 . 00 


827, 30 ,98 ,779 . 02 


Total Liabilities 


. 


, 


. 


5027, 45 ,95,951 , 04 


Total Assets 


. 


. 


. 


. 5027,45,95,951.04 


Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,00 ,000 . 00 (Sterling Investments of £ 50 ,000 converted @ Rs. 100 = 6 . 2500 ) 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities , 

* * (1) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and the National Industrial 
Credit (Long - Term Operations ) Fund . 

(ii) Includes Rs. 8 , 37, 91 ,214 . 71 (equivalent of £ 50 , 000 , U .S . $ 9,002 ,500 . 00 and DM , 660, 000 . 00 ) held abroad . 

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long- Term Operations) Fund , but lacluding temporary 
Overdrafts to Stato Governments . 

+ Includes Rs. 10,30 ,00 ,000 advanced to schoduled commercial banks against unsance bills under Section 17(4 )(c) of the Rosorve 
Bank of India Act. 

[ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Oporations) Fund and the National Agri 
cultural Credit ( Stabilisation ) Fund . 

£ Includes an amount of Rs. 478,12,00,000 advanced to certain Scheduled Commercial Banks undor special arrangements. 
$ Includes contingency accounts. 

KR. PURI, 

Governor 
R . K . HAZARI, 

Deputy Governor 
W . J. F . VAZ 

R . K . ŞESHADRI, 

Deputy Governor 
Chief Accountant 

K . S . KRISHNASWAMY, Deputy Governor 
Dated the 30th July , 1976 . 

P . R . NANGIA , 

Deputy Governor 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1976 


INCOME 


Interest, Discount, Exchange , Commission , etc . † . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Rs. P . 
294, 99 ,72 ,239 , 32 
294,99,72,239 , 32 


EXPENDITURE 
Establishinent . 
Directors and Local Board Members Fees and Expensos 
Auditors Fees . . . 
Rent, Taxes , Insurance , Lighting, etc. . 
Law Charges . . . . . . . . . . 
Postage and Telegraph Charges . . 
Romittance of Troasuref . . 
Stationery , etc. . . . . . . . . . 
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.) 
Doprociation and Repairs to Bank Property . 
Agency Chargestit . . . 
Contributions to Staff Gratuity and Supeiannuation Fundstitt 
Miscellaneous Expenses . . . . . . . 
Net available balance . . . . . . . 


35 ,49 , 37, 921 ,61 

81,484 . 98 

80 ,000 . 00 
1, 58 , 81,750 . 46 

1,03, 769 , 71 
19 , 48 ,335 . 00 
46 , 78, 297 . 46 

54 , 31, 080 . 33 
14 ,38 ,45 , 495 . 76 

1, 31, 96 , 766 . 72 
43 ,01, 12 ,622 . 71 
7 , 08 , 15 ,842 . 51 

1, 82 , 15 , 270 . 04 
190 ,00.00 , 136 . 95 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 


Totul 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


294 , 99 , 72 ,239 . 32 


Surplus Payable to the Central Government . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


190 , 00 , 00 , 136 . 95 
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RESERVE FUND ACCOUNT 


IN- CS 


- 


= 


- 


- 


: 


: - 


- - 


-- - - 


By Balance on 30th June 1976 . . 
By transfer from Pioht and Loss Account 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 
. 


Rs. P . 
150 ,00 ,00 ,000 . 00 

Nil 


. 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


150,00,00,000 . 00 


- 


tAfter making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Acl and liansfer of Rs. 221 
Croics to Cunds under Sections 46A , 46B and 46C , 

After adjusting recovery of Rs. 1 ,07,58 , 076 . 26 against payment made in previous years, 
tttIncludes Rs. 11, 59 ,68 , 700 . 00 relating to earlier years, 
titlnclides Rs. 6 , 42 , 15 ,842 . 51 appropriated on account of accrued gratuily liability for past ycars, 

K . R . PURI 

Guieu 
R . K . HAZARI 

Deputy Governor 
W . J. F . VAZ 

R . K . SESHADRI 

Deputy Governor 
Chief Accountant 

K . S . KRISHNASWAMY Deputy Governor 
Dated the 30th July , 1970 

P , R , NANGIA 

Deputy Governor 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THI. PRI SJDENT OF INDIA , 

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India , do hereby report to the Contral Government upon the Balance Sheet 
and Accounts of the Bapk as at 30th June 1976 . 

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and 
of the offices at Calcutta , Bombay (Fort), Madras, New Delhi, Bhubaneswar and Bhopal and with the returns subinittod and cortified 
by the Managers of the ollier Ollices and Branches , which Returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where 
we have called for cuplanations and information from the Central Board such information and explanations have been given and havo 
been satisfactory in our opinion , the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in 
which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is 
properly drawn up so as to exlibit a true and coriect view of the state oi tho Bank s affairs according to the best of our informa 
tion and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank . 

Me SẼrs . C . 1 , CHOKSHỊ & CO. 
Mossers . LOVELOCK & LEWES 

Messers . RAGHU NATH RAI & CO . Anditors 
Datod tho 1612 August, 1976 

Mossors . M . K . DANDEKAR & CO . 


STATEMENT ON RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - -- - 


- 


For the year ended 


Particulars 


June 30 , 1974 


Junc 30 , 1975 


-- - 


- 


-- - - 


- - 


- 


- - 


Rs. 


P . 


Rs . 


P . 


Rs . 


P . 


R . 


P . 


ISSUE DEPARTMENT 
LIABILITIES 
Notes held in the Banking Department 
Notos in circulation . . . 


37 , 17 , 59 , 161.00 
6472 ,72 ,04 , 191 . 50 


15,49 , 78 ,757 . 00 
6584,76 ,76 ,595 . 50 


. 


6509,89,63, 352 . 50 


6600 ,26, 55 ,352 .50 


- 


- 


- 


- 


- - 


6509, 89,63, 352 . 50 


6600,26, 55, 352 . 50 


- - 


- 


182 , 53, 04 , 731. 42 


182,52 ,58 , 101. 88 


Total Notes issued 

— — - 
Total Liabllities 
- - - - - - - 
ASSETS 
Gold Coin and Bullion : 

(a ) Held in India . . . . 

(b ) Held Outside India 
Foreign Securities . . . . . 
Rupec Coin . . . 
Government ofIndia Rupec Securities 
Internal Bills of Exchange and othei Com 

mercial Paper . . . . 
- - - - - - - - - - - - 
Total Assets . . . . . . 


166 ,73,97 ,234 . 21 

7, 50 ,63,787 ,68 
6153, 11, 97 , 599 . 19 


121 ,73 , 97, 234 21 

5, 59, 96, 917 . 65 
6290 ,40, 03 ,098 . 76 


6509 ,89,63, 352 . 50 


6600 ,26 ,55 , 352 30 
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1 841 
- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 
- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


BANKING DEPARTMENT 


5 ,00 , 00 ,000 . 00 
150 ,00,00, 000 . 00 


5 ,00,00 ,000 . 00 
150 ,00,00,000 . 00 


284,00 ,00 , 000 . 00 


334 ,00,00, 000 00 


95 , 00 ,00 ,000 . 00 


140 ,00 , 00 ,000 . 00 


265,00 ,00 ,000 .00 


390 ,00 ,00 ,000 . 00 


LIABILITIES 
Capital Paid -up . . . . 
Reservo Fund . . . . . . 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Operations) Fund . . . . . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 
Fund . 

. . 
National Industrial Credit (Long- Term 

Operations) Fund . . . . . 
Deposits 
(a ) Government 

(i) Contral . , . . 

(ii ) State . . . . . 
( b ) Banks 

(1) Scheduled Commercial Banks , 
( ii) Scheduled State Co - op . Ranks 
( iii ) Non -Scheduled State Co -opera 

tive Banks . . . 
( iv ) Other Banks . . . 
(c ) Others . . . 
Bills Payable , . 
Othor Liabilities 

- - - - - - - - - - - - - - 
Total Llubilitles 

. . . 

- - - - - - - -- 


61,57 , 98 ,480 , 17 
26 ,36 ,81,522 .93 


77,69 , 36 ,995 .84 
8 , 44 , 73 ,019 . 23 


553, 50, 77 ,103. 97 
26 , 26 ,10 , 122 81 


603,50 , 24 ,860 . 97 
12 ,99 , 1.3,458 16 


1 , 48 ,06 , 487 . 84 

1,09,04,310 . 40 
512 ,57 , 15 ,516 , 12 
125,52 ,38, 985 . 22 
483, 81, 97 ,868 . 98 


1 ,45,98 ,463 . 70 

1,74 ,10 ,401 . 96 
982 ,43,69 ,501 . 90 
97, 97 ,68 ,768 .31 
750 ,66 ,31, 290 . 04 


2591, 20 ,30 , 398 . 44 


3585,91, 26 , 766 , 11 
- - - 


--- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


37 , 17 , 59 , 161 . 00 

3 , 49 , 127 . 00 
2 ,51,761 . 34 


15 ,59 ,78 ,757 .00 

5 ,01, 112 . 00 
2,79 ,617 . 24 


274 ,37,78 ,289 . 83 


126 , 12 ,80 ,388 .35 


128 , 67 , 52 , 866 . 15 
596 ,33, 23, 105 . 291 
217, 37, 84 ,159 . 20 ab 


332 , 15,67, 737 . 92 
410 , 95 ,25, 397 .681 
077 , 45 14 , 553 , 66 ac 


ASSETS 
Notes 
Rupec Coin 
Small Coin 
Bills Purchased and Discountod : 

(a ) Internal 

(b ) External , , , , 
Government Treasury Bills 
Balances held abroad . . . . 
Investments . . . . . . 
Louns and Advances to 

(i) Central Government 
(li ) State Governments 
(iii) Scheduled Commercial Banks . . 
( iv ) Stato Co-operativo Banks 

(v ) Others . . . . . . 
Loans, Advances and Investruments from 

National Agricultural Credit (Long-Ierm 
Operations) Fund : 
(a ) Loans and Advances to : 

(1) State Governments , , , 
( ii ) State Co-operative Banks . . 
( iii) Central Land Mortgage Banks , 
(iv ) Agricultural Rofinance Corpo 

ration . . . . 
(b ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures . 
Loans and Advances from National Agricu ) 

tural Credit (Stabilisation ) Fund to State 
Co- operative Banks 

: : 


177 ,82 , 73 , 164 . 18 
420, 99,85,000 . 004 
166 , 52 , 34 ,128 . 00 
38 , 16 ,95 , 000 . 00 


359 ,90, 72, 000 ,003 
385 , 26 ,87,000 . 00 % 
286 ,74 ,36 ,215 . 000 

59,88 , 45 ,001.00 


67,87,33 ,623 . 72 
15 ,65,67, 755 33 


69,70 ,59 ,860 . 92 
13 , 33,72,365 . 66 


54,00, 00 ,000 . 00 


88 ,20,00,000 .00 


11 , 13 , 13 , 970 . 00 


10 , 65 ,45 , 520 . 00 


52 ,87,68 , 118 .00 


82 ,54, 99 , 826 . 00 


- - 


-- -- 
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- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


- - 


- 


Loans, Advances and Invostments from 

National Industrial Credit (Long - Term 
Operations ) Fund : 
(a ) Loans and Advancos to the Devolop 
ment Banks . . . . . 178,69,55,519 .00 

264 ,67,55 ,619 . 00 
(b ) Invostmont in Bonds/Debontures 

issued by the Dovelopment Banks . 
Other Assets . . . . . . 

153 ,45,05,650 . 407 

402 ,75,05,794 .68 
Total Assets . . . . 

2591, 20 ,30 , 398 . 44 

3585,91, 26 ,766 . 11 
- - - - - - - - - 
June 30, 1974 – Contingent liability on partly paid shares Rs. 9 ,48 ,388 .69 (Storling Investments of £50 ,000 converted a Rs . 100 - 

£5 . 2721 ). 
June 30 , 1975 - Contingent liability on partly paid shares Rs. 9, 39, 999 . 81 (Sterling Investnients of £50 ,000 converted Rs. 100 - 

£5, 31915). 
1. Includes Cash , Fixed Deposits and Short-Term Securitios . 
8. (a ) Excluding Investmonts from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and National Industrial 

Credit (Long-Term Operations) Fund . 
(b ) Includes Rs. 5 , 39 , 54 ,792 90 (equivalent of £50 , 000 , U . Ş . $ 6 , 247 , 475 and D . M . 1 , 110 ,375 ) hold abroad . 
(c) Includes Rs. 5 ,57,42,281. 96 (equivalent of £50 ,000 , U .Ş $6 ,005,000 . 00 and D .M . 9, 22,650 00 ) hold abroad. 
Excluding loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund bụt including tempo 

rary overdrafts to State Governments. 
" Includes Rs . 156 ,63,73,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under section 17(4 )(c) of tho Reserve 

Bank of India Act . 
Includes Rs . 208 ,37,00 ,000 advanced to schoduled commercial banks against usance bills under section 17(4 )(c) of the Rosorvo 

Bank of India Act. 
Excluding Loans and Advances from tho National Agricultural Credit (Long- Torm Oporations) Fund and the National Agri 
cultural Credit (Stabilisation ) Fund . 
Includes an amount of Rs. 50,00 ,00 ,00 advanced to certain scheduled commercial banks under special arrangoments in respect 
of their investments abroad . 
Includes an amount of Rs . 188 , 20 , 00 ,000 advanced to certain schoduled commercial banks undor special arrangemonts in 
respect of their investments abroad . 
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEARS ENDED 30TH JUNE 1974 AND 1975 

1974 

1975 

Rs. P . Rs. P 
- - - - - - -- - 

INCOME 
Interest, Discount , Exchange , Commission , etc . . . . . . . . . 

195,47, 95, 113 , 00 228 .00 , 56 ,335, 37 
195 ,47, 95 , 113 . 00 228 ,00, 56 ,335 , 37 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


EXPENDITURE 
Establishment 

28 ,53 ,25 934 . 78 
Directors and Local Board Members Foos & Exponses . 

66 , 346 . 31 
Auditors Fees , . . . . . . . . . . . . 

80 ,000 .00 
Rent, Taxco , Insurance, Lighting, etc . . , 

1 , 16 , 05 ,263 . 44 
Law Charges , , , , , . . . . 

. . 

1,68, 540 . 71 
Postage and Telegraph Charges . , 

14 ,04 ,042 , 18 
Remittance of Treasuro . . . 

81, 33 , 581 , 59 
. . . 
Stationery , etc . . . . . 

40 ,22,877 ,04 
Security Printing (Chequo , Note Forms, etc.) . 

5 , 19 ,42 , 441 . 13 
Depreciation and Repairs to Bank Property . . 

1, 10 ,81, 345 , 49 
Agency Charges . . 

11, 19 , 19 ,385. 81 
Contributions to Staff and Superannuation Funds 

50 ,00,000 . 00 
Miscellaneous Expenses , 

1,40 ,45, 191 . 20 
Net available halance 

145,00,00 ,163 . 32 
TOTAL . . . . . . . . 

.. 

195 ,47, 95 ,113 . 00 
Surplus Payable to the CentralGovernment . . . . . . . . . 145, 00 ,00, 163 . 32 

RESERVE FUND ACCOUNT 
By Balance on 30th Junc . , 

150 ,00 , 00 ,005 00 
By Transfer from Profit and Loss Account 

Nil 
TOTAL . . 

150 ,00,00 ,000 . 00 
fAfter making usual or necessary provisions in forms of section 47 of the Reserve Bank of India Act . 


............. 


34 ,65 , 01,633 , 44 

1,05, 246 , 11 

80 , 000 . 00 
1 , 24 ,49 , 577 . 27 

87 ,719 . 80 
16 , 32 , 353 , 18 
94 , 38 ,912 . 02 

57, 20 , 982 . 75 
5 ,82,42, 274 . 86 

1, 30 , 46 ,628 . 84 
31, 24 ,70 , 222 . 44 

40 ,00 , 000 . 00 
1 ,62 ,79 ,950 . 34 
150 , 00 , 00 ,834 . 32 


. 


- 


. 


228,00 ,56,335 . 37 
150 , 00 ,00 , 834 . 32 


- - - - 


- 


- 


150 ,0 .), 00 ,000 . 00 


Nil 


150 ,00,00 ,000 . 00 


[No. F . 10 /8/ 76 -B0 . 17 
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Collectorate of Central Excise and Custopis 


नई दिल्ली, 2 मई, 1977 
का० मा० 1490. - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 
का ) की धारा 8 को उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) और उप धाग 
( 1 ) के अनमरण में , केन्द्रीय मरमार, एतद्वारा श्री एम . नर्गमहम 
को । मई, 1977 से अगले प्रायशो तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 
के पद पर नियुक्त करनी है । 

[ मं०एफ० 7 ( 3 )/ 77 -वी० प्रो० I ] 

बलदेव मिह, मयुक्त मधिव 


Calcutta, the 29th December , 1976 

CENTRAL EXCISE 
S . O , 1491. - In exercise of the powers conferred on me 
under Rule 15 of the Central Excise Rules, 1944 , read with 
Rule 233 of the said rules, and in partial modification of this 
Collectorate Notification No . 2/ 69 dated 18 - 8 -69 notifying 
the whole of the District of Malda as " Sparse growing arcas " . 
I heroby notify thio arcas in the District of Malda other than 
the areas comprised in villages specified in Col. 2 of the table 
below as " Spurse growing areas" where the growers of tobacco 
will be exempt from furnishing declaration of their are as under 
the said rule provided the area cultivatod by a grower does not 
exceed 10 areas . 


New Delhi , the 2nd May , 1977 


S. O . 1490. - In pursuance of clause ( 4 ) of sub- section ( 1 ) 
and sub- section ( 4 ) of section 8 of the Reserve Bank of 
India Act, 1934 ( 2 of 1934 ), the Central Government hereby 
appoints Shii M . Narasimham as the Governor of the 
Reserve Bank of India with effect from 2nd May , 1977 until 
further orders 


If , however , a person cultivates an arca in excess of the 
specified limit, the person cultivating the tobacco shall be 
subjected to normal oxcise control, 


[ No. 7 / 3 / 77- BO . I ] 
BALDEV SINGH , It. Secy . 


TABLE 


Portion Covered 


Exempted 


Name of the 
District 


केन्द्रीय उत्पाव शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय 


Malda 


कलकत्ता 29 दिसम्बर , 1976 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


का० आ० 1491 . -- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1941 नियम 15 
के माय नियम 233 के द्वारा प्राप्त कार्यक्षमता का उपयोग करते हुए 
तथा इस ममाहग्निय के दिनांक 18- 8- 69 की अधिसूचना में० 2/ 69 
जिसमें सम्पूर्ण मालवह जिले को " अतिरिक्त उपजाऊ क्षेत्र " सूचित किया 
गया है , का प्रांशिक संशोधन करने हुए नीचे दिए गए तालिका में कालम 
2 मे उल्लिखित मालवह जिला के गावों के क्षेत्री को छोड़कर अन्य क्षेत्रों 
को " अमिरिक्त उपजाऊ क्षेत्र घोषित करता हूं जहां सम्बाक उत्पादक 
उपरोक्त नियम के अनुसार अपने उत्पाद क्षेत्र की घोषणा देने में इस शन 
पर पचित किये जाने है कि उनके द्वारा उपयुक्त क्षेत्र 10 एरीज से 
अधिक न हो । 

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दी गई मीमा से अधिक क्षेत्र में तम्बाक 
की खेती करती है तो मामान्य उत्पाद शुल्क का दायीदार होगा । 

सारणी 


Whole ( excluding villages Bala- 40 kgs . 
rampur , Pirgal , Sultanganj, 
Ratua, Haripur , Gokulpur , 
Khailsana, Rukundipur, Sat . 
mara, Kutubganj , Ghasi 
nagar, Paran- pukur, Khem 
pur, Maharajpur, Kumargani, 
Raninagar , Rajapur, Radha 
nagar, Chekni, Ellahabad . . . . 
Under RATUA P. S ., Alj 
nagar , Rajaramchak, Koila 
bad, R amnagar, Kutubpur . . 
Under GAZOL P. S , and 
Maharia , Kassimpur , Mosalda 
. . . . under Harischandrapur 
P . S . ) 


[ Notification No . 2- 76/ C. No . V ( 28 )16 -CE/ WB/ 76] 


कलकला, 23 जनवरी , 1977 


जिला का नाम 


उपयुक्त प्रश 


छूट दी गई 
मान्ना 


मालदह 


मपूर्ण ( रतुआ थाना के अधीन बलरामपुर, 40 किलो 
पिरजई, मुल्तानगंज , रनुपा , हरिपुर , 
गोकुलपुर, खेलमना, रुकुन्तीपुर, मत्मग , 
कुतुवगज, पासीनगर, परनपुकुर , खेमपुर, 
महागजपुर, कुमारगंज , रानीनगर, गजा 
पूर , राधानगर, चेकनी, इलाहाबाद . . . 
गजाल थाना के अधीन अलीनगर, 
राजारामचक, कोयला बाद, रामनगर , 
कुतुमपुर और हरिचन्द्रपुर थाना के अधीन 
महग्यिा , कमीमपुर, मोमलबा ) । 


का भा० 1492. --- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 14 के नियम 15 
और 18 के साथ नियम 233 इबिद द्वारा प्राप्त कार्यक्षमता का उपयोग 
करते हुए और इम ममाहनिय के दिनांक 18/ 8 / 69 की अधिसूचना 
मं० 2169 ( के० 3० ) और 3/69 ( के० उ० ) का प्रांशिक सशोधन 
करते हुए नियम 15 इबिद के अनुसार मैं सूचित करता हूं कि अलपाइगड़ी , 
कूचबिहार , वार्जािलग और पश्चिम दिनाजपुर जिलों मे उत्पादको द्वारा 
तम्बाकू उगाने के लिए प्रयुक्त दम ( 10 ) एरीज भूमि को " पर्रािमत 
उत्पादन क्षेत्र " समझा जाएगा जहा तम्बाकू उत्पावको को अपने क्षेत्रफल 
की घोषणा न करने की छूट रहेगी । 


उपरोक जिला के माथ मालवह जिग्ना के तम्बाक ममाधको द्वाग 
मशोधित वाधिक तम्बाकू की मात्रा 40 किलो में अधिक न होने पर घे 
अपनी उपज की घोषणा नियम 16 इबिद के अनुमार नही करेंगे , लेकिन 
हम समाहर्तालय के विनोक 29 दिसम्बर , 1976 की अधिसूचना स० 
2/ 1976 ( के० ३० ) में विनिविष्ट गावी को छोड़कर । 

[ धिसूचना स . 1 / 77/मी० न० V ( 28 ) 16-के० उ०/ ५०म०176] 


- 


- 


- 


- 


n 


. 


- 


- 


- 


[ अधिमूमना स० 2-76/सी०म० V ( 28 ) 16-2० उ० /५० ५०/ 76] 
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सारणी 


- - 


. 


Cakultu , the 2311 January, 1977 
S . O . 1492 -- - In excicise of the powers conferred on me 
under Rules 15 and 16 of the C . E . Rules 44 feud with rule 
233 ibid and in partial modification of this Collectorate 
carlier Notification Nos . 2 /69 ( CF ) and 3 /69(CF ) both dated 
18- 8 - 69 , I hereby notify under Rule 15 ibid that the area of 
land not exceeding 10 ( Ten ) Ares scd by a grower for culti 
vation of Tobacco in the District of Jalpaiguri, Cooch Behar , 
Darjeeling and West Dinajpur is to be teated as " Spare grow 
ing areas where the growers of Tobacco will be cxcmpted 
from furnishing declaration of their areas. 

The curers of Tobacco in the said districts as well as in 
the district of Malda cxcluding these villages as specified in 
this Collecorate Notification No. 2 / 1976(CF) dited 29th 
December , 1976 will be exempt from furnishing declaration 
of their yields under rule 16 ihid provided the quantity to be 
cured by a culier does not exceed 40 kg . in a year 

[ Notification No. 1 / 77 / C No . V ( 28) 16 -CF/ WB/ 76 ] 


ममाहर्ता को प्रदम नियम मख्या जिम अधि - मीमाए यदि अभ्यक्तिक 
की गयी क्तियों का 

कारी को कोई हो 
स्वर 

शक्तियां 
प्रदन की 
जाने वाली 
है , उम की 

श्रेणी 

- - - - - - - - - - - - - - - 
भाडागारो म अवि - 145 केन्द्रीय कमल माग 
निमिन नम्बाफ को ( मगोधिन ) उत्पादणूक में अभिमाधिन 
स्टोर करने की दो सीमग के महायक तम्बाकू नक 
वर्षों की मामान्य परन्तु ममार्ना ही मीमित 
अवधि में और एक 
वर्ष की वृद्धि करना 
[ म० सी० इ० पार05/ 1977/ फा० मं० V ( 4 ) 8- 2/ टी डी / 77] 

जे०एम० वर्मा, ममार्ता 


- 


मा० आ० 1493. - केन्द्रीय उत्पाद शुरुफ नियम , 1944 के नियम 5 
के अनुसार प्रापन कार्य क्षमता का उपयोग करते हुए मैं इम समाहर्तालय 
के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महायक ममाहर्ता को अनुमति देता हू कि अपने 
कार्य क्षेत्र के अधीन ये ममाहर्ता के कार्य क्षमता का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम , 44 के नियम 1 15 के तृतीय शर्त मनाज ( ग ) के अनुसार, 
धमा कम ( फ्लू ) मंसाधित तम्बाकू के सम्बन्ध में ममय बढ़ाने के लिए 
कर सकते है लेकिन यह पृद्धि 2 माग्न के बाद एक माल से अधिक न 
हो । 
[ अधिसूचना म० 2/ 77/ मी० न० V ( 16 ) 110०/५००/ 77] 

ए० के० भौमिक, समाहर्ता 
S .O . 1493, — In exercise of the powers conferred on me 
under Rule 5 of the CF Rules , 1944, I hereby authorisc 
the Assistant Collector of Central Excise of this collectojate , 
to exeicise , within their respective jurisdiction the power s 
of Collector undei clause (a ) of the 3rd Proviso to Rule 
145 of the CE . Rulcs 44 to grant á further period of er 
tension not excceding one year beyond the period of two 
years in respect of fluc cured tobacco . 
[ Notification No. 2 / 77 / C . No. V ( 1614/ CE / WB/ 77 ] 

A K . BHOWMIK, Collector , 
केनीय उत्पाद शुल्क क समाहर्ता का कार्यालय 

पुणे , ! 8 मार्च, 1977 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
का० आ० 1494.-.- केन्द्रीय उत्पाद- गुल्क नियम 1941 के 
नियम 5 के अधीन मध्र प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते 
हा , मैं मंलग्न मारणी के म्मभ 3 में विनिदिष्ट पुणे केन्द्रीय उत्पाद 
शरूम ममाहर्तालय के अधिकारियो को , मागणी के संभ 2 में उल्लिम्बित 
नियम के अधीन , उनमे मधित क्षेत्राधिकार में “ ममाहर्मा " की पासियो 
का प्रयोग करने के लिए मणक्त बनाता है । 


Office of the Collector of Central Excise 

Pune , the 18th March, 1977 

CENTRAL EXCISES 
S . O . 1494. — In exercise of the powers conferred 
upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, [ 
empower the officers of the Central Excise Collectorate , Pune 
Specified in colum 3 of the sub -joined table to exercise within 
their respective jurisdiction the powers of " Collector " under 
the Rule mentioned in column 2 of the table below :- -- 

TABLE 
Nature of powers Rule No. Rank of Limitu - Remarks 
conferred on 

officer to tion if 
Collector 

whom any 
power to 

be 

delegated 
-- - - - - -- - 
To grant one 145 Asstt. Rectricted 

year s extension ( amen Collr, of to ſluc 
in addition to ded ) 3rd C . Ex . cured 
the normal pe- Proviso 

tobacco 
riod of storage 

only , 
of 2 years in 
warchouses of 
unmanufactured 
tobacco . 
[ No. C . E. R. 5 /1977 F. No . V( 438 -2 /TD/ 77 ] 

J. M . VERMA, Collector 


ममाहा कन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय 


कानपुर, 4 मई , 1977 


का० आ० 1 493 - भारत मरकार विस मन्त्रालय ( राजस्थ और बैंकिंग विभाग ) की प्रक्रिम चना म० 2117 , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनाक 1 - 2- 715 
के अधीन निर्गन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1911 के नियम 2 3 3-7 के अनुपालन में निम्नलिखिम कोटि के व्यक्तियों के नाम और गन और अन्य विवरण 
मो कि उपायद मारिणी मे है प्रकाशित किये जाते है । 


( क ) व व्यक्ति जो किभी न्यायालय द्वारा केन्द्रीय उत्पाद गल्क प्रौर नमक अधिनियम , 1941 की धारा के अधीन मिनु दापी ठहराये गये (कर्नायक 

टैग ) है और 


( स ) वे भ्यक्ति जिन्हें , अधिनियम की धारा 33 मे निनिष्ट अधिकारी द्वारा अधिनियम के फिमी उपायद या उसके अधीन बनाये गये किमी नियम का 

उल्लय न करन बाला पाया गया है और उन पर एगे अधिकारी द्वाग दग रूप हजार या उससे अधिक के शामिन अधिगपित की गई है । 
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THEHIND 


सारणी 


केन्द्रीय उत्पाद णल्क और नमक अधिनियम और नियमावली, 1944 के अधीन विभागीय कार्यबाही द्वारा 10, 000 रु० या अधिक से दण्डित अप 
राधियों के नामो को दर्शित करने वाली मारिणी 


कम मं० 


नाम और पता 


अधिनियम के उपवर या , उसके अन्तर्गत अधिरोपित शक्ति उत्पाद शुल्क योग्य अधिनियम की नियम 181 के 
बनाये गयेनियम जिनका उल्लंघन किया गया की धन राशि माल या अन्य धारा 39 के अधीन अन्तर्गत का 
है । 

सम्पत्ति का मूल्य अधिकरण के विवरण 
जिसका समय - मदले जुर्माने की 
हरण, न्यायालय राशि 
द्वारा नियम की 
धारा 10 के 
मधीन किया 
माता है या धारा 
33 में निर्दिष्ट 
अधिकारी द्वारा 
न्यायनिर्णीत किये 
जाने पर जिनका 
अधिकरण किया 
जामा है । 


( 1) 


(2 ) 


( 22 ) 


( 2ख 


( ग) 


( 24 ) 


( 2 ) 


रु० 
25, 000 , 00 


० 

० 
24,69 1 . 968 , 250 . 00 


1. अपैरटन वैस्ट एण कम्पनी, कानपुर 


अधिनियम 9, 53, 173 जी और 226 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 


1944 


2. स्वदेशी पोलीटैक्स गाजियाबाद 


12, 000 . 00 


अधिनियम 9 ( 1 ) , 52-ए , 173-एफ 

पौर 173-जी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम 1944 


न्यायालय द्वारासिख वोषी ठहराये गये ( फविकट 3 ) प्रपराधियों का विवरण - -- 

-कुछ नहीं 


[ अधिसूचना स० 6 / 77/ सी० सं० 5 ( 30 ) एमपी /मिस०/ एड्ज० / 20 / 76 ] 

कु० श्री . विलिपसिंहजी, समाहर्ता 


(a ) persons who have been convicted by a Court under 

section 9 of the Central Excises & Salt Act, 1944 ; and 


Office of the Collector of Central Excise 

Kanpur, the 4th May, 1977 
S. o . 1495: —-In pursuance of Rule 232- A of the Central 
Excise Rules, 1944 , issued under Govt. of India, Ministry of 
Finance ( Deptt. of Revenue & Banking ) Notification No . 
21 / 76 - CE dated 21 - 2 - 76 , the names and addresses and other 
particulars of the following categories of persons are published 
herewith in the table annexed below :-- 

25 GI / 77 - 22 


(b ) persons who have been found by an officer roferred t 

in Soction 33 of the Act to have contravened any of tho 
provisions of the Act or rules made therein and on whom 
a penalty of ten thousand rupecs or more has been 
imposed by such officer. 
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TIT 


- 


- 


- 


TABLE 


Particulars of offenders on whom a penalty of Rs. 10,000 or more has been imposed in Departmental proceedings under Central 

Excises & Salt Act & Rules, 1944. 


Name and Addresses 


Sl, 
No 


The provisions of the The amount of The value of excisa - Amount of fino Particulars of 
Act of rules made penalty imposed ble goods or other in lieu of con - any licence re 
thore under contravenod 

property ordered to fiscation if any yoked under rule 
be forfeited by a imposed under 181 
court under Sec . 10 Sec . 34 of the 
of the Act or Ad - Act 
judged by the officer 
referred to in Sec. 33 
to be confiscated 


2 ( a ) 


2( b ) 


20) 


__ ( 2d ) 


+ 


Rs. 25, 000 


Rs. 24,691. 96 


Rs. 8250 


1. M /s. Atherton West & Co . Rules 9,53,173G & 226 

Ltd. Kanpur / Seiz/ MP/ Adj / of C . Ex. Rules 1944 . 

40 /76 
2. M /s. Swadeshi Palytex Ltd., Rule 9(1 ), 52 - A, 173- F & 

Ghaziabad. Seiz / MP/ Adj/ 173G of C. Ex. Rules 
12/ 74 . 

1944 . 


Rs. 12,000 


PARTICULARS OF OFFENDERS CONVICTED BY COURT OF LAW 

- NIL 
[ Notification No . 6/77/ C No. V ( 30) MP/ Misc./ Adj/ 20/ 76 ] 

K . S. DILIPSINHJI , Collector 


वाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली , 11 मई, 1977 
का० आ० 1496 -- केन्द्रीय सरकार,निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 8 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह यीतन करने के प्रयोजन के लिए क्षण 
दीपो ( फलेशलाइट ) के समध मे भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण 
चिन्ह को मान्यता देने की प्रस्थापना करती है, कि जहाँ क्षणवीपों 
पर ऐसे चिन्हन लगाए गए है , वहां यह समझ लिया जाएगा कि वे 
उक्त अधिनियम के अधीन उन पर लागू होने वाले मानफ विनिर्देशो 
के अनुरूप है । 
__ और केन्द्रीय सरकार ने उपर्युमन प्रस्तावों को निर्यात ( भवालिटी 
नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 के उप -मियम 
( 2 ) की अपेक्षा निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है . 

अत , अब उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त 
प्रस्तावो को उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है , 
जिनके उनसे प्रभावित होने की सभावना है । 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 14th May , 1977 
so. 1496 - Whereas the Central Government in exercise of 
the powers conferred by section 8 of the Export ( Quality 
Contiol and Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , proposes 
to l ecognize the Indian Standards Institution Certification 
Mark in relation to Flashlights for the purpose of denoting 
that where Flashlights are clixed with such mark , they shall 
be deemed to be in conformity with the standard specifica 
tions applicable theicto under the said Act : 

And whereas the Central Government has forwarded the 
aforesaid proposal to the Export Inspection Council as re 
quired by sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality 
Control and Inspection ) Rules , 1964 ; 

__ Now, therefore , in pursuance of the said sub -rule, the 
Central Government hereby publishes the said proposal for 
the information of the public likely to be affected thereby . 

2. Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any objections or suggestions with respect to the 
said proposal may forward the same wihin fortyfive days 
of the publication of this Notification in the Official Gazette 
to the Export Inspection Council, World Trade Centre ( 7th 
Floor) , 14 / 1B. Ezra Street , Calcutta- 700, 001 . 


2 यह सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के 
बारे में कोई प्राक्षेप या सुझाव भेजना चाहे तो वह उन्हें इस अधिसूचना के 
राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से पैनालीम दिनो के भीतर निर्यात मिरीक्षण 
परिषद्, वल्र्ड ट्रेड मंटर ( आठवी मजिल ) , 11/ 1- बी , एमाग स्ट्रीट, 
कलकत्ता- 700001 को भेज मकेगा । 


3. Definition - For the purposes of notification , " Flash 
lights" shall mean diy battery operated Flashlights ( also 
commonly known as torches ) for domestic and other uses 

INo . 6( 1 )/ 76 -- El & EP ] 


3 परिभाषा - इम अधिसूचना के प्रयोजनो के लिए क्षणदीपो से 
अभिप्राय घरेलु तथा अन्य कार्यों के लिए शुष्क बैटरी में जलने वाले 
क्षणदीपो से है ( जो मामाम्यत टाचे के माम में भी जानी जाती है । ) 


नई दिल्ली, 21 मई, 1977 

शुद्धिपन्न 


[ स० 6 ( 1 )/ 76-नि . नि० तथा नि० उ० ] 


का० आ० 1497 -- भारत के राजपत्र भाग II बर : उपखण्ड (ii ) 
तारीख 5 मार्च 1977 के पृष्ठ 887 से 889 पर प्रकाशित भारत 


[ भाग II - - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपन्न मई 21, 1977/वैशाख 31, 1899 


1847 


अपमे तर्क के समर्थन में आवेदक ने मायात व्यापार नियत्रण नियम 
तथा क्रियाविधि पुस्तक , 76- 77 की कडिका 320 के साम पढी जाने 
वाली परिशिष्ट 8 मे अपेक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ -पत्न वाखिल 
किया है । मै मन्तुष्ट हूं कि लाइमेम की मूल मीमा शुल्क एव मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण दोमो प्रतियां प्रस्थानस्थ हो गई है । 


सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सण्या फा० प्रा० 692, ता० 
5 मार्च, 1977 मे - - 

( i) पृष्ठ 3 पर, अनुसूची फ में . - - 
( क ) म्नम्भ - 2 में क्रम मे० 1 के सामने . 

" अनुसूची में " के स्थान पर " अनुसूची ख " पढ़िए, 
( ख ) स्तम्भ .. मे , क्रम सं० 2 के मामने 

" अनुसूची ख " के स्थान पर " अनुसूची ग " पढ़िए , 
( ग ) स्तम्भ 2 में , श्रम स० 3 के मामन : 
" अनुसूची म्य के स्थान पर " अनुसूची ग " पहिए । 

[ म० 6( 6 )/ 76-नि०नि० तथा नि० उ० ] 

के० वी० मालमुग्रहमण्यम , उपनिदेशक 


प्रयतन तथा संशोधित पायात (नियन्त्रण ) प्रादेश, 1955, दिनांक 
7- 12- 1 9 56 की धारा 9 ( सी सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग कर भावेश दिया जाता है कि प्रायात लाइसेंस सन्या पी / एल / 
2771 443/ सी / एक्स एक्स / 60 / सब्ल्यू / 43-44/ जे०- 1, दिनांक 9- 8- 76 
की सीमा शुल्क एव मुद्रा विनिमय नियंत्रण वोनों प्रतियो को रद्द करने 
का मादेश दिया जाता है । 

प्रायात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि पुस्तक 1976- 77 
की कडिफा 320 के अनुसार उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क तथा मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति दोनो की अनुलिपि प्रति जारी करने के विषय 
में प्रम प्रायेदक के मामले पर विचार किया जाएगा । 

[ संख्या : टीब / 1/ एजे-76/ आरईपी/ हैदरा० ] 

एन० के० जगताप , उप -मुख्य नियतक 


New Delhi , the 21st May , 1977 

CORRIGENDUM 


S . O . 1497. - In the Ordeil of the Government of India in 
the Ministry of Commerce , No. S. O . 699 dated the 5th 

March, 1977, published at pages 887 - 889 of the Gazette of 
India , Part II , section 3, sub- section (ii ) , dated the 5th 
March, 1977 , 


(i) on page 4 , in sub-paragraph ( 3 ) of paiagraph 2 , 
for " and in the cage of by the Government of the 

importing country ;" 


read " by the Goveinment of the importing country ; 

and in the casc of" ; 


Office of thc Deputy Chlef Controller of Imports & Exports 

ORDER 
Hyderabad , the 28th Marcb, 1977 
S . O . 1498 , - M / s. Bommidala Biothers Ltd ., Mangalagiri 
Road , Guntur were granted import licence No. P / L / 
2771443 / C / XX / 60 / W / 43 . 44 / J . 1 dated 9 - 8 - 1976 for 
Rs. 17, 000 ( Rupees Seventeen thousand only) for the import 
of " Testing Instruments & Equipment other than banned AB 
per AM- 77 policy Red Book Vol. II / para 45 of part B of 
Section 1 " under G. C . A . They have now applied for issue 
of duplicate copy of both Customs copy and Exchange Con 
tiol copy of the above licenco on the ground that the original 
copy has been misplaced without having been utilised at 
all. 


( ii) on page 6 , in schedule A , — 

( a ) against Sl. No . 1 in the second column, 

___ for " Schedule AP 

read " Schedule B ” ; 
( b ) against SI, No . 2 , in the fourth columl, 

for " Schedule B " 

read " Schedule C " ; 
(c ) against Sl. No. 3 , in the second column, 

for " Schedule B " 
read " Schedule C "; 


( iii ) on page 6 , in Schedule C, in the last paragraph - r. 

for " 1 to 5 " 
read " 1 to 4 " . 


[ No . 6( 6 ) / 76- EI & EP ] 
K . V . BILASUBRAMANIAM , Dy. Director 


The applicant has filed an affidavit on a stamped paper 
in support of their contention as required in para 320 read 
with appendix 8 to the I. T . C . Hand Book of Rulcs & Pro 
cedure 1976 - 77. I am satisfied that the original copy of 
both Customs & Exchange Control copy of licence have 
hcen misplaced . 

la crercise of the powers conferred on ine under clausc 
9 ( CC ) of Import ( Control ) Order , 1955 dated 7 -12- 1955 as 
umended upto date and order the cancellaton of the both 
Customs & Exchanye Control copy of licence No . P / L / 
2771443 / C / XX / 60743 -44 / J. 1 dated 9- 8- 1976 . 

The applicant s case will now be considered for the issue 
of duplicate copy of both Customs & Exchange Control copy 
of licence referred above in accordance with paid 320 of 
Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedures , 
1976-77 . 

[ File No . Tob / 1 / L / AJ 76 / REP / Hyd. ] 
N . K , JAGATAP , Dy. Chicf Controller 


उप-मुख्य नियतक, आयात-निर्यात का कार्यालय, 

प्रादेश 

हैदराबाद, 28मार्च, 1977 
का आ० 1 498 . - सर्वश्री बोमीडाला बार्स लि० , मंगलगिरी रोड़ , 
गुनदूर को मामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत अप्रैल - मार्च 77 नीति रे बक 
था . 2/ खंड 1 के भाग भी की कंरिका 45 में दर्शाई गई प्रतिबन्धित 
मदों से भिन्न परीक्षण प्रौजारो तथा उपकरणो का आयात करने के लिए 
17,000 रुपए ( मत्तरह हमार रुपाए मात्र ) के लिए प्रायात लाइसम 
मंम्पा पी / एल/ 277 1 4.43 / मी /एम एक्म / 10/ इम्ल्यू / 4.3-44/ जे०- 1, दिनाक 
19 - 8- 70 प्रदान किया गया था । उन्होंने अब उक्त लाइसेम की दोना 
प्रसियों मीमा गल्ला प्रयोजन प्रति [ या मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की 
प्रलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि 
मूल प्रतिया बिल्कुल उपयोग में लाए, बिना ही प्रस्थानम्थ हो गई है । 


मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात का कार्यालय , 

प्रावेश 
नई दिल्ली , 26 अप्रैल , 1977 


का० आ० 1 499. – मर्वश्री टाटा रोबिन्स फ़ेजर लि . , 11-स्टेशन 
रोट, बर्मा माइम, जमशेदपुर (बिहार ) को स्थीग्न साख के अन्तर्गत 
1 . 75, 000 रुपए के लिए मलंग्न मूची के अनुमार कच्च माल एवं सपटको 
का प्रायान करने के लिए आयात लाइसेंम सध्या पो/ जी / 2201408/ 
प्रार/ एम उब्ल्यू / 5 6/ एच / 39- 40, बिनाफ 27- 8- 1975 प्रदान किया गया 
था । 
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2. उन्होंने उक्त लाइसेंस की मीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को अनुलिपि लाइसेम की मीमा शुल्क प्रयोजन प्रप्ति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी 
प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा चाहिए । मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रमि एतद्माग रद की जाती है । 
शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क मवन , कलकत्ता में पंजीकृत कराने के 

4. उक्त लाइसेस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रनि की अनुलिपि प्रति 
पश्चात खो गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है । लाइसेमधारी ने प्रागे यह भी 

मब अलग से जारी की जाती है । 
बताया है कि लाइसेंम पर बिना उपयोग में लाई हुई धनराशि 1,75, 000 

[मया मक /एल-1 ( 7 ) /ए एम- 74/ मार एम- 4/ 98] 
रुपए शेष है । 

एन०ए० कोहली, उप-मुख्य नियंत्रक 
3 अपने तर्क के ममर्थन में आवेदन ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया 

कुते मुख्य नियंत्रक 
है । अधोहस्ताक्षरी मन्तुष्ट है कि प्रायात लाइसेस संख्या पी / डी / 220 1 408 / 
विनोक 27- 8- 1975 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा 

ORDER 
प्रस्थानस्थ हो गई है और मन : निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की मीमा 

S. O . 1500. M / s . Larsen & Toubro Limited, L & T House , 

Ballard Estate, Naiottam Morarjec Road , Bombay 
शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए । 

were 

granted import Licence No. P / D / 1405131 / C / XX / 53 / H / 
मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एनद्वारा रद्द की जाती है । 

37 -38 dt. 10 - 12 - 1974 for import of Raw Materials / Com 

ponents as per list attached to it valued at Rs. 3, 25 .000 from 
4. उक्त लाइसेस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रनि की अनुलिपि प्रति 

G . C. A . 
पलग से जारी की जा रही है । 

2 . They have requested for the issued of duplicate Customs 

Purposes copy of he above said licence on the ground that 
[संख्या मैक/ टी - 2 ( 110 ) /ए एम- 75/ भारएम- 4/ 97] 

the original Customs Purposes copy has been lost or mis 

placed after having been registered with the Customs, Bom 
Office of the Chief Controller of Imports & Exporte 

bay. It has been further reported by the licensee that the 
ORDER 

licence had an unutilised balance of Rs. 75 ,688 . 
New Delhi, the 26th April , 1977 

3. In support of their contention, the applicant have filed 

an affidavit. The undersigned is satisfied that the Oiliginal 
S . O . 1499. - M / s. Tata Robing Fraser Ltd ., II Station Road 

Customs Purpose Copy of Import Licence No. P / D / 1405131 , 
Burma Mincs, Jamshedpur ( Bihar ) , were granted import 

dated 10-12- 1974 has been lost or misplaced and hence directs 
licence No. P / D / 2201408 / R /SW / 56 / H / 39- 40, dt. 

that a duplicate Customs Purposes copy of the said licence 
27 - 8 - 1975 for import of Raw Materials & Components as per 

should be issued to the applicant. The original Customs Pur 
list attached to it value at Rs. 1 , 75 , 000 from Swedish 

pesca Copy is hereby cancelled . 
Credit . 

4 . The Duplicate Customs Purposes copy of the said 
2 . They have requested for the issue of duplicato customs licence is being issucd separately . 
purposes copy of the above sals licence on the ground that 
the original Customs purposcs copy has been lost or mis 

[ File No. Mach/ L- 1( 7)/ AM-74 / RM4 / 98 ] 
placed after huving been registered with the Customs, Cal 
cutta . It has been further reported by the licensee that the 

N. A . KOHLY, Dy. Chief Controller 
licence had an unutilised balance of Rs . 1 , 75, 000 . 

for Chief Controller 
3. In support of their contention, the applicant have filed 
an affidavit. The undersigned is satisfied that the original 

उद्योग मंत्रालय 
Customs purpose copy of Import Licence No . P / D / 2201408 
dt. 27- 8 - 1975 has been lost or misplaced and hence directs 

( प्रोवोगिक विकास विभाग ) 
that a duplicate Customs Purposes Copy of the gaid licence 
should be issued to he appllcant. The original Customs Pur 

आदेश 
poses Copy is hereby cancelled , 

नई दिल्ली , 10 मई , 1977 
4. The Duplicate Customs Purposes copy of the said 
licence is being issued separately . 

का० मा . 1501. — आई० डी० पार० ए० 8/ 4/ 77 केन्द्रीय सरकार , 

विकाम परिषद ( प्रक्रियात्मक ) नियम , 1952 के नियम 2, 5, 7 और 
[ File No. Mach / T - 2( 10) / AM- 75 / RM-4 /971 

8 के माथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 
आदेश 

( 1951 का 65 ) की धारा 6 द्वारा प्रबस शक्तियों का प्रयोग करते 
का० आ० 1500. - सर्वश्री लारमन एण्ड टौम्रो लि०, एल एण्ड टी 

हुए, श्री एग० एम० मचदेव, मलाहकार ( पेट्रो -रसायनिक ) को श्री एन० 
हाऊस , बैलाई एस्टेट , नरोत्तम मोरारजी रोट , बम्बई को मामान्य मुद्रा 

मी० कृष्णामृति के स्थान पर , और श्री एम० के० लूघा महायक विकास 
क्षेत्र से 3, 25, 000 रुपए के लिए संलग्न सूची के अनुमार कच्चे माल/ 

अधिकारी को श्री ए० के० दास के स्थान पर, 18 जुलाई , 1977 
सर्घटको का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस सख्या पी / जी / 1 4051 31 / 

तक की अवधि के लिए, जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, कार्बनिक रमायम 
सी / एक्स एक्स / 53/एच / 37- 38, दिनांक 10-12-1974 प्रदान किया 

उद्योगों को विकास परिषद के मदस्यो के रूप में नियुक्त करती है और 
गया था । 

उक्त श्री एम० के सूया को उन परिषद के चित्र के कृत्यो का पालन 
2. उन्होने उक्त लाइसेस को सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि 

करने के लिए भी नियुक्त करती है, और निदेश देती है कि भारत सरकार 
प्रति जारी करने के लिए इस प्राधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा 

में उपयोग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकाम विभाग ) के प्रावेश सं० का० प्रा० 
शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत कराने 

2280-प्राई० डी० पार० ए० / 8/ 3/ 75, तारीख 14 जुलाई 1975 
के पश्चात् खो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । लाइसमेसधारी ने प्रागे यह भी 

में निम्नलिखित सशोधन किए जाएगे , अर्थात् : - - 
बताया है कि लाइसम मे बिना उपयोग की हुई धनराशि 75, 688 रुपए 

उक्त प्रावेश मे , पैरा 1 में ,- - 
शोष है । 
3. अपने तर्फ के समर्थन मे प्रावेदक ने एफ शपथ पत्र दाखिल किया 

(i ) क्रम सं० 26 और उसमे संबधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न 
है । प्रधोहस्ताक्षरी मन्तुष्ट है कि प्रायात लाइमेम संख्या पी / ठी / 1 4051 31, 

लिखिम क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्यात: - -- 
दिनाक 10-12-1974 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खा 

" 26. श्री एम० एस० मचदेव , मलाहकार ( पेट्रो-रमायनिक ), रमा 
गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है और प्रतः निदेश देता है कि आवेदक को उक्त 

यन और उर्वरक मन्त्रालय , नई दिल्ली । " ; 


[ भाग II - -मड 3 ( ii ) ] भारत का गजपत्र : मई 21, 1977/ वैशाख 31, 1890 

1849 
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- - - - - 
(ii ) श्रम मख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर and Shri s. K . Luthra, Development Olcer vice Shri A. K . 

Das as members of the Development Council for Organic 
निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् - - Chemical Industries , also appointsaid Shri S . K . Luthra 

to carry out the functions of the Secretary to the said Coun 
" 27 श्री एम० के० लूछा , विकास अधिकारी, नकनीकी विकास cil and diiccts that the following amendments shall be made 

lo the Order of the Government of India in the Ministry of 
महा निवेणालय , नई दिल्ली । " 

Industry ( Department of Industrial Development ) No. S . O . 

2280 -IDRA/ 3 / 75 , dated the 14th July , 1975, namely : 
( iii ) पैग 2 में , " श्री ए० के० दाम, विकाग अधिकारी " शब्दो के 
स्थान पर " श्री म० के० ला , विकास अधिकारी शब्द रखे 

___ In the said Order, in paragraph 1 , 
जाएगे । " 

( i ) for seilal No. 26 and the entry relating thereto the 

following serial No. and entry shall be substituted , 
[सं० 8/ 3/ 74-सी० डी० एन० ] 

namely : - - 

" 26 . Shri S . S . Sachdeva , 
प्रेम नारायण , प्रवर सचिव 

___ Adviser ( Petro- Chemicals ) , 
Ministıy of Chemicals & Fertilizers , 

New Delhi." ; 
MINISTRY OF INDUSTRY 

(ii) foi scuial No. 27 and thc cntry relating thereto , the 

following serial No. and entiy shall be substituted , 
(Department of Industrial Development) 

namely : 
ORDER 

"27. Shri S . K . Luthra , 

Dovelopment Officer , 
New Delhi, the 10th May , 1977 

Directorate General of Technical Development, 

New Delhi. " 
S . O . 1501 -- IDRA / 6 / 4 / 77. In exercise of the powers con 
ferred by section 6 of the Industries (Development and Re 

( iii ) In paragraph 2 , for the words " Shri A . K . Das. 
gulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ) , read with rules 2 , 5 , 7 

Development Officer " , the words " Shri S . K . Luthra, Devar 
and 8 of the Development Counsil ( Procedural ) Rules , 1952, 

lopment Officer" shall be substituted . 
the Central Government hereby appoints for a period upto 
and inclusive of the 18th July , 1977, Shri S. S. Sachdeva, 

[ No. 8 / 3 /74- CDN] 
Adviser ( Petro - Chemicals ) vice Shri N. C . Krishnamoorthy 

PREM NARAIN, Under Secy. 


नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय 


मारतीय मानक संस्था 


नई दिल्ली , 1977 -04- 28 


का . आ01502----- भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ट (ii ) दिनाक 1976-12-18 में प्रकाशित नागरिक पूर्ति नथा सहकारिता मंत्रालय 
( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या 4733 दिनांक 1976-11-25 के प्रागे भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ड्रमों के चूड़ीदार 
ढक्कनों से सम्बन्धित मानक चिहन की अतिरिक्त डिजाइन तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक तथा शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची मे दिए ब्यौरों के 
मनुसार निर्धारित की गई है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमो नया विमियमो के निमित मानक चिहन की यह अतिरिक्त 
डिजाइन 1977- 02- 10 से लागू होगी । 


अनुसूची 


कम मानक चिहन की उत्पाद / उत्पाघ की श्रेणी 
संख्या डिजाइन 


तस्मम्बन्धी भारतीय मानक की शीर्षक 
पौर पदनाम 


मानक मिह न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रमों के मडीदार तपन IS . 1781- 1961 प्रमों के घड़ीदार भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमे ISI मरद हमे 
तुमकनों की विशिष्ट 

है , स्तम्भ ( 2 ) मे दिखाई गई शैली और नुपात मे तैयार 
किया गया है और जैमा डिजाइन में दिखाया गया है उसे 
मोनोग्राम के बांई ओर शन फ्नैम और मोनोग्राम के बाई 
पोर भारतीय मानक की परमख्या दी गई है । 


FLANGE 


151704 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


-- - 


- - - 


- . 


- 


[ संख्या मीएम डी / 13 : 9 ] 
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- - - - - - - - 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CO -OPERATION 

INDIAN STANDARD INSTITUTION 

Now Delhi, the 1977 -04-28 
S . O . 1502 . - In continuation of the Ministry of Civil Supplies and Co-operation (Indian Standards Institution ) notification num 
ber S. O . 4733 dated 1976 - 11 - 25 published in the Gazette of India , Part II , Section 3, Sub -section(ii ) dated 1976- 12- 18, the Indian Standards 
Institution , hereby , notifies the additional design of the standard mark for screwed closures for drums, design of which together with 
the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard , is given in the following schedule. 

This additional design of the standard mark , for the purposes of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act , 1952 
and the Rules and Regulations framed thercunder, shall come into force with effect from 1977- 02 - 10 : 

SCHEDULE 
SI. Design of the Product/ Class of Product No , and title of the Relevant Verbal description of the design of the 
No . Standard Mark 

Indian Standard 

Standard Mark 


Screwed closures for drums 


IS : 1784. - 1961 
for screwed 
drums . 


FLANGE 


a closures for drums 


1714 


Specification The monogram of the Indian Standards 
closures for Institution consisting of letters IŞI , 

drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ) : the 
words FLANGE being superscribed on 
the left- hand side and the number of the 
Indian standard being superscribed on 
the right- hand side of the monogram as 
indicated in the design , 


[ No . CMD/ 13 : 9] 


का आ01503 .-.- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) विनियम 1955 के विनियम 4 थे उपविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मंस्था ने कुछ मानक बिहान निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानकों के शीर्षक 
सहित मीचे अनुसूची में दी गई है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) अधिनियम 1952 और उसके प्रधीन मने नियमों के निमित ये मानक चिनह 1977-04-01 से लागू होगी । 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम मानक चिह न की 
संसया डिजाइन 


उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 


तरसम्बन्धी भारतीय मानक की पद- 
मंख्या और शीर्षक 


मानक की पिजाइन का शाब्दिक विवरण 


113771 


फाइबर मोर्ड के पनालीवार IS : 2771 - 1965 फाइबर मोई 
बक्से 

के पनालीदार बक्मों की विशिष्ट 


SA 


भारतीय मामक संस्था का मोनोग्राम जिममें ISI शब्द होसे 
है, स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई शैली और मनपात में तैयार 
किया गया है और जमा रिजाइन में दिखाया गया है उम 
मोनोग्राम के ऊपर की प्रोर भारतीय मानक की पदसंख्या 
तया मोनोग्राम के नीचे की ओर शम्द केवल मक्म दिए 
गए है । 


WVA ONLY 


[ सख्या सी एम डी / 13 : 0 ] 


s. o . 1503. ---In pursuance of sub -rule (1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Rules , 1955 the Indian 
Standards Institution , hereby, notifies that the Standard Mark , design of which together with the verbal description of the design and the 
title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexçd , has been specified . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Act, 1952 and the Rules and Regula 
tions framed thereunder, shall come into force with eflect from 1977- 04- 01 : 

SCHEDULE 
Sl. Design of the Product /Class of Product No. and Titlc of the Relevant Verbal description of the Design of the 
No. Standard Mark 

Indian Standard 

Standard Mark 


- 


- 


- 


- 


- - 


(1) 


(2) 


(3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Coniugated fibreboard boxes 


15771 


JS : 2771- - 1965 
for corrugated 
boxes . 


OOX ONLY 


Specification The monogram of the Indian Standards 
fibreboard Institution, consisting of letters ISI 

drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; the 
number of the lodian Standard helng 
superscribed on the top side and the 
words "BOX ONLY being subscribed 
under the bottom side of the monogram 
as indicated in the design . 

[ No. CMD/ 13 : 9] 
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का० मा0 1 50 4. -- समयसमय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह ) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनु 
मार भारतीय मानक संस्था माग अधिमूचिम किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिल्ल निर्धारित किया है जिसकी रिजाइन और शाब्दिमा विवरण नया 
भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है । 
भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम , 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित यह मानक विश्ल 1977-03-01 से लागू होगी । 

अनुसूची 


फम मानकधिन की 
मण्या डिजाइन 


उत्पाय / उत्पाव की श्रेणी 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद- मानक को डिजाइन का शाब्दिक विवरण 
मंख्या और शीर्षक 


1. IS : 5424 


155424 


बिजली के कार्यो के लिए IS : 5424 - 1969 बिजली कार्यो के भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शम्न होते 
रबड़ की चकनियां लिए रबड़ की चकनियों की विशिष्ट हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार 

किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उसा 
मोमोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्य 
दी गई है । 


[ सम्पा सी एम डी / 13. 0] 


S . O . 1504.- -In pursuance of sub -rule ( 1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Rules, 1955 theIndian 
Standards Institution , hereby , notifies that the Standard Mark , design of which together with the verbal description 
of the design and the title of the relevant Indian Standard (s) is/ are given in the Schedulc hereto ann o xed , has been specified . 


This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act , 1952 and the Rules and Regula 
tions framed thereunder , shall come into force with effect from 1977-03-01 : 

SCHEDULE 


Sl . 


Product/ Class of Product 


Design of the 
Standard Mark 


No. and Title of the Relevant 

Indian Standard 


Verbal description of the Design of the 

Standard Mark 


No . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1. IS : 5424 


Rubber mats for electrical 

purposes . 


191124 


IS : 5424 -- 1969 Specification The monogram of the Indian Standards 

for rubber mats for electrical Institution , consisting of letters ISI 
purposes . 

drawn in the exact style and relativo 
proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; the 
number of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of the mono 
gram as indicated in the design . 


- 


- 


- 


[ No. CMD/13 : 9] 


कामा० 1505. भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिस ) विनियम , 1955 के विनियम , 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसचित किया जाता है कि फाइयर बोर्ड के पनालीदार बक्सों की प्रति इकाई प्रमाणन चिह्न लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरो के अनुसार 
निर्धारित की गई है और यह फीम 1977- 04-0 1 से लागू होगी । 

अनुसूची 


उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 


नत्मम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक 


इकाई 


क्रम 
मख्या 


प्रति इकाई मुहर 
लगाने की फीस 


1 फाइबर बोई में पनालीदार बक्मे 


IS : 2771 - 1985 फाइबर बोर्ड के पनालीवार असो की 10कि० प्रा० 

विशिष्टि 


5 पैसे 


- 


- 


- 


- 


- 


[ सख्या सी एम डी / 13: 10 ] 
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s. o . 1505. In pursuance of sub-regulation (3 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regula 
tions, 1955, the Indian Standards Institution , hereby, notifies that the marking fee per unit for corrugated fibreboard boxes details of 
which are givenin the Schedule hereto annexed , has been determined and the fces shall come into force with effect from 1977- 04 -01 : 

SCHEDULE 


SI . 


Product/ Class of Product 


No. and Title of Relevant Indian Standard 


Unit 


Marking Fee per 

Unit 


No . 


(1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . Corrugated fibreboard boxes 


IS : 2771 – 1965 Specification for corrugaled 

fibreboard boxes . 


10 kg. 


5 Paise 


[ No. CMD /13:10] 


का० मा0 1506..-- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) विनियम , 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
वारा अधिसूचित किया जाता है कि बिजली कार्यों के लिए रबड़ की पतियों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 
निर्धारित की गई है और यह फीस 1977- 03-01 से लागू होगी । 

अनुसूची 


तस्मम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक 


क्रम उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 
संख्या 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर 
लगाने की फीम 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


1. बिजली कार्यों के लिए रबड़ की चकतियां 


एक म 


IS : 5424 - 1989 बिजली कार्यों के लिए 

रबड़ की चकतियों की विशिष्टि 


रु . 2 . 00 


[ संख्या सी एम डी / 13: 10] 
ए०बी० राव, उपमहानिदेशक 


s . o . -In pursuance of sub -regulation ( 3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regula 
tions 1955, the Indian Standards Institution , hereby , notifies that the marking fce per unit for rubber mats for clectrical purposes details 
of which are given in the Schedule hereto annexçd , has been deterinined and the fee shall come into force with effect from 1977 -03- 01 : 

SCHEDULE 


Si. 


Product/Class of Product 


No, and Title of Relevant Indian Standard 


No . 


Marking Fee por 

Unit 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1. Rubber mats for eloctrical purposes 


IS : 5424 — 1969 Specification for rubber 

mats for electrical purposos . 


One Piece 


Rs. 2 . 00 


[ No . CMD/13 :10] 
A. B. RAO, Director General 


अधिग्रहण अधिकार ) मियम , 1963 के अन्र्तगत सक्षम प्राधिकारी एनद् 
द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूषित करते हैं । 


अनुसूची 
जी०जी०एम० मोमामन से सी०टी०एफ० कलोल तक पाईप लाइन कार्य 
की समाप्ति 


- 


- 


पेट्रोलियम मंत्रालय 

मई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1977 
का० प्रा० 150 6. – भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां 
सलग्न अन् सूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम पाईप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 के खण्ड 6 के 
उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कूलोल 
तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल सं० जी० जी० एस० 
सोमासन से सी० दी० एफ० कलोल तम पट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग 
के अधिकार प्राप्त किए गए है । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) मे निर्दिष्ट कार्य दिनांक 5- 8- 1974 से 
समाप्त कर दिया गया है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि 


मंत्रालय का गांव 
नाम 


का०मा० भारत के रासन 
सं० में प्रकाशन की तिथि 


कार्य समाप्ति 
की तिथि 


पट्रोलियम 


मग्रेज 


5259 


13- 12- 19755 - 8-1974 


[ सं० 1 2020 / 4/ 77-प्रोडक्शन -1 ] 


-- - - 


- 


- - 


[ भाग [1-~~- खण्ट 3 ( ii ) ] भारत का गनाल मई 21 , 1977/ वणाग्न 3 1, 1899 
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- - - - - - - - 
MINISTRY OF PETROLEUM 

S . O . 1508 .- ~- Whereas by the notification of Govern 

ment of India as shown in the schedulo appended hereto and 
New Delhi, the 21st April , 1977 

issued under sub section (i ) of section 6 of the Petroleum Pipe 
S . O . 1507. Wicreas by the notification of Govern 

lines (Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 the Right 
ment of India as shown in the schedule appended hereto and 

of User has been acquired in the lands specified in the schedule 
issued under sub - cction (i ) of section 6 of the Petroleum Pipe 

appended thereto for the transport of petroleum from d. s. No. 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 the Right G .G . S. Sobhasan to C . T.F . Kalol in Kalol oil field in Gujarat 
of User has been acquired in the lands specified in the schedule 

State . 
apponded thereto for the transport of petroleum froin d .s. No. 

And, whereas , the Oil & Natural Gas Commission 
G. G. S . Sobhasan to C . T . F. Kalol in Kalol oil fleld in Gujarat 

has terminated the operations referred to in clauso (i) of sub 
State . 

section ( 1 ) of section 7 of the said Act on 5 - 8- 1974 . 
Aud Whereas ihç Oil & Natural Gas Commission has 
terininated the operations referred to in clause (i) of sul section 

Now , thorefore , under Rule 4 of the Petroleun Pipe 
( 1 ) of section 7 of the said Act on 5-8 -1974 . 

lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 , the 

Competent Authority hereby notilies the said dale as the date of 
Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipo termination of operation to above . 
lincs ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963, the 
Competent Authority hereby notifies the said date as the date of 

SCHEDULE 
tormination of operation to above . 

Termination of Operation of Pipeline from D . S. G .G . S . 
SCHEDULE 

Sobhasan to C . T. F . Kalol. 


Termination of Operation of Pipeline from 
Sobhasan to C . T . F. Kalol . 


D . S . G .G . S . 


Name of Ministry 


Village 


Naino of Ministry 


Village 


S .O . No. Date of Date of 

publica - termi 
tion in the nation 
Gazette of ope 
of India ration 


S. O. No . Date of Date of 

publica - termi 
tion in the nation 
Gazette of ope 
of India ration 


PETROLEUM PIEJ 


525913-12-1975 5-8-197 + 


PETROLEUM 


SAIJ 


5259 


13-12- 1975 5 - 8 - 1974 


[ No. 12020/ 4/ 77 - Prod.-II ) 


INo. 12020/ 4/ 77- Prod-I ] 


का आ० 150 8.- -- माग्न सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैमा कि यहां 
मंलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम पाइप लाइन ( प्रयोक्ता 
के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम, 1962 के खण्ठ 6 के उपखण्डु 
( 1 ) के अन्र्तगत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल सेल 
क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल २० जी०जी०एम० सोभामन 
से मो० टी० एफ कलोल तक पंद्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार 
प्राप्त किए गए है । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 उपखण्ड 
( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य विनाफ 5 - 8-1974 से समाप्न 
कर दिया गया है । 


का आ० 1509.--- भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसाकि 
यही संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम पाइप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 के खण्ड 6 
के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाणित किया गया है, गुमरात राज्य के 
कलोल नेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल भं० मानव -38 
में मामंद -18 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त 
किए गए है । 

तेल एवं प्राकृतिक गैम प्रायोग ने उपर्युक्त नियम के खर 7 के उपखण्ड 
( 1 ) की धारा ( 1 ) मे निर्विष्ट कार्य दिनांक 10- 12- 74 से समाप्त 
कर दिया गया है । 


अतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत मक्षम प्राधिकारी एनन् 
धारा प्रघ उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं । 


प्रत. अब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि अधि 
ग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अनंगत सक्षम प्राधिकारी एतन्तु ारा 
अब उक्त तिथि को कार्य ममाप्ति की तिथि अधिमूचित करते है । 


अनुसूची 


अनुसूची 
मानंद - 38 मे सानंद - 18 तक पाइप लाइन कार्य की ममाप्ति 

- - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - 
मंत्रालय का गांव का०मा भारत के राजपन्न कार्य ममाप्ति की 
नाम 

मं० में प्रकाशन की तिथि निथि 


का 


जी०जी०एस० सोभासन से मी०टी०एफ० कलोल तक पाइप लाइन कार्य की ममाप्ति 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
मसालय का गांव फा० प्रा० भारत के गजपत्र कार्य ममाप्ति की 
नाम 

म . में प्रकाशन की तिथि तिथि 


पट्रोलियम 


2612 


17-7- 76 


खामभ 
मनावर 


10-12-74 


पैट्रोलियम पीयज 


5259 


13-12-19745 - 8- 1974 


-- -- 


-- - - - - - - 


- 


- 


- - - 


[ मं० 1 2020/ 4/ 77-प्रोडमशन -- II ] 


[ मं० 12020/ 1/ 77-प्रोडक्शन-III) 


25 GI / 77 -- 23 


1854 THE GAZETTE OFINDIA : MAY 21, 1977/VAISAKHA 31 , 1899 [ PART I[ - - SEC . 3 (ii)] 

- - - - - - - - - - - --- - - - - - 
S . O . 1509 .. . Wheress by the notification of Governr 

S. O . 1510 - Whereas by the notification of Govern 
mont of India as shown in the schedule appended hcreto and ment of India as shown in the schedule appended hereto and 
issued under sub section (i) of scction 6 of the Petroleuin Pipe 

issued under sub section (1 ) of section 6 of the Petroleum Pipe 
lincs (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 the Right 

lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 the Right 
of Uscr has been acquired in the lands specified in the schedulo 

of User has been acquired in the lands specificd in the schedule 
appended thereto for the transport of petroleum from d.s. No . 

appended thercto for the transport of petrolcum froni d . s. No, 
Sanand- 38 to Sanand - 18 in Kalol oil field in Gujarat State , 

Sanand - 39 to G . G . S . At S. I. P . in Kadi oil field in Gujarnt State . 
And , whero3g, the Oil & Natural Gas Commission has 
terminated the operations referred to in clauso (i) of sub section 

And , whercas, the Oil & Natural Gas Commission has termi 
(1 ) of section 7 of the said Act on 10 - 12 - 74 , 

nated the operations referred to in clause ( i) of sub section ( 1 ) 

of section 7 of the said Act on 13- 9 - 74 . 
Now , therefore , under Rule 4 of the Petroleum Pipe 
lines (Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 the 

Now, thercfore, under Rule 4 of the Petroleum Pipclines 
Competent Authority hereby notifies the said date as the date (Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 , the Com 
of termination of operation to above. 

petent Authority hereby notifies the said date as the date of 
termination of operation to above . 


SCHEDULE 
Terinination of Operation of Pipeline from D . S . Sanand -38 

to Sanand-18. 


SCHEDULE 
T :rmination of operation of Pip :line from D . S. Sanand - 39 

to G. G.S. at S.I. P. 


Name of Ministry 


Village 


Name of Ministry 


Village 


S .O .No. 


S.O . No . Date of Date of 

publication termi 
in the nation 
Gazette of opo 
of India ration 


Date of 
publica - 
tion in 
the 
Gazette 
of India 


Date of 
termina. 
tion of 
opera 
lion 


PETROLEUM 


Khatraj 


2612 


17- 7- 76 


10 -12-74 


PETROLEUM 


Thol 


2613 


17- 7-76 


13- 9- 74 


Sanawad 


[ No. 12020/ 4/77- Prod.-I 


[ No. 12020 / 4/ 77- Prod .-III] 


का० मा . 1510.----भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैमाकि 
यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रवशित किया गया है और पैट्रोलियम पाइप लाइन 
( प्रयोना के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम, 1962 के खण्ठ 6 के 
उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गम प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी 
तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि मे वेधन स्थल म० मानव - 39 से जी० 
जी० एम० एम० आई० पी० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधि 
फार प्राप्त किए गए है । 

सेन एवं प्राकृतिक गैस पायोग ने उपर्युक्त नियम के खपतु 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) मे निर्दिष्ट कार्य विमांक 13- 9- 74 में समाप्त 
कर दिया गया है । 


का० आ० 1511. - भारत मरकार के अधिसूचना के द्वारा जमा कि 
यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम पाइप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम, 1962 के खण्र 6 के 
उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी 
तेल क्षेत्र में उम्स परिशिष्ट भूमि में वेधन म्थल म० मानव 1 और 33 
से जी० जी० एम / एम० प्राई० पी० तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार प्राप्त किए गए है । 

नेल एवं प्राकृतिक गैम पायोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य विनाफ 23-12-74 में समाप्त 
कर दिया गया है । 

अतः, प्रम, पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् 
बारा उक्त निधि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिमूचित करते है । 


अत: प्रम पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि 
प्राधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के प्रतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् 
द्वाग अब उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है । 


अनुसूची 


अनुसूची 
मानंद 1 और 33 से जी० जी० एम० / एम० आई० पी० तक पाइप लाइन कार्य 
की समाप्ति 


मानव- 39 में जी० पी० एम एम आई०पी० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति 


गांव 


मन्त्रालय का 


गांव 


का० प्रा० 


मन्त्रालय का 

नाम 


फा०या० 
म 


भारत के राज - कार्य ममाप्ति 
पत्र में प्रकाशन की तिथि 
की तिथि 

- - - -- - - - - - - - - 
17- 7-76 13- 9 - 74 


भारत के गज - कार्य ममाप्ति की 
पत्र में प्रकाशन तिथि 
की तिथि 


पेट्रोलियम 


पोल 


2613 


पैट्रोलियम 


थोल 


2611 


17- 7- 76 


23- 12- 74 


[ 1 2020/ 4/ 77-प्रोडक्शन- V ] 


[ म० 1 2020/ 4/ 77-प्रोडक्श म-IV ] 


भाग [I - खण्ड (ii )] भारत का राजपत्र मई 21, 1977/ वैशाख 31, 1944 

1855 
- - - - 

- -- - - - 

- - - - 
S .O . 1511 - Whereas by the notification of Govern 

s. o . 1512. - - Whercas by the notification of Govern 
mont of India as shown in the schedule appended hereto and ment of India as shown in the schedule appended hereto and 
issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum Pipe issued under sub section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum Pipc 
lines (Acquisition of Right of User in lund ) Act , 1962 the Right lines (Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 the Right 
of User has been acquied in the lands specified in the schedulu of Uscr has been acquired in the lands specificd in the schedulo 
appended thereto for the transport of petroleum liom d .s No. appended theieto for the transport of petroleum from ds No 
Sanand 1 & 33 to GGS- SIP in Kadi Oil field in Gujarat State 

Junction Point lo GGS South Kadi in Kadi oil field in Gujarat 

Ştatc . 
And wheicas the Oil & Natural Gas Commission las termi 

And whereas the oil & Natuial Gas Commission has terins 
nated the operations referred to in clause (1) of sub section ( 1 ) 

nated the operations referred to in clause (i) of sub section (1 ) 
of section 7 of the said Act on 23 -12 74 

of scction 7 of the said Act on 26 -9 - 1974 , 
Now therefore under Rule 4 of the Petiolcum Pipelincs 

Now therefore under Rule 4 of the Petroleun Pipelines 
( Acquisition of Right of Use1 in Land ) Rules, 1963 , the Compe 

( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963, the Compc 
tent Authority hereby notifies the said date as the date of term 

tent Authority hereby notifies the said date as the date of tormi 
nation of operation to above 

nation of operation to above . 
SCHEDULE 

SCHEDULE 
Termination of operation of Pipeline from D . S Sanand 

Termination of operation of Pipeline fion DS Junction 
1 & 33 to GGS- SIP 

Point to GGS South Kudi 


Name of Ministry 


Vilage 


SO .No 


Naine of Ministiy 


Village 


SO No 


Date of 
publica- 
tion in 
the 
Gazette 
of India 


Dale of 
tcriminal 
tion of 
opera 
tion 


Date of 
publicd- 
tion in 
thc 
Gazette 
of India 


Date of 
termina 
tion of 
Opera 
tion 


Petroleum 


Kadi 


5257 13-12-75 


26 -9-74 


Petroleum 


Thol 


2614 


17 7- 76 


23-12- 74 


[ No 12020 / 4/ 77- Prod VI ] 


[ No 


12020 /4/ 77- Prod V ] 


का० प्रा० 1512 - - भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि 
यहा सम्लग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पट्रोलियम पाईप लाइन 
( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रह्ण अधिकार ) अधिनियम 1962 के खबर के 
उपखण्ट ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के वरी 
तेल क्षेत्र मे उम्स परिशिष्ट भूमि मे वेधन स्थल स० जक्सन पाट में 
जी० जी० एम०-दक्षिण की मक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार प्राप्त किए गए है । 

सेल एष प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप 
खण्ड ( 1 ) की धारा ( 1 ) मे निर्दिष्ट कार्य दिनांक 26- 9- 1974 में 
समाप्त कर दिया गया है । 


का . आ . 1513. - - भारत सरकार क अधिसूचना के द्वारा जैमा फि 
यही सलग्न अनुसूची मे प्रदर्शित किया गया है और पैट्रोलियम पाइप 
लाइन ( प्रयोक्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार ) अधिनियम , 1962 में खष्ट 
0 के उपखड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य 
के कड़ी तन क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधन स्थल स० जी० जी० एम० 
सोभासन से सी०टी० एफ० कलोल तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग क 
अधिकार प्राप्त किए गए है । 

तल एव प्राकृतिक गैस आयाग ने उपर्युक्त नियम में गण्ड 7 
के उपखड ( 1 ) की धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 26- 9-1974 
में ममाप्त कर दिया गया है । 

प्रस अब पैट्रोनियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयाता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम , 1963 के अन्तर्गत मक्षम प्राधिकारी एत 
द्वारा उक्त तिथि को कार्य ममाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है । 

अनुसूची 
जी० जी० एम० सीमासन से मी० टी० एफ० कलाल नक पाइप लाइन कार्य 

की समाप्ति 


अत प्रम पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 ( प्रयोक्ता के भूमि 
अधिग्रहण अधिकार ) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् 
द्वारा उक्त तिथि , मो कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है । 


अनुसूची 
जम्मन पाइन्ट मे जी० जी० एम०- दक्षिण कडी तक पाइप लाइन कार्य की ममाप्ति 


मसालय का 
नाम 


गात्र 


का० 
प्रा० 


भारत के राजपत्र कार्य ममाप्ति की 
में प्रकाशन की तिथि 


गाय 


मन्त्रालय वा 

नाम 


का०या० भारत के राज - कार्य ममाग्नि की 
म० पत्र में प्रकाशन तिथि 

की तिथि 


स० 


तिथि 


- -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - 


पैट्रोलियम 


आहुन्द्रा 


5200 


13- 1 2 75 


26- 9- 74 


पेट्रोलियम 


कही0257 


13-12-77 


- - - - - 
- 9-71 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


-- - 


- -- - 


- - - - 


- 


[ 1 2020/ 1/ 17-प्राष्टकशान VII ] 

के० वी० देश पाण्डे, 
गजरात के लिए नियमान्तगत सक्षम प्राधिकारी 


[ 10 1 20020/ 4/ 17 पाउELH VI ] 
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- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


के० ई० एम०- 11 में के 0- 9 2 से जी०जी०एम०- 1 तक पाइप लाइन बिछाने के 

लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करना 


राज्य : गुजरात 


जिला : गांधीनगर : नानुका . गाधीनगर 


S. O . 1513. - Whereas by the notification of Govern 
ment of India as shown in the schedulo appended hereto and 
issued under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 the Right 
of Uşer las bcen acquired in the lands specified in the schedule 
appcnded thereto for the transport of petroleum from d . s. No , 
G . G. S. Sobhasan to C. T. F. Kalol in Kadi Oil field in Gujarat 
State. 

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has termi 
cated the operations referred to in clause (1 ) of sub section ( 1 ) 
pisection 7 of the said Act on 26 - 7- 1774 . 

Now therefoic under Rule 4 of the Petroleum Pipelines 
pAcquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963 , the Compe. 
tent Authority hereby notifics the said date as the date of termi 
nation of operation to above . 


गाव 


नाक नं० हबिटयरः एभाई संटियर 


-- - - - -- - - - - - -- - 


ममियातपुरा 


53 ) 0420 
G ) 

35 
44025 

(0 18 


(01 


SCHEDULE 
Termination of operation of Pipelinc from D . S. G. G. S. 

Sobhasan to C. T . F. Kalol. 


0 ) 


00 


00 


15 


15 


Name of Ministry 


Village 


S . O .No . 


कार्ट 


75 


टेक 


53 


Date of Date of 
publica - termina 
tion in tion of 

opera 
Gazcılction 
of India 


the 


15 


06 


कार्ट 
टेक 


00 


G8 


Petroleum 


Adundra 


5259 


13- 12-75 


26- 9-74 


मर्या 


. 


. 


. 


. सर्वेक्षण 

मं० 


[ No . 12020 / 4/ 77 - Prod. VII] 

K . V. DESHPANDE, 
Compotent Authority Under the Act for Gujarat 


66602 
6650 13 20 


[ सं० 1201 10 / 3/ 76,- एल० एण्ड एन . प्रोडक्शन ] 


का आ० 1514. - यतः पैट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार अजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय 
( पेट्रोलियम विभाम ) की अधिसूचना का० प्रा० म० 2289 तारीख 2 4- 5- 75 
वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिमूचना से सलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भमिया के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था , 


S . O . 1514 . - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . No . 2289 dated 
24- 5 - 1976 under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Pctro 
leum Pipelines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared its in 
tention to acquire the Right of User in the lands specificd 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laving pipeline ; 


की 


और यत . मक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है , 


And whecus the competent Authority has under sub - scc 
tion ( 1) of section 6 of the said Act. submitted report to 
the (Government ; 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मनग्न अमुसूची मे विनिर्दिष्ट्र भूमियो म उपयाग 
का अधिकार अजित करने का निश्चय किया है, 


And further wheroas tho Contral Government has attor 
considering the said report, decided to acquire the Right 
of User in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


___ अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 
शक्ति का प्रयोग करत हुए कन्द्रीय सरकार एतद्वारा पापित करती है 
कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एनवाग जिन 
किया जाता है , 


Now therefore in cxcrcise of the power conferied by sub 
section ( 1 ) of the section of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the light of use in the 
said lands speciſled in the schedule appended to this notifica 
tion hei eby acquired foi laying the pipelincs 


और , भागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का 
प्रयोग करन हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय मरकार में विहिन होने में बजाय तेल और प्राकृतिक 
गम प्रायोग में , गमी मयना से युक्त हप में , इग घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


lud Culhet in exercise of the power conferied by sub 
rctiun ( 4 ) of that sertion , the Central Government directe 
that the right of user in the suid lands shall instead of 
vesting in the Central Government vest on this untc of the 
publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Comi 
mission free from all cncumbrances , 


[ भाग II -- खण्ण 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : मई 21, 197 विशाख 31, 1894 
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- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


SCHEDULE 


S . O . 1515 . - Whereas it appears to tho Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleutn from Cathodic Protection Station to Annode bed 
in Gujarat State pipelincs should be laid by the Oil & Natural 
Gius Commission , 


Acquisition of R . O . U . for laying Pipeline from KE - 11 
to K -92 to GGS - 1. 
State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka · Gandhinagai 

Block No. Her:- Alc Cen 
tare 

tipic 


Village 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 


Jamiyatpu a 


008 
0 18 

01 


Now, therefore, in excycise of the power s conferred by sub 
Section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acqui 
sition of Right of Usor in land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the 
Central Governinent hereby decldics its intention to acquire 
the right of user theroín : 

Provided that any person interested in the said land nay , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Coostruction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 9 ; 


09 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
it legal practitioner. 


Sertha 


Cart- track 
16 

00653 
Cart-track 

0 00 68 
Survey No. 
666 

02 62 
665 

0 13 20 
- - - - - - 

___ [ No . 12016/3/76- L & L/ Prod.] 


- 


- 


- 


- - - 


SCHEDULE 
Acquisition of R . O . U . foi wire bed from cathodic protec 

tion station to Anode Bed R . O . U . 


State : Gujarat District : Baroda & Broach Taluka : Karjan & 

Broach 


Villuge 


Block No. 


Are 


Hec - 
tarc 


Ccn 
tiare 


Village : Manpui District : Balodi Taluka : Karjan 
132 

0 00 93 
Village : Nabipur District : Broach Taluca : Broach 

Survey No. 
247/ 1 

01 00 


[ No. 12016/ 3/ 76- L & L/ Prod. I] 


का० प्रा० 1515 . - - यन . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे केथोरिक प्रोटेक्शन 
म्टेशन में एनोडे बंड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाहप लावन 
सेस मथा प्राकृतिक गैस प्रायोग धारा बिछाई जानी चाष्टिय । 

और यतः यह प्रतीत होता है फि ऐमी लाइना को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपावत अनुसूची में वर्णिम भूमि मे उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

अतः, अब , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 
( 1 ) द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय मरकार न उसमे 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित 
फिया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबन काई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप ममक्ष अधिकारी, नेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा गर, बोवरा - ५ 
को छम अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षप करने वाला हर किन यिनिदिष्ट यह भी पथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्निश . हा या फिगी 
विधि व्यवमार्या की मार्फत । 

अनुसूची 
मोटिक प्रोटेक्शन स्टेशन में एनोड बेड पार० प्रा० पृ० तक यायर बेस 

के लिये भमि के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन 
राज्य : गुजगन जिन्ना : मरादा और ब्रोच नालुका . कर्जन और याच : 
गाव 

ब्लाक न हेक्टेयर एमाई टियर 


का० प्रा० 1516 - ~ यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोफ 
हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे कूप न० 206 ( ए० एन० के०प्रा० ) 
में जी० जी० एम० - VI सफ पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यन यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एनव्पाबद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

प्रत , अब पेट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उममे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है : 

भणन कि उक्त भूमि म हितबद्ध काई ठकक्ति , उस भूमि के मीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिये प्राक्षप ममक्ष अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुग रोउ वदोवरा - 9 
का इस अधिसूचना की मारीख से । । दिनी ने भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राभेग करने वाला हर थ्यभिन विनिदिष्ट . यह भी कपन 
करंगा कि क्या वह चाहना है कि उराकी मुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी 
विधि व्यवसायी मी मार्फत । 


ल्ला 


गाम 


मानपुर 


जिला 


घरोदा 


तालका कमन 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


गाव 


नाबीपुर 


13200003 
जिला ब्रोच मालुका बोच 

- - -- - - -- - -- -- - --- 
सर्वेक्षण स . 
___ 2 17/10 

10 
[ म . 12016/ 0/ 70-एल एण्ड एल०/ प्राडक्शन-I] 


-- - 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


20 


- - 


- 


- 


03 


286 
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- - - - - - - - -- - - - --- - - 
अनुसूची 

वगर्ने कि उक्त भूमि में हिनबन कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे पाइप 
कूप न० 206 ( ए० एन० के० प्रो० ) मे जी० जी० एम०- VI तम भूमि के 

लाइन बिछाने के लिये आक्षेप ममक्ष अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
अधिकार का अर्जन 

प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मत्ररांग रोड योवरा- 9 का इग 

अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
राज्य . गुजरात जिला : झोच तालुका अंकलेश्वर 

प्रौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
गांव 

करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि 
हैक्टेयर ए प्राई सेन्टियर 
सर्वेक्षण स० 

व्यवसायी की मार्फत । 
मडोल 

287 ( 0720 

प्रनुसची 
286 1060 कूप न० 203 ( ए० एन० 20- V ) से जी० जी० एस - 6 तक भमि के 

उपयोग के अधिकार का अर्जन 
[ म . 120 1 6/ 3/ 76-0ल पड एल० /प्रोडक्णन- II ] 

राज्य • गुजरात 

_ जिला · अचि तालुका · अंकलेश्वर 
S. O . 1516 .- - Whercus it appears to the Cential Govcinment 
that it is necessary in the public interest that for the transport गांव 

मर्वेक्षण २० हेक्टेयर एपारई मेन्टियर 
of petroleum from Well No . 206 ( Ank- 0 ) to G . G . S. VI in 
Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural अडोल 

374 

_ ) _ 0240 
Gas Commission ; 

299 / 2 

0921 
And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelines , it is necesary to acquire the Right of Usey 

269/ 1 

1078 ) 
in the land described in the Schedule annexed hcreto ; 

289/ 2 
Now , therefore , in exercise of the powers confcried by sub 

290 ____ 

00360 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelincs ( Ac 

266 / T - 1 

0924 
quisition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), 
the Central Government hereby declaics its intention to 

(0 (0300 
acquire the right of user therein : 
Provided that any person interested in the said land may, 

[ स० 120 16/ 3/ 75-एल एर एन० /प्रोडक्शन -III] 
within 21 days from the date of this notification, object to 

टी० पी० सुत्रमनियम , अवर सचिव 
the laying of the pipelincs under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

S. O . 1517. - - Whereas it appears to the Central Government 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 9 ; 

that it is necessany in the public interest that for the transport 

of petroleum from Well No . 203 (Ank - V ) to GGS-6 in 
And cvery petson making such an objection shall also state Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural 
specifically whether he wishes to be hcuid in person or by a 

Gas Commission ; 
legal practitioner . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
SCHEDULE 

pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 

land described in the Schedule annexed hereto ; 
Acquisition of right of user in land from well No. 206 (ANK -0 ) Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
__ to GGS - VI . 

sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 

( Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962 ), 
State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar the Central Government hereby declaics its intention to ac 

quire the right of user therein : 
Village Survey No. Hec - Are Cen 

Provided that any person interested in the said land may, 
tare 

tiare 

within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
Adol 287 0 07 

& 
20 

Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara -6 ; 
286 0 1080 

And cvery person making such an objection shall also state 

Specifically whether he wishes to be head in peison or by a 
[ No. 12016/ 3/76- L & L/ Prod. II ] legal practitioner. 
का० प्रा० 1517. — यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

SCHEDULE 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात गज्य में झूप न० 203 Acquisition of right of user in land from well No . 203 (ANK - V ) 
( ए० एन० के० V ) से जी० जी० एम०- 6 तक पदालियम के परिवहन 

to GGS- 6 . 
के लिये पाहप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम पायाग द्वारा बिछाई आनी 

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar 
चाहिये । 

Survey No . Hec - Arca Cen 
tarc 

tiare 
और यन यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

Adol 374 

0 0240 
के लिये एलपाबद्ध अनुमूर्चा मे वर्णिन भमि में उपयोग का अधिकार 

299/ 2 

0 09 24 
मजित करना प्रावश्यक है । 

289/ 1 

00780 
289 / 2 

00360 
अप्त , अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

290 

03 60 
मन) अधिनियम , 1902 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 

288/ A - 1 

09 24 
( 1 ) माग पवन लिया की प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमे 

003 00 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राण्य एतदद्वारा घोषित 

( No. 12016/3/76- L & L/ Prod. III] 
किया है : 

r . P. SUBRAHMANYAN, Under Secy . 


Village 


286 


- - - 


- - 


- 


- - 


[ भाग II- - प्रण्ट : ( ii ) ] भारत का राजपत्र मई 21, 1977/ वैशाख 3 1 , 1890 

1859 
- - - 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

हुए वहाँ तक चलं जहां इसका संगम समुद्र तट के साथ होता है । फिर 

वहाँ से समुद्र तट के माथ -साथ समद्र के माथ कयम नदी के विलय के 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

मंगम तक चाने । फिर वहां गे गाउध बीच रोर के उत्तर तक चले , फिर 
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977 

कूयम नदी के माथ-साथ पश्चिम की ओर बकिंघम नहर के माथ इसके 
का प्रा० 1518 -- वाथ अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1951 गगम तक चले । फिर वहां में उमर की पोर नहर के किनारे के साथ 
( 1951 का 37 ) को धाग की उपधारा ( 2 ) के बर ( च ) के साथ उभ म्यान नफ बड़े जहा में पहले पले थे । 
अन्मरण में निपुग सरकार ने दा० पी० ममदार, स्वास्थ्य मेया निदेशक , 

[म० एग . 11012/ 6/ 77-2० भ० स्वा० यो०] 
त्रिपुरा मरकार, अगरतला को डा० जी० गमन, जिन्होंने पद म्याग दिया 

बी . रामचन्द्रन, अवर मचिव 
है, के स्थान पर केन्द्रीय बाध मानक ममिति के सदरम के सा में नाम 
निर्देशित किया है , 

New Delhi , the 2nd May , 1977 
अत , अम , केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा S . O . 1519. In pursuance of sub-rule ( 3 ) of dule 1 of the 

Central Government Health Schemc ( Madras ) Rules, 1975 
( 1 ) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुप, निदेश देती है कि भारत 

the Central Government hereby specifies the following further 
सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (म्वास्थ्य विभाग ) areas in Madras to which the said Rules shall extend , with 

affect from the 4th May 1977 , namely : - - 
की अधिसूचना मं० का० आ . 276 ( प्रमा०) , तारीख्न 1 अप्रैल , 1975 
में निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:- - 

GEORGE TOWN DISPENSARY 

On the North starting from Basin Bridge Bus Terminus 
उक्त अधिसूचना मे, “ धाग 3 की उपधाग ( 2 ) के खड ( र ) के proceed East along Basin Bridge Road , Old Jall 
अधीन नामनिर्देशित मदम्य शीर्षक के नीचे, म म . 19 के सामने , 

Road , Ibrahimji Sahib Street upto its junction with the sca 

coast, Procced South along the sea coast upto the junction of 
प्रविष्टि के स्थान पर " डा० पी० मजमवार, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, त्रिपुरा confluence of the Cooum River with the Sea . Proceed upto 
मरकार , अगरतला 1 " प्रविष्टि रखी जायेगी । 

South Beach Rond North , then West along the Cooum river 
upto its junction with Buckingham Canal. Proceed North 

along thc canal bank upto the starting point. 
[ मस्या पी० 1500 16/ 1/ 76-डी० एपर एम० एम० ( भाग 2 )] 

[ No. S. 11012 / 6 / 77 -CGHS ( P ) ] 
जी० पजापकेशन , अवर सचिव 

V . RAMACH.INDRAN, Under Secy. 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

नई दिल्ली , 4 मई , 1977 
( Department of Health) 

का० प्रा० 1520- --उस मंत्रालय की 30 नवम्बर 1976 को 
New Delhi, the 30th April , 1977 

अधिसूचना संख्या थी० 17020/ 49/ 76- म० ई० (पी० जी० ) के पैरा 
S. O . 1518.. - Whereas in pursuance of clause ( e ) of sub 

3 का अाशिक मंशोधन करते हुए जांच आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत 
section ( 2 ) of section 3 of the Prevention of Food Adultera 
tion Act , 1954 ( 37 of 1954) . the Government of Tripura 

करने की अन्तिम तारीख एतद्वारा बढाकर 15 अप्रैल , 1977 तक कर 
have nominated Dr. P . Majumdar, Diicctor of Health Services, दिया गया है । 
Government of Tripura , Agartala , as a member of the Central 
Committec for Food Standards vice Dr. G . Raman , who 

[ मख्या बी . 170 20/ 49/ 76- एम० ई ( पी० जी० ) ] 
Iesigned; 

का० रा० कृष्णमूर्ति , मयुक्त सचिव 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Rection ( 1 ) of section 3 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby directs that the following further Amendment 

New Delhi, the 41h May, 1977 
shall be made in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Health and Family Welfare (Department 

S . O . 1520 . - In partial modification of para 3 of this Mi 
of Health) , No . SO. 276 ( E ), dated the 1st April, 1976 , 

nistry s Notification No. V . 17020 / 49 / 76 - M . E. ( PG ) , dated 
namely : 

the 30th November , 1976 , the last date for submission of 

Report of the Commission of Enquiry is hereby extended upto 
___ In the said notification, under the heading " Members nomi 

15th April, 1977 . 
nated under clause ( e ) of sub - section ( 2 ) of Section 3 ", 

[ No. V . 17020 / 499/ 76 - M. E. ( PG)] 
against Sl . No . ( 19) , for the entry , the entry " Dr . P. Majumm 
dar, Director of Health Services Government of Tripura , 

C . R . KRISHNAMURTHI, Jt. Secy . 
Aqatala " shall be substituted . 


[ No. P. 15016 /1 / 76- D & MS ( Pt. II ) ] 
G . P . PANCHAPAKESAN, Under Secy . 


नई दिल्ली, 2 मई, 1977 


का० प्रा० 1519 - -केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( मद्राम ) 
नियमावली, 1975 के नियम 1 के उप नियम ( 3 ) के अनमरण में 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मग्राम में निम्नलिखित और क्षेत्रो को विनिर्दिष्ट 
करती है जिनमें उक्त नियम 1 मई , 1977 मे लाग होगे, अर्थात् ~ ~ 

जार्ज टाउन प्रौषधालय 
उत्तर मे बेमिन ब्रिज बम प्रड्डे से चलकर मिन विज रोड के माथ 
माथ पूर्व की प्रोर प्रोल्ड जेल रोड, उग्राहिम जी माहिष स्ट्रीट से होने 


मौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली , 30 अप्रैल, 1977 
का० आ० 1521. -- नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के 
पैराग्राफ 44 के साथ पठिन नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1986 
( 1966 का 1 ) की धाग 1 की उपधारा ( ३ ) के अनुमरण में और 
भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मन्त्रालय ( परिवहन पक्ष ) की 
अधिसूचना मम्या मा० आ० 854, दिनांक 28- 2- 1977 के अतिक्रमण 
में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि भविष्य निधि अंशदान , 
व्याज और अन्य प्राप्निया, जो कि आवश्यक व्यय घटाने के बाद हुई, 
में में मंचयन को निम्मलिखित नमूने के अनुसार लगाया जाए, अर्थात: 


- - 


- 


- 


1860 THE GAZETTE OFINDIA : MAY 21, 1977 / VAISAKHA 31 , 1899 [PART II - SEC. 3(ii )] 

- - - - - - - -- - - 
( 1 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजिन और निर्गत लोक 

( iv ) 7-year National Saving Certificate ( Se- Not cxceedins 

cond issuc and Third Issue ) or Post 30 % 
ऋण अधिनियम, 1911 ( 19 4-4 का 18 ) 

Office Tinic Deposiis . 
को धारा के सपन 2 में यथापरिभाषित गर 
काी जमानते - - 

25 में कम नहीं । 

(v ) Special Deposit Scheme introduced by Not exceeding 

the notification of the Govt , of India in 2006 
( 2 ) किसी राज्य गरकार द्वारा मुजिन और निर्गन 

the Ministry of Finance ( Deptt. of Eco 
लोक ऋण अधिनियम , 1941 ( 1944 का 

nomic Affairs) No. .16 (1 )- PD / 75 dated 

30 - 6-1975 . 
1५ ) की धारा 2 के खंड 2 में यथापरि 
भाषित सरकारी जमानने -- 

250 में कम नही 

2. The above pattern will be in force from the 1st April, 

1977 to 30th June , 1977. Reinvestment of Post Office Time 
( 3 ) कोई अन्य परक्राम्य जमानने अथवा बन्द पन्न , 

Deposits maturiny during this period shall be made 50 % , in 
जिगका मूलधन और उम पर ब्याज को बिना 

Post Office Time Deposits and 50 % in special Deposits . Sub 

ject to this , reinvestment of all other maturities of Provident 
गर्न केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य द्वाग 

Fund accumulations shall continue to be made in accordance 
पूरी नरह गारंटी शुदा हो 

25 % से कम नही with the pattern mentioned in paragraph 1 above. 
( 4 ) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पन ( मग और नीमग 

[ No. MWS(20)/ 77) 
निर्गमन ) अथया डाकघर मावधिक जमा - 30 % अधिक नहीं 

SMT . B . NIRMAL , Under Secy . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


( 5) भारत मरकार, वित्त मनालय ( अर्ध विभाग ) 

की अधिसूचना सं० एफ० 16 ( 1 )-पी० डी० 
75, विनांक 30-6-1975 द्वारा शुरु की गई 
विणेष जमा योजना 

20 % से अधिक नहीं 
2. उक्त नमूना एक अप्रैल , 1977 में 30 जून , 1977 तक लागू 
रहेगा । हम अवधि के दौरान पूरी होने वाली डाकघर सावधिक जमा 
योजना का पुननिवेश को 50 % डाकघर सावधिक बचन और 50 
विशेष बचत में लगाया जाएगा । इस शर्त के अधीन को भविष्य निधि 
संचयन की अन्य परिपक्वता को पैगग्राफ ( 1 ) में उल्लिम्बिन नमूने के 
अनुमार की जाती रही । 


निर्माण और आवास मंत्रालय 

नई दिल्ली, 29 अप्रैल , 1977 
का० आ० 1 5 22. --दिल्ली नगर कला प्रायोग अधिनियम , 1973 
की धारा 5 के साथ पठिन धाग 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत सरकार के निर्माण और प्राधाम मंत्रालय के मिनाक 
27 अप्रैल , 1974 की अधिसूचना मं० सा० का० नि० 190( प्र ) 
द्वारा स्थापित दिल्ली नगर कला प्रायोग में केन्द्रीय मरकार श्री भगवान 
सहाय को अशकालिक अध्यक्ष के रूप में तथा श्री ए . पी० कनविन्दे 

और श्री ई० अलकाजी को अशकालिक मवस्यो के प मे एतद्वारा पुन . 
नियुक्त करती है । 

[ म० के -18013/ 2/ 77-न० वि०IV - क 

आर० गोपालम्वामि , सयुक्त मनिष 


[ मं० एम० इछल्यू० एम० ( 20 )/ 77] 

___ श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 


( Transport Wing ) 


New Delhi, the 29th April, 1977 


New Delhi, the 30th April, 1977 
s . o . 1521 - Jn pursuance of sub- section (3 ) of Suction 4 
of the Seamen s Provident Fund Act 1966 (4 of 1966) , rcad 
with paragraph 44 of the Seamen s Provident Fund Scheme 
1066 . and in suparsession of the notification of the Government 
of India , in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport 

wing ) No . S . O . 854 dated 28- 2 - 1977 the Central Government 
hereby directs that accumulations out of provident ſund contri 
butions, interest and othor receipts as reduced by obligatory 
outgoings , shall be invested in accordance with the following 
pattern , namely : 


S .O . 1522. - In exercise of the powers conferred by section 
4 , read with section 5 , of the Delhi Uiban Art Commission 
Act, 1973 ( 1 of 1974 ) , the Central Government hereby 
içappoints Shri Bhagwan Suhay is part- time Chairman 
and Shri A . P . Kadvinde and Shri E . Alkazi as part-time 
members of the Delhi Urban Art Commission , established by 
the notification of the Government of India in tho Ministry of 
Works and Housing number ( G . S. R . 190 ( E ) dated the 27th 
April, 1974, with effect from the 1st May, 1977. 

[ No. K - 18013 / 2 / 77 - UD. IV - A ] 
R . GOPALASWAMY, Jt. Secy . 


( i) Government securities as defined in Not less than 

Clause ( 2 ) of Section 2 of the Public 
Debt Act, 1944 (18 of 1944) created 
ang issued by the Central Government, 


) 


नई विल्ली , 5 मई , 1977 
का० भा0 1523. — केन्द्रीय सरकार , मरकारी स्थान ( अप्राधिकृत प्रधि 
भोगियो को बेदनाली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40) की धाग 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के निर्माण 
और प्रावाम मंत्रालय की अधिसूचना मध्या 11५५ नागेन 10 जुलाई, 
1972 को अधिकान्त करते हुए नीचे मारिणी में विनिर्दिष्ट अधिकारियो 
फो , जो मरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्न अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए मंपवा अधिकारी नियुमन करती है और ऐसे अधिकारी उक्त 
सारिणी के स्तम्भ ( 2 ) में को नस्मबंधी प्रविष्टि मे विनिदिष्ट प्रवर्ग के 


(ii) Government securities as defined in 

Clausc (2 ) of section 1 of the Public Debt 
Act , 1944 ( 18 of 1944) created and issued 

by any State Government. 
( iii ) Any other negotiable sccurities on bonds. 

the principalwhereof and interest wliere 
on is fully and unconditionally guaran 
teed by the Central Government or any 
State Government. 


Not less than 


-- . 


- . - ... 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


( भाग Il - ड ( 11) ] भाग्न का राजपत्र मई 21, 1977 वैशाख 31, 180 

1861 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . 
मरकारी स्थानो की बायत उक्त अधिनियम के अधीन मंपदा अधिकारियों 

TABI F 
को प्रदान शक्मियों का प्रयोग और मौपे गए फर्नव्यो का पालन करेंगे । 

Designation of the officer Categories of public Premises 
सारणी 

and local limits of jurisdic 

tion 
अधिकारी का पदाभिधान मरकारी स्थानों के प्रवर्ग पौर 

( 2 ) 
अधिकारिता संबंधी स्थानीय 
सीमाएं 

1. Executive Engincers , Promises which are situated 

Pondicherry Region , within the territorial limits 
- - - - - -- - -- - - - 

Public Works Depart - of Pondicherry region of the 
ment, Government of Union Territory of Pondi 
Pondicherry . 

cherry and are under their 
1 . कार्यपालक इंजीनियर , पांडिचेरी 

iespective admuistiative 
से परिमर जो पाडेचेरी मघ 

control. 
क्षेत्र लोक निर्माण विभाग , राज्य क्षेत्र के भीतर पाछिनेरी 

2. Executive 
पारिचेरी सरकार 

Engincer , Piemises which are situated 
क्षेत्र की स्थानीय मीमानों में 

Karaikal Region . Public within the territorial limits 
स्थित हैं और जो क्रमश 

Works Department , Govt. of Karaikal region of the , 
उनके प्रशासनिक नियंत्रण के 

of Pondicherry . 

Union Territory of Pondi 
अधीन है । 

cherry and are under 

his administrutive control. 
2 कार्यपालक इंजीनियर , कराइकल ये परिमर जो पडिखेरी मंघ 

3. Asstt. Engineers , Mathe Premises which arc situated 
क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, राज्य क्षेत्र के भीतर कराइकल 

and Yunam Regions, within the Teutorial limits 
पाडिचेरी मरकार क्षेत्र की स्थानीय मीमानो के 

Public Works Dept . of Male and Yan4m regione 
भीनर है, और उसके प्रणामनिक 

Government of Pondi- of the Union Territory of 
नियंत्रण के अधीन है । 

cherry. 

Pondicherry and are under 

their respective administra 
3 महायक जीनियर, माहे ऐसे परिमर जो पारिरी संघ 

Live control 
और यमण क्षेत्र , लोक निर्माण गम्य क्षेत्र के भीतर माहे और 4 . Sub- Collectors / Assistant Premises which are situated 
विभाग , पाडिचेरी सरकार यमण क्षेत्र की स्थानीय मीमायो 

Collectors and Deputy within the teritorial limits 

Collectors ( Revenue ). of the Union Territory 
के भीतर स्थिन हैं और उसके 

of Pondicherry and withia 
प्रशानिक नियत्रण के अधीन 

their respective “ jurisdic 
tions other than those 

under the adıninistrative 
1 उप फलफ्टर/ महायक कलक्टर ऐसे परिमर जो पांडिचेरी मंघ 

control of the Executive 
उप कलक्टर ( राजस्व ) राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित 

Engineers and Assistant 
है और क्रमशः उनकी अधि 

Engineers of the Public 
कारिता के भीतर है किन्तु उनमे 

Works Department , Pondi 

cherry . 
भिन्न जो पाडिचेरी सरकार के 
लोक निर्माण विभाग के कार्य 

[ No. 21012( 1 )/ 70- Pol. IIJ}, 
पालक इजिनियगं और महायक 

I. CHAUDIIURI, Director of Estates. 
इंजीनियरों के प्रशानिक नियं 
त्रण में है । 

धन मंत्रालय 
- - - - 

प्रादेश 
[ म . 21012/ 1/ 70 नीति - 3] 

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1977 
पाई० चौधरी, मम्पवा निवेशक 

का० प्रा० 1524. - - वन्द्रीय मरवार की गय है कि इगमे उपाबद्ध 
MINISTRY OF WORKS AND COUSING 

अनुमृची में विनिदिष्ट विषयो के बार में पान्ध्र बैंक लिमिटेर , पनामाल्नुस , 
New Delhi, the 5th May, 1977 

कृष्णा जिला के प्रबन्धनत्र गे मम्पद्ध निया नका और उनके कर्मकारी के 
S .O . 1923.- -In exercise of the powers conferred hy section 3 

बीच एक प्रोग्रागिक विवाद विद्यमान है 
of the public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants ) 

और फन्द्रीय सरकार 5क्न तिवाद का न्यायनिर्णयन के लिए निर्दे 
Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the Notification of 
the Governinent of India in the Ministry ofWorks and Housing 

शित करना बानीय मम ।। है 
No. S. O . 1699 datcd the 10th July , 1972 , the Central Government ____ अत , अब, प्रौद्योगिक विवाद प्राधिनियम । 17 ( 14017 ! । । ) 
hereby appoints the officers mentioned in Coluinn | or the 
Table below , bzing Gazetted Officers ofGovernment to be 

की धारा 7 क और धाग 10 की उपधारा ( 1 ) वे वपन ( घ ) दाग 
cstute officers for the purposes of the said Act , and the said 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करस ET केन्द्रीय गरकार, एक प्रौद्योगिक 
officers shall exercise the powers conferred and perform the अधिकरण गटित करती है जिसके गाग्रीन अधिकारी श्री पं० पी० 
duties imposed , on cstate officers by or under the said Avt , 

नारायण गव हागे, जिनका मयातय हैदराबाद में गा ग्रौर उक्न विवाद 
within the linits of their jurisdiction in respect of the cate 
gories of public picmises specified in the corresponding 

को उपन प्रोग्रोगिय प्रधिकरण का पायनिर्णयन के लिए निगिन करती 
untry in column ( 2 ) the sad Table , 
25GI/ 77 - 24 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 
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अनुराको 
क्या मान्ध्र बैंक लिमिटेड में प्रबन्ध तंत्र पो पेनामाल्लुरु शाखा के 
श्री पी० पेरूलया , चपरासी को 9- 7- 1976 मे मेवा मे पदच्युत करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो फर्मकार किस अनुतोष का हकदार है. ? 

[सं० एल - 1 20 12/175/ 76 - 10 II - T० ] 


विवाद मख्या 


आदेश संख्या 


विवाद के पक्षकार 


MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi, the 18th March , 1977 


एल०मी० ( प्रार) ( 30 )/ 75 एल -- 120 12 / 7/ 75 रिजर्व बैंक प्राफ इडिया 
- ही - ए , 

का प्रबन्धतत्र और 
तारीख 30- 4- 1975 उनके कर्मकार , 

जिनका प्रतिनिधित्व 
रिजर्व बैंक वर्कर्स 
यूनियन , नागपुर 

और रिजर्व अझ 
कर्मचारी मंघ, नाग 
पुर करते है । 


S. O . 1524. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of the Andhra Bank Ltd ., Pena 

malluru, Krishna Distt. and their workmen in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers il desirable 
10 refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in excrcise of the powers conferred by Sec 
tion 7A and by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutcs an Industrial Tribunal, the 
Presiding Officer of which shall be Shri K . P . Naryana Rao 
with hendquarters at Hyderabad and refers the said dispute for 
adjudication to the said Industrial Tribunal, 


विधावनम्न मामले 
" क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया , नागपुर के प्रबन्धतंत्र द्वारा इलेमिट्रशियन 
एव-केयरटेकर के रिक्त स्थान को भरने के लिए रिक्ति को अधिसूचिन 
किए बिना और श्रेणी 4 के कर्मचारियों से प्रावेदनपत्र आमंत्रित 
किए बिना श्री डी० डी० पेटे को उक्त पद के लिए शुनना न्यायोचित 
है ? यदि नही, तो उपचार का उपाय क्या है । " 

[ म . एल - 1 2012/ 7176 - डी - 2 " ] 


SCHEDULE 


राम प्रमाद मन्ला , प्रवर सचिव 


Whether the action of the management of Andhra Bank 

Ltd ., in dismissing Shri P . Yellayya , Peon at Pena 
maluru from service with effect from 9 - 7- 76 is justi 
fied ? If not, to what relief is the workman entitled ? 


ORDER 
New Delhi, the 21st March , 1977 


[ No . L -12012 / 175 / 76 - D .II. A ] 


S . O . 1525. — Whercas the industrial disputo existing between 
the employers in relation to the Reserve Bank of India , Nag 
pur and their workmen in respect of matters specified in the 
Schedule bereto annexed in pending before the Central Govt . 
Industrial Tribunal, Jabalpur. 


प्रादेश 
नई दिल्ली , 21 मार्च, 1977 


And whereas i proposal has been received from the work 
mon represcitect by the Rashtriya Reserve Bank Karamchari 
Şangh , Nagpur for transfer of the piocccdings in the dispute 
from the said Central Government Industrial Tribunal, Jubal. 
pur to an Industrial Tribunal at Nagpur , to which the manage 
ment of the Reserve Bank o1 Indie and the Reserve Bank 
Workers Union, Nagpur have no objection ; 


का० प्रा० 152 5-~~~-इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो 
के मारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मागपुर के सम्बन्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद केन्द्रीय मरकार प्रोधोगिक 
प्राधिकरण, जबलपुर के समक्ष लम्पित है । 

और श्रमिकों से , जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय रिजर्व बैंक कर्मचारी 
मेष , नागपुर करता है, उक्त विवाद से सम्बन्धित कार्यवाहियों को उक्न 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , अमलपुर से प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
नागपुर को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुपा है, जिस पर रिजर्व 
बैंक आफ इष्ठिया , के प्रबन्धकों और रिजर्व बैंक वर्कर्म यूनियन , नागपुर 
को कोई प्रापनि नही है ; 


Now , therefore, in exercise of the power s conferred by 
sub - section ( 1) of Section 33- B of the Industrial Disputes Act, 
1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby withdraws 
the proceedings in relation to the said dispute from the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur and transfer s the 
sanie to the Industrial Tribunal prosiiled over by Shri W . K . 
Abmelkar with headquarters at Nagpur constituted under Sec 
tion 7A of the sull Act and directs that the said Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Nagpur shall proceed with the 
same procecdings from the Stage at which they are transferred 
to it and dispose of the samo according to law . 


SCHEDULE 


Dispute No. 


Order No. 


Parties to the 

dispute 


प्रत , अब , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 33 ख की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, जबलपुर से उक्त 
विवाद से मम्बद्ध कार्य या हियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधि 
नियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण , जिसके पीठा 
मीन अधिकारी श्री पी० के० एबमेलकर है तथा जिनका मुख्यालय नागपुर 
मे है, को अन्तरिन करती है और यह निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , नागपुर और आगे कार्यवाहिया उमी प्रथम 
से प्रारम्भ करेगा जिम पर वो उसे अन्लरित की जाएं और विधि के अनु 
मार उमका निपटान करेगा । 


LC ( R ) ( 30 ) -75 


L - 12012 / 7 / 75- D . II. A . 
dated 30 - 4 - 1975 


Management of the 
Reserve Bank of India 
and their workmen 
represented by Re 
serve Bank Workers 
Union, Nagpur and 
Reserve Bank Karam 
chari Sangh Nagpur 


[ATT II - - Wvy 3 ( ii ) ] 


Ara 97 78977 : 21, 1977/dra 31, 1899 
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MATTERS IN DISPUTE 
" Whether the management of the Reseive Buink of India , 

Nagpur is Justified in selecting Shui D . D . Pete as 
Electrician - cum - Caretaker without notifying the 
vacancy and inviting applications from amongst Class 
IV Staff for filling the said post ? If not, what will 
icmedial measure ?" 

[No. L - 12012 / 7 /75 -D . II . A ) 
R . P . NARULA , Under Secy . 


This clause is superimposed with a condition that in cases 
not involving disciplinary action for misconduct and sub 
ject 10 clause (6 ) of para 522 , thc management s right to 
terminate the services of the çmployce can be asserted . Any 
way the direction in para 522 referred to above had not 
been deviated from in the subsequent settlements . Parties 
agrec that the action of the management to terminate the 
services of the workman concerned in this reference is vested 
in this paragraph . 


New Delhi, the 12th May , 1977 
S .O . 1526 . In pursuunce of section 17 of the Indust ial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of the State 
Bank of Iodia and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 10 - 5 - 77 . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 18 of 1975 
PARTIES : 


4 . The case of the management is that Shri S , Deb was 
on probation from 19 - 1 - 1971 for a period of 6 months and 
that his services were terminated with effect from 10 - 7 -1971 , 
which was before the expiry of the period of 6 months . So , 
according to them the management was entitled to terminate 
his services under the Bank Award and the termination in 
this case was only a termination simplicitar without any penal 
action attached to it. 

5 . The workman on the other hand contended that he 
entered the services of the Bank on 17 - 8 - 1970 and he con 
tinued in service as such until 10 - 7 - 1971 when his services 
were illegally terminated . The flist question that arises for 
determination , therefore , is whether the workman was a pro 
bationer from 17 - 8 - 1970 or from 19 - 1 - 1971 . The first 
Appointment as per Exi. W - l order shows that he was appoin 
ted on a termporary basis upto 30th September 1970 , though 
he was allowed to continue in that capacity till 18 - 1 - 1971 . 
But his appointment under the terms and conditions set 
forth in Ext, M - 1 shows that he was to be on probation 
for a period of six months from 19 - 1 - 1971. Even in the 
written statement of the workman ( paragraph 1) he had au 
mitted that first appointment wag on a temporary basis. In 
his application (Ext. W - 6 ) dated 16 -7 - 71 addressed to the 
Regional Manager h¢ stated : “ I am a new recruit hardly 
spent six months probationary period . . . . " In Ext . M - 1 
dated 19 - 1 - 71 he was given directions as to the terms of 
his new employment. Six months probationary period was 
specifically mentioned in it , which was to commence on 
19 - 1 - 1971. In Ext. M - 7 of the same date the workman made 
it declaration that he was to be made permanent later and 
that his probationary service was liable to be terminated at 
any time without stating any reason . Ext, W - 3 , Ext. W - 4 
und Ext. W - 5 were his declututions to show that his period 
or probation would have commenced only with effect from 
19 - 1 - 1971. Ext. W - 2 appointment order also indicated that 
he was appointed as a temporary Godown keeper with effect 
from 17- 8 - 1970 . In his evidence when examined before the 
Tribunal on 18 - 2 - 1977 48 WW - 1 he stated as follows : 


Employers in relation lo the management of the State 
Bank of India , 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCE : 
On behalf of Employers , Shri C . L . Ganguly , Advocate , 

with Shri S . K . Buli, Advocate and Sri A . K . Mitra , 

Addl. Law Officer, 
On behalf of Workmen , Shii K . B . Deb Krori, Advocate . 
STATE ; Assam 

INDUSTRY : Banking 


AWARD 


" I was apointed as temporary Godown keeper in August 

1970 . On 19th January 1971 I was appointed pro 
bationary Godown kecper," 


The Government of India , Ministry of Labour, vide their 
Order No. L - 12012 /67 / 74 . LR . III, dated 26th February , 1975, 
referred an industrial disputc existing between the employ 
ers in relation to the management of the State Bank of India 
and their workmen , to this Tribunal, for adjudication . The 
referenco reads as : 
" Whether the action of the State Bank of India , Imphal 

in terminating the services of Shri Sushanti Deb with 
effect from the 10th July , 1971 is justified and if 

not to what relief is the workman entitled to ?" 
2 . The workman , Shri Sushanta Deb was an employee of 
the State Bank of India at their branch in Imphal as 
Godown keeper . His first appointment was on a temporary 
basis from 17 - 8 - 1970 to 30 - 9 - 1970 in which capacity he con 
tinued in service till 18 - 1 - 1971, On 19 - 1 - 1971 he was how 
ever appointed on a six months probation in the same post 
vide Ext. M1 memorandum of appointment. Whilc so , on 
10 - 7 - 1971 his service was terminated vide Ext. W - 4 order 
dated 10 - 7 - 1971. It reads : 


It was clear from the cvidence and all thc records kept 
and maintained in this case that the workman entered the 
services of the Bank as a Probationer only with effect from 
19 - 1- 1971 and his prior servicc ending with 18 - 1 - 1971 was 
only on a temporary basis without any right to get continuity 
of service as a permanent incumbent. 


6 . The next question is whether the management is cntitled 
to terminate his services under the provisions of para 522 of 
the Bank Award referred to above in the circumstances of 
the case . In case of such termination of services if such 
order of termination gives isę to an industrial dispute the 
form of the order is not decissive and therefore the Tribunal 
which adjudicates the dispute should examine the substance 
of the matter and decide whether the termination is in fact 
discharge simplicitar or dismissal though the language of 
the order is one of simple termination of service . If it is 
satisfied that the order is punitive or mala fide or is made to 
victimise thc workman or amounts to unfair laboui practice , 
it is competent to set it aside. The test is whether the act 
of the employer is bona fide. If it is not, and is colourable 
exercise of the power under the contract of service, or stand 
ing orders, the Tribunal can discard it and ind proper casc 
direct reinstatement. 


" It has been decided by the Regional Manager s offlce , 

Shillong to terminate your services with immediate 

effect. 
Your Services are accordingly terminated as from the 

close of business today and you will be paid one 
month s salary and allowance in lieu of notice." 


3 . The management has relied upon the Bank Award made 
under Chairmanship of S . Panchapagesa Sastry in 1953 , the 
para 522 (Section IV ) of which the relevant portion icads. 
" The services of a probationer may be terminaled by 

one month s notice or on payment of one month s 
pay and allowances in lieu of notice ." 


7 . The instant case is one in which the management had 
lost faith and confidence in the concerned workman , Long 
before the workman entered the services of the Dank he 
was employed under the Sterling General Insurance Co . Limi 
ted , Imphal. One Sri Roy was the Secretary of that In 
surance Company. Shri P , K . Mitter, who gave the temporary 
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appointment to Sbri Deb AS pel Ext. W - 2 order of appoint 661. In the case of Workman v Motipur Sugar Factory , 
ment on 17- 8 - 70 was the Agent of the State Bank brauch AIR 1965 Supremo Court, 1803 it way observed thut the 
at Imphal. There was cvidence that Roy , Deb and Mitter employer can justify the dismissal or discharge ordery in 
colluded 10 raise fake loans from the State Bank brunch court, when challenged by leading evidence to support its 
ut Imphal in the names of fictitiulis persons. In that regard case cven when enquiry held was defective or no enquiry 
there was an enquiry which was conducted by MW - 1 who whatsoever was held . The case of discharge and dismissal 
was the Agent of the State Bank at Shillong during the ic on the one hand and case of ny enquiry or defective enquiry 
levant period . Ext M - 14 is the cport of MW - 1 who com on the other hand, according to lhe Supreme Court, stood 
pleted the enquiry . Page 4 of Ext, M - 14 deals with the On the same footiny . The question of malaficles or acting it 
collusion of Shri Deb in thc loan liansactions. Dch is WW1 colourable exercise of power , cannot arise unless allegations 
admitted his handwriting in the originals of Ext, M - 8 , M - 9 and set up are unfounded and imaginary and the act in motivated 
M - 9 ( a ), Ext. M - 10 , M - 10 (a ) and Ext. M11 and Ext . W -6 . These 

by somc ullerior purpose . 
were some demand promissory notes, cheques and application 
for louns by third parties. The workman s connection with 
the bollowers of the loans was made out even in his Ext. 
M - 11 lettci addressed to MW . 1 who conducted the enquiry 

10 . Nothing of the soit happened in the case on hand . 
Shii Mittes was chargeshceted for his alleged partisan com It was not in respect of a misconduct alleged against the 
plicity in the loan tiansactions. Ext. M - 13 wag tho charge workman during the course of his employment that the 
sheet levolled against him . He was also suspended from management lost faith and confidence in the workman . Bul 
service. One Nibohal Handloom Wallah who got thc loan it was in respect of his antecedent conduct long before he 
from the bank was found to be & fictitious person . Onc joined the Bank service that tho bank was compelled to 
Manipur Medical Stoics were alleged to have received loans, take action against the workman . It was proied without any 
but thosc loans were never received by them . Their names shadow of doubt that the workman wus directly involved 
appeared in the Schedule attached to Ext. M - 14 enquiry in some loan transactions against the interest of the Stuto 
report. It was in the names of such persony that Shri Deb Bank of India while he was the employee of the aforesaid 
wrote cheques and piomissory notes. His complicity in Insurance Company. The enquiry of MW - 1 lovcalcd that 
the loan transactions was amply brought out in the evidence 

The workman got himself involved in those transactions and 
during the enquiry which was conducted by MW - 1 . It was the enquiry officer was convinced that the allegations against 
therefore material for the management to havc entertained the workman was such that his continuance in the employ 
the view that Shri Deb , who was then an employce of the ment of the Bank was not in the best interest of the Bank. 
Bank . vcted against the interest of the bank and that it The Assislant Zonal Manager and the Zonal Manager nad 
would be suicidal for them to keep him in service . Fxt . also came to the same conclusion . The complicity of tho 
M - 14 report was dated 23 - 3 -71. Thereafler on 6 - 7 - 1971 workman was more or less admitted by him in his Ft. 
a report or Deb s complicity in the loan transactions was M11 petition addressed to the Enquiry Officer. Having found 
made to the Regional Manager. Ext. M - 15 was that report. all the circumstances against the workman it is apparent that 
On the basis of the recommendations of the Staff Superinten the management exercised their right of termination of his 
dent and Asstt. General Manager , the termination of the services in accordance with law under para $ 22 of the Bank 
service of Deb was decided upon by the Regional Manager Award . In case of misconduct, it is open for the employer 
vide his older Ext. M - 151(1) dated 6 - 7 - 1971. It was accord either to hold enquiry and dismiss the employce by way of 
ingly that Ext. W - 4 order of termination was passed . It was punishment or discharge him and pay all legitimate charges . 
passed the approval of the Regional Manager, 

The employer has a choice to adopt either of the cases , 

provided action is bona fide . The question of mala fidey or 
8 . The leading case on the point is one reported in 

peting in colourable exercise of power as alrcudy pointed 
Chartered Bunk v . Chaiteed Rank Employees Union , AIR 

out by me, cannot arise unless allegations set up are un 
1960 Supreme Court, 919 . It laid down the employer s 

founded and imaginary , and the action is motivated by ponio 
powers as to the discharge simplicitor and the limitutions 

ulterior purpose. 
thereon. The Chief Cashict of the Bank in that case reported 
acts of disobedience of the Cashier under him and declined 
to stand surity for him any further in terms of the system 
in force, which was necessary for holding the post of Cashier . 11. There is nothing in the evidence or in other circum 
Instead of holding cnquiry and dismiss the cashier by way stances of the case that the management had any other 
of punishment for misconduct, thc Bank (lecided to terminato 

inotive in terminating the services of the workmun . The 
his services. The Supreme Court held even in such a Cusc workman was also not able to allege and prove any case of 
dischunge was permissible if it did not happen to be a victimisation or of unfair labour practice . The workman s 
colourable exercise of power. The Supreme Court could not case was not even taken up by any Union of the establish 
find the Bank in the circumstances to have acted in colourful ment for reddressing his alleged grievances. I find that 
cleicise of the power as good reasons were found to exist there is no case of mala fide conduct on the part of the Bank 
for it to act. The Supreme Couit stated : 

in the instant termination . So the termination of the work 
" In Buchinghum and Carnatic Co . I td , v . Workers of 

nian s services hus to be upheld . I do so . 
the Company, 1952 Lab. A . C ., 490 (LATI), the 
Labour Appellate Tribunal had occasion to con 
sider this matter relating discharge by notice or 12 . The principley set out in Stute Bank of India v N . 
in liell thereof by payment of Wiges for a coitain Sundra Money , 1976 (32 ) Indian Factories and Labour Rc 
period without assigning any reason . It was of ports, 197 regarding retranchment compensation cannot be 
opinion that cven in a case of this kind the require applicd to this case since the period of the workman s ser 
ment of bonafides is cssential and if the termination vicc did not enure for the period of one ycar as required 
of service is a colourable crercise of the power or by Soc . 25F of the Industrial Disputcs Act, 1947. It con 
as a jesult of victimisation or unfrir labour practice not therefore be said that the termination is bad on account 
the industrial tribunal would have the jurisdiction of the management s failure to comply with the provisiong 
to intervene and set aside such termination . Further of Sec . 25F of the above Act. I ſind accordingly that the 
it held that where the termination of service is workman is not entitled to any retrenchment compensation , 
capricious, arbitrary or unnecessarily harsh on the 
part of the employer judged by normal standard 
of reasonable man that may be cogent evidence of 
victimisation or unfair laubour practice . We are of 

13. In the result , I find the termination of service of Sii 
opinion that this coriectly lays down the scope of 

Sushanta Deb with effect from 10 - 7 - 1971 is justified and 
the power of the Tribunal to interfere where scr 

that he is not entitled to any other relief . The uwird in 
vive is terminated simplicitar under the provisions of 

made as above , 
contract, or of standing orders or of somc Awurd 
like the Bank Award ." 

Dated , Calcutta , 

E . K . MOIDU , Presiding Officer 
9 Thero rules have been astimice in Mumgam Mills Itd . 
v Industrial Tribunal, 1965 Supreme Court, 1496 and in L . The 2nd May, 1977 , 
Michael v Johnson Pumps Ltd ., AIR 1975 , Supreme Court, 
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urticles of value which may be kept in cabinets 01 
S . O . - In pursuanco of section 17 of the Industiiul 

loose in the strong room will be that of the Cashier " 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following awaid of the Central Govcin 

6 . In the Bipartite settlement ilself the duties of a Head 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 

Cashier vire enumerated . This being a A Category Bank 
between the employers in relation to the management of the the duties specified are in Appendix B of the Settlement. It 
Central Bank of India , Gauhati and their workmen , which states, " that their duties involve holding the bank s cash , 
was received by the Cential Government on the 11- 5 - 1977 . 

keys, and other valuables in vafc custody jointly with an 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

office and being accountable for them und being responsible 

(or the running ot the Cush Deputment." 
AT CALCUTTA 
REFERENCE NO . 9 OF 1976 

7 The special responsibility entrusted with the Head Cashıçr 

cannot be ignored even if thcie has been joint responsibility 
PARTIES : 

of the Head Cashier with the Agent or the Accountant for 
Employers in relation to the Cential Bank of India , 

handling the keys of the Sting room and Cash Safe in this 

Tegaid reference has been made to a passage occumg in the 
AND 

Manual of Instruction , Thut passage ne .lds . 
Their Workmen 

" Cash should be callefully checked at the close of every 
APPEARANCE : 

Jay by the Agent or tho Accountant or by a Senior 
On behalf of temployers - Shri S . Sarkar, Lubou Consultant. 

Official not connected with the Cash Department and 

the daily Cash Balance Book ol Memo Book should 
On behals of Wokmcn — SU P . K Goswami, Advocate . 

bear the signature in full of the checking officer to 

ceilily the correctness of the same " 
STATE . Assam 

INDUSTRY : Banking . 
AWARD 

This rule of the Munual docs not in any manner icduce the 
The Government of India , Ministry of Labour, vide then 

Iesponsibility of the Head Cashier in the matter of handling 
Order No. L - 12012 / 175 /75-DII( A ), dated 2310 February , 

cash on hand . It is the Houd Cashier who has to take out 
1976 , referred an industrial dispute existing between the emp 

cash from the Cash safe foi day to day Use and he will be 
loyers in relation to the Central Bank of India and their 

in touch with the entire quantity of the cash in tho safe. In 
workman , to this Tribunal, foi adjudication Thc reference 

another place of the Manual it is observed , " Bundles of notes 

when being taken out of the Sufcs for use , also when 
Teads : 

being placed back in the Sate having not been utilised for the 
" Whether the dismissal from scrvice of Shri Janardan day s transactions, should be checked . Thcil correctness 49 

Sarma, Head Casbiei , Shillong Bianch of the Central to the amount, should not be taken for giunted on the piesump 
Bank of India by the Assistant Zonal Manager of the tion that the bundles appear to be in tact. Without such 
suid Baok , Gauhati is justified ? If not, to what checking, it is possible that any clever pilfering of notes 
relief is the said workman cntitled ?" 

from the bundles will he undetected for a long time " The 
2 . The Bank and the concerned workman filed wiitten 

underline 14 that of mine This is really what happened in 

the instant case. When the lead Cashier takes out and puts 
statements raising various contentions. 

back the bundles of notes he has a primary duty to sec 
3 . This is a case where d domostic enquiry was conducted that thosc Bundles are intact. The surpiise check by the 
by thc Bank against the workman in respect of his grose neg Internal Auditoi on 25 - 8 - 1971 revealed that out of ono 
ligence resulting in heavy financial loss to the Bank So, as thousand Government curiency notes of the denomination 
usual the validity of the domestic enquiry was in question and of Rs. 100 bound in a bundle of 10 packets of Rs 100 cach , 
a preliminary enquiry was hell hearing both sides. I passed only 183 pieces wcie genuine and the balance of 817 were 
the order dated 1 - 3 - 1977 upholding the validity of domestic icplaced by pieces of plain white paper accurately and 
enquiry . A cory of the orde is attached to this awaid . Suitably cut out to the size of Government cuirency notes of 
In view of the substainability of the domestic enquiry , 

the same denomination On account of the malpiactice and 
the next question that arises foi consideration in this refc 

fraud piactised the Bank sustained a loss of Rs. 81. 700 . If 
rence is as to whether the management has brought home the 

the Head Cashier piimarily hud bestowed some care and 
guilt of the worknian undor para 19 ( 5 )( ) of the Bipartito 

cution as to the bundles of notes kept in thọ Cash Safo 
Settlement dated 19 - 10 - 1966 and if so what, if any, is the 

the Bank would not have sustained the loss . 
quantum of punishment to be awarded to the wojkman taking 
into consideration all the circumstances of thc case . 

8 Having established the huge loss of the Bank s cash out 

of thc Cash Safe by the evidonce adduced and other cucum 
5 Rcfcience had already becn mude in my previous Order 

stanccs brought out in the case the irresistable conclusion is 
that the enquy officer came to the conclusion that the work 

that the Head Cashier is piimyrily responsible for the loss. 
man was grossly negligent in the discharge of his duties and 
responsibilities on the foot of the evidence of two witnesses 
cxamined by him during the domestic enquiry Theil cui 

9 The chuige under pallet 19 5 ( ) of the Settlement is 
dence cstablished that thc workman concerned had been 

proved gainst the Head cashier beyond a reusonahle doubt 
handling the cash primrily in the Cash Section and that the 

und he is found to be guilty of the charge of grove misconduct 
entire responsibility for the loss of the cash rosted with him . 

due to his grous ncgligence I have gone through the evi 
That cvidence is consistent with the Manual of Instiuctions 

dence carefully and heard the argument of the learned Coun 
issued by the Bank in Volume VII These instructions pro 

sel of the workman as a result of which I am convinced and 
vide for dual control over Strong Room and Cash Safc It 

9411sfied that thc only just and proper punishment to be 
reads : 

meted out to the worknian in this cise is one of dismissal 

from service . The management has excicised its discietion 
" Both the strony 100m door and the cash sale should 

properly in dismissing the workman I find that no alteration 
have double locking systemie als can be opened 

in the punishment is called for in the circumstances of the 
only by the use of two keys , one cach of the two 

casc Tiking into consideration all the cjicumstances of 
keys of cash safç and of the tuo keys of the strong 

the case , I hold that the disinissal from service of Shi Janar 
100in holl be kept by the Cashiei The second set 

dan Sarma, Jlead Cashiei , Shillong Bianch of the Cential 
hall hert hy the Agent or In - chugs 0 Accountant 

Bank of India is justified Therefore he is not entitled to 
This allongenient of dual contiol is devised to ensure any jelief 
safety and as a matter of abundant caution" . 

An award is passed accordingly . 
Then it adde, 

FK MOIDU , Preskiling Officer 
" Nevertheless, the primary responsibility foi oll cash and Dated , Calcutta , 

other valuables held in the safe and also for other The 30th April, 1977 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL Accountant and Mahendra Chandra Das were the two witnes. 
AT CALCUTTA 

ses cxumined by PW - 1 doing the domestic cnquiry . At en . 

quiry stage PW - 1 asked the workman whether he wanted to 
Reference No. 9 of 1976 

cross - examine any of the management witnesses Janardan 

Sarma refused to cross - examine them . lle had nothing to say 
PARTIES : 

against thc enquiry . His only grievance was that the enquiry 
Employers in relation to the Central Bank of India , 

officer sbould have stayed the enquiry pending the disposal 

of the criminal case . On completion of the enquiry PW - 1 
AND 

prepared his report and finding. Ext. M - 12 is the finding 
Their Workmen 

arrived at by PW - 1 against the workman that he was guilty 

of gross negligence resulting financial loss to the bank to the 
APPEARANCE : 

tunc of Rs. 81, 700 . 
On behalf of Employers.-- Sri S . Sarkar , Labour Consultant. 

3 . Cf the two charges levelled against the workman under 

Ext. M - 1 chargeshcet, the first charge of misappropriation was 
On behull of Workmen . --Sri P. K . Goswami, Advocate . 

dropped during the cnquiry and the enquiry officer concentrated 
on charge No . 2 which deals with the gross -misconduct of 
the workman resulting financial loss lo the Bank . PW - 1 had 

even in the beginning of the enquiry had informed the work 
AWARD 

man that he would enquire into charge No. 2 only . PW - 1 

found Janardan Sarma guilty under clause (1) of para 19 . 5 
The preliminary enguiry under the Reference dated 23 -2 - 76 Chapter XIX of the Bipartite Settlement dated 19 - 10 - 1966 
arises on account of the dismissal of Shri Janardan Sarma und PW - l recommended his dismissul from service under para 
from the service of the Central Bank of India on the strength 19 .6 ( 4 ) of the same Settlement. Therefore Ext. M - 13 show 
of the Order of dismissal datcd 14 - 3 - 1975 (Ext. M - 14 ) passed CALSO notice was issued to him on 12 - 12 - 1974 directing him 
by the Assistant Zonal Manager , Gaubati after 4 domestic to appear to make his representation , if any, of the question of 
enquiry conducted against the said Janardan Sarma for his his disinissal from service . Since there was no response from 
gross negligence resulting in financial loss to tho concerned the workman , the Asstt . Zonal Manager igsucd Ext, M - 14 dis 
Bank to the tune of Rs. 81. 700 . Janardan Surma was the missal order on 14 - 3 - 1975. 
Head Cashier of the Shillong Branch , Central Bank of India , 

4 . We have to consider at this stage whether the enquiry is 
Whilc 90 , the Internal Auditor of the Bank one Sundara 

invalid on account of the management s allcged failure 
Raman visited the Shillong Branch on 15 - 8 - 1971 for ins 

to 

Collow the principles of natural justice in the conduct of the 
rection . On his direction Janardan Surma and S . K . Guha , 
ihę Accountant of the Branch opened the Strong Room . The 

domestic enquiry or the enquiry proceedings held in that con 

nection or in any other manner on account of the failure to 
Cash Sufe with the duplicate key which each of them hud in 

follow and Statute, Rules or law applicable to the casc . Before 
their custody and the Internal Auditor checked the cash on 

considering the points urged on behalf of the workman it is 
hand in the Cush Sufe in their presence . While checking 
the cash it was found that out of one thousand pieces of 

necessary to answer the argument of the learned Advocate of 
the Government currency nutes of the denomination of 

the management. His argument is that the Central Bank of 

India being a nationalised Bunk is a Corporation whose rules 
Rs. 100 bound in 1 bundle of 10 pachets of hundred pieces 
each , only 183 pieces were genuine and the remaining 817 

and regulations have force of law , thereby the employecs 
were replaced by pieces of plain white paper accurately and 

getting a statutory status and as such the Statutory bodics 

le authorities within the meaning of Article 12 of the Indian 
suitably cut out to the size of the Government currency notes 
of the sainc denomination . The Internal Auditor found that 

Constitution . Therefore the employees have no remedy to 
on account of the malpractice and fraud practised by the Head 

move this Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 
Cashier who was the sole Cashier of the branch the bank 

since their remedy, if any, is to be found within the rules and 
sustained a loss of Rs. 81, 700. A report of the loss was 

regulations made by the Bank . And hence it is contended that 

the reference itself is invalid . 
sent to the Calcutta oflice immediately and police was alsc 

In support of this contention 
contacted . The police took Janardan Sarma into custody on 

reliance is placed upon the decision reported in Sukhdev 
the same day. EX1. M - 5 dated 26 - 8 -71 is the report of the 

Singh & others v . Bhagaram Sardar Singh Raghuwanshi & 
Internal Auditor adressed to the Calcuttal office. 

Another, 1975 Supremo Court Labour Judgement (Volume 

On 
21- 10 - 1971 vide Ext. M - 7 Janaidan Siu ma was suspended 

12 ), page 48. That decision has no application to the facts of 

the present CLSC. The beneficiul social remedy provided for 
from service , 

in the Industrial Disputes Act, 1947 is unaffected by the Rules 

and Regulations made by the Corporate Body. An industrial 
2. Ext, M -8 show cause notice was sent to him to explain dispute is outside the purvicw of the rules and regulations so 
his conduct regarding the loss of bank s money , Ext. M - 8 far as the benefits conferred upon the cmployees and emp 
was issued on 17 - 5 -1973 . Exts . M - 3 , M - 9 and M - 11 were 

loyers . The fact that a Banking Company is included in the 
the replies which Janardan Sarma sent on each occasion 

categories of institution under Sec. 2 ( a ) (i) of the Industrial 
illeging that pasallcl domestic enquiry shall not be held 

Disputes Act, 1947 is a circumstance to show that the appro 
against him until the criminal casc came to an end . How 

prixto Government has the right under Sec . 10 of the Act 
cver , thc management issued Ext. M - 1 charge shect against to rcfer any industrial dispute bewcen workmen and their 
the workmun on 1 - 6 - 1974 . The charges were ( 1) that he 

employers to the concerned Industrial Tribunal for adjudi 
misappropriated an amount of Rs. 81,700 and ( 2 ) that he com cation . I find that right has not been taken away on account 
mitted acts amounting to gross negligence which resulted in of the Rules and Regulations of the Bank laking the force 
loss caused to the Bank or likely to be caused . Janurdan of law coming within Article 12 of the Constitution . The 
Sarma Jid not give a satisfactory reply to the charges. Hence 

point urged by the management on this account is untenable . 
the management deputed S . M . Basu , Superintendent Cal 
cutta Zonal oflice as enquiry officer . Ext. M - 15 is his order 

5 . The next point to be considered is whether it was obr 
of appointment as enquiry oficer . Enquiry was conducted ligalory on the part of the management to stay the proceeding 
on the 14th and 15th of June, 1974 . Ext. M - 2 and Ext. M - 4 of the disciplinary action on account of the misappropriation 
were the enquiry proceedings . Janardan Sarma was present part of the workman s guilt which was sent to the police 
throughout the enquiry procecding. He signed at every page Cor investigation . It was truc that the police arrested the work 
of the proceedings , but he refused to cross - examine witncsacs man on 25 -8 - 1971 when the cash was found missing from 
of the management and also fuiled to produce his cvidence the bank s safe . Ho was also released on bail in due course. 
in defence . All the documents were produced and marked But the police did not file any chargesheet against the work 
in his presence . He did not raise any objection either in man . There was no criminal trial pending hefore any court 
the cxamination of witness or making the documents which when the domestic enquiry was held and completed . It was 
were proved against him . The only ground alleged by the pointed out now at the hearing that he police had filed a 
workman concerned that the domestic cnquiry was invalid chargesheet against the workmon , That was not vcry mate 
when a police case was pending had been found minst him rial for hic purpose of this case . Para 19 . 4 of the Bipartite 
by the enquiry officer. PW - 1 is the concerned enquiry officer . Settlement dated 19 - 10 - 1966 govern the case . The manage 
He proved that a proper and fair enquiry had been conducted ment was therefore correct in continuing with the domestic 
against Janardan Sarma in his presence. S . K . Guha, the enquily. The workman was not correct in his conduct in 
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on 25 . 8 - 71 at the Shillong branch of the bank in the presence 
of tlic Hockman himself. The Stron ) 100m and the Sufc were 
opened by the normal in the resence of the Interual Al 
ditor and therealler be checked the cash . It wils then he pre 
paied Ext. M - 5 . The facts alleged in Ext, M - 5 weic within 
the speciul knowledge of the workinan . Thosc facts were 
fully sct forth in the show canse notice, Fxt, M - 8 clated 
17- 5 - 73 which was sent to the workman before the charge 
was framed against him . On receipt of Ext. 11- 8 the work 
man sent a icply to it, Ext . M - 9 , dated 30 - 5 - 1973. But he 
never disputed the facts set out in Ext. M - 8 , much less he 
gave any contrary version of the case . It was clear that the 
workman was not prejudiced at all on the enquiry ollicer 
udmiltiny Ext , M - 5 in evidence during the domestic enquy. 
The workman did not raise any objection to it at any time. So , 
| cannot find that any prejudice had been cause to the 
wojhman on this account. The objection in this account is 
over- ruled , 


refusing to ratlicinalc in the onquiry . Ho was given every 
help and 31stance in defending the case . However, hic H . 
present throughout the cuyuuy proceeding und lie huld utlic 
his signature at every page of the enquiry proceedings regard 
ing the fair and proper conduct of the enquiry . The conten 
tion of the workman that he did not get pioper hearing 
therefore cannot be entertained . 

6 . Il is itlevant to point out that the enquiry was not 
conducted on the main question as to the misappropriation 
of bank funds. The charge on misappropriation was droppeu 
hy PW - 1 when he started the enquiry . The charge wus con 
fined to para 19 . 5 (j) of the Bipartito Settlement, which 
provides that " doing any act prejudicial to the interest of 
the bank or gross negligence or negligence involving or likely 
to involve the Bank in serious loss" . This forms charge No . 
? in the chargesheet levelled against the workman , It is 
designated as " gross misconduct" in para 19 . 5 of the Bipar 
tite settlement. So the workman could not have contended bc 
fore the cnquiry officer that the enquiry shall be stayed . I 
find no substance in this argument. 

7 . It is then contended that the PW - 1, who conducted the 
domestic enquiry had no jurisdiction to conduct the enquiry 
als he had not been properly appointed to conduct thc en 
qully . Para 19 . 14 of the Bipartite Settlement datel 19 - 10 - 1966 
provides for the appointment of enquiry ofliceis . In this case 
there cannot be any dispute thit Shu S. N . Basu is one of 
the officers appointed by the Chairman for the purpose . 
Ext. M - 16 notice at page 8 specified the name of Shii Basti 
15 an enquiry officer . That appointment by itself is sufficient 
to comply with the provisions of para 19. 14 of the Settlement, 
His authority to enquire into the misconduct is also establish 
od by Ext. M -15 letter as well as hy Exi. M - 17 message . 
PW - 1 has mentioned about Ext. M - 17 message in his evidence . 
Taking into consideration the cffect of Futs . M - 15 , 16 and 17 
together with the evidence of PW - 1 , it was cstublished beyond 
dispute that the appointment of thc çnquiry officer was 
truely and validly made . 

8 . During the couise of the domnestic enquiry PW - 1 Sug 
gested that he might make a local inspection of the spot in the 
Shillong branch where the occurence took place. But he 
did not make any such local inspection , much less he made 
any iefcience to it in the cnquiry report upon which his find 
ing wis hased . The learned Counsel of the workman argued 
that the PW - 1 having made a suggestion for local inspection 
he should have made such inspection or at least he shall 
he deemed to have made it without giving an opportunity to 
the workman to put forward his case . I do not think the learn 
cc counsel could built up a case on assumptions MW - 1 
had declared categorically thitt he never made il local ins 
nection , WW - 1 workman had no case in his cviilence that 
MW - 1 made any such local inspection . In the sence of any 
Icference in the enquiry report tegunding the local inspection 
the fact of a suggestion hy MW - 1 luring the domestic coqujiy 
that he would make a local inspection could not in any man 
ner prejudice the workman . I find thit this point of argument 
of the learned Counsel cannot he accepted . 


11. It is admitted that the Assistant Zonal Manager passed 
Ext. M - 14 order of dismissal, it was based upon the finding 
arrived it by MW - 1 that the workman is guilty of the charge. 
The conclusion by the Zonal Manager that the workman shall 
he dismissed could not be disputed . He was the pioper autho 
rity to pass the order of dismissal. He had accepted the finding 
of the enquiry officer. It cannot be said that he did not apply 
his mind to the facts of the case before the order of dis 
missal was passed . I ſind no invalidity or other dcfcct in the 
order of clisinissal. 


12 . The last question to be considered is whether the finding 
by the enquiry officer against is founded on evidence or whc 
ther the conclusion arrived at is preverse . The enquiry officer 
had based upon the evidence of the two witnesses examined 
before him . They were the Accountant and the Cash Peon, 
who were directly concerned with the Strong room and the 
Cush Safe along with the conceined workman . Enquiry 
officer had accepted their evidence. It has to be admitted that 
the workman being the lead Cashier of the Shillong branch 
w . is equally liable to account for the loss of a huge sum of 
moncy out of the Safe kept in the Stronk 100m . Evidently 
he was to operate upon the Cash Safe just as the Accountant 
or Agent. The workman , however, could not throw the whole 
blame on cither the Accountant or the Agent and say he is 
Jol guilty of any charge . The cvidence of the two witnesses 
examined on the management sicle proved that thc workman 
dealt with the Cash kept in the Safe during the relevant 
pciod . That evidence would be sufficient to hold the workman 
to be guilty of a charge under para 19 ( 5)(j) of the Ripajtitc 
Settlement, Negligence involving or likely to involve the bank 
in sculous loss is a gross misconduct ander para 1975 ) 
(j) of the above settlement. I find that the conclusion 
with based on evidence and it cannot be said to be perverse . 


9 . MW - 1 relied upon Ext. M - 6 alleged asimission of the 
workman in his enquiry report as an addition : circumstance 
that he was guilty of the charge The workman disputed the 
truth of Ex. M - 6 admission on the viound that it wil , laken 
while he was in police custody Fist of all Fxl 1 -6 admission 
docs not relate to the specific charge for which he was found 
guilty by the enquiry officer Secondly MW - 1 came to the 
conclusion of the workman s guilt not on the admission (Fxt 
M - 6 ) alone · On the other hand he depended uinon oral cvi. 
dence of two witnesses as well as the entries in the hooks 
of account and registcis . So the conclusion arrived at by the 
enquiry officer that the workman is guilty of the charge can 
not be brushed asiste as it was 1101 based 1001 Fyt M - 6 
alone Any way, he cmphasized the furt in his lerort th .it 
the evidence of the two witnesses the craminert before him 
Wis sufficient to holl that the workman W .19 guilty of the 
charee. Su cien Put M - 6 is ereluded from the evidence 
there was sufficient material hefore MW - 1 10 hotel the work 
man guilty of the chiu ge This roiut also is found against 
The workman. 


13 . Jo thc icsuli, I find that the domestic enguily is not 
viliated on any of the grounds alleged by th workmin . So 
the domestice enquiry is found valid and binding on the 
workman . 


The icference will be posted to be heard on 19th April , 
1977 at the next Gauhati sitting of the Tribunal undei Sec . 
11A of thc Industrial Disputes Act, 1947. 
Datcd , Culcutta , 

EK MOILŲ , Presiding Officer. 
The 1st March , 1977 [F . No. L -12012 / 175 / 75- D . II. AJ 

R . P . NARULA , Under Secy . 


10 The workman never raised any disnite before the 
enquiry officer when Ext M - 5 was produced by the Present 
ing onest and marked in the proceeding against him Ext 
M - 5 is the report of the Internal Auditor vhich he prepocd 
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नई दिल्ली, 2 मई, 1977 
का० आ०1528 – भारतीय राक श्रमिक विनियमन , 19.18 के विनियम 
26 के अनुमरण में और भारत मरकार के श्रम मत्रालय की अधिसूचना 
मन्या का० प्रा० 1598, तारीख 15 अप्रैल , 1971 का अधिक्रमण करने 
हुए, केन्द्रीय सरकार कारखान। मलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र , केन्द्रीय 
श्रम विज्ञान केन्द्र , प्राफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे , सायन , बम्बई- 22 ( डी0 
डी . ) के उप महानिदेशक को उक्त विनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी 
के रूप मे मनोनीत करती है । 

[ संख्या एम0- 170 1 3/ 1/ 77-फैक्ट ] 

वै० चन्द्र मौली , निदेशक 


purposes of the said Act, for a period of six months from 
the 22nd Noveinber , 1976%3; 

And whereas the Central Government is of the opinion 
that the public interest requires the extension of the said 
period lny 2 further period for six months ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub -clause ( vi) of clause (n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be it pub 
lic utility service for the purposes of the said Act for a 
further period of six months from the 22nd May , 1977. 


[ No. S. 11017 / 4 /77 / DI( A )] 
___ L.. K . NARAYANAN, Desk Officer . 


New Delhi , the 6th May , 1977 


New Delhi, the 2nd May, 1977 
S . 0 . 1528 . — In pursu.ince of regulation 26 of the Indian 
Dock J.abourers Regulations , 1948 , and in supeisession of 
notification of the Government of India in the Ministıy of 
Labour No. S . O . 1598 dated the 5th April , 1971 , the Central 
Government hereby noninates the Deputy Director General, 
Factory Advice Scivice und Labour Instituten , OF Eastern 
Express Highway, Sion, Bombay-22( DD) as the authority 
for the purposes of the said iegulations . 

[ No . S -17013 / 1 / 77- FAC.] 
V . CHANDRA MOWI I, Director 


S . O . 1530. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the Management 
of Dalmiu Magnesite Corporation , Salem and their work 
men . which was icceived hy the Central Government on the 
28th April, 1977 . 

BEFORF THIRU T . N. SINGARAVELU, BA.. R. L ., 


Express Highice Service undes the Deputy 1971, the Centeropa 


Presiding Oncer 
Industrial Tribunal, Madras . 
( Constituted by the Central Government ) 


Industrial Dispute No. 19 of 1977 
( in the matter of the dispute for adjudication under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 between 
a workman and the Management of Dulmix Magnesite Cor 
poration, Salem) . 


नई दिल्ली, 2 मई, 1977 
का० आ01529 -- केन्द्रीय सरकार ने यह ममाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उपखण्ड ( VI) के परन्सुक 
के उपबन्धों के अनुमरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
मख्या फा० प्रा० 4536 तारीख 11 नवम्बर , 1976 द्वारा किसी तेल 
क्षेत्र में मेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 22 नवम्बर , 1976 
मे छः मास की कालावधि के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 
या ; 


BETWEEN 


Thirumathi Kumarayec , Pamuanharadu , Vellakkalapatti 
P O ., Oinalur Taluk , Salein Distric 

AND 
The Works Manager, Dalmia Magnesite Corporation 

P. B. No . 508, Salem-12. 


REFERENCE 


Order No. 1 - 29011 / 40 / 76 DIIIB, dated 27. 2 - 1977 of 

the Ministry of Labour, Government of India . 


और केन्द्रीय गरकार की राय है कि उक्त फालावधि को प्रागे छ 
माम की कालावधि के लिए बनाया जाना लोक हित में अपेक्षित है ; 

प्रत , अम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खण्ड (स ) के उपखण्तु ( VI) के परन्तुक द्वारा प्रवन 
शसियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त उद्योग को 22 मई , 
1977 मे आगे माम की कालावधि के लिए लोक उपयागी मेवा 
घोषित करती है । 


lhis dispute coming on this day for heuing, upon penis 
iny the icfcience , and all othei material papeis on rocora 
and upon hearing the arguments of Thiruvalurgal, T . S . 
Gopalkin and P. Ibrahim Kaifulla, Advocates for the Ma 
nagement and the worker being absent, this Tribunal inade 
the following . 


[संख्या एम-1 1 017/ 4/ 77- 7ी -1 ( प ) ] 

एल० के०नारायणन , रेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 2nd May, 1977 
S .O . 1529 - - Whereas the Central Government being salis 
lied that the public interest so required , had declined by a 
notification made in puistance of the provisions of the 
proviso to sub -clause (vi) of clausc (n ) of section (2 ) of 
the Industrial Disputes Act , 1947 ( 1 + of 1947), bcing the 
notification of the Government of India in thc Ministry of 
I abour No . S .() . 4536 dated the 11th Novernber , 1976, the 
service in any oil field to be a public utility service for the 


AWARD 
This is an Industrial Divpute hetween the Manugement 
of Dalmiu Magnesite Corporation, Sulem jul its wosher in 
respect of the matter specified in the Schedule to the refe 
ience . This reference was made by the Government of 
India in its Order No. L - 29011 / 40 76 D IB , Jated 271h 
February, 1977 of the Ministry of Labou" for adjirlication. 
12 ) The issue reads as follows : 
Whether the action of the Management of Dalmi Mag 

nc ite Corporation , Salem in justified in dismissiny 
Smi. Kumirayce , Crohe Mazdoor with etlect from 
4- 5 - 1976 as a result of the findings of the domestic 
enquiry proceedings ? If not, to what benefits she is 
entitled ? 
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( 3 ) Notice of the hearing of the dispute was personally 

Ex. M -6 / 9 - 4- 76 - Findings of the Enquiry Officer , 
served on the worker on 23 - 3 - 1977 and she was absent on 
the date of the hearing on 28 - 3 - 1977. However , the Tri 

Ex. M -7 / 14 - 4-76 — 2nd Show Cause Notice proposing the 
bunal adjourned the matter suo motto to 11 - 4 - 1977 . The 

punishment of dismissal. 
Management was represented by learned counsel Mr. T . S . 
Gopalan , On the adjourned date on 11 -4 - 1977 , the worker 

Ex. M -8 / 17 -4 -76 — Reply hy Thirumathi R . Kumarayee 
was again absent on 11 -4 - 1977 and there was no rtpresenta 

lo Fx M - 7 . 
tion . The Management was present and the matter was 
posted for disposal on 12 - 4 - 1977 . 

Ex. M - 9 / 3 - 5 -76 — Dismissal order issued to Thirumathi 

R . kumar. yec , 
( 4 ) Lourned counsel for the Management produced the 
Jocuments on his side and they were exhibited as Ext. M - 1 
to M - 10 . I have perused the same and heard learned coun 

Ex. M - 10 - Disciplinary Action Chart relating to Thiru 
sel for the Management. According to the Management, 

mathi R . Kumarayce . 
the worker Smt. Kumarayee was a Creche Mazdoor in charge 
of the children of the women employees coming for work , Note : Partics are directed to take return of their docil 
It is stated that she disobeyed the orders of tho superiors in 

ment , within six months from the dute of the 
refusing to wash soiled clothes of the children. Fx. M - 1 

Award . 
discloses the duties of the dclinqucnt, and obviously , cleaning 
of clothes was one of the duties assigned to her. According 

THIRU , T . N . SINGARAVELU , Presiding Ollice 
to the Management, the delinquent refused to wash the 
clothes of the children on two occasions on 27 - 3 - 1976 and 

[No. L -29011 /40 / 76 - D 1118 ] 
31- 3 - 1976 and she disobeyed the orders of the superiors . 
Thereupon , the Management gave a show cause notice under 

V , VELAYUDHAN , Under Secy . 
Ex . M - 2 . Thc delinquent gave an explanation on 1 - 4 - 1976 
under Ex . M -3 denying the refusal. The Management was 
not satisfied with the exploration and therefore constituted 

S . O . 1331. - n pursuance of section 17 of the Industrial 
A domestic enquiry and she participated in the enquiry . Wit Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
nesses were examined by the Enquiry Officer and the worker 

hereby publishes the following award of the Central Gov 
was given opportunity to cross- examine the witnesses . On 

ernment Industrial Tribunul No. 1 , Dhanbad in the indus 
the evidence, the Enquiry Officer came to a conclusion that trial dispute between the employers in relation to the 
she was guilty of misconduct- vide Fx . M -6 . 

mapagement of Bastacolla Colliery of Bharat Coking Coul 

Limited , Post Office Dhansar, District Dhunbad and their 
( 5 ) The Management accepted the report of the Enquiry 

workmen, which was received by the Central Government 
Officer and gave a second notice Ex, M - 7 to the worker 

on the 23rd April, 1977. 
indicating the proposed punishnient. Ex. M - 8 was the 
reply by the worker Şmt. Kumarayee and the Management 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
took into consideration the explanation as well as the past 
conduct of the worker and it crercised its discretion to dismiss 

TRIBUNAL NO . I AT DHANBAD 
her from service . Ex. M - 9 is the order of dismissal. 
(6 ) I have perused the records and I am satisfied that 

In the matter of a reference under section 1041Xd ) of the 
tho delinquent had every opportunity to defend herself 

Industrial Disputes Act, 1947 
in the domestic cnquiry . There is no irregularity or defect 
in the domestic enquiry nor are the findings perverse . It 

Reference No. 6 of 1976 
appears from the previous records, viz., Ex. M - 10 that this 
was not the first occasion that the delinquent disobeyed the 

(Ministry s Order No . L -20012 /70 / 76 /DUIA , 

đt. 21 - 10 -1976 ) 
orders of the superiors and Ex, M - 10 discloses that she 
has been warned for disobedience on seven previous Occa 
sions from 1973 to 1976 . Therefore I see no ground ) 

PARTIES : 
interfere with the order of the Management in dismissing 

Employers in relation to the management of Bastacolla 
her from service. As stated carlier , the delinquent herself 
has not chosen to contest this case and left this matter to 

Collicry of Bharat Coking Coal Limited , Post 
proceed ex -parte . 

Office Dhangar , Dist. Dhanbad 
For all these reasons, I hold that the 
delinquent -worker is not entitled to any relief. Consequently 

AND 
the claim is negatived . An award is passed in these terms. 
No costs . 

Thelr Workmen . 

APPEARANCES : 
12th April , 1977 

For the Employers - Shri S . S . Mukherjee , Advocate , 
11I|RU T . N . SINGARAVELU . 

For tho Workmen - Shri Shankar Bose , Secretary , 
Presiding Officer 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , Dhanbad. 
WITNESSES EXAMINED 

STATE : Bibar. 

INDUSTRY : Coal. 
For both sides : Nil , 

AWARD 
DOCUMENTS MARKED 

The Central Government, in exercise of the powers con 
For worker : Nil. 

ferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the 

Industrial Disputes Act has referred the following dispute for 
For Management : 

udjudication to this Tribunal, namely : 
Ex . M -1 % List of duties of Creche Mazdror. 

" Whether the action of the management of Bastacolla 

Colliery , Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post 
Ex . M -2 /31-3- 76 - Charge sheet issued to Thirumathi 

Office Dhansar , District Dhanbad in refusing to 
R . Kumarayce . 

mako the following casual Wagon Loaders as re 
Ex. M - 3 / 1 -4 -76 - Explanation of Thirumathi R . Kumara 

gular /Permanent is justified ? If not, to what 

relief is cach workman cntitled and from which 
yee to Ex , M - 2 , 

date ? 
Ex. M -4 /7 -4 - 76 -- -Notice of enquiry issued to Thiru R . 

1 . Shri Lakhan Nonia 
Kumarayee . 

2 . Shri Jagdish Nonia II 
Ex. M -5 /8 -4 -76 _ Enquiry Proceedings. 

3 . Smt. Sukeri Kamin 
25 GI/ 77 --- 25 
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4 . Shri Mahendra Nonia -I 
5. Smt. Fulmatia Kamin 
6 . Shri Dillu Ram 
7 . Shri Kamta Dusad 
8 . Shri Sita Dusadh 
9 . Shri Bincshwar Dusadh 
10 . Shri Bhichan Dusadh 
11. Shri Nunu Jadav 
12 . Shri Ram Rachiya Chamar 
13 . Shri Chandrika Dusadh 
14 . Shri Ram Kishun Dusadh 
15 . Shri Ram Duttu Jadav 
16 . Shri Shiv Dutt Jaday 
17 . Shri Prahlad Dusadh 
18 . Shri Kailash Dusadh 
19 . Shri Deobrat Dhobi 
20 . Shri Rajendra Prasad 
21 . Shri Jagdish Nonla 
22 . Smt. Jirwa Kamin 
23. Smt. Lakshpatia Kamin 
24 . Shri Mahendra Nonia - II 
25 . Smt. Piyaria Kamin 
26 . Shri Bishu Mahato 
27. Shri Brahmadeo Dusadh 
28 . Smt. Parwatia Kamio 
29 . Shri Deonarayan Mabato 
30 . Shri Ramastray Jaday 
31. Smt. Rajpatla Kamin 
32. Shri Mahadeo Pussi 
33. Shri Jawahir Bhuiya 
34 . Shri Ramratan Bhuiya 
35 . Shri Bandhan Dusadh 
36 . Shri Ram Bilash Nonia - JI 
37 . Shri Babulal Bhuiya 
38 . Shri Somar Dugadh 
39 . Shri Ayodhya Dusadh 
40 . Shri Shyamlal Bhuiya 
41. Smt. Mothi Kamin 
42 . Smt. Kunti Kamin 
43, Smt. Bhabiya Kamin 
44 . Shri Jagrup Nonia, 
45 . Smt. Somarin Bai 
46 . Shri Bisheshwar Kahar 
47 . Smt. Jalwa Kamin 
48. Shri Mohan Turi 
49. Shri Bandhau Chamar 
50 . Shri Jagdish Bhuiya 
51 . Shri Mangar Turi." 


the work of wagon loading used to be handled by con 
tractors ; that aftor nationalisation , the Bharat Coking Coal 
Limited abolished the contract system and absorbed the 
wagon loaders in a casual pool , as all of them could not be 
absorbed against permanent posts because the wagon load 
ers were surplug to requirements ; that it (Bharat Coking 
Coal Limited ), as a matter of its industrial relations policy , 
did not retrench the surplus wagon loaders to avoid in 
evitable hardship ; that even the permanent wagon louders 
are surplus to requirements and have to be given alternative 
jobs of truck -loading, soft -coke making, stacking, Acreening 
and other allied operations, to keep them busy ; that the 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh raised an industrial dis 
pute that these 51 casual wagon loaders should be made 
permanent because many of them hud put more than 240 
days of work in the years 1974 and 1975; that it (Bharat 
Coking Coal Limited ) could not accept this demand be 
cause of its grave repercussions throughout the coal mining 
industry in astuchas casual workmen on jobs other than 
wagon loading would also have claimed similar concession ; 
that acceptanco of the demand of these 51 workers would have 
intlated the labour strength on the permanent roll which 
already had a surplus strength ; that there would have 
been no option left to it (Bharat Coking Coal Limited ) 
erccpt to resort to retrenchment, as the way out of 
the trouble ; that cven the casual wagon loaders enjoy 
all the fringe benefits available to permanent wagon 
louders except that of lay -off compensation , and that there 
is no statute or contract of nei vice or rulc or regulation which 
makes it obligatory on its part to make all the casual wagon 
louders as permanent wagon loaders . 

3 . In the rejoinder to the written statement of Bharat 
Cohing Coal Limited , the Rashtriya Collicry Mazdoor Sangh 
has introduced the plea that refusal to make these 51 per 
manent amounts to unfuir labour practice . 


4 . Originally , Bastacolla , Victory , Liberty and Chandmari 
were four distinct and separate collieries . Chandmari was 
merged in the Bastacolla Colliery after nationalisation ; and 
subsequently , Victory and Liberty collieries were also merged 
in the Bastacolla Colllery ; yo that there is now only one 
big colldery in placo of four small collicries . 


2 . Tho Organising Secretary , Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh , in the written statement on behalf of the involved 
workmen , has pleuded that these 51 workmen are in thc 
tmployment of the Bastacolla Colliery , as Wagon Louders , 
for a large number of years from before nationalisation and 
they have continued on their jobs even after that; that the 
job of wagon loading is of a permanent nature ; and since 
those 51 workers have been working on the job of a perma 
nent nature for a large number of years, therefore , they 
should no longer be allowed to remain As casual londers and 
should straightaway be made permanent wagon loaders . 
The Bharat Coking Coal Ltd ., on the other hand, has 
pleaded that transport, marketing and allied operations in 
the coal mining industry have been constantly fluctuating 
because of erractic placement of wagons at coal mincs , 
Railway sidings and also because of unstablo market demand 
for different kinds of coal; that, in view of the above fac 
tors, Tribunals and Wago Boards have recommended the 
formation of a nucleus of permanent Wagon loaders on the 
basis of average requirement and work -load and have left 
it to the discretion of the management to fix the permanent 
and casual strength of wogon loaders on the basis 
of pomancnt and casual need ; that before nationalisation 


5 . MW - 1 Abhoy Kumar Srivastava, Assistant Manager of 
the Bastacolla Colliery has deposed that wagon loading is 
a work of casual nature and not of permanent nature . I 
regret I cannot accopt this evidence . Coal- raising is a con 
tinuous procesy in a mine; and indeed , coal is raised in three 
shifts. No coal mine can allow the excavated coal to ac 
cumulate at its pit- heads. The coal has to be sold to various 
industries, railways and sundry consumers. This necessarily 
involves despatch of coal from pit- heads to various destina 
tions . The despatch is made either in Rly , wagons or 
bores or in trucks. Like, the raising of coal, its loading and 
transport, therefore, is of a permanent nature . 

6 . A casual workman may be engaged either for work of 
a casual nature or for work of a permanent nature. The 
Jistinction between a permanent workman engaged on work 
of a permanent nature and i casual workman engaged on 
work of a permanent nature is in the fact that a casual 
workman is engaged to fill in a casual need of extra hands 
for permanent jobs . 

7 . Dealing with wagon loaders, the Coal Wage Board , in 
paragraph 52 of Chapter VIII, Vol. I of its report has not 
given the ratio of permunent wagon loaders vis -a - vis casual 
wagon loaders, but has given the work load and has stated 
that a wagon of 22 tonnes can be loaded by 5 wagon 
loaders, i.c ., the norm of work lond is 4 . 40 tonnes per wagon 
louder , The Joint Bi- Partite Wage Negotiating Committee 
has given the work toad of wagon loading, as also of truck 
louding , as 4 . 5 tonnes per wagon loader. MW - 1 Abhoy 
Kumar Srivastava has also deposed that a four- wheeled wagon 
with 22 tonnes capacity requires 5 wagon loaders and an 
cight-wheeler box of 45 tonnes capacity requires 12 wagon 
loaders for the purpose of loading ; and a truck requires 
3 Wagon loaders. His cvidence was not controverted by 
WW - 1 Rani Dutt Yadav , one of the workmen involved in 
this refercnce . There is no reason, therefore , not to accept 
the evidence that 5 wagon loaders can load a four -wheeler, 
12 an eight-wheeler and 3 a truck . This will give an idea 
as to the strength required for wagon / truck loading in the 
Bastacolla Colliery . 
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8 MW - 1 Abhoy Kumar Snvastava deposed that the average 
number of wagons placed at the various railway sidings of 
the colliery , was 13 per day and the average number of 
trucks used was 20 per day His evidence was not contro 
veite by WW - 1 Ram Dutt Yadav However , I will prefer 
to rely on documentary cudence which is of more reliable 
nature than oral evidence Ext M1 is a Chart showing 
the placemçnt of wagons / boxes at the various railway sidingy 
during the period July 1 , 1976 to December 31, 1976 . Tho 
total number of wagods placed during the aforesaid penod 
was 1732 and the total number of boxes placed was 753 . 
The total number 1732 comprises 708 placed at the Basta 
colla Siding, 821 place at the Victory Siding and 203 
placed at the Liberty Siding The figure 753 com 
puses 278 at the Bastacolla , 412 at the Victory 
and 63 at the Liberty Siding Ext M - 7 is another 
Chart for the period January 1 , 1975 to June 30 , 1975 but 
it relates exclusively to the Victory siding A total number 
of 1134 wagons and 440 boxes was placed at the Victory 
Siding during this period Thę inanugement did not file the 
( hurt in respect of Bastacolla and Liberty sidings for the 
period January 1 , 1975 to June 30, 1975 Abhoy Kumar 
Srivasta has admitted that the demand for coal Webs slack 
In 1976 and, therefore , it is not safe to rely wholly on Ext 
M - 1 to find out the actual position It is because of this that 
I have taken into consideration Ext M - 7 also which is in 
1 espect of a period when the demand for coal was not slach 
but everage If I compare the figures for Victory siding 
for the atoresaid two periods of times, it will be apparent 
that for a period of six months the total of 821 wagons 
had increased to 1134 and the total number of boxes had 
incieased from 412 to 440 There was an increase of 39 
per cont in respect of wagons and 7 per cent in nospect 
of boxes . I will, therefore , apply the same ratio of increase 
to Bastacolla and Liberty sidings By doing that the total 
number of wagony at Bastacolla would come to 1689 and 
the total number of boxes would come to 376 Likewise , 
the total number of wagons for Liberty would coine to 484 
and the total number of boxes would come to 131 llis 
true that these two periods of six months lic in two conse 
cutive scars but that will make no practical difference in 
calculating the average The totul number of wagons for Basta 
colla for 12 months come to 1689 , for Victory to 1955 and 
for Liberty to 484 , ie , a grand total of 4128 The total 
number of boxes for 12 months for Bastacolla is 576 , for 
Victory 852 and for Libcity 131, giving a grand total of 
1559 The wagon , as has been seen above , requires 5 wagon 
loaders and thus the man - power needed to load 4128 wagons 
comes to 20640 Thc bor equires 12 wagon loaders to 
load it und, therefore , 1559 boxes would require & nun 
power of 18708 The evidence shows that 7 ,200 trucks require 
loading in a year A truck is loaded by 3 wagon loudere 
and the mun- power required to load 7200 trucks would be 
21600 . The total man - power comes to 60948 in one year ; 
5079 in one month , and 170 per day . 


lished that it is within the managerial discretion of an em 
ployer to organise and arrange his business in the manner 
he considers best So long that is done bonafide it is not 
competent for Tribunal to quçstion its propriety Tho 
management, therefore , has a right to determine the volume 
of its labour force , consistent with its business or anticipatod 
business , and its organisation If organisation of the busi 
ness of the employer results in surplus age of employecs , no 
employer can be expected to carry the burden of such 
economic dead -weight and he must and should have 
the Liberty to keep a number of permanent employees 
to cope with the permanent need und d numbçi of casual 
employees when extra hands are required to mect a special 
Oj casual need t has been seen above that there is work 
only for 170 wagon louders daily while the Bhurat Coking 
Coal Ltd has a permanent labour force of this category 
Tcuching upto 204 or 205 , ie , about 30 wagon loaders are 
surplu , even in the permanent strength In addition , we have 
292 casual wagon leaders The Bharat Coking Coal Ltd . 
could easily have retrenched them but that would have been 
very unpalatable That 19 the reason why when these 292 are 
required for wagon loading or truck loading, they do that 
job , and when they are not required for the said jobs, they 
Stack coal or screen coal, or make soft cohe , on work in any 
other allied operations, and when no work at all is avad 
able , they remain idle and are not paid W C in respect 
of other fringe benefits , they are at par with the poimanent 
hands. They only predicament 14 that when they are laid 
of , they are not paid lay -off compensation The problemi 
of de- casualisation of wagon loaders had been engaging the 
attention of Coal Wage Boards Wagon leading being an 
irregular job , a majonty of them have to remain casual and 
work on the basic of no work , no pay It is a matter 
which should be looked into at the highest level by Coal 
India Ltd . or its subsidiaries So fa as the Tribunal is con 
cerned , when there is a necessity for only 170 , it cannot 
force the management to make more workmen permanent. 


10 My Award is that the action of the management of 
Baştacolla Colliery in refusing to make these 51 casual 
Wagon Loadcıs as regular /Permanent is justified ; and they 
alle not entitled to any relief 


Dhanbad , 
1914 April , 1977 


KB SRIVASTAVA Picsiding Officer , 

[No 1 - 20012 / 70 / 76 DUTAT 
SH SIYER , Desk Officer. 


New Delhi the 7th May , 1977 


SO . 1532 - o pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hcichy publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No 1 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Fare Basurya Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 
I mited , Post Office Kusuada, District Dhanbad and their 
workmen , which was recerved by the Central Government 
on the 26th Apul, 1977 


9 Ext M - 2 has been filed by thc management to prove 
the total number of permanent wagon /truck loaders . It 
shows that there are 270 permanent wagon loaders and 34 
permanent truck loaders with a total of 304 However, a 
sciutiny of Ext. M - 2 will show that the strength of 304 
includes 39 coal stacking Mazdoors , who are on the jobs of 
cool stacking and at times of wagon loading, 26 are Bhatta 
Mazdoors who either do the job of cool stacking or of soft 
coke making, and 35 are truck loading mazdoors who cx 
clusively work as truck loaders If we exclude these 3 cate 
gories of 39 + 26 + 35, the total number of permanent wagon 
loaders comes to 204 . Abhoy Kumar Srivastava has stated 
that the total number of permanent wagon loader is 205 
inntcad of 204 but that hurdly makes any difference Tut 
M - 3 shows the strength of casual wagon londers as 244 + 
48 = 292 Thus, there are 204 or 205 permanent Wagon 
loaders and 292 çusual wagon louders The 51 worhmen 
miolved in this reference are within the 292 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL No. 1 AT DHANBAD 
In tho matter of a reference under section 10 ( 1 ) (d ) of 
the lodustrial Disputes Act, 1947 

Reforence No. 21 of 1977 
(Ministry s Order No L -20012 /185 /74 /LRJI /DIHIA , Dt. 

16 - 7-75 ) 
PIRTIES : 
Employers in relation to the management of East Baguriya 

Colliery of Mossos Bharat Coking Cool Limited , 
Post Office Kusunda, Dist Dhanbad. 

AND 
Theil Workmen 


10 The next questions as to what should be the proper 
ratio between permanent and casual strength On the one 
hand , two factors should enter into the consideration of an 
industry in keeping a large number of workmen as casual, 
namely , ( a ) the apprehension of industrial unrest and ( b ) 
frustration caused to workman hy remaining Casual for a 
large number of years On the other hand , it is well- estab 
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against the Bihar Colliery Kamgar Union ; that it was also 
APPEARANCES : 

prejudiced against these 24 workmen on account of their 
For the Employers . - Shri K . C . Nandkeolyar, Senior Per active participation in trade union activities; that the action 
sonnel Officer , 

on the part of the Bharat Coking Coal Ltd . in stopping them 

from work was mala fide and the result of victimisation that 
For the Workmen . - Shri B . Joshi, Advocate , and , Shri the act of stopping was in violation of the Certified Standing 
D . Mukherjee , Advocate . 

Orders applicable to the colliery and also of the provisions 

of the Coal Mines (Nationalisation ) Act ; that they are en 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 

titled to be reinstated with effect from May 18 , 1973 with 

continuity of service and full back wages , 
AWARD 

4 . The Bharat Coking Coal Ltd ., in its written statement, 
The Cential Government, in cxercise of the powers confçrr 

has averted that it took over the management of East Basuriya 
ed by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Ins Colliery on January 31 , 1973 under the Coal Mincs ( Tahing 
dustrial Disputes Act referred the following dispute for adjudi over of Management ) Ordinance, 1973 ; that before the dute 
cation to the Central Government Industrial Tribunal No ? . 

of take over , a substantial portion of the colliery operations 
Dhanbad by their adjudication Order No . L - 20012 / 185 / 74 / was being performed by contractors ; that when coking coal 
LRII /DIILA , dated , the 16th July , 1975, namely : 

mines had been taken over on October 17 , 1971, it was 

cxperienced that the previous owners and contractors and 
" Whether the management of East Basuriya Colliery of 

trade union leaders and interested employees had entered into 
Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post Offico 

a conspiracy and in pursuanco of that had inducted a largo 
Kuenda, District Dhanbad , are justified in stop 

number of persons as workmen cven though they were not 
ping tbe under -mentioned workmen from their work 

workmen ; that, in view of that experience , the Bharat Coking 
with effect from 18th May, 1973 ? If not, to what 

Coal Ltd . appointed a Screening Committed to detect cases of 
relief are the sald workmen entitled ? 

induction and the Screening Committee found that there wero 

287 inductees in the East Basuriya Colliery ; that this scieen 
$ 1. No. Namo. 

ing was done by a Tri- partite Advisory Committee which in 

cluded representatives of trade uniong ; that the cases of the 
1 . Shri Bahadur Kurml 

287 workmen aforesaid , including the 24 workmen involved in 
2 . " Ramanand Singh 

this reference , were referred to the Area Advisory Committee 
3 . " Yotindra Kumar Sood 

for individual scrutiny and it was found by the Committee, after 

the examination of various documents , that 212 out of 287 . 
4 . " Surendra Kumar Choubey 

including these 24 workmen , were inductees and were not 
5 . " C . K . Kacha 

bonafide workmen ; that Form H Return indicated that 
- Santosh Kr. Das 

Bahadur Kurmi was appointed on January 1 , 1973 but alleged 
,, Sitaram Singh 

ly commenced work in the week ending January 13 , 1973 ; 

that Rama Nand Singh was shown as appointed on January 
. Suresh Mallah 

1 , 1973 but he allegedly commenced work in the week end 
9 . „ Suresh Rewant 

ing January 27 , 1973 ; that the date of appointment of Yatin 

dra Kumar Sood, Surendra Kumar Choubey , C . K . Kucha, 
,, Rajendra Singh 

Santosh Kumar Dan , Sitarum Singh and Suresh Mallah was 
Suresb Rajak 

show as January 8 , 1973 but tbey allegedly commenced work 
12 . „ Sahabudin Mia 

in the week ending January 27, 1973 ; that the date of appoint 
„ Kashi Napit 

ment of Suresh Rawani, Rajendra Singh , Suresh Rajak , Shah 

abuddin Mian , Kasbi Napit, Ramjeo Bhưia , Sukhdeo Bhuia 
„ Ramjee Bhula 

and Somar Mahato was shown as January 15 , 1973 but they 
,, Sukhdeo Bhuia 

allegedly commenced work in the week ending January 27 , 
16 . ,, Somar Maharo 

1973 ; that the date of appointment of Maheshwar Kumar, 

Dilip Rewani, Nepal Rajak , Suku Mahato , Bhulneswal Ril 
17 . „ Maheshwar Kumar 

wani, Chalitar Shaw , Jai Kishore Şingh and Bisua Ram Wus 
18 . ,, Dilip Rewani 

shown as January 16 , 1973 but they allogedly commenced 
19 . " Nepal Rajuk 

work in the week ending January 27, 1973 with the excen 

tion of Maheswar Kumar who allegedly commenced work in 
20 . ,, Sukhu Mahato 

the week ending February 3 , 1973 ; that salary or wages had 
21 . ,, Bhubaneshwar Rewani 

not been paid to any of these 24 workmen because the 
22. ,, Chalitar Shaw 

paysheets were still under preparation on January 31, 1973 
23 . , Jai Kishore Singh 

when the management of the colliery was taken over ; that 

since the wage-sheets had not been prepared , there was con 
24 . ,, Bisun Ram . " 

siclerable scope for hc conspirators to insert the names of 

inductees and to manipulate their attendance in connected 
2 . The same was received by transfer in , tbls Tribunal on registere ; that the management had to stop these 24 wormen 
March 18 , 1977 vide Government of India , Ministry of Labour . 

from working in the mine with effect from May 18 , 1973 
Order No. S -11025 ( 1 ) /77 (i ) - D . iv ( B ) dated the 22nd 

when it was confirmed that they were inductees ; that the 
February , 1977, 

Standing Orders or the Coal Mines (Nationalisation ) Act 
will have no application in the case of inductees because 

they apply to persons who are really workmen ; and that the 
3 . The case of these 24 workmen , As disclosed in the written Bharat Coking Coal Ltd . acted in a bonafide manner in stopn 
statement filed by the Secretary , Bibar Colliery Kamgar ing these 24 persons from working and their action is 
Union on their behalf, is that they were workman in the East 

justi 
Başuriya Colliery for periods ranging from 3 to 4 years as 
permanent workmen ; that when the management of non -coking 
coal mines was taken over by the Bharat Coking Coal Ltd . 

5 . The Union filed a rejoinder to the written statement of 
and a Screening Committee was appointed to screen the cases 

the Bharat Coking Coal Limited . In the rejoinder, pleas al 
of suspected inductees, no representative of the Union was co 

ready taken have been reiterated and it has been alleged that 
opted as a member of the Committee and no formal enquiry 

the previous owners indulged in mal-practices inasmuchas 
was made by that Committeo and no opportunity was given 

thcy did not maintain proper records and inasmuchas they 
to the suspected inductces to show whether they were in 

were maintaining double records ; and that thesc 24 had be 
ductees or bona fide workmen ; that the Bharat Coking Coal 

come premanent workmen by completing three months of 
Ltd . nevertheless stopped these 24 workmen from 

continuous service by the force of the Standing Orders and 

workin 
in the East Bastiriya Colliery without any enquiry , and without 

they could not have , therefore , being stopped from working 
any chargesheet, and without assigning any reason ; that these 

in a arbitrary manner. 
24 workmen were members of Coal Mines Provident Fund ; 
that they were also members of Coal Mines Bonus Scheme and 

6 . The Bharat Coking Coal Limited has examined M . K . 
were paid bonus; that Bharat Coking Coal Ltd . was biassed 

Singh , Rup Narain Mabato and K . C . Nandkeolvar , MWs. 1 , 
2 and 3 to prove that these 24 workmen were inductees pure 
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and simple. The evidenco in rebuttal was given by Rania Nand 
Singh and Sahabuddin Mian WW - 1 and WW -2 . Besides , both 
parties have placed reliance upon certain documents . It is 
on the basis of thig oral and documentary evidence , that the 
matter has to be decided . 


7 . It is a matter of common experience of Tribunals , of 
which even judicial notice can be taken , that there was a 
scramblu for employment by lair means and foul wlicnever 
a situation arose where i private undertaking was taken over 
for management or was nationalised . The impending takin : 
over of management or nationalisation guve un impetus 
to unsciupulous owners , trade union leaders and enger seekers 
of job to combine and to induct new hunds by manipulating 
records. It was usually done to accommodate il relative 
or a friend or their dependents . The manipulators had no 
thing at stake . The undertaking would no longer continue 
to vest in the previous owner and would vest either in the 
Central Government or in a Government company and the 
liability to pay remuneration to the inductees would fall on 
the Central Government or on the Government company 
There were cases, and there is evidence even in the present 
case , that just on the eve of taking over ol management 
advance increments were allowel to some favourites iungins 
lipto three increments . The spectacle of induction faced the 
authorities at the time when coking coal mines were taken 
over for management on October 17 , 1971 and were nationa 
lised on May 1 , 1972. A similar situation arose when the 
non - coking coal mines were taken over for management on 
January 31 , 1973 and were subsequently nationalised on May 
1 , 1973 . The Government company had, therefore , to ap 
point Flying Squads and Screening Committces to lakc stock 
of the situation and to find out which workman Was & 
bona fide workman and which an inductee . In the procese 
of screening, some mistakes did creep in when some bonu 
fide workmen were treated as incluctces 01 inducices were 
ticated as bona fide workmen Industrial disputes arose , 
and in cach case the Tribunal had to come to a conclusion 
whethci a particular workman was a bona fide workman or 
an inductee. Evidence has been given in the present case 
also to show that there was induction . K , C . Nandkeolvar 
MW - 3 was thç Senior Personnel Officer , Headquarters. Ho 
and B . N . Jha, Personnel Officer were deputed to screen the 
workmen in the East Basuriya Colliery in accordance with 
the procedure laid down by J . G . Kumarmanglam , the Custo 
dian General. He has deposed that the Screening Committee 
and the Flying Squad were constituted by C . S . Tha . the 
Additional Custodian General. He has further deposed that 
the All India Radic had broadcast a news on January 30 , 
1973 itself that management of non - coking coal mines would 
be taken over on January 31, 1973 on the basis of an ordi 
Dance . He has further stated that the East Baswiya Colliery 
had three inclines and five quarrics . Incline Zero was being 
directly worked by the previous owner and the other two 
inclines and all the five quarries were being Operated by 
various contractors . He has then staled that wagesheets for 
the month of January , 1973 had not been prepared by the 
previous owner and thus there was scope to insert new 
names in the wage -sheets and also in attendance registers, 
There was even serious trouble between rival unions with 
regard to induction , and in -fighting resulted in three deaths, 
An attempt was made by the Custodian to scize all the 
documents of the colliery but several were not available and 
only such of them could be gized as readily came to notice . 
The screening was done on thc basis of the scized books 
and on the basis of the siege of the mine, the production per 
day, and the hands required to produce the given quantity 
In this connection , he has referred to Ext M - 2 and M - 3 which 
de reports submitted by him soon after taking over of the 
management. His evidence içmained unshaken It is true 
that he has no personal knowledge whether these 24 workmen 
were bona fide workmen or inductcca but he was not examined 
on that aspect. He was posted at the Headquarters and 
not in Fast Basuriya Colliery and the purpose of his evidence 
was to prove that induction was a menace and a possibility 
which required screening . Ext. M - 1 is a Chart prepared on 
the basis of the Register Form H and this shows that these 
24 workmen were employed between January 1, 1973 to 
January 16 , 1973. This , if correct , will show that their names 
could have been ontered any time in Register B because the 
wage sheets were not ready even upto January 31 , 1973. 


No. 2 in the Schedule to the reference . Ho has deposed that 
ho joined the East Basuriya Colliery on June 23, 1972 as a 
Cap Lamp Issue Clerk . His learned counsel urged that his 
name appears at serial No . 1384 in register Form B , Ext. W - 2 . 
That entry relates to one Shamapada Singh . His designation 
is givch as Cap Lamp Attendant and the date of appointment 
is June 13 , 1972 . Now , ordinarily Ramanand Singh canout 
be Shamapada Singh . He has, however , stated that he has 
read upto Class VI and his name entered in the school 
register is Shamapada Singh but he is known both ag Shama 
pada Singh and as Ramanand Singh . I am not piepared to 
believe it. Oidinarily , one enters service by registering him 
self in the namę which is given in his school certificato and 
does not change his name, unless there is some good and 
cogent reason . He has not cared to filc thc certified copy of 
the school register to show that he was really named as 
Shamapada Singh . There is a column in Register B which 
requises father s name to be given but that column in respest 
of Shamapada Singh has been left black . He is shown as 
Cap Lamp Attendant but he has dcposed that he was actually 
appointed as Cap Lamp Issuię Clerk . His swoin tomony 
is that he got appointment on June 23 , but Ext, W -2 shows 
that he was actually appointed on June 13 and not on June 
23 . He says that he was a member of the Coal Mines Pro 
vident Fund Scheme but admits that no contribution was 
ever deducted from his salary towards that fund . He further 
says that he was a member of Coal Mines Bonus Scheme and 
used to be paid bonus , but the bonus iegister was also not 
called . Ext. W - 6 is an appointnient letter dated January 20 , 
1972 which mentions that Shamuruda Singh (Rumanand 
Şingh ) was interviewed on Junc 14 , 1972 and , as a result of 
that interview he was offered the post of Cap Lamp Incharge, 
This also furnishes tell- tale cvidence of mystery regarding his . 
Appointment. Register Form B Ext. W -2 mentions him as 
Cap Lamp Attendant; he described himself in evidence as 
Cap Lamp Issue Clerk , and the appointment letter offers tho 
post of Cap Lamp Incharge . Again , when the interview itsell 
took place on June 14 , 1972 he could not have taken his 
appointment on June 13 , as mentioned in Ext W -2 . He has 
signed Ext. W - 2 not as Ramanand Singh but ng S . P . Singh , 
The appointment letter gives no number although it is com 
mon for an official letter to hear a numher . Ext. W - 9 16 2 
letter dated August 5 , 1972 signed by D . S . Kang, the then 
Manager , which mentions that on his inspection of the Cap 
Lamp Room on August 5 , 1972 hc had found 35 lamps lying 
in the room and not at their proper place in the rack and 
gave a warning to Ramanand Singh to avoid such negligence 
in future , Ext. W - 13 dated January 1 , 1973 is a general 
certificato given by D . S . Kang to Ramanand Singh which 
mentions that the latter had been working in the colliery as 
Cap Lamp Issue Clerk from June 23 , 1972 and he was honest 
and hard working. It is not denied that D . S . Kang rither 
resigned or was removed by Bharat Coking Coal I.td . on 
April 2 , 1973. It appears to me that Ramanand Singh wils 
an inductee and that is the reason why there is no certainty 
about his name, designation and date of appointment which 
all differ from time to time. It further appears to me that 
the documents referred to above were forged subsequently 
by D . S . kang to give support to Ramanand Singh . There 
was no point in giving a general certificate on January 1 , 
1973 while Ramanand Singh was still working in the colliery . 
Shahabuddin Mian WW - 2 deposed that he joined the colliery 
as a Prop . Mazdoor on December 2 , 1972 and was a member 
of the Coal Mines Provident Fund Scheme. He admits that 
he was not given any appointment letter ; that he has no Bonus 
Card ; that he does not know if his attendance was marked 
in Register B , C , D or E ; that he further does not know if 
any amount was defucted from his salary towards the Coal 
Mines Provident Fund Scheme; and that he has no document 
to show that he was a member of such a Scheme. His name 
appears at serial No . 3221 in the Register Form B Fxt. W - 1 
but he is shown not as Prop -Mazdoor but as Timber Mistry . 
His father s name and even address is not given which is 
a must under the statue. In the circumstances , therefore , I 
am not prepared to believe his evidence . The other 22 work 
men did not enter the witness box to give their service history. 
Ext. W - 5 is an appointment letter dated November 19 , 1972 
in respect of Chandra Kant Kacha whose name appears at 
serial No. 5 in the schedule to the reference. The letter 
mentions that he was interviewed on November 12 . 1972 and 
was offered the appointment as Electric Helper. This inftar 
also boars no official number . Ext. W - 16 is a Bonus Card in 
his respect but it does not bear the Colliery seal or any 
other official seal. Ext. W - 7 is a letter of appointment dated 
November 1 . 1972 in respect of Yatindra Kumar Sood whose 


HT 


8 . I shall now look into the evidence given by the workmen 
WW - 1 is Ramanand Singh whose name is mentioned at serial 
25 GI/ 77 — 26 
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name appears at serial No . 3 in the schedule to the reference. 
The letter Mentions that he was appointed as Cap Lamp 
Incharge on purely temporary basis with an allowanco of 
Rs. 150 per month . This letter also bears no official number . 
Ext. W - 10 is a letter dated January 5, 1973 inviting his 
attention to the fact that the maintenance of the Cap Lump 
Room was no up - to - date . Ext . W - 12 is a letter dated April 
17, 1972 which is a general certificato mentioning that he 
had been working as Cap Lamp Fitter since February, 1972 
and was still continuing. It is obvious that these documents 
are forged . Ext. W - 7 shows that he was appointed as Cap 
Lamp Incharge and Ext. W - 12 mentions him as Cup Lamp 
Fitter . Ext. W - 7 would show that he was appointed sometime 
in November 1972 but Ext. W - 12 .mentions his appointment 
since February 16 , 1972. Ext. W - 14 Is a Bonus Card but 
it bears no colliery scal or any official scal. Ext. W - 17 iş 
an inspection noto made by the Service Engineer on May 11, 
1973 . No attempt wag made to examine the Service Engineer . 
Ext. W - 4 in Register Form B which mentions Y . K . Sood at 
serial No. 2590 as Tub Checker since November 24 , 1972 . 
I am not satisfied in his case also that he was a bona fide 
workman . Ext. W - 8 is an appointment letter dated December 
4 , 1972 without any official number. It mentions that Suren 
dra Kumar Choubey had been interviewed on November 28, 
1972 and was appointed as Cap Lamp Fitter. Ext. W - 11 is a 
lettes dated January 27, 1973 which shows that he was found 
sleeping on duty in the 3rd shift at about 4 p . m . on January 
22, 1973 . Ext. W - 15 in the Bonus Card in his respect without 


the colliery scal or any other scal, The Register Form B 
Ext, W - 2 shows big date of appointment as January 13 , 1972 , 
Here again , there is a difference in the date of appointment. 
The names of Bahadur Kurmi, and Santosh Kumar Das 
appear in Registes Form B Ext. W - 2 and those of Nepal 
Rajak and Bisun Ram in Register Form B Ext. W - 1. There is 
no other evidence. All told , I am satisfied that all the 24 
workmen were inductees and not bona fide workmen . The 
Certified Standing Orders apply to workmen and not to intru 
ders or rank outsiders who claim to be workmen , but are 
not. The Bharat Coking Coal Limited was under the statutory 
obligation to employ those who were in employment inime 
diately before May 1 , 1973 but this obligation attaches in 
respect of genuino workmen and not inductees . The Bharat 
Coking Coal Ltd . was , therefore, not bound to give any notice 
or reason for asking them to stop work . 

9 . My award is that the management of East Basuriya 
Colliery were justified in stopping these 24 workmen from their 
work with effect from May 18 , 1973 And they are not 
cntitled to any relief. 
Dhanbad 
21st April, 1977. 

K . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
[No. L -20012 / 185 /74 - LRLI /D III AJ 

S . H . S . JYER , Desk Officer 
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